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राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का इतिहास में सदा महत्त्व रहा है। प्राचीन 
और मध्य युगों में भी विश्व के विविध राज्य एक-दूसरे के सम्पर्क में आते थे, ओर 
उनके सम्बन्ध इतिहास की घटनाओं को प्रभावित किया करते थे। पर आधुनिक 
| समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का महत्त्व बहुत 
. बढ़ गया हैं। इसका कारण यह हैँ कि नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम- 
स्वरूप मनुष्य ने देश और काल पर अद्भुत विजय प्राप्त कर लो है जिससे संसार के 
` सब राज्य एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं । रेल, मोटर, तार, टेलीफोन, रेडियो, 
` टेलीविजन और हवाई जहाज आदि ने राज्यों में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर 
दिये-हैं और किसो भी देश के लिये अब यह सम्भव नहीं रहा है कि वह विश्व की 
राजनीति और गतिविधि से अपने को पृथक्‌ रख सके । अब यह अनुभव किया जाने 
लगा है कि कोई भी राज्य अपने राजनीतिक, आथिक, ओऔद्योगिक एवं सांस्कृतिक 
| जीवन को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रख सकता । इसीलिये गत एक सदो में 
| - अनत्तर्राष्ट्रीयता में बहुत अधिक वृद्धि हो गई हे और यह स्वीकार कर छलिया गया है 
कि संसार में शान्ति को स्थापित करने के लिये सब राज्यों का एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन होना बहुत आवश्यक है, जो राज्यों के आपसी झगड़ों को शान्तिमय उपायों 
द्वारा निवटा सके और उनमें परस्पर सहयोग को बढ़ा सके। इसी के परिणामस्वरूप 
बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ राष्ट्रसंघका निर्माण किया गया, और 
द्वितीय महायुद्ध की समासि पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का । यद्यपि अभी इन अन्तरराष्ट्रीय | 
संगठनों को पूर्ण व निर्दोष नहीं कहा जा सकता, पर यह स्वीकार करना होगा कि 
वर्तमान समय में मानव समाज अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर 
हो रहा है, और वह समय दूर नहीं है जब कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का आदर्श क्रिया 
सें परिणत हो जायगा । 
बीसवीं सदी में मानव समाज ने अन्तर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में जो असाधारण: 
प्रगति की है, उसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धो 
के अनुशीलन का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय, सम्बन्धों को 'अनेक तत्त्व 
प्रभावित करते हैं, जिनमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा सर्वप्रधांत है । अपनी विदेशनीति 
का निर्धारण करते हुए राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को ही मुख्यरूप से अपने सम्मुख 
रखते हें। व्यक्तियों के समान राज्यों में भी विषमता की सत्ता है । कुछ राज्य शक्ति- 
` शाखो तथा उन्नत हैं, और अन्य राज्य निर्बल तथा पिछड़े हुए हैं । यद्यपि सभी राज्यों 
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को पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न तथा एक समान माना जाता है, पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 
वे समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकते । साम्राज्यवाद का अब तक भी पूर्ण रूप से 
अन्त नहीं हुआ है। अनेक राज्य ऐसे भी हैं जो पर्याप्त शक्तिशालो तथा उन्नत हैं, पर 
जिनके पास साम्राज्यों का अभाव है । गत दो महायुद्धों के प्रादुर्भाव का प्रधान कारण 
यही था कि विविध राज्यों के साम्राज्य-विषयक स्वार्थ परस्पर टकराते थे। समाज के 
संगठन के सम्बन्ध में भी 'अनेक विचार-धाराएँ इस समय प्रचलित हैं। कुछ राज्य |. 
कम्युनिस्ट विचारधारा में विश्वास रखते हूँ, ओर अन्य पूंजीवाद पर आधारित छोक- |' 
तन्त्रवाद में । इस भेद के कारण भी राज्यों में परस्पर संघर्ष होते रहते हैं । कुछ 
राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, पर जिनकी आबादी बहुत कम है । 
इसके विपरोत ऐसे राज्य भी हैं, जिनकी भूमि अपनी जनसंख्या के लिये पर्याप्त नहों 
है। यह बात भी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः, | 
राष्ट्रीय स्वार्थ और राज्यों को शक्तिमत्ता--ये दो ऐसे प्रधान तत्त्व हैं, जिन द्वारा. 
बर्तमान समय को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति निर्धारित होती है। इस विषय का अनुशीलन 
करते हुए इन तत्त्वों को सम्मुख रखना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर 
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्याख्या की जा सकती हू । 
मैंने प्रयत्न किया है कि इस ग्रन्थ में १९१९ से १९४५ तक की अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। इस काल में जर्मनी में नाजीजष्म 
ओर इटलो में फासस्म का विकास हुआ। रूस ने इसी काल में कम्युनिस्ट व्यवस्था 
को क्रियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया । फासिउम और नाजीसम के विकास का कारण 
यह था, कि जर्मनी और इटली अपनी राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि तथा अपने साम्राज्यों के 
निर्माण के लिये उत्सुक थे, जिससे पर्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादी देशों को नुकसान | 
पहुंचता था। रूस का कम्युनिएम भी पूंजीवादी देशों के लिये खतरे का कारण ¢ 
या। अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख कर ही ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशोंने | 
हिटलर और मुसोलिनी का विरोध किया, और रूस ने भी नाजीक्ष्म और फासिज्म 
के प्रतिरोध के लिये पृंजीवादी राज्यों का साथ देने में संकोच नहीं किया । मैंने यत्न 
किया है, कि इस ग्रन्थ में इस काल की राजनीति पर इस ढंग से प्रकाश डाला जाए, 
र जिससे कि बे तत्त्व पाठकों के सम्मुख आ जाएं, जिन द्वारा इस काळ के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्यों का निर्धारण हुआ था। हिन्दी में इस विषय पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो 
) चुकी है, पर मुझे आशा है कि पाठक मेरे इस ग्रन्थ की प्रतिपादन शैली में कुछ नवीनता 
व भिन्नता पायेंगे ओर इससे वे संतोप अनुभव करेंगे । ड 


ड अमुर २ तत्यकेतु विद्यालंकार 
; शुक्र तृतीया, २०२७ ह , 
330 कप ० 
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निवेदन 

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार के नवीन ग्रन्थ “विश्‍व को राजनीति और अन्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्ध” को पाठकों के सम्मुख रखते हुए हमें हादिक प्रसन्नता है। इस 
ग्रन्थ में सन्‌ १९१९ से १९४५ तक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विशद रूप से प्रकाश 
डाला गया है, और इस काळ की राजनीति का सूक्ष्म रूप से विवेचन किया गया है। _ 
१९४५ ई० से वर्तमान समय तक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर डाँ० विद्यालंकार ने एक 
पृथक्‌ पुस्तक लिखी है, जिसे भी हम प्रकाशित कर रहे हैं। ये दोनों ग्रन्थ न केवल 
एम० ए० के विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं, अपितु सर्वसाघारण पाठक भी 
इन द्वारा विशव की वर्तमान राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्घों का समुचित ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । राजनीतिशास्त्र और इतिहास दोनों के हो एम० ए० के पाठ्यक्रमों 
में यह विषय नियत है, और डॉ० विद्याळंकार के ये दो ग्रन्थ इन दोनों विषयों के 
विद्यार्थियों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे, यह हम भरोसे के साथ कह सकते हैं । 

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार इतिहास और राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
. हैं। इन विषयों पर वे पच्चीस के लगभग पुस्तकं लिख चुके हैं, जिन्हें हिन्दी संसार 
` में समुचित सम्मान प्राप्त हुआ है। उनकी अनेक पुस्तकें विविध विश्वविद्यालयों द्वारा 
पाठय-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत हैं, और प्राध्यापकों, विद्याधियों तथा पाठकों ने उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की है विविध सरकारों तथा साहित्यिक संस्थाओं ने डॉ० विद्यालंकार 
को अपने उच्चतम पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया है, और हिन्दी के लेखकों में 
उन्हें उच्च स्थान प्राप्त है। 

हमें आशा है कि डॉ० विद्याळंकार की अन्य पुस्तकों के समान “विश्‍व की | 
राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पाया 
जायगा । इस पुस्तक को भाषा बहुत सरल है, और विषय को प्रतिपादित करने को 
शेली रोचक एवं हृदयंगम है । इसे पढ़कर विषय भली-माँति समझ में आ जाता हे। 

हमें खेद है कि इस पुस्तक में प्र्फ को कुछ अशुद्धियाँ रह गई हूँ, पर विज्ञ 
पाठक उन्हें सुगमता से स्वयं शुद्ध कर लेंगे, इसका हमें विश्‍वास है। Fe 

श्री सरस्वती सदन, मसूरी 
ह 
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( १) राष्ट्रसंघ का निर्माण ओर उसके उद्देश्य । 
(२) राष्ट्रसंघ का संगठन । 
एसेम्बली, कौंसिल और सचिवालय । 
(३) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन । 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर संघ । 
(४ ) राष्ट्रसंघ के विविध कार्य--राज्यों के झगड़ों का निबटारा। 
राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों की जिम्मेवारियाँ, ओलंण्ड द्वीपों का 
मामला, ग्रीस ओर बल्गारिया का मामला, मोसळ का मामला, , 
कोलम्बिया और पेरू, संघ द्वारा अनिर्णीत मामछे--विल्ना, बोली” , 
विया ओर परागुए, चीन-जापान का संघर्ष । 
(५) राष्ट्रसंघ के कार्य-मैन्डेट के अधीन राज्यों का शासन । 
| (६) राष्ट्रसंघ के अन्य कार्य । 
| सार प्रदेश और डान्द्सिग का शासन, अल्पसंख्यक जातियों के 
हितों को रक्षा । 
(७ ) राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन । 
चौथा अध्याय--आर्थिक संकट 
(१ ) हरजाने की समस्या । ९७ 
हरजाने की अदायगी में कठिनाइयाँ, ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद, 
रूहूर पर कब्जा, डावस योजना, यंग कमीशन की योजना, छोज़ान 
कान्फरेन्स, हरजाने की अदायगी का अन्त, हरजाने की समस्याः 
और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध । ड 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियाँ । 
( ३ ) आथिक संकट का प्रादुर्भाव । 
आथिक संकट के कारण, भआाथिक संकट को दूर करने के प्रयत्न 
लण्डन कान्फरेन्स की योजना । 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर आधिक संकट के प्रभाव । 
पाँचवाँ अध्याय--विश्व के विविध राज्य और उनको राजनीतिक प्रगति ११७ * 
( १) जर्मनी में रिपब्लिकन सरकार का शासन । ; 
राजसत्ता का अन्त, वाइमर रिपड्लिक की स्थापना और. उसका 
शासन, नाजी पार्टी का अम्युदय, हिटलर का शक्ति प्राप्त करना । 
(२) फ्रांस की आन्तरिक राजनीति । 
| समस्याएं, राष्ट्रीय गुट की सरंकार, समाजबादी पारियों का 
है शासन, आथिक संकट और उसके परिणाम । 
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३२ विश्व की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


( ३) महायुद्ध के बाद ब्रिटेन की प्रगति । 
१९२३ का निर्वाचन, कन्जर्वेटिव सरकार, १९२९ का निर्वाचन 
मर मिली जुळी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 

(४ ) रूस में बोल्होविक शासन । 
१९१७ की राज्यक्रान्ति, राजसत्ता का अन्त, सामयिक सरकार, 


करेन्स्की द्वारा शोकतन्त्र शासन को स्थापना के प्रयत्न और उनकी 


विफलता, बोल्शेविक सरकार की स्थापना, ट्राटस्की और लेनिन में 
मतभेद, ट्राटस्की का पतन, बोल्येविक सरकार की वैध सत्ता का 
अन्य राज्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना । 
(५) इटली में फासिएम का प्रारम्भ । 
लोकतन्त्र शासन की असफलता और मुसोलिनी का अभ्युदय । 
(६) संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति । 
रिपब्छिकन पार्टी की विजय ( १९२० ) और यूरोप के मामलों के 
प्रति अमेरिका की हस्तक्षेप न करने की नीति, डेमोक्रेट पार्टी की 
विजय ( १९३२ ) ओर रूजवेल्ट का कार्यकलाप, तटस्थता एक्ट । 
(७) मध्य और पूर्वी यूरोप के राज्य । 
आस्ट्रिया, हुंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रूमानिया, 
पोलेण्ड, बल्गारिया, ग्रीस, भल्बानिया । 
(८) बाल्टिक सागर के तटवर्ती राज्य । 
फिनळेण्ड, एस्थोनिया, लैटविया और लिथुएनिया । 
(९) तुर्की में रिपब्लिकन शासन । 
सुळतान के शासन का अन्त, रिपब्लिक की स्थापना, कमालपाशा, 
सेत्र को सन्धि का प्रत्पाइ्यान और छोज़ान की सन्धि । 
(१०) चीन और जापान। 
चीन में मञ्चू राजवंश के शासन का अन्त और रिपब्लिक को 
स्थापना, कुओमिन्तांग पार्टी का उत्कर्ष, तुचुनों की समस्या, राज- 
नीतिक एकता स्थापित करने के भरयत्न, जापान द्वारा मञ्चूरिया 
' की विजय और मन्चूकुओ राज्य की स्थापना, चीन ओर जापान 
. का युद्ध, चीन के वामपंथी दळ और कम्युनिस्ट पार्टी का उत्कर्ष । 
छठा अध्याय-अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या 
 (१)मंस द्वारा सुरक्षा के साधनों की खोज। 
आ सन्ियाँ, फ्रांस द्वारा अन्य देशों के साथ की गई सन्धियाँ- 
_ ` बेल्जियम के साथ सन्धि, फ्रांको-पोलिश सन्धि, रूमानिया के साथ 
सन्धि, चेकोस्ळोवाकिया के साथ सन्धि, फ्रांस का गुट । 
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विषय-सूचो 


(२) यूरोप के राज्यों के अन्य गुट । 
इटली का गुट--चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया के साथ 
इटली को सन्धियाँ, अल्वानिया के साथ सन्धि, हंगरी के साथ 
सन्धि, रोम का पैक्ट, लण्डन समझौते । 
मध्य यूरोप के राज्यों का छोटा गुट ( ..।६।।९ £६९० ), रूस 
द्वारा किये गये पैक्ट, तीन विभिन्न गुटों का निर्माण । 

(३) राष्ट्रसंघ द्वारा राज्यों की सुरक्षा को व्यवस्था और विविघ पैक्ट । 
जिनीवा प्रोटोकोल, लोकार्नो पैक्ट, कैलोग-ब्रियां पैक्ट, रोम का पैक्ट। 

( ४) निःशस्त्रीकरणके विविध प्रयत्न । 
वाशिगटन कान्फरेन्स (१९२१-२२), जिनीवा कान्फरेन्स (१९२७), 
लण्डत की नाविक शक्ति कान्फरेन्स (१९३०), जिनीवा की 
निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स ( १९३२-३३ ), निःशस्त्रीकरण कान्फ- 
रेन्सों की असफलता के कारण, छण्डन को नाविक शक्ति सन्धि 
( १९३६) । 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्थों में भारी परिवर्तन । 


, फासिउम और नाजीज़्म के उत्कर्ष का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर _ 


प्रभाव, फ्रांस और रूस की तटस्यता-सन्धि ( १९३२ ), ब्रिटेन 
भौर जर्मनी की सन्धि (१९३५), लवालू-मुसोलिनी पैक्ट (१९३५), 
घुरी शक्तियाँ और रूस विरोधी पैक्ट (१९३६), रोम-बलिन-टोक्यो 
एक्सिस का निर्माण (१९३६), नाजी-सोवियत अनाक्रमण पैक्ट 
(१९३९), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन । 


सातवाँ अध्याय-रूस की विदेशी राजनीति ( १९१९-२९ ) 


( १ ) कोमिन्टर्न ।. 
कम्युनिस्ट क्रान्ति के उद्देश्य ओर कोमिन्टर्न की स्थापना । 

(२) रूस की विदेशी नीति का क्रमिक .विकास । 
प्रारम्भिक विदेशी नीति की ,चार अवस्थाएं। [ 

(३) पूँजीवादी राज्यों से सहयोग ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयत्न 
( १९२५-३४ ) 

(४) नाजी और फासिस्ट शक्तियों के विरोधी राज्यों के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध का काल ( १९३५-३८. ) । 

(५) जर्मनी के प्रति सहयोग की नीति ( १९३८-४१ ) 

( ६ ) प्राच्य देशों.के.प्रति;रूस की विदेशी राजनीति। 

(७ ) रूस को विदेश-तीति का विवेचन । ` 


१३ 
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4 8 विश्व की राजनीति भीर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


आठवाँ अध्याय-ग्रेट ब्रिटेन को विदेशो राजनीति ( १९१९-३९ ) 

( १) ब्रिटिश बिदेश-नीति के प्रधान तत्त्व । 
समुद्रों और जळमागों पर प्रभुत्त्व, यूरोप में शक्ति संतुलन को 
कायम रखना, इङ्गलिश चैनल की सुरक्षा । 
परिवर्तित परिस्थितियां और ब्रिटेन की विदेश-नीति पर उनका 
प्रभाव । 

(२) तुष्टीकरण की नीति । 
कारण--कम्युनिज्म का आतंक, शक्ति-संतुलन का सिद्धान्त, 
जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग, जापान के प्रति 
तुष्टोकरण को नीति का प्रयोग । 

(३ ) तुष्टीकरण की पराकाष्ञा-भ्यूनिच का समझौता । 
ब्रिटेन द्वारा तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण, म्युनिच का 
समझौता, म्यूनिच'समझौते का विवेचन । 

(४) तुष्टोकरण की नीति को विवेचन । 

नवाँ अध्याय-जमंनो की विदेशो राजनीति 

( १) वाइमर रिपब्लिक की परराष्ट्रनीति ( १९१९-३२ ) । 

( २) हिटळर ओर उसकी परराष्ट्रनीति । 
नाजी पार्टी के उत्कर्ष के कारण, हिटलर की परराष्ट्रनीति के 
उद्देश्य, हिटलर द्वारा प्रयुक्त उद्देश्य-पूत्ति के साधन । 

( ३) नाजी सरकार को परराष्ट्रनीति । 
नि;शस्त्रीकरण का परित्याग, राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो जाना, पोलँण्ड 
के प्रति रुख, सार के प्रदेश की प्रासि, सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध 
में ब्रिटेन के साथ समझोता, वर्साय्य की सन्धि का भंग, रोम- 
बालिन-टोकयो एक्सिस, जर्मनी का गुट । 

(४) आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का अन्त । 
आस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण, चेकोस्लोवाकिया का अंगभंग 
ओर उस पर जर्मनी के प्रभुत्व की स्थापना, मेमल की प्रासि । 

(५ ) पोछंण्ड पर आक्रमण ओर द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ । 
पोलेण्ड पर जर्मन आक्रमण के प्रति विविध राज्यों का र । 


दसवां अध्याय-फासिस्ट इटली की विदेश-नीति 
( १) इटली की विदेश-नोति के प्रधान तत्त्व । 


(२) पूरोप में इटली के प्रभुत्व का प्रसार। 
# 


र्‌होड्स ओर डोडेसनीज द्वीप समूह, कोफू द्वीप पर बम्ब वर्षा 
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२१९ 


२३९ 


२६१९ 


विषय-सूची 


फियूम की समस्या, अल्बानिया पर प्रभुत्त्व का सूत्रपात, पूर्वी यूरोप 
कै राज्यों के प्रति इटळी की नीति । 

(३ ) अबीसीनिया की विजय । 
लवाल-मुसोलिनी पैक्ट, राष्ट्रसंघ द्वारा अबीसीनिया की समस्या के 
समाघान के प्रयत्न, अबीसीनिया के युद्ध के परिणाम । 

(४) स्पेन का गृहयुद्ध और उसके प्रति इटली की नीति । 
स्पेन में गृहयुद्ध का सूत्रपात, जर्मनी और इटली द्वारा फ्रांको की 
सहायता के कारण, रूस द्वारा रिपब्लिकन सरकार की सहायता, 
ब्रिटेन और फ्रांस का रुख, तटस्थता की नीति के प्रयत्न, फ्रांको को 
विजय, स्पेन के गृहयुद्ध के परिणाम । 


ग्यारहवाँ अध्याय--संयुक्त राज्य अमेरिका को अन्य राज्यों के प्रति नीति 


( १) अमेरिका की विदेश-नीति के मूल तत्त्व । 
मुनरो सिद्धान्त ओर उसका प्रयोग । 


१५ 


(२) महायुद्ध के समय अमेरिका द्वारा मुनरो सिद्धान्त का परित्याग और [ 


पुनः उसका अनुसरण । 
विल्सन की नीति, रिपब्लिकन पार्टी का शासन मोर उसको 
विदेशनीति । 


( ३) पूर्वी एशिया के प्रति अमेरिका की नीति । 
वाशिंगटन कान्फरेन्स के निर्णय और उसकी सफलता, चीन और 


जापान के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति । 


(४) मध्य ओर दक्षिणी अमेरिका के राज्यों के प्रति संयुक्त राज्य 
अमेरिका की नीति । निकार्गुआ, मेक्सिको और पनामा । 


(५) खूजबेल्ट की विदेश-नीति । 
बारहवा अध्याय-अन्तरराष्ट्रीय राजनीति ओर एशिया के विभिन्न देश 


(१) जापान के साम्राज्य का प्रारम्भ । 


मञ्चूरिया पर जापान के प्रभुत्व की स्थापना, महायुद्ध और जापान। 


( २) जापान का वशवर्ती मञ्चूकुओ राज्य । 
( ३) चीन में जापान के प्रभुत्व का विस्तार । 
चीन के सम्बन्ध में जापान की नीति, उत्तरी चीन में जापान द्वारा 


हस्तक्षेप । 
(४) चोन और जापान का युद्ध 
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१६ विश्व को राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


९३९-४५ ) से पूर्व जापान की विदेश-नीति । 
कट कप पैक्ट ( १९३६ ), रूस ओर जापान की सन्धि 
( १९४१ ) नई व्यवस्था ( \९७ 07९7 ) की नीति । 
(६) पदिचमी एशिया के विविध राज्य । गः 
तुर्की, पेलेस्टाइन, ईराक और ट्रांस-जोर्डन, सीरिया ओर छेबेनान, 
ईजिप्ट, ईरान, एशिया के अन्य राज्य । 


तेरहवाँ अध्याय-द्वितीय महायुद्ध ( १५३९-४५ ) का काल ३२८ 
( १) महायुद्ध के कारण । र 
(२) द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के तत्काळ पूर्व को अन्तरराष्ट्रीय 

राजनीति । 

(३) महायुद्ध के दोनों पक्षों के राज्य ओर उनकी राजनीति । 
रूस की राजनीति, जापान की राजनीति, अमेरिका की राजनीति, 
अटलान्टिक चार्टर, अमेरिका का महायुद्ध में प्रवेश, त्रिपक्षीय 
( Tripartite ) पैक्ट । 

(४) महायुद्ध के काल में शान्ति स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार- 
विमर्श । खूजवेल्ट द्वारा प्रतिपादित चार स्वाघीनताएँ, संयुक्त 
राष्ट्र को घोषणा, मास्को घोषणा, कैरो कान्फरेन्स, तेहरान 
कान्फरेन्स, उम्बर्टन ओवस काग्फरेन्स, माल्टा कान्फरेत्स, सन 
फ्रांसिस्को कान्फरेन्स । 


चोदहवाँ अध्याय--परास्त देशों के साथ सन्धियाँ ३५० 
( १ ) पोट्सडम कान्फरेन्स । 
पोडसडम कान्फरेन्स के निर्णय, छण्डन में परराष्ट्रमन्त्रियों की 
कौंसिल के अधिवेशन, परराष्ट्रमन्त्री कोंसिळ के मारको में अधिवेशन। 
( २) परास्त देशों के साथ की गई सन्धियाँ । 
इटली फे साथ सन्धि, बल्गारिया के साथ सन्धि, हंगरी के साथ 
सन्वि, रूमानिया के साथ सन्धि, फिंनलैण्ड के साथ सन्धि । 
( ३ ) जमनी ओर आस्ट्रिया की व्यवस्था । 
` (४ ) जापान के साथ सन्वि। 
(५ ) संयुक्त राष्ट्रसंघ । 
संघ के उद्देश्य और संगठन ।' 
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पहुला अध्याय 
विषय प्रवेश 
(१) प्रस्तावना 


वर्तमान समय में पुथिवो पर जो राज्य विद्यमान हैं, उनकी संख्या १५० के 
लगभग है। ये सब राज्य सम्पूर्ण-प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न (50९९६०) हैं । क्षेत्रफल और 
जनसंख्या की दृष्टि से ये राज्य चाहे रूस, संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, 
चीन ओर भारत के समान विशाल हों, और चाहे बेल्जियम, लुक्समबुर्ग और इजराईल 
के समान स्वल्पकाय, पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इन सबकी स्थिति एक समान मानो 
जातो है। ये सब राज्य अपनी पृथक एवं स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं, और राज्यों के अन्त- 
राष्ट्रीय समाज में उनके पृथक्‌ व्यक्तित्व तथा सर्वोपरि स्थिति को स्वीकार किया जाता 


है । यद्यपि बहुसंख्यक राज्य संयुक्त राष्ट्रसंघ ( United Nations’ Organisation )- 


के सदस्य हैं, पर इससे उनको प्रभुता में कोई अन्तर नहीं आता । 

तये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मनुष्य ने देश और काळ पर अद्भुत 
विजय प्राप्त कर ली है। इससे विविध राज्य एक दूसरे के बहुत समीप आ गये हैं । 
रेल, मोटर, तार, टेलीफोन, रेडियो, टैलोविजन और हवाई जहाज आदि ने इस समय 
विविध राज्यों में बहुत घनिष्ठ संम्बन्ध स्थापित कर दिया है। आवागमन, परिवहन, 
यातायात और सञ्चार के नवीन वैज्ञानिक साधनों के कारण व्यापार का स्वरूप भी 
अब अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है । अब छोग यह अनुभव करने लगे हैं कि उनका आथिक 
जीवन किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहा है। संसार के विविध राज्यों का 
आथिक, ओद्योगिक और व्यापारिक जीवन अब एक दूसरे के साथ भनिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध हो गया है । प्रेस, समाचार पत्र ओर रेडियो के विकास के कारण अब विभिन्न 
राज्यों के निवासियों को एक-दूसरे के धर्म, सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने तथा 
समझने का अवसर मिलता है, और इससे उनमें सांस्कृतिक एकता के विकसित होने 
में सहायता मिलती है । नये-नये संहारक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार के कारण छोय 


अब यह भी अनुभव करने लगे हैं कि युद्ध द्वारा उनकी और उनकी सभ्यता की.सत्ता 


ही खतरे में पड़ सकती है। इसका परिणाम यह है कि संसार के राजनीतिक चेता अब 
इस बात की आवश्यकता भी स्वीकार करने लगे हैं कि राज्यों के झगड़ों को तिबटाने 
के लिए शान्तिमय उपायों का ही आश्रय लिया जाना चाहिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की उपयोगिता में भी अब किसी को सन्देह नहीं रह गया हैं। | 
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१९ चिव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्राचीन काल में जब मनुष्यों के पास घोड़े से अधिक तेज चलने वाली कोई 
सवारी नहीं थी, ओर जब संसार में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता थी, तब भी 
विविघ राज्य एक-दूसरे के सम्पर्क में आया करते थे, और उनके राजाओं व शासकों को 
इस प्रश्‍न पर विचार करना होता था कि हमें परस्पर किस प्रकार का बरताव करना 
चाहिये और परस्पर कैसे सम्बन्ध रखने चाहिये । पर वर्तमान समय में तो इस प्रश्‍न 
ने अत्यन्त गम्भीर रूप घारण कर छिया है। यदि आज विएत-नाम में युद्ध होता है, 
अफ्रीका के किसी राज्य में क्रान्ति होती हू, या भारत के किसी प्रदेश में दुर्भिक्ष पड़ता 
है, तो संसार के सभी राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ता है । वर्तमान समय के राज्य 
एक-दूसरे के साथ इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो गये हैं, कि उनका पूर्णतया पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र अस्तित्व अब सम्भव हो नहीं रह गया है । 
जो कार्य राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालते हैं, वे दो प्रकार 
के होते हैं--(१) राज्य के नागरिकों और राज्य में विद्यमान व्यक्ति-समूहों (ट०rए०- 
7{।075) के कार्य, और (२) राज्यों की सरकारों के कार्य । राज्य के नागरिक अनेक 
प्रकार से अन्य राज्यों के सम्पर्क में आते हैं। वे यात्रा, व्यापार, शिक्षा आदि के प्रयो- 
जन से अन्य राज्यों में जाते हैं, अपने देश का परित्याग कर अन्यत्र बस जाने का 
प्रयत्न करते हैं, घर्म प्रचार या जनसेवा के लिये दूसरे राज्यों में निवास करते हैं, ओर 
या किसी पिछड़े हुए देश की औद्योगिक उन्नति के लिये वहाँ रुपया लगाते हैं। ये सब 
कार्य जहां राज्य के नागरिक करते हैं, वहाँ व्यक्ति-समूहों द्वारा भी ये कार्य किये जाते 
हैं । आज कल कितने ही वेंक व कम्पनियाँ ऐसी हैं, जिसको शाखाएं बहुत-से राज्यों 
में कायम हैं, ओर जिनके आथिक कार्यों का क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय है। नागरिकों तथा 
ब्यक्ति-समूहों के कार्यकलाप के कारण बहुधा ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके 
समाघान के लिये राज्यों को बहुधा परस्पर सहमति से अनेकविध नियम बनाने पड़ते 
` हैं या परस्पर समझौते करने होते हैं । घर्मप्रचार, व्यापार, यात्रा और अन्य प्रयोजनों 
से विदेश जाने वाळे व्यक्तियों को पासपोर्ट छेने होते हैं, और हुँजा, चेचक, टाइफाइड 
आदि बीमारियां एक देश से दूसरे देश में फैलने न पार्ये, इस कारण विदेश के यात्रियों 
को टीके लूगवाने पड़ते हैँ । विदेश में रुपया किन शर्तों पर लगाया जा सके, इस 
सस्बन्ध में भी राज्य कानून बनाते हैं। विदेशी उद्योगपतियों और व्यापारियों के 
कार्यो को भी राज्य अनेक प्रकार से नियन्त्रित करते हैं। 
जसे नागरिकों ओर व्यक्ति-समूहों के कार्यों द्वारा राज्य एक-दूसरे के सम्पर्क में 
` आते हैं, वैसे ही विभिन्न राज्यों को सरकारें भी परस्पर सम्पर्क में आती हैं। यह 
) सम्पक शान्ति के समय में भी होता है, और युद्ध के अवसर पर भी । शान्ति के समय 
विविध राज्य एक-दूसरे के साथ जो सम्बन्ध रखते हैं, उनका निर्धारण राजनय 
(DiPi0m९5) द्वारा किया जाता है। इसी प्रयोजन से राज्य अभ्य देशों में राजदूत 
... नियुक्त करते हैं, घोर उत द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं । यदि किसी 
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प्रश्न पर दो या अधिक राज्यों में मतभेद हो, तो उसका निर्णय वे बातचीत द्वारा, 
सन्धि द्वारा या अन्य प्रकार के समझोतों द्वारा करते हैं। साथ ही, अपने सर्वसामान्य 
हितों ( Common interests ) की रक्षा के लिए विविध राज्य अनेकविध संघों का 
भी निर्माण करते हुँ। उन्नीसवीं सदी में ही इस प्रकार के संघों या समुदायों का संग- 
ठन प्रारम्भ हो गया था, और बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक उनकी संख्या ७०० से भी 
अधिक हो गयी थो । पोस्टल यूनियन, विश्व टेलीग्राफ यूनियन, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
कमीशन, स्वेज यूनियन आदि इस प्रकार के समुदायों के उदाहरण हैं । वस्तुतः, संसार 
के विविध राज्य अब एक-दूसरे के इतने समीप आ गये हैँ, कि उनके लिए परस्पर 
सहयोग द्वारा कार्य करना अनिवार्य हो गया है, और उन्हें इस प्रकार के संगठन बनाने 
होते हैं जिनके द्वारा कि वे अपने सर्वसामान्य हितों की रक्षा कर सकें। 

नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मनुष्यों के हाथों में जो भयंकर संहारक 
अस्त्रशस्त्र अव आ गये हैं, उनके परिणामस्वरूप अव यह अत्यन्त आवश्यक हो गया 
है कि राज्य परस्पर मिल कर ऐसे संगठनों में संगठित हों, जिनके द्वारा कि वे अपने 
झगड़ों को शान्तिमय उपायों से निबटा सकं और परस्पर सहयोग से काम लें । बीसवीं 
सदी में राष्ट्रसंघ ( ]./९६५९ ०६ \।०१5) और संयुक्त राष्ट्रसंघ ( ned 
Nations’ Organisatl0n ) के रूप में जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बने, वे इसी आवदय- 
कता के परिणाम हैं । 


हमने इस ग्रन्थ में १९१९ से १९४५ तक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का 
विवेचन किया हुँ । इसका कारण यह है, कि बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध ( १९१४- 
१८ ) का अन्त होने पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समस्या ने अत्यन्त गम्भीर रूप प्रा 
कर लिया था। इस बात को आवश्यकता उग्र रूप से अनुभव को जाने छगी थी, कि 
विशव भर के राज्यों का एक ऐसा संगठन बनना चाहिये, जो राज्यों में परस्पर सह- 
योग की स्थापना कर सके ओर शान्तिमय साधनों द्वारा राज्यों के आपसी झगड़ों का 
निवटारा करने का प्रयत्न करे। इस समय तक राष्ट्रीय राज्यों ( ४४०४ 9६९5) 
का निर्माण बहुत कुछ सम्पन्न हो गया था, और यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया था कि 
प्रत्येक राज्य अपनी पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता रखता है, ओर उसकी स्थिति सम्पूर्ण 
प्रमुत्व-शक्ति-सम्पन्न होती है । पर अविकळ रूप से पूर्णतया भ्रभु' होते हुए भी ये राज्य 
मनमानी नहीं कर सकते और इनके कार्यकलाप को नियन्त्रित व मर्यादित करने के 
र्ये एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। राज्यों में परस्पर सहयोग को 
स्थापना के लिये राष्ट्रसंघ के रूप में जो संगठन प्रथम महायुद्ध के पस्चात्‌ संगठित हुआ, 
वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल नहीं हो सका। इसी कारण बीसवीं सदी के 
द्वितीय विशवसंग्राम ( १९३९-४५ ) का सूत्रपात हुआ, और उसका अन्त होने पर 
संसार के राजनीतिज्ञों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन किया। यह संघ भी. अपने उद्देश्य. 
में कहाँ तक सफल हो सकेगा, यह संदिग्ध है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि संसार 
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अन्तरराष्ट्रोयता की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है, और राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध निरन्तर अधिक-अधिक सुदृढ़ होते जा रहे हैं । हमें इस ग्रन्थ में राज्यों के 
इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास एवं स्वरूप पर विचार करना हैं । 


(२) प्राचीन और मध्य युगों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का स्वरूप 


अत्यन्त प्राचीन काल में ईजिप्ट, सिन्धुघाटी, मैसोपोटामिया और चीन मानव 
सभ्यता के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। बाद में जब आर्य जाति ने इतिहास के” रंगमंच पर 
प्रवेश किया, तो उसने भारत, ईरान, ग्रीस और इटली में अपनी सभ्यता का विकास 
किया, और इन देशों में अपने वहुत-से छोटे-छोटे राज्य स्थापित किये । संसार के ये 
प्राचीन राज्य भो परस्पर व्यवहार करते हुए कतिपय नियमों का पालन किया करते 
थे, और आत्मरक्षा के प्रयोजन से अपने को विविध संघों में संगठित करने के लिए भी 
प्रयत्नशील रहते थे। भारत के इन प्राचीन आर्य राज्यों के वेदेशिक व अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों का परिचय हमें मनुस्मृति, कौटलीय अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों से मिळता.है। 
राजदूत को प्राचीन भारत में अबघ्य माना जाता था, और युद्ध के समय पर भी भारत 
के राजा अनेक नियमों का पालन किया करते थे। पड़ोस के विजिगीषु'राजा के आक्र- 
मण से अपने देश को रक्षा करने के लिए वे अन्य राजाओं के साथ सन्धियाँ भी करते 
थे। प्राचीन ग्रीस में बहुत-से छोटे-छोटे गणराज्यों ( 0! 9६६९5 ) की सत्ता थी, 
जो परस्पर व्यवहार करते हुए अनेकविध नियमों का पालन किया करते थे। ओलि- 
म्पिया के घामिक उत्सव के अवसर पर विभिन्न ग्रीक राज्य अपने युद्धों को स्थगित 
कर दिया करते थे, और उनके प्रतिनिधि ओलिम्पिया में आयोजित साम्मुख्यों में 
उत्साहपूर्वक भाग लिया करते थे । युद्ध के समय भी वे कतिपय नियमों का पालन करते 
थे ओर मृत सैनिकों की अन्त्येष्टि क्रिया के लिए अस्थायी सन्धियाँ भी कर लेते थे । जब 
पड़ोस के पशियन सञ्चाटों ने ग्रीस पर आक्रमण प्रारम्भ किये, तो आत्मरक्षा के प्रयो- 
जन से विविध ग्रीक राज्यों ने अपने को एक संगठन में संगठित भो किया। 

चोथी सदी ई० पू० में रोमन साम्राज्य का विकास प्रारम्भ हुआ । रोम के 
नगर-राज्य ने पहले इटली के विविध राज्यों को जीत कर अपने अधीन किया, और 
फिर कार्थेज को युद्ध में परास्त कर उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर के विविध द्वीपों 
ओर एशिया माइनर के समुद्रतट पर अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। बाद में एक 
ऐसा समय भी आया, जब कि परिचिम में इंलैण्ड से लगा कर पूर्व में मेसोपोटामिया 
तक के सब भ्रदेश रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये थे इस साम्राज्य के निवासी दो 
प्रकार के थे--(१) रोम के नागरिक, और (२) वे लोग जिन्हें रोमन नागरिकता के 


` बकार प्राप्त नहीं ये। रोमन साम्राज्य के शासक इन दूसरे प्रकार के छोगों के प्रति 


कक किस. प्रकार का व्यवहार करें, इस सम्बन्ध में वहाँ एक कानून का विकास हुआ, जिसे 
.. 'परकीयों का कानून” ( 08 6९४००२ ) कहते थे। जब रोमन लोग पड़ोस के अन्य 
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विषय प्रवेश २१ 


. स्वतन्त्र राज्यों तथा उनके निवासियों के सम्पकं में आये, तो उनके प्रति व्यवहार करते 


हुए भी उन्होंने कानून के उन्हीं सिद्धान्तों व मन्तव्यो का प्रयोग किया, जो इस “परकोयों 
के कानून” द्वारा प्रतिपादित थे । रोम के विधानशास्त्रियों के अनुसार इस कानून के 
सिद्धान्त भ्राक्ृतिक कानून ( ]५५॥\१६०7६।९ ) के अनुरूप थे, अतः उसका उपयोग 
विदेशियों के प्रति व्यवहार में भी किया जा सकता था । अपंने साम्राज्य के परकीय 
( 2९० ) लोगों तथा विदेशियों के साथ रोम के शासकों का जो सम्बन्ध था, वह 
इसी कानून पर आश्रित था । रोमन लोगों में यह विचार सुदृढ़ रूप से विद्यमान था 
कि कतिमय ऐसे प्राकृतिक या नैसगिक नियम हैं, जिनका पालन परकीयों तथा विदे- 
शियों के प्रति व्यवहार करते हुए आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए । प्रायः सम्पूर्ण 
पाइचात्य संसार रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था, ओर पूर्व के सम्य देशों के साथ रोम 
का सम्बन्ध अधिक नहीं था, अतः अन्य राज्यों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों की समस्या 
रोमन साम्राज्य के शासकों के सम्मुख विशेष महत्त्व नहीं रखती थी । 

तीसरी सदी ई० प० में अनेक जातियों ने उत्तर की ओर से रोमन साम्राज्य 
पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये, और रोमन सेनाएं इनका सामना कर सकते में असमर्थ 
रहीं। फ़ांक, लोम्बार्ड, एंगल आदि जर्मन जातियाँ रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों पर 
कब्जा करके वहाँ बसनी शुरू हुई, और इनके कारण रोम का विशाळ साम्राज्य खण्ड- 
खण्ड हो गया । रोमन लोगों के सम्पर्क में आकर इन जातियों ने रोम की सम्यता, 
संस्कृति और धर्म को अपना लिया । उन्होंने जो विविध राज्य कायम किये थे, यद्यपि 
राजनीतिक दृष्टि से वे स्वतन्त्र थे, पर रोमन सम्राट्‌ की प्रभुता को स्वीकार करते 
थे । इसी कारण अन्दर से खोखला हो जाने पर भी रोम का वैभव और गौरव पूर्ववत्‌ 
कायम रहा । नाम को अब भी रोमन सम्राट्‌ एक विशाल साम्राज्य के अघिपति थे, 
पर वास्तविक शक्ति उन जर्मन नेताओं के हाथों में आ गई थी जो विविध प्रदेशों पर 
अपना शासन स्थापित कर चुके थे। यूरोप के ये नये राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के 
साथ बरताव करते हुए रोमन छोगों के उन्हीं सिद्धान्तों का अनुसरण करते थे, जिनका 
प्रतिपादन परकीयों के कानून द्वारा किया गया था। 

पाँचवीं सदी ई० प० में यूरोप पर हुणों के आक्रमण प्रारम्भ हुए, जिनके कारण 

रोमन साम्राज्य का पूर्णरूप से अन्त हो गया । इस दशा में विविध जर्मन जातियों के 
नेता अपने-अपने प्रदेशों में पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये, और वहाँ अनेक नये राजवंशों ने 
स्वतन्त्र रूप से शासन प्रारम्भ कर दिया । ४५७ ईस्वी में खास रोम में भी गोथ जाति 
के एक सरदार ने अन्तिम रोमन सम्राट्‌ को पदच्युत कर अपरौ स्वतन्त्र शासन स्थापित 
कर लिया, और इस प्रकार शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का यूरोप से अन्त हुआ । 

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उसके खण्डहरों पर जो तये राज्य स्थापित 
हुए थे, उनकी संख्या हजार से भी अधिक थी । छठी और सातवीं सदियाँ यूरोप के 
इतिहास में अव्यवस्था और भराजकता की सदियाँ थीं। जिन जर्मन और हूण जातियों ने 
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| 

| 
आक्रमण कर रोमन साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया था, उनके सैकड़ों -सरदारों ने | 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिए थे। जो प्रदेश जर्मन 
जातियों के हमलों से बच रहे थे, उन पर पुराने समय के राजकर्मचारियों तथा 
जमींदारों ने स्वतन्त्रता के साथ शासन प्रारम्भ कर दिया था। वे सब आपस में लड़ने 
ओर अपने शासन-कषेत्र को विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील थे, जिसके कारण सर्वत्र 
अव्यवस्था मची हुई थी । अराजकता के इस काल में सामन्तपद्धति द्वारा धीरे-धीरे | 
व्यवस्था का विकासं हुआ । शक्तिशाली सरदारों ने अन्य सरदारों को जीत कर अपनी 
अघीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया । सामन्त पद्धति एक पिरामिड के समान 
थी, जिसमें सब से ऊपर एक प्रतापी महाराजा या राजाधिराज होता था, उसके नीचे 
कुछ बड़े-बड़े सामन्त, उनके नोचे वहुत-से राव राजा और सब से नीचे अनगिनत जमों- | 
दार या ठाकुर होते थे । इस पद्धति में राज्यों की प्रभुता का सिद्धान्त लागू नहीं हो 
सकता था । कोई राजा या शासक अपने पड़ोसी राजा के साथ कैसा सम्बन्ध रखे, | 
यह उसको अपनी शक्ति पर निर्भर करता था। राजाओं में अपने उत्कर्ष के छिए | 
निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। कभी कोई सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर लेता, और कमी | 
कोई । इस संघर्ष में शार्लमेगन को सबसे अधिक सफलता प्रास हुई। उसने उन सब 
प्रदेशों के राजाओं को, जहाँ आजकल बेल्जियम, फांस, जर्मनी, हालण्ड और आस्ट्रिया 
के राज्य हैँ, जीत कर अपनी शक्ति का विस्तार किया, और इटली की विजय कर 
रोम पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । शार्ळमेगन का विशाल साम्राज्य 
पुराने रोमन साम्राज्य को याद दिलाता था । यूरोप में इस समय तक ईसाई धर्म का | 
प्रचार हो चुका था, ओर रोम के पोप सम्पूर्ण क्रिश्चियन संसार के धर्मगुरु मानेजाते | 
थें । रोम के पोप किओ तृतीय ने शार्लमेगन को रोमन सम्राठों की पुरानी उपाधियों-- 
सीजर ओर आगस्टस-से विभूषित किया ( ८०० ई० प० ), ओर इस प्रकार पवित्र 
रोमन साम्राज्य ( Holy Roman Empire ) के रूप में पुराने रोमन साम्राज्य का 
पुनरुद्धार किया । पर इससे मध्ययुग के यूरोप की सामन्तपद्धति में कोई अन्तर नहीं | 
आया, ओर यूरोप के विविध राजा, महाराजा तथा सामन्त पूर्ववत्‌ अपने उत्कर्षं तथा 
राज्यविस्तार के लिए संघर्ष में तत्पर रहे। शार्लमेगन के उत्तराधिकारी अपने | 
साम्राज्य को कायम रखने में समर्थ नहीं थे | नये पवित्र रोमन साम्राज्य की सी माएँ 
सम्राद्‌ की शक्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थीं, और इस युग के सभी शक्ति- 
शाळी राजाओं की यह महत्त्वाकांक्षा रहती थी कि वे अन्य राजाओं को अपना वशवर्ती 
बना कर रोम जाएं, और वहां “पवित्र रोमन सम्राद्‌' के गौरवमय पद को प्राप्त करें । 
पवित्र रोमन साम्राज्य के होते हुए भी यूरोप में सैकड़ों छोटे सामन्तों और राजाओं 
_ की सत्ता कायम रही। इन राजाओं के पारस्परिक युद्धों के कारण यूरोप में व्यवस्था 

और शान्ति स्थापित नहीं हो सकी । 
पुर धीरे-धीरे इन बहुतसे राजाओं तथा सामन्तों के बीच में कतिपय ऐसे शक्ति- 
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शाली राजाओं का विकास हुआ, जिन्होंने अपने सामन्तों को पूर्णतया अपना वशवर्ती 
बना कर अपने शक्तिशाली शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त को । सामन्त लोग 
अब उनके प्रतिद्वन्द्वी व व प्रतिस्पर्धी न रह कर पूर्णतया उनके अधीन च वशवर्ती हो 
गये । वे आपस के झगड़ों को लड़ाई द्वारा निबटाने के स्थान पर उस शक्तिशाली राजा 
से न्याय कराने लगे, और अपनी-अपनी जागीरों में स्वतन्त्र राजाओं के समान रहने के 
स्थान पर एक राजा के दरबार में रहना अधिक सम्मानास्पद समझने लगे । यह दशा 
यूरोप में एकदम नहीं आ गई। इसे आने में बहुत समय लगा । पर सतरहवीं सदी 
तक यूरोप के अनेक देशों में यह दशा आ चुकी थी । अब सामन्तपद्धति का ह्लास हो 
गया था, और उम्र व स्वतन्त्र सामन्त ऐसे अमीरों व उमरावों के रूप में परिवर्तित 
हो गये थे, जो राजा के दरबार में अदव-कायदे के साथ खड़े होने को गौरव की बात 
समझते थे । इनको स्थिति अपनी तलवार के बल पर आश्रित न रह कर राजा को 
कृपादृष्टि पर आश्रित हो गई थी । फ्रांस, इङ्लण्ड, रूस, स्पेन आदि अनेक देशों में 
यही प्रक्रिया हुई। सतरहवीं सदो तक इन सब देशों के शक्तिशाली राजाओं ने अपने- 
अपने सामन्तों को पूर्णतया वशवर्ती बना कर अपनी प्रभुता को भली-मांति स्थापित कर 
लिया था। इङ्गलण्ड का राजा हेनरी आठवां (१५०३), फ्रांस का राजा लुई चोदहवां 
( १६४३ ), स्पेन का राजा फिरिप द्वितीय ( १५५८ ) और खूस का राजा पीटर 
( १६८९ ) इसी प्रकार के शक्तिशाली राजा थे । इतिहास के रंगमंच पर अब एक नये 
प्रकार के राज्य प्रगट होने लगे, जिन्हें राष्ट्रीय राज्य ( ४६३० 5086 ) या राष्ट्र 
कहते हैं । ये राष्ट्रीय राज्य न केवल मध्यकालीन सामन्त-राज्यों से भिन्त थे, अपितु 
प्राचीन नगर-राज्यों और सार्वभौम राज्यों या साम्नाज्यों से भी मिन्नता रखते थे। 
इनके संगठन में यह विचार कार्य कर रहा था, कि भाषा, घमं, रीतिरिवाज, संस्कृति 
और ऐतिहासिक परम्परा आदि की एकता के कारण जिस देश के निवासी परस्पर 
एकानुभूति रखते हों, उनका अपना पृथक्‌ राज्य होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को 
अनुभूति के कारण ये नये राज्य बहुत सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित थे। क्योंकि ये राज्य 
स्पष्ट रूप से एक दूसरे से पुथक्‌ एवं स्वतन्त्र थे और साथ ही पूर्णतया सम्पूर्ण-अभुत्तत- 
सम्पन्न भी, अतः अपने-अपने क्षेत्र में इनकी शक्ति तथा अधिकार असीम थे । इस दशा 
में इनके लिए यह आवश्यक एवं उपयोगी था, कि पड़ौस के अन्य राज्यों के साथ 
व्यवहार करते हुए कतिपय ऐसे नियमों का अनुसरण करें जो अन्य सबको भी मान्य हों। 
ये नियम किसी एक राजा द्वारा बनाये हुए नहीं हो सकते थे। जिन्हें सब कोई प्राक 
तिक, नैतिक व नैसगिक नियमों के रूप में स्वीकार करें, उन्हीं के अनुसरण की आथा 
इन सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न राज्यों से को जा सकती थी। रोमन साम्राज्य के शासक 
परकीयों के साथ व्यवहार करते हुए जिन नैसगिक नियमों का पालन किया करते थे. 
त्रही इन राज्यों के लिये मी मान्य हो सकते थे। इस स्थिति में ग्रोटियस ( सतरहवीं 
सदी ) नामक विचारळ ने रोम के नैसगिक नियमों के सिद्धान्त का और अधिक विकास 
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किया, और यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक राज्य अपनी पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र सत्ता | 
रखता है और अपने प्रदेशों पर उसका अधिकार असीम एवं सर्वोपरि होता हैं। अतः 
प्रत्येक राज्य के कतिपय ऐसे अधिकार हो जाते हैं, जिनका आदर करना अन्य सब 
राज्यों का कर्तव्य है । अन्य राज्यों के साथ सन्धि, विग्रह तथा समझौते करते हुए सब 
राज्यों को इन अधिकारों को दृष्टि में रखना चाहिए । ग्रोटियस का यह मत था, कि 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समझ-बूझ तथा बुद्धि से अपने कार्य करता है। 
इसी कारण वह प्राकृतिक व नैसगिक नियमों का अनुसरण करता हू । क्योंकि राज्य 
भी मनुष्यों का एक संगठन है, अतः उसे भी मनुष्यों की सामाजिकता तथा सूझवूझ 
के कारण इन प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए । राज्यों को एक-दूसरे के साथ 
बरताव करते हुए इन प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही अपने सम्बन्धों का निर्धारण 
करना उपयोगी होगा । सतरहवीं और अठारहवीं सदियों में यूरोप में जो अनेक सन्वियाँ | 
हुईं, उनमें ग्रोटियस के इन्हीं मन्तव्यो को दृष्टि में रखा गया था। वेस्टफेलिया को | 
सन्धि ( १६४८ ), उटरैक्ट को सन्धि ( १७१३ ) और पेरिस की सन्धि ( १७६३ ) 
में यह बात स्वीकार कर ली गयी थी, कि प्रत्येक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न ( 90एथ०ं87 ) 
राज्य अपनो पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता रखता है, और उसके कतिपय ऐसे अधिकार होते 
है जिन्हें अन्य राज्यों को अंगीकार करना चाहिए। वर्तमान समय में तो यह वात 
अविकल रूप से मान ली गयी है, कि सब राज्य अपनी पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता रखते 
हैं, और राज्यों के अन्तरराष्ट्रीय समाज (र००३४०78! 800९५) में उनका अपना- 
अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व होता है । इस प्रकार उस ढंग की अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास 
) प्रारम्भ हुआ, जो अब तक भी सर्वमान्य है। विभिन्‍न राज्यों की पृथक्‌ सत्ता, स्व- 
तन्त्रता, प्रभुता और समानता--ये ऐसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का | 
निर्धारण करते हुए जिन्हें दृष्टि में रखना अनिवार्य है। मध्ययुग के राज्यों के पारस्परिक ) 
सम्बन्धों के लिए इनका विशेष महत्त्व नहीं था, क्योंकि सामन्त पद्धतिं में यह निश्चित | 
कर सकना कठिन था, कि कौन-सा राजा प्रभुत्वशक्ति-सम्पन्न है और कौन-सा नहीं । | 
पर जब सामन्त पद्धति का अन्त होकर राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण हो गया, तो अन्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्धारण इन्हीं तत्त्वों के अनुसार होने छूगा । 
, पर अनेक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों को सत्ता यूरोप में शान्ति और व्यवस्था 
के कायम रहने में बहुत बड़ी बाधा थो, क्योंकि इनके प्रतापी राजा पड़ौस के निर्वळ 
राज्यों को जीत कर अपने अधीन करने के लिये तत्पर थे । साथ ही, इन राजाओं में 
पारस्परिक संघर्ष भी जारी था। इस दशा में यह विचार उत्पन्न होना स्वाभाविक था, 
कि कोई ऐसे शान्तिमय उपाय भी होने चाहिये, जिनसे कि ये शक्तिशाली राज्य 
र आपस के झगड़ों को निवटा सकें, और परस्पर सहयोग करते हुए एक साथ रह सकें । 
ह ३ ई० में सेण्ट पियेर नामक विचारक ने, “शाइवत शान्ति की योजना” नाम से एक 
' स्पुतकरिखि। इसमें यह विचार प्रतिपादित किया गया था कि यूरोप के विविध राजा 
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चिर शान्ति के लिये एक ऐसी सन्धि करें जिस द्वारा शान्तिरक्षा का कार्य राजदूतों की 
सभा को सौंप दिया जाए । जो राज्य इस सभा के निर्णय को स्वीकार न करें, अन्य 
राजा उसे मिल कर दण्ड दें। यद्यपि अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक का स्वागत किया, 
पर राजाओं ने इस पर कोई घ्यान नहीं दिया । अठारहवीं सदी के अन्तिम भाग में 
कान्ट ने 'चिरशान्ति की ओर' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें यह विचार रखा गया कि 
यूरोप के विविध राज्यों को परस्पर मिळ कर अपना एक संगठन बना लेना चाहिये । 
इस संगठन में सम्मिलित सब राज्यों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे, पर सर्वसामान्य हितों 
के साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों का निर्णय वे, परस्पर मिळ कर इस संगठन 
द्वारा कराया करें । पर कान्ट का यह विचार उपयुक्त समय से बहुत पहले प्रतिपादित 
किया गया था, और यह क्रियान्वित नहीं हो सका-। अठारहवीं सदो में ही फ्रांस के 
वाल्तेयर, मांतस्क्यू और रूसो ने तथा इंगछण्ड के आदम स्मिथ और पिट ने भी इसी 
प्रकार के विचार प्रगट किये थे । ये विचारक राज्यों में पारस्परिक सहयोग, मानव- 
समाज की एकता और शान्ति के मन्तव्यों के प्रतिपादक थे। पर उस युग में इन का 
क्रियान्वित हो सकना सम्भव नहीं था । 

शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के इस काल में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि 
यूरोप के विविध राज्य केवल अपने ही हितों का ध्यान रखें, अन्य सब राज्यों को 
पराया एवं अपना प्रतिहवन्द्दी समझें, और अपनी विदेश-नीति का इस ढंग से संचालन 
करें जिससे कि अपने राज्य का हित सम्पादित हो सके। इस दशा में अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के विषय में उस सिद्धान्त का विकास हुआ, जिसे शक्तिसन्तुलस ( ]2nCe 
०£ P0७९7 ) कहते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार यूरोप के विविध राज्यों का यह 
प्रयत्न रहता था, कि कोई राज्य इतना प्रबल व शक्तिशाली न हो जाए कि अन्य राज्य 
उसके सम्मुख अपने को असहाय अनुभव करने छगें। यदि किसी राज्य की शक्ति 
बहुत बढ़ जाती थी, तो अन्य राज्य परस्पर सरिध द्वारा उसके विरुद्ध एक गुट का 
निर्माण कर लेते थे और इस गुट में सम्मिलित राज्य शक्तिशाली राज्य से अपनी रक्षा 
करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार यूरोप में शक्ति का संतुलन कायम रहता था, 
आर कोई राज्य इस स्थिति में नहीं हो सकता था कि*अन्य सब को अपना वशवर्ती 
बना सके । राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण इस युग में यूरोप में अन्तर्राष्ट्रीय 
अनुभूति का सर्वथा अभाव था, और सब राज्य अपने को पूर्णतया पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र 
समझने लगे थे । इस दशा में शक्ति-संतुलन का सिद्धान्त ही उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
को निर्धारित करता था ! 


( ३ ) आधुनिक युग के अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


सन्‌ १७७६ में अमेरिका में राज्यक्रान्ति हुई। कनाडा के दक्षिण में ब्रिटिश 
छोगों ने न्यू इंगलेण्ड, मेरीलेण्ड, पेन्सिलवेनिया, वजिनिया आदि के जो उपनिवेश 
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बसाये हुए थे, उन्होंने इंगलँण्ड के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया । १७८१ 
तक इंगलेण्ड और अमेरिका के ब्रिटिश निवासियों के बोच लड़ाई जारी रही । पर अन्त 
में इंगलैण्ड को पराजय हुई, और उसके उपनिनेशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर छो। १७७६ 
से पूर्व ये उपनिवेश--जिनकी संख्या १३ थी--पृथक्‌ राज्यों के रूप में थे, यद्यपि 
इनका शासन ब्रिटेन के अधोन था। राज्यक्रान्ति के अवसर पर इन्होंने परस्पर मिल 
कर ब्रिटेन से युद्ध किया था, इस कारण इनमें एकानुभूति उत्पन्न हो गयी थो । इसका 
परिणाम यह हुआ कि स्वतन्त्र हो जाने पर इन्होंने अपने को एक संघ-राज्य के रूप में 
संगठित कर लिया । इन उपनिवेंशों की पृयक्‌ राज्यों के रूप में सत्ता अब भी कायम 
रही, यद्यपि कतिपय निश्चित प्रयोजनों से उन्होंने अपना एक संघ बना छिया था। 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में यह एक नया पग था । 

१७८९ में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई और फ्रेश्व जनता ने बूबों वंश के राजाओं के 
निरंकुश एवं स्वच्छन्द शासन का अन्त कर रिपब्लिक की स्थापना को । फ्रांस को 
राज्यक्रान्ति द्वारा जिन मयी प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ, उनमें राष्ट्रीयता और 
रोकतन्त्रवाद का प्रमुख स्थान था । स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृभाव फ्रेञ्च क्रान्ति- 
कारियों के आदर्श थे, ओर वे इन्हीं को क्रियान्वित करने के लिये प्रयत्नशील थे । पर 
क्रान्ति की ये प्रवृत्तियाँ केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहीं । यूरोप के अन्य राजाओं 
ने फ्रेज्च राज्यक्रान्ति को अपने लिये खतरनाक समझा, और वे उसे कुचल डालने के 
लिये तत्पर हो गये। इसी कारण उन युद्धो का सूत्रपात हुआ, जिन्होंने शीघ्र ही 
सम्पूर्ण यूरोप को व्याप्त कर लिया । नैपोलियन्त के समर्थ नेतृत्व में फ्रांस के क्रान्तिकारियों 
ने युरोप के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और वहाँ से निरंकुश 
राजाओं के शासन का अन्त कर छोकतन्त्र रिपन्लिकों की स्थापना की । क्रान्तिकारियों 
और नेपोलियन की शक्तिं का सामना करने के लिये यूरोप के पुराने राजवंशों एवं 
शासकों ने अनेक गुटों का निर्माण किया। इन गुटों के दो उद्देश्य थे। फ्रांस के 
असाघारण उत्कर्षं के कारण यूरोप के राज्यों में शक्ति-संतुलन कायम नहीं रह गया 


या, अतः फ्रांस के विरुद्ध अन्य राज्यों को संगठित कर फिर से शक्ति-संतुलन स्थापित 


करना, और फ्रेक्च राज्यक्रान्ति द्वारा प्रादुर्भूत नयी प्रवृत्तियों का संगठित रूप से 
मुकाबला करना । १८१४ ई० में राज्यफ्रान्ति के विरोधी राज्यों के गुट को नेपोलियन 
को परास्त करने में सफलता प्रास हुई, और वीएना की कांग्रेस द्वारा यूरोप के राज्यों 
के पुनःसंगठन का कार्य प्रारम्भ हुआ । 
नेपोलियन के युद्धों के कारण युरोप में घोर अशान्ति और अव्यवस्था उत्पन्न 
` हो गयी थी, और अनेक प्राचीन राजवंशों को राजगद्दियों का अन्त हो गया था। 
इसलिये जब नेपोलियन की पराजय के पद्चात्‌ यूरोप के राजनीतिज्ञ वीएना की कांग्रेस 
( १८१४ ) में एकत्र हुए, तो उन्होंने इस प्रइत पर भी विचार किया कि युद्धों का 
न्त कर किस ढंग से ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैँ, जिससे 
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विषयं प्रवेश २७ 
भविष्य में युद्धों की सम्भावना ही न रहे । रूस के जार अलेकजेण्डर ने इस कांग्रेस के 
सम्मुख यह विचार प्रस्तुत किया, कि विविध राजाओं को परस्पर मिल कर एक घामिक 
भाईचारे का संगठन करना चाहिये, जो यूरोप में शान्ति स्थापित रखने का उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर छे ले। अलेकजेण्डर ने इसे पवित्र मित्रमण्डल ( ॥0!9 4.!;87८९ ) 
का नाम दिया, और सब राजाओं से इसमें सम्मिलित होने की प्रार्थना की । निस्सन्देह, 
अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में यह एक नंयी बात थी । पर पवित्र मित्रमण्डल 
की योजना सफल नहीं हो सकी । अतः कुछ समय पश्चातु रूस, प्रशिया, ब्रिटेन और 
आस्ट्रिया ने मिल कर एक चतुर्मुख मित्रमण्डल ( ॥६7८।९ A।];27८९ ) का संग 
ठन किया, जो १८१५ से १८४८ तक यूरोप की राजनीति का संचालन करता रहा । 
इस मित्रमण्डल ने यह भी व्यवस्था की, कि समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते 
रहें, जिन में कि यूरोप में शान्ति स्थापित रखने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। 
इस प्रकार का पहला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन १८१८ में एक्स-ला-शापेल में, दूसरा 
१८२० में टाप्या में, तीसरा १८२१ में लैबख में, और चोथा १८२३ में वरोना में 
हुआ । इस'प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ 
हुआ, और यूरोप के विविध राजा अपनी समस्याओं तथा विवादों का बातचोत व 
शान्तिमय उपायों से हल करने में प्रयत्नशील हुए । यद्यपि उन्हें अपने प्रयत्न में विशेष 
सफलता नहीं हुई, पर इस काल ( १८१५-४८ ) में उन्होंने अनेक समस्याओं का समा- 
घान किया, जिनमें बेल्जियम को स्वतन्त्रता को समस्या प्रमुख थी । 

पर सन्‌ १८४८ के पर्चात्‌ यूरोप के प्रमुख राज्यों के लिए सहयोग से काम कर 
सकना सम्भव नहीं रहा । इसका प्रधान कारण यह था, कि उन्नीसवों सदी में राष्ट्रीयता 
की प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती जा रही थी । फ्रांस, इङ्गरेण्ड और रूस तो पहले ही 
राष्ट्र के रूप में संगठित राज्य बन चुके थे। अब इटली और जर्मनी भी अपने राष्ट्रीय 
संगठन के लिए प्रयत्न में लगे थे। इन देशों में उस समय अनेक छोटे-बड़े राज्यों की 
` सत्ता थी, जो बात राष्ट्रीय एकता की भावना के विपरीत थी । जर्मनी और इटली का 
शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित हो जाना यूरोप के अन्य राज्यों को 
अपने लिए हितकर प्रतीत नहीं होता था। इस समय तक यूरोप में ओद्योगिक क्रान्ति 
का भी प्रारम्भ हो चुका था, और इङ्कलूण्ड, फ्रांस और ,प्रशिया जैसे राज्य नये कल- 
कारखाने खोल कर इस प्रयत्न में लगे थे कि संसार के पिछड़े हुए प्रदेशों को अपने 
आधिपत्य में ले आएँ, ताकि अपने तैयार माल को वहाँ निश्‍्चिन्तता के साथ बेच सकें। 
उग्र राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवाद को जम्म देती है। इङ्गछुण्ड, फ्रांस, होलेण्ड और 
बेल्जियम जैसे देश एशिया और अफ्रीका के विविध क्षेत्रों में अपने-अपने साम्राज्यों का 
विस्तार करने में तत्पर थे, जिसके कारण उनमें संघर्ष तथा विद्वेष का प्रादुर्भूत हो 
जाना सर्वथा स्वाभाविक था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि यूरोप के राज्यों 
के आथिक त॑था राजनीतिक हित आपस में टकराने लग गये, और पवित्र मित्रमण्डल का 
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बिचार निरन्तर शिथिल पड़ता गया । परस्पर सहयोग के स्थान पर अब यूरोप के 
विविध राज्य एक दूसरे के विरुद्ध गुट बनाने में तत्पर हो गये । बाल्कन प्रायद्वीप, 
काला सागर और तुर्क साम्राज्य के सम्बन्ध. में रस और इङ्गलूण्ड के स्वार्थ एक दूसरे 
के विपरीत थे । अतः इङ्गछैण्ड ने फ्रांस और पीडमोण्ड के साथ मिर कर रूस के 
विरुद्ध गुट वनाया । क्रीमियन युद्ध (१८५४-५६) में इङ्गलंण्ड, फ्रांस और पीडमौण्ट के 
इसी गुट ने रूस को परास्त किया था। इटली की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना के लिये 
यह आवश्यक था कि उत्तरी इटली के प्रदेशों से. आस्ट्रिया के शासन को समाप्त किया 
जाए । अतः १८५८ में पीडमौण्ट के राज्य ने फ्रांस के साथ मिल कर आस्ट्रिया के 
विरुद्ध गुट का निर्माण किया । इसी प्रकार १८५९ में प्रशिया ओर आस्ट्रिया ने डेन्माकं 
के विरुद्ध और १८६६ में प्रशिया और इटली ने आस्ट्रिया के विरुद्ध गुटों का संगठन 
किया । इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि १८४८ के बाद यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
एक नये तत्त्व का प्रवेश हुआ था, जिसका प्रधान उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि 
में रख कर एक दूसरे राज्य के विरुद्ध गुटों का निर्माण करना था । 

१८७१ तक बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक सुसंगठित राष्ट्रीय राज्य का 
रूप प्रास कर चुका था । विस्माक द्वारा यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नये तत्त्व 
का समावेश किया गया, जिसका उद्देश्य ऐसे गुटों का संगठन करना था, जो किसी एक 
राज्य या राज्यों के किसी एक गुट को बहुत अधिक शक्तिशाली न बनने दे । जब कोई 
दो या अधिक राज्य मिल कर अपना गुट बना लेते थे, तो अन्य राज्य उससे आशंकित 
हो जाते थे, ओर उसके मुकाबले में एक नये गुट का निर्माण कर लेते थे । गुटों की 
पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का यह परिणाम होता था कि वे अनस्त्र-शस्त्रों को वृद्धि पर 
विशेष घ्यान देने छगते थे, और अन्त में अपने झगड़ों का निर्णय युद्ध द्वारा करने के लिये 
तत्पर हो जाते थे। १९१४-१८ का महायुद्ध इसी गुटबन्दी का परिणाम था । १८७१ 
से १९१४ तक यूरोप के अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्षों का मुख्य आधार ये गुटबन्दियाँ ही थीं, 
और इनका प्रवर्तक प्रिस बिस्माक था । 

१८७२-७३ में बिस्माकं ने जर्मनी, आस्ट्रिया ओर रूस के एक गुट का निर्माण 
क्रिया, जो इतिहास में “तीन सम्राटों का संघ' के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुट का 
उद्देश्य यह था, कि तीनों राज्यों के सम्नाट्‌ फ्रांस की क्रान्तिशारी प्रवृत्तियों का मिल 
कर मुकाबछा करें। १८७१ में फ्रांस में तीसरी राज्यक्रान्ति हो चुको थी, और वहाँ 
को रिपब्लिक यूरोप में क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों के प्रसार में तत्पर थी । तीन सम्राटों के 
संघ का निर्माण इन्हीं प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिये किया गया था। पर 

बाल्कन प्रायद्रीप के क्षेत्र में रूस और आस्ट्रिया के हित एक दुसरे से टकराते थे। 
` अतः इन दोनों देशों में परस्पर सहयोग का कायम रह सकता सम्भव नहों था । इस 
| में १८७९ में बिस्मार्क ने आस्ट्रिया के साथ एक सन्धि की, जिसके अनुसार 
यह निणवय किया कि यदि रूप उनमें से किसी पर आक्रमण करे, तो दूसरा 
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राज्य आक्रान्त देश को सहायता करे । यह सन्धि १९१४ ई० तक कायम रही, और 


, १९१४-१८ के युद्ध में जर्मनी और आस्ट्रिया एक दुसरे के साथ रहे । 


१८८२ में इटली, जर्मनी और आस्ट्रिया ने एक नई सन्धि की, जो त्रिगुट 
( Triple Alliance ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस सन्धि द्वारा इन राज्यों ने यह 


- निश्चय किया कि यदि फ्रांस इटली पर आक्रमण करे, तो जर्मनी और आस्ट्रिया उसको 


सहायता करेंगे । यदि फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करे, तो इटली उसकी सहायता 
करेगा, और यदि कोई अन्य दो राज्य ( यथा फ्रांस ओर रूस ) न्रिगुट में सम्मलित 
किसी भी राज्य पर आक्रमण करें, तो तीनों मिल कर उसका मुकाबला करेगे । यद्यपि 
रूस इस त्रिगुट में शामिल नहीं था, और 'तीन सम्राटों के संघ' का भी अब तक अन्त 
हो चुका था, पर िस्मार्क ने रूस के साथ भी अपने सम्वन्ध को मैत्री पूर्ण बनाये 
रखा, और १८८७ में उसने रूस के साथ एक नया समझोता किया जिसके अनुसार 
जर्मनी और रूस ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि उन दोनों में से किसी एक का किसी अन्य 


शक्तिशाली राज्य से युद्ध हो, तो दूसरा राज्य <स युद्ध में उदासीन रहे। 
बिस्माकं की कूटनीति के कारण अब फ्रांस बिलकुल अकेला रह गया था । 


आस्ट्रिया और इटली जर्मनी के साथ त्रिगुट में शामिल हो चुके थे। रूस के साथ भी 
बिस्मार्क सन्धि कर चुका था । यह स्थिति फ्रांस के लिये वाञ्छनीय नहीं थी । १८९० 
में बिस्माकं जर्मनी के चान्सलर ( प्रधानमन्त्री ) के पद से पृथक्‌ हो गया और राज्य 
का संचालन जर्मन सम्राट्‌ विलियम ने अपने हाथों में ले लिया। अब जर्मनी की 
वैदेशिक नीति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ । यद्यपि बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र में 
आस्ट्रिया और रूस के हित परस्पर विरुद्ध थे, पर इस हित-विरोध के होते हुए भी 
बिस्मार्क ने इन दोनों राज्यों के साथ सन्धि की हुई थी । सम्राट्‌ विलियम की सम्मति 


` में आस्ट्रिया और रूस के हितों में इतना अधिक विरोध था, कि एक समय में इन 


दोनों के साथ मैत्री-सम्बन्घ रख सकना सम्भव नहीं था। उसका विचार था, कि पूर्वी 
यूरोप ( बाल्कन प्रायद्वीप ) के प्रश्‍न पर आस्ट्रिया और रूस में युद्ध छिड़ जाना 
अवश्यम्भावी है । अतः जर्मनी को यह निर्णय कर लेना चाहिये कि युद्ध की दशा में 
वह किस का साथ देगा । उसका यह भी विचार था कि जर्मनी के लिये आस्ट्रिया का 
साथ देना लामप्रद होगा | वह जर्मनी, आस्ट्रिया ओर इटली के न्रिगुट को बहुत महत्व 
देता था, और उसके लिये रूस की मैत्री को कुर्बान कर देने को तैयार था । जर्मी 
और खस में जो सन्धि हुई थी, उसकी अवधि १८९० तक थी । सम्राट्‌ विलियम ने 


इस सन्धि को पुनः दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी । इस दशा में यह स्वा- « 


भाविक था, कि रूस और फ्रांस परस्पर सन्धि कर लें । १८९३ में इन दोनों देशों में 
जो सन्धि हुई, उसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि यदि जर्मनी अकेला या 
जमनी और इटली मिल कर प्रांत पर आक्रमण करें, तो रूस फ्रांस को सहायता ब | करेग क 
और यदि जर्मनी और आस्ट्रिया रूस पर आक्रमण करें, तो फ्रांस रूस 
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करेगा । इस सन्धि से फ्रांस को अत्त्राष्ट्रीय स्थिति बहुत मजबूत हो गयी, अव वह 
अकेला नहीं रह गया। फ्रांस और खूस का शक्तिशाली गुट अब जर्मती, इटली ओर 
आस्ट्रिया के त्रिगुट का भली भांति मुकाबला कर सकता था। जर्मनी के त्रिगुट को संतु- 

छित करने के लिए अब फ्रांस ओर रूस का शक्तिशाली गुट संगठित हो गया था। 
यरोप के इन गुटों में अब तक इङ्गलैण्ड उदासीन था। पर जर्मनी की बढ़ती 
हुई शक्ति के कारण इज्लैण्ड के लिये यह सम्भव नहीं था,-कि वह यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों को उपेक्षा की दृष्टि से देख सके । सम्राट्‌ विलियम अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी था । 
वह चाहता था कि जर्मनी संसार में अपना समुचित स्थात प्राप्त करे। उन्नीसवीं सदी 
के पूर्वार्ध में जर्मनी राष्ट्रीय दृष्टि से संगठित नहीं हुआ था। इसी लिये वह साम्राज्यवाद 
की दौड़ में इङ्गलैण्ड, फ्रांस, रूस ओर हालैण्ड से बहुत पीछे रह गया था। ये राज्य 
एशिया और वफ्रीका में अपने-अपने विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुके थे । इस दशा 
में जर्मनी के लिये भी यह स्वाभाविक था, कि वह भी साम्राज्य विस्तार के लिये तत्पर 
हो । इङ्गलैण्ड के लिये जमंनी की इस महत्त्वाकांक्षा को सह सकना सम्भव नहीं था । 
इससे उसे अपने एशियाई साम्राज्य के लिये खतरा अनुभव होता था । अतः उसने यह 
आवश्यकता अनुभव को, कि वह भी यूरोप के अन्य राज्यों के साथ सन्धि करे। जर्मनी, 
आस्ट्रिया और इटली के त्रिगुट का विरोध करने के लिये फ्रांस ओर रूस ने जिस 
[ गुट का संगठन किया था, इङ्गलेण्ड का ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकृष्ट 
. हुआ, और वहाँ के राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव किया कि जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति 
का मुकाबला करने के लिये यदि किन्हीं यूरोपियन राज्यों के साथ सन्धि की जा सकती 
है, तो चे फ्रांस ओर रूस ही हैँ। पर फ्रांस और रूस के साथ इङ्लेण्ड की मैत्री हो 
'सकना सुगम नहीं था । इङ्गलंण्ड के अन्तर्राष्ट्रीय हित इनके साथ भी टकराते थे । गत 
तीन सदियों में इङ्गलैण्ड और फ्रांस साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्दी रहे 
थे | ईजिप्ट और सूडान के प्रदत्त पर इन राज्यों में अब तक भी घोर विरोध था। तुर्क 
| साम्राज्य के सम्बन्ध में रूस गोर इङ्गल॑ण्ड में प्रतिदवन्द्रिता विद्यमान थी । पर जर्मनी 
की बढ़ती हुई शक्ति से ये तीनों देश समान रूप से चिन्तित थे। अतः उन्होंने आपस 
के मतभेदों को दूर कर समझोता कर छेने में ही अपना हित समझा । इसो कारण 
१९०४ में फ्रांस और इङ्कलैण्ड ने एक सन्धि की, जिसके अनुसार उन्होंने विदेशी राजः 
' तीति में परस्पर मिलकर कार्य करने का निश्चय किया । इसी प्रकार १९०७ में इङ्गः 
झछण्डथरख्समें भी सन्बि हो गई, जिस द्वारा उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान और 
. ॐ तिब्बत के क्षेत्रों में अपने झगड़ों को निबटा छिया । इस प्रकार इङ्गरूण्ड, रूस और 
फांस के एक त्रिगुट का निर्माण हुआ, जिसे जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली के पुराने त्रिगुट 

. के मुकाबले में संगठित किया गया था। 

ध 'उन्नीसवीं सदो के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में यूरोप के 
हीय सम्बन्धो का जो स्वरूप था, उसका उल्लेख हमने ऊपर किया 
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है। इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य सिद्धान्त अब तक भी “शक्ति संतुलन! 
(Balance of Power) ही था, जिसके कारण वे परस्पर-विरोधी गुट बनाने में तत्पर 
थे ' अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास अब तक पाश्‍चात्य संसार में नहीं हुआ था । ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली और आस्ट्रिया सदृश यूरोप के प्रमुख राज्य इस काल 


में जिस ढंग के गुट बनाने में तत्पर थे, उनका परिणाम युद्ध होना सर्वथा अवश्य- 
म्भावी था। 


(४) बीसवीं सदी का प्रथम महायुद्ध 


वीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का जो स्वरूप था, 
उसमें देर तक युद्ध से वचे रह सकना सम्भव नहीं था। इसी कारण १९१४ में उस 
महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, जिसने शीघ्र ही संसार के बड़े भाग को व्यास कर छिया । 
इस महायुद्ध की समासि पर १९१९ में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का जिस ढंग से विकास 
हुआ, उसे समझने के लिये इस युद्ध के कतिपय कारणों पर प्रकाश डालना उपयोगी 
होगा । 
राष्ट्रीयता का सिद्धान्त इस समय तक भली भाँति विकसित हो गया था, और 
यूरोप के बहुसंख्यक राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर हो चुका था। पर अब 
तक भी यूरोप में अनेक राज्य ऐसे थे, जो राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं थे। आस्ट्रिया-हंगरी 
के राज्य का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की पूर्णतया उपेक्षा करके हुआ था । उसके 
राज्यःक्षेत्र में अनेक ऐसे प्रदेश सम्मिलित थे, जिनके निवासी राष्ट्रीय दृष्टि से आस्ट्रियन 
या हंगेरियन लोगों से भिन्न थे। पोल, चेक, स्लोताक, रूथेनियन, रूमानियन और 
इटालियन लोगों से आबाद अनेक प्रदेश भी इस राज्य के अन्तर्गत थे । पोलैण्ड नाम का 
कोई राज्य इस काल में विद्यमान नहीं था । पोल जाति के लोग तीन भागों में वटे हुए 
थे, और उनके प्रदेश जर्मनी, रूस तथा आस्ट्रिया-हंगरी की अधीनता में थे। आल्सेस 
आर छारेन के प्रदेशों की बहुसंख्यक जनता फ्रेञ्ज थी, पर ये प्रदेश जर्मनी के अधीन 
थे । बाल्कन प्रायद्वीप के कुछ प्रदेशों पर अब तक भी तुकं सुलतान का शासन था। 
राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति यह मांग करती थी, कि 'एक राष्ट्रीयता, एक राज्य” के अनुसार 
यूरोप के राजनीतिक नकशे का पुनःनिर्माण हो। महायुद्ध से पूर्व यूरोप का जो नकशा 
था, वह अनेक अंशों में इस सिद्धान्त के प्रतिकूल था । समय को प्रवृत्ति प्रेरित कर 
रही थी, कि उसमें परिवर्तन हो । राष्ट्रीयता की भावना जहाँ अनेक जातियों को अपने 
पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण करने के लिये प्रेरित कर रही थी, वहाँ ब्रिटेन, 
जर्मनी और फ्रांस आदि शक्तिशाली राज्यों को अपने साम्राज्यों एवं प्रभाव-क्षेत्रों का 
विस्तार करने की मी प्रेरणा दे रही थी । * Ee 
उग्र राष्ट्रीयता साम्राज्यवाद को जन्म देती है । साथ ही, औद्योगिक क्रान्ति के 
कारण उत्पन्न हुई आधिक आवश्यकताएं साम्राज्य विस्तार की प्रेरणा प्रदान करती हैँ। 


ईंट 
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३२ विद्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उन्नीसवीं सदो में ये दोनों तत्त्व यूरोप के विविध राज्यों को बड़ी तेजी के साथ 
साम्राज्य-विस्तार के लिये व्याकुल कर रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन पाचों महाद्वीपों में अपने 
पैर फैछा चुका था । सारा उत्तरी एशिया रूस के आधिपत्य में आ गया था | फ्रांस ने 
दक्षिण-पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में अपना साम्राज्य स्थापित कर छिया था। 
हालैण्ड, बेल्जियम, पोर्तुगाल और डेन्मार्क के भी साम्राज्य थे, जिनका क्षेत्रफल उनके 
अपने देशों को अपेक्षा कई गुना था । साम्राज्यवाद को इस दोड़ में जर्मनी बहुत पीछे 
रह गया था । राष्ट्रीय दृष्टि से सुसंगठित होकर उन्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में जब 
जर्मनी ने भी साम्राज्य-विस्तार की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया, तो उसने देखा कि 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रशान्त महासागर के 
कुछ द्वीप, अफ्रीका के शेष बचे कुछ प्रदेश और चीन के तटवर्ती कतिपय प्रदेश ही 
इस समय जर्मनी को प्राप्त हो सके । पर वह इतने से सन्तुष्ट नहीं हो सकता था । इस 
दशा में यह स्वाभाविक था, कि जर्मनी अन्य साम्राज्यवादी देशों को स्पर्धा और विद्वेष 
की दृष्टि से देखने लगे। पूर्वी दुनिया में जाने का स्वेज का मार्ग ब्रिटेन के कब्जे में था। 
अतः जर्मनी ने प्रयत्न किया, कि बरिन-बगदाद रेलवे का निर्माण कर सीधे परिया 
को खाड़ी तक पहुंचा जाए। यह रेल मार्ग आस्ट्रिया-हंगरी और तुकं साम्राज्य के बीच 
से होकर जाता या । आस्त्रिया-हंगरी जर्मनी के त्रिगुट में शामिल था । सम्राद्‌ विलि- 
यम ने तुक सुलतान के साथ भी मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किया, और इस प्रकार अपनी 
योजना को क्रियान्वित करना प्रारम्भ किया | ब्रिटेन जर्मनी के इस प्रयत्न को सहन 
नहीँ कर सका । 

उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्य-सम्बन्धी प्रतिद्वन्द्रिता और अन्तरराष्ट्रीय गुटबन्दियों का 
संगठन यही प्रधान कारण थे, जिनसे महायुद्ध (१९१४-१८) को. प्रारम्भ हुआ । २८ 
जून, १९१४ के दिन आस्ट्रिया-हंगरी के युवराज फ्रांसिस फाइनन्ड और उसकी पत्नी 
की वोस्निया के नगर सराजेवो में हृत्या कर दी गई। युवराज उस समय अपने 
साम्राज्य की यात्रा करते हुए बोस्निया भी आये थे बोरिनिया के निवासी सर्व जातिं 


के हैं, और उन्हें आस्ट्रिया-हंगरी की अधीनता में रहना पसन्द नहीं था । वे अपने _ 
प्रदेश को सबिया के साथ मिलाकर एक विशाल सब राष्ट्रीय राज्य का निर्माण करना _ 
चाहते थे । युवराज की हत्या एक सवं क्रान्तिकारी द्वारा ही की गई थी । आस्ट्रिया की | 
सरकार ने सर्विया को इस हत्या के लिये उत्तरदायी ठहराया, और उसे यह नोटिस _ 
दिया कि अड़तालीस घण्टों के अन्दर-अन्दर उन सब कार्रवाइयों को रोक दे जो सर्बिया | 
में आस्ट्रिया के विरुद्ध हो रही हैं। साय ही, उसने ऐसी शर्ते' भी पेश कीं, जो सर्बिया 
के लिये अपमानजनक थीं । सर्विया ने इन्हें मानने से इन्कार कर दिया । परिणाम यहं | 


हुआ कि आस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया, और यूरोप में युद्ध की अग्नि 
भड़क उठी । रूस और फ्रांस ने इस युद्ध में सर्बिया का साथ दिया, और जर्मनी ने 
आ्ट्या का। धोरे-घीरे अन्य राज्य भी युद्ध में सम्मिलित होते गये । ग्रेट ब्रिटेल ने 
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फ्रांस का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी, और बल्गारिया 
जर्मनी के पक्ष में सम्मिलित हो गया । शीघ्र ही, इस युद्ध ने एक विएव-संग्राम का रूप 
धारण कर लिया, जिसमें ३२ राज्य एक पक्ष में ( फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पक्ष में ) 
थे, और ४ राज्य ( जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया ओर तुर्की ) दूधरे पक्ष में। 
संसार भर में केवळ १४ राज्य ऐसे बचे थे, जो इस युद्ध में तटस्थ रहे थे। इनमें से छः 
यूरोप में, एक अफ्रीका में और सात अमेरिकन महाद्वीप में थे । युद्ध का क्षेत्र भी केवल 
यूरोप तक ही सोमित नहीं रह गया था। यूरोप के अतिरिक्त एशिया और अफ्रीका के 
भी अनेक क्षेत्रों में यह युद्ध लड़ा गया था। चार साळ तक निरन्तर संघर्ष के पश्चात्‌ 
१९१८ में इस युद्ध का अन्त हुआ, जिसमें ब्रिटेन ओर फ्रांस के पक्ष की विजय हुई, 
और जर्मनी के पक्ष की पराजय । 

महायुद्ध के परिणाम इतने महत्त्वपूर्ण थे, कि उनसे यूरोप में एक नवयुग का 
प्रारम्भ हुआ। इसके कारण जर्मनी से होहेन्ट्सोलर्न राजवंश, आस्ट्रिया-हंगरी से 
हाप्सबुर्ग राजवंश और रूस से रोमनोव राजवंश के शासनों का अन्त हुआ । साथ ही, 
तुर्की आदि अन्य अनेक राज्यों से भी वंशक्रमानुगत राजाओं के शासन समाप्त हुए । 
१७८९ में फ्रांस से जिस लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ था, उसे इस महायुद्ध 
द्वारा बहुत बल मिला, और अनेक नई रिपब्लिकों की स्थापना हुई! १९१४ में जब 
महायुद्ध का सूत्रपात हुआ था, तब यूरोप में केवल तीन महत्त्वपूर्ण देश ऐसे थे जिनमें 
रिपब्लिकन शासन था । ये देश फ्रांस, स्विट्जरल्ैण्ड ओर पोतुंगाल थे । पर महायुद्ध के 
परिणामस्वरूप रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुएनिया, लंटविया, 
एस्थोनिया, फिनलैण्ड और युक्रेनिया में भी रिपब्लिकें कायम हुईं। यूरोप के अतिरिक्त 
एशिया और अफ्रीका में भो अब बहुत-से राज्यों में लोकतन्त्र शासनों का सूत्रपात 
हुआ । राष्ट्रीयता की भावना को क्रियान्वित होने में भी महायुद्ध द्वारा बहुत सहायता 
मिली, और अनेक ऐसे नये राज्य कायम हुए, जिनका आधार राष्ट्रीयता थी । ये राज्य 
चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोछँण्ड, लिथुएनिया, लैटविया, फिनलैण्ड, एस्योनिया 
और हंगरी थे। इसमें सन्देह नहीं, कि इन राज्यों के निर्माण के कारण यूरोप का नकशा 
बहुत कुछ राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार बन गया था । | 

महायुद्ध के अन्य भो अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । रूस से न केवल एकतन्त 
स्वेच्छाचारी शासन का अन्त होकर रिपब्लिक की स्थापना हुई, अपितु आर्थिक एवं 
सामाजिक क्षेत्र में समाजवादी क्रान्ति का भी सूत्रपात हुआ। इस समय से कम्युनिस्ट 
आन्दोलन निरन्तर जोर पकडता गया, और रूस ने एक ऐसे आथिक तथा सामाजिक 
संगठन को अपनाया, जो संसार के इतिहास में सर्वथा नई बात थो। अन्य देशों में भी 
समाजवाद का प्रसार प्रारम्भ हुआ, और सर्वत्र ऐसे राजनीतिक दलों का संगठन भ्रारम्भ 
हो गया, जो केवल लोकतन्त्रवाद को. पर्याप्त न समझ कर आधिक क्षेत्र में भी लोकतन्त्र ` 
वाद के पक्षपाती थे । 
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पर महायुद्ध. का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में 
था । संसार के विभिन्न राज्यों को किसी न किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में संगठित होना 
चाहिए, यह विचार नया नहीं था । इसके लिए कतिपय प्रयत्न पहले भी किये जा चुके 
थे । पर महायुद्ध के समय जिस भयंकरता के साथ धन ओर जन का विनाश हुआ था, 
उसके कारण इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता बहुत प्रबळ रूप में अनुभव की जाने 
लगी । इसीलिए महायुद्ध की समासि के अनन्तर पेरिस में जो शान्ति परिषद्‌ हुई, उसमें 
राष्ट्रसंघ (2४४०८ ० \९075) की योजना को स्वीकृत किया गया। यह राष्ट्रसंघ पहला 
ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था, जिसमें संसार के बहुसंख्यक राज्य सदस्य रूप से सम्मि- 
लित हुए थे । राष्ट्रसंघ के अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 
आदि अन्य भी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन इस महायुद्ध के बाद कायम किये गये, जिनके 
कारण राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गये । ; 

इसमें सन्देह नहीं, कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में १९१९ से एक नये 
युग का प्रारम्भ हुआ, और संसार अन्त राष्ट्रीयता के मार्ग पर बड़ी तेजी के साथ अग्रसर 
होने लगा । 
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दूसरा अध्याय 
शान्ति की स्थापना और पेरिस की शान्ति परिषद्‌ 


(१ ) शान्ति-सम्बन्धी समस्याएँ और शान्ति परिषद्‌ का संगठन 

महायुद्ध की समाप्ति पर विश्व के राजनीतिज्ञों के सम्मुख सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न 
यह था, कि कोन-से ऐसे उपाय किये जायें, जिनसे कि भविष्य में युद्ध की सम्भावना 
न रहें और संसार में स्थायी रूप से शान्ति स्थापित हो सके । यह तभो सम्भव था, 
जब कि ( १) विविध जातियों या राष्ट्रीयताओं की आकांक्षाओं को पूर्ण किया जाए, 
ओर राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर हो जाए; ( २ ) साम्राज्य-विस्तार को 
आकांक्षा के कारण शक्तिशाली राज्यों में जो प्रतिद्वन्दता और प्रतिस्पर्धा थी, उसका 


अन्त किया जाए; और ( ३ ) राज्यों का एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, 


जो उनके पारस्परिक झगड़ों व मतभेदों का शान्तिमय उपायों से निवटारा कर सके । 

राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों के निर्माण की समस्या सुगम नहीं थी । 
महायुद्ध से पूर्व आल्सेस-्ळारेन का प्रदेश जर्मनी के अन्तर्गत था । क्योंकि वहाँ के बहु- 
संख्यक निवासी फ्रेञच थे, अतः फ्रांस उसे अधिगत करना चाहता था। क्रोटिया, 
चोस्तिया और स्लोवानिया पहले आस््ट्रिया-हंगरी के राज्य के अन्तर्गत थे। वहाँ के 
स्लाय जाति के निवासी यह चाहते थे, कि उनका एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
किया-जाए-। चेक लोग भी अपने राष्ट्रीय राज्य के लिये उत्सुक थे । बाल्कन प्रायद्वीप 
के सिविध राज्यों को अपनी सीमाओं से असंतोष था। पोल लोगों में आबाद प्रदेश 
जर्मनी, आस्ट्रिया ओर रूस में विभक्त थे। वे भी अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने 
के लिए इच्छुक थे । महायुद्ध में तुर्की जर्मनी के पक्ष में था । तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत 
बहुत-से ऐसे प्रदेश थे, जिनके निवासी अरब जाति के थे । ये भी अपने स्वतन्त्र राज्यों 
को स्थापित करना चाहते थे। रूमानिया, इटली, सबिया आदि अन्य राज्यों का भी 
यह दावा था, कि उनके राष्ट्रों के अनेक प्रदेश विदेशी राज्यों की अधीनता में हैं, 
उन्हें प्राप्त होने चाहिए । पर विविध राज्यों के इन राष्ट्रीय दावों में सामञ्जस्य स्थापित 
कर सकना सुगम नहीं था । 


महायुद्ध के समय मित्रपक्ष ( ब्रिटेन ओर फ्रांस का पक्ष ) ने यह घोषणा की थी, _ 


कि वे स्वतन्त्रता और लोकतन्त्रवाद के लिये युद्ध में सम्मिलित हुए हूँ। भारत, इन्डो- 


चायना आदि अधीनस्थ देशों ने युद्ध में अपने स्वामी राज्यों की दिल खोल कर सहायता ˆ 
की थी । उन्हें आशा थी, कि युद्ध के समाप्त हो जानें पर वे भी साम्राज्यवाद से मुक्ति. | 
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| 
| 
प्राप्त कर लेंगे, और उन्हें अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का अवसर मिलेगा। | 
अधीनस्थ देशों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण किये बिना विश्वशान्ति का स्वप्न सर्वथा | 
निरर्थक था । जर्मनी के युद्ध में परास्त हो जाने पर अफ्रीका और एशिया के णो प्रदेश | 
उसकी अधीनता से मुकत हो गये थे, उनके सम्बन्ध में भी व्यवस्था की जानी थी। 
यही बात तुर्क साम्राज्य के विषय में थी । उसकी अधीनता में जो अनेक प्रदेश थे, उनके | 
सम्बन्ध में भी निर्णय किया जाना था। साम्राज्य-विस्तार की आकांक्षा के कारण 
विविध राज्यों में जो संघर्ष उत्पन्न होता रहता है, उसका अन्त करने की भी | 
समस्या थी । 
स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए सब राज्य इस बात की आवश्यकता को अनु- । 
भव करते थे, कि राज्यों का एक ऐसा संगठन अवदय होना चाहिए, जो उनमें सहयोग 
स्थापित कर सके और उनके झगड़ों का शान्तिमय उपायों में निबटारा कर सके । 
ये समस्याएं इतनी जटिल थीं, कि इनका समाधान करने में विश्‍व के राज- 
नीतिज्ञों को बहुत समय लग गया । महायुद्ध चार साल के लगभग समय में समाप्त हो | 
गया था, पर शान्ति की स्थापना के लिए विविध सन्धियाँ करने में पाँच वर्ष लग गये । 
जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्ग्ारिया ( ये राज्य जर्मन पक्ष में थे ) के साथ 
पृथक्‌-पृथक्‌ सन्धियाँ की गईं। इन सब सन्धियों द्वारा विश्‍व की जो नई व्यवस्था की _ 
गई, वही शान्ति समझौता ( ९०९ ऽ€६।९०९॥ ) कहाती है । 
शान्ति की स्थापना ओर परास्त राज्यों के साथ सन्धियाँ करने के लिये फ्रांस 
की राजधानी पेरिस में शान्ति परिषद्‌ ( P९2०९ 0९7९१८९ ) का आयोजन किया | 
गया । १८ जनवरी, १९१९ को पेरिस में इस परिषद्‌ के अधिवेशन प्रारम्भ हुए । । 
मित्र-राष्ट्रों के ७० प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए । इनके अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या | 
में सचिव, सहायक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता भी प्रतिनिधियों को अपने कार्य में | 
सहायता देने के लिए पेरिस आए । इतने अधिक व्यक्तियों के लिए किसी प्रशत पर 
गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकना कठिन था, अतः एक सर्वोच्च शान्ति-समिति का 
निर्माण किया गया, जिसके दस सदस्य थे। इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराज्य | 
अमेरिका, इटली और जापान--इन पाँच राज्यों के दो-दो प्रतिनिधि लिये गये थे। 
फ्रांस के क्‍्लमांसो और जेनरळ फॉच, ब्रिटेन के छायड जार्ज और बाल्फोर, अमेरिका के 
विल्सन और लैन्सिग, इटली के आकछँण्डो और सोन्तिनो तथा जापान के सेओत्जी इस | 
समिति के प्रमुख सदस्य थे । बाद में जापान और इटली के प्रतिनिधि इस समिति सै | 
पृथक्‌ हो गये, ओर क्ळमांसो, विल्सन और लायड जाजे की त्रिमति ही सब बातों का | 
निर्णय करने ळगो। ड ; 
डक ._ सर्वोच्च शान्ति-समिति के अतिरिक्त शान्ति परिषद्‌ ने बहुत-से कमीशनों तथा 
उपसमितियों की भी नियुक्ति को, जिनकी संख्या ५८ थी। इन्हें यह कार्य सुपुर्द किमा 
“गया कि राष्ट्रसंघ के संगठन, शत्रुपक्ष से वसुछ किये जाने वाळे हरजाने की राशि को _ 
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निर्धारण, और अल्पसंख्यक जातियों को समस्या आदि प्रदनों पर विशदरूप से विचार 
कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पर इनकी रिपोर्ट पर भी अन्तिम रूप से निर्णय करने 
का कार्य सर्वोच्च शान्ति समिति ही के हाथों में था । 

शान्ति परिषद्‌ में उन सब राज्यों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
दिया गया था, जिन्होंने जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध युद्ध में हाथ बटाया था । 
परिषद्‌ में मित्रपक्ष के राज्यों के एक से पाँच तक प्रतिनिधि लिए गये थे, यद्यपि निर्णय 
करते हुए प्रत्येक राज्य का एक वोट गिना जाता था। रूस का कोई प्रतिनिधि शान्ति- 
परिषद्‌ में नहों रिया गया था, क्योंकि वह १९१७ में ही महायुद्ध से पृथक्‌ हो गया 
था, और कम्युनिस्टों ने वहाँ एक क्रान्तिकारी सरकार संगठित कर ळी थी। साधारण 
विचार-विमर्श के पश्चात्‌ परिषद्‌ में प्रायः उन्हीं निर्णयों को स्वीकार कर छिया जाता 
था, जिनका प्रस्ताव सर्वोच्च शान्तिसमिति या त्रिमूति द्वारा किया गया हो। 

फ्रांस के प्रधान मन्त्री क्लमांसो को झान्तिपरिषद्‌ का अध्यक्ष नियुक्त किया 
गया था । महायुद्ध में सबसे अधिक नुकसान फ्रांस को उठाना पड़ा था, और जमनी को 
परास्त करने में भी सबसे अधिक कर्तृत्व उसी का था। अतः क्‍्लमांसो को परिषद्‌ 
का अध्यक्ष बनाना युक्तिसंगत ही था । १८७० में जर्मनी ने .जिस प्रकार फ्रांस को 
पराजित किया था ओर जर्मन सैनिकों द्वारा जिस ढंग से पेरिस तथा उत्तरी फ्रांस की 
दुर्दशा की गई थी,: क्लमांसो ने उसे अपनी आँखों से देखा था। अब उसकी आयु 
७७ वर्ष की हो चुकी थी । पर उसमें न शक्ति की कमी थी ओर, न जर्मनी से बदला 
छेने की भावना की । उसे फ्रांस का शेर कहा जाता था। शान्तिपरिषद्‌ में उसका एकः 
मात्र ध्येय यह था, कि जर्मनी को इतना अशक्त बना दिया जाए, कि वह फिर कभी 
सिर न उठा सके और भविष्य में वह कभी फ्रांस के लिए खतरा न बन सके । 

लायड जाजं इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री था । वह अत्यन्त चाणाक्ष नीतिज्ञ था। 
यूरोप की राजनीतिक दशा और वहाँ की समस्याओं का उसे गम्भीर ज्ञान था। जर्मनी 
की शक्ति को कुचल डालने के लिए वह भी उत्सुक था, पर क्ळमांसो के समान नहीं । 
उसका विचार था, कि यदि जर्मनी को सर्वथा अशक्त बना दिया जायेगा, तो यूरोप 
में फ्रांस की शक्ति बहुत बढ़ जायगी ओर रूस के कम्युनिस्ट भी जर्मनी को अपने 
प्रभाव में लाये बिना नहीं रहेंगे । 

सर्वोच्च शान्ति-समिति का तीसरा महत्त्वपूर्ण सदस्य विल्सन था, जो संयुक्त- 
राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था । महायुद्ध में मित्रपक्ष जो विजय प्राप्त कर सका था, 
उसका प्रधान श्रेय. अमेरिका को हो था। उसी की अपार धनशक्ति ओर औद्योगिक 
बल पर जर्मनो को परास्त किया जा सका था । मुनरो सिद्धान्त का परित्याग कर अमे- 
रिका पहली बार यूरोप के युद्ध में सम्मिलित हुआ था, और उसी के कारण इस महा- 
युद्ध ने विश्वब्यापी संग्राम का रूप प्रास किया था । इस दशा में यह स्वाभाविक था, कि 
` शान्ति-परिषद्‌ में अमेरिका के प्रतिनिधि को बिशेष महत्त्व एवं आदर को दृष्टि से देला | 
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जाये । विल्सन एक आदर्शवादी राजनीतिज्ञ था। युद्ध में सम्मिलित होते हुए और 
महायुद्ध के दोरान में उसने जो उच्च सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे, यूरोप के रणसंतप्त 
लोग उन्हें आशा की दृष्टि से देखते थे और यह समझते थे, कि विल्सन द्वारा यूरोप में 
एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सकेगी जिसका परिणाम स्थायी शान्ति होगा । पर 
अमेरिका के राष्ट्रपति को न यूरोप की कूटनीति का ज्ञान था, और न वहाँ की राज- 
नयिक परम्पराओं का । इसी कारण वह पेरिस में अपने उदात्त सिद्धान्तों को क्रियान्वित 
करा सकने में असमर्थ रहा । क्लमांसो और लायड जार्ज जैसे मंजे हुए राजनीतिज्ञों के 
सम्मुख उसकी एक न चली, और उसके अपने मन्तव्यों के अनुसार जिस राष्ट्रसंघ को 
स्थापना को गई थी, उस तक में अमेरिका सम्मिलित नहीं हुआ । 

पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ में यूरोप तथा अन्य देशों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था 
को गई थी, इतिहास में उसका बहुत महत्त्व है। १९१९ से १९३९ तक के बीस वर्षों 
में यही व्यवस्था विश्‍व की राजनीति को प्रभावित करती रही । विविध राज्यों के जो 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध इस काल में विकसित हुए, उन सबमें इस व्यवस्था का प्रमुख 
कर्तृत्व था । निस्सन्देह, पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ द्वारा किये गये निर्णयों के कारण 
राष्ट्रीयता और लोकतन्त्रवाद को प्रवृत्तियों को असाधारण बल मिला था, और संसार के 
बहुत-से राज्यों का निर्माण इन सिद्धान्तों के अनुसार हो गया था । साथ हो, अन्तर्रा- 
ट्टीयता के मागं पर अग्रसर होने में भी इस परिषद्‌ के निर्णयों द्वारा बहुत सहायता 
मिली थी । पर १९१९-२३ के काळ में यूरोप तथा अन्य देशों की जो व्यवस्था शान्तिः 
समझौते द्वारा को गई थी, उसमें दोषों की भी कमी नहों थी । इन्हीं के कारण १९३९ 
में दूसरे महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ । 


(२) शान्ति-समझोते के आधारभूत तत्त्व 


महायुद्ध की समाप्ति से पूर्व ही इस बात के लिए प्रयत्न प्रारम्भ हो गये थे, 
कि युद्ध का अन्त कर शान्ति की स्थापना की जाये । इस प्रयोजन से अनेक राजनी तिजञों 
तथा विचारकों ने कतिपय प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये थे। इन प्रस्तावों व मन्तव्यों पर 
ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पेरिस को शान्ति-परिषद्‌ के निर्णयों को इन्होंने 
अनेक प्रकार से प्रभावित किया था । 

शान्तिस्यापना का पहला प्रस्ताव जर्मनी को ओर से पेश किया गया था। दिसम्बर, 
१९१६ में जब जर्मनी और उसके साथियों का पलड़ा भारी था, जब उन्होंने बेल्जियम, 
पोलेण्ड, सबिया ओर रूमानिया पर कब्जा किया हुआ था, और ऐसा प्रतीत होता था 
कि फ्रांस और, उसके साथियों की पराजय अवश्यम्भावी है, तो जर्मनी की ओर से 
शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया गया । उसने प्रस्ताव किया, कि दोनों पक्षों के 
` प्रतिनिधि किसी तटस्थ देश में एकत्र हों ओर परस्पर समझौते की शर्तों को तय करें | 


प्र मित्रपक्ष ने इस: प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया । संयुक्तराज्य अमेरिका अभी | ५ 
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शान्ति की स्थापना और पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ३९ 


युद्ध में शामिल नहीं हुआ था । अतः उसने जर्मनी के प्रस्ताव की उपेक्षा नहीं को । 
१८ दिसम्बर, १९१६ को अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने दोनों पक्षों की सरकारों के 
पास एक आवेदनपत्र भेजा, जिसमें यह कहा गया कि दोनों पक्ष अपनी नीति तथा उद्देश्यों 
को स्पष्ट कर दें, और फिर शान्तिस्थापना के लिए सवके प्रतिनिधि एक सभा में एकत्र 
हों । पर मित्रपक्ष के राज्यों ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया । विल्सन के आवे- 
दन-पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया, कि शान्तिस्थापना के लिए निम्न- 
लिखित बातें आवश्यक हैं--( १- जर्मनी ओर उसके साथी राज्यों ने जिन प्रदेशों 
पर अधिकार किया हुआ है, उन सबको वे खाली कर दें। (२ ) युद्ध में घन और 
जन की जो हानि हुई है, जर्मनी उसके लिए हरजाना प्रदान करे । ( ३) वर्तमान 
युद्ध से पहले भी जर्मनी और उसके साथी राज्यों ने जिन प्रदेशों पर उनकी जनता की 
सम्मति के विरुद्ध कब्जा किया हुआ था, उन सबको भी खाली कर दिया जाये। ( ४ ) 
राज्यों का पुनःनिर्माण करते हुए राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को आधार माना जाये। 
आल्सेस-लारेन के प्रदेश फ्रांस को दिये जायें, और त्रिएस्त ( जो आस्ट्रिया-हंगरी के 
अधीन था ) का प्रदेश इटली को । पोलण्ड की स्वतन्त्रता को पुनःस्थापित किया जाए, 
तुर्की के साम्राज्य का अन्त कर अधीनस्थ देशों को स्वतन्त्र कर दिया जाए और 
आस्ट्रिया-हंगरी को अधीनता में स्लाव ओर चेक जातियों के जो प्रदेश हूँ उन्हें पृथक्‌ 
व.स्वतन्त्र राज्यों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए । साथ ही, जर्मनी के उपनिवेशों 
को भी उसकी अधीनता से मुक्त कर दिया जाएं । जर्मनी ओर उसके साथियों के लिए 
इन प्रस्तावों को स्वीकृत कर सकना सम्भव नहीं था, विशेषतया उस समय में जब 
कि युद्ध में उन्हें निरन्तर सफलता प्राप्त हो रही थी । १९१६ के अन्त में राष्ट्रपति 
विल्सन ने शान्तिस्थापना के लिये जिस प्रयत्न को प्रारम्भ किया था, वह असफल रहा । 
पर इससे यह अवश्य स्पष्ठ हो गया, कि मित्र-पत्र को दृष्टि में शान्तिस्थापना के मूल तत्त्व 
कोन-से हैं । 

माच, १९१७ में रूस में राज्यक्रान्ति का सूत्रपात हुआ । वहाँ के क्रान्तिकारी 
नेता न केवल एकतन्त्र स्वेच्छाचारी राजसत्ता के विरोधी थे, अपितु अपने देश में एक 
ऐसे ढंग का लोकतन्त्र शासन स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील थे, जो समाजवादी 
या कम्युनिस्ट मन्तव्यों के अनुसार हो। वे धर्म ओर ईसाई चर्चा के भो विरुद्ध थें । 
इस दशा में रोम के पोप ने यह अनुभव किया, कि रूस की बोल्शेविक क्रान्ति के रूप 
में ईसाई घर्म पर जो नयी विपत्ति आयी है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है 
कि ईसाई घर्म का अनुसरण करने वाले सव राज्य आपस के इस युद्ध का अन्त कर 
परस्पर मिल कर अपने झगड़ों को निबटा ले । इसीलिए १ अगस्त, १९१७ को उसने 
दोनों पक्षों के सम्मुख एक सन्धि-प्रस्ताव रखा, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थी 
( १ ) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सैन्यशक्ति की अपेक्षा नैतिक बल को अधिक महत्त्व 
दिया जाए। ( २) सब राज्य मिल कर हथियारों को कम करने का निर्णय करें। 
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४० विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धे 


( ३ ) समुद्र मार्ग सब के लिये समान रूप से खुले हुए रहें । ( ४ ) आपस के झगईों 
को निबटाने के लिये पंचायत-निर्णय की पद्धति का प्रयोग किया जाए। ( ५ ) कौन-सा 
प्रदेश किस राज्य के अन्तर्गत हो, इसका निर्णय वहाँ के निवासियों को सम्मति के 
अनुसार किया जाए। ( ६ ) युद्ध के लिये किसी से कोई हरजाना न लिया जाए। 
( ७ ) युद्ध से पहले जो प्रदेश जिसके पास था, वह उसे छोटा दिया जाए । पर पोप के 
ये प्रस्ताव भी युद्ध में व्यापृत राज्यों को स्वीकार्य नहीं हुए । 

विल्सन के चौदह सिद्धान्त-१९१७ के प्रारम्भ में संयुक्त-राज्य अमेरिका भी 
महायुद्ध में सम्मिलित हो गया था, और उसकी ओर से जर्मनी तथा उसके साथियों के 
विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गयी थी । युद्ध में शामिल होसे से पूर्व ही राष्ट्रपति विल्सन 
ने इस बात पर जोर देना प्रारम्भ कर दिया था, कि युद्ध की समासि पर जो शान्ति 
स्थापित की थाए उसके लिये कतिपय निश्चित सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना 
चाहिये । यदि ऐसा न किया गया, तो जो शान्ति स्थापित होगी वह कदापि चिरस्थायी 
नहीं हो सकेगी । ये सिद्धान्त कौन-से हों, इसका स्पष्टीकरण विल्सन ने ८ जनवरी, 
१९१८ के दिन अमेरिका की कांग्रेस के सम्मुख भाषण देते हुए किया था। विल्सन 
की दृष्टि में चौदह ऐसे सिद्धान्त थे, जिन्हें आधाररूप से स्वीकार कर स्थायी शान्तिः 
की स्थापना की जा सकती है-- 

( १ ) गुप्त सन्धियों और समझौतों का अन्त कर दिया जाए। राज्य परस्पर 
मिल कर जो भी सन्धियाँ या समझौते करें, वे सर्वविदित रूप में हों । 

( २) राज्यों के प्रादेशिक समुद्रों और जलमागों को छोड़ कर समुद्रं में 
नौकानयन को सबको समान रूपसे स्वतन्त्रता हो। यह स्वतन्त्रता युद्ध और शान्ति 
दोनों समयों में बरती जाए। द 


( ३ ) निर्यात-कर ओर आयात-कर आदि के रूप में जो आथिक बाधाएं 
विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विद्यमान हैं उन्हें यथासम्भव हटा दिया जाए, और सब राज्यों 
के लिये व्यापार की एक समान परिस्थितियां उत्पन्न की जाएँ । 


(४) इस वात को समुचित गारण्टी दी जाए कि सब राज्य अपने अस्त्रः 


शास्त्रों में इतनी कमी कर देंगे कि वे केवळ उनका अपनी घरेलू सुरक्षा की आवश्यकता | 


को ही पूरा कर सकें । ० 
( ५ ) उपनिवेशों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के जो दावे हैं, उनका निर्णय 


पूर्णतया निष्पक्ष रूप से, खुळे तोर पर ओर बिना किसी दवाव के किया जाए। ये 
निर्णय करते हुए इस बात को भी दृष्टि में रखा जाए, कि उपनिवेशों की जनता का. 


हित क्या है । 
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sR) रूस से सब विदेशी सेनाओं को वापस छोटा लिया जाए। उस देश _ 
के साथ सम्बन्ध रखने बाले सव मामलों की व्यवस्था इस ढंग से की जाएकि उसे | 


| 
| 
| 


शान्ति की स्थापना और पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ४१ 


संसार के अन्य राज्यों का सहयोग प्रास हो सके और वह अपने राजनीतिक विकास 
तथा राष्ट्रीय नीति के निर्धारण के विषय में स्वेच्छानुसार अवसर पा सके । 

( ७ ) बेल्जियम की स्वतन्त्र सत्ता को पुनःस्थापित किया जाए और वहाँ से 
विदेशो सेनाएं हटा ली जाएं। 

( ८ ) आल्सेस-लारेन के प्रदेश फ्रांस को प्रदान किये जाएँ, वहाँ से विदेशी 
सेनाएँ वापस लोटा छी जाएं, ओर फ्रांस की पूर्ण स्वतन्त्रता पुनःस्थापित की जाए। 

( ९ ) इटली की राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण राष्ट्रीयता के आधार पर 
किया जाए । 

( १० ) आस्ट्रिया-हंगरी के राज्यक्षेत्र में जिन विविध जातियों का निवास 
है, उन्हें अपने स्वायत्त विकास का पूर्णतया स्वतन्त्र अवसर प्रदान किया जाए । 

( ११ ) रूमानिया, सबिया०्और मोन्टनिग्रो से विदेशी सेनाएँ हटा ली जाएं, 
इन राज्यों की स्वतन्त्रता को पुनःस्थापित किया जाए, और सबिया को समुद्र तक 
पहुँचने का मार्ग प्रदान किया जाए । बाल्कन प्रायद्वीप के विविध राज्य परस्पर क्या 
सम्बन्ध रखें, इस विषय में उन्हें मेत्रोपूणं परामर्श दिया जाए और साथ ही इस बात 
की अन्तर्राष्ट्रीय गारण्टी भी, कि ये राज्य अपनी आधिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता को 
कायम रख सकेंगे । 

( १२) तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत जो ऐसे प्रदेश थे, जिनमें कि तुक-भिन्न 
जातियों का निवास था, . उन्हें अपने स्वायत्त विकास का अवसर दिया जाए और 
डार्डनल्स के जलडमरूमध्य को सब राज्यों के लिये खुला रखा जाए । 


( १३) जिन प्रदेशों में पोल जाति के लोगों का निवास है, उन सबको 
मिलाकर एक ऐसे स्वतन्त्र पोछेण्ड राज्य का निर्माण किया जाए, जिसकी समुद्र तक 
पहुँच हो । 

( १४ ) राज्यों का एक ऐसा संघ या समुदाय संगठित किया जाए, जिस द्वारा 
छोटे या बड़े सब राज्यों को समान रूप से राजनोतिक स्वतन्त्रता और प्रादेशिक अक्षुः 
ण्णता की गारण्टी दो जाए । 

राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित इन चोदह सिद्धान्तों के आधार पर यदि 
दोनों पक्ष शान्ति स्थापित करने को उद्यत हो जाते, तो निस्सन्देह यूरोप को बहुत-सी 
समस्याएं चिर काल के लिए हल हो जातीं। पर मित्रपक्ष के राजनीतिज्ञ भी इन्हें अवि- 
करू रूप से स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुए। सामुद्रिक मार्गों की स्वतन्त्रता 
सब राज्यों को समानरूप से प्रास रहे, यह बात ग्रेट ब्रिटेन को स्वीकार्य नहीं थी । 
साथ ही, ब्रिटेन की आँख जर्मनी के उपनिवेंशों पर भी थी, और वह उन पर अपना 


आधिपत्य भी स्थापित करना चाहता था। फ्रांस और ब्रिटेन इस बात को भी महत्त्वपूर्ण 


समझते थे, कि जर्मनी द्वारा जिन राज्यों की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचा है, उसकी 
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४२ चिइव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


क्षतिपूर्ति के लिये उससे हरजाना अवश्य वसुल किया जाए । महायुद्ध का अभी अन्त 
नहीं हुआ था, और मित्रपक्ष के राज्य स्वाभाविक रूप से विल्सन का स्पष्ट रूप से 
विरोध भो नहीं करना चाहते थे । अतः ब्रिटेन के प्रवानमन्त्री छायड जार्ज ने विल्सन 
के सिद्धान्तों का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए विवादग्रस्त विषयों का युद्ध को 


समाप्ति पर पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा निर्णय करने की नीति का प्रतिः | 


पादन किया । 

यद्यपि विल्सन के चोदह सिद्धान्तों का किसी भी पक्ष ने पूर्णरूप से समर्थन 
नहीं किया, पर उन्होंने उन आवारभूत तत्त्वों का प्रतिपादन बन्द नहीं किया, जिनके 
अनुसार उनकी सम्मति में स्थायी शान्ति की स्थापना सम्भव है। इसीलिए ११ 
फरवरी, १९१८ को उन्होंने अमेरिका की कांग्रेस में भाषण देते हुए चार मूलभूत 
सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया-( १ ) युद्ध की समाप्ति पर जो शाम्ति-समझौता किया 
जाए, उसके सव अंश न्याय पर आधारित होने चाहिएं । ( २ ) राज्य के किसी प्रदेश 
या जनसमूह को साधारण जमीन-जायदाद के समान नहीं समझना चाहिए, और उनको 
उस ढंग से हस्तान्तरित नहीं करना चाहिए जैसे कि साधारण सम्पत्ति को किया जाता 
है। ( ३) राज्यों की सीमाओं में जो भो परिवर्तन किये जाएं, उनमें वहाँ के निवा- 
सियों के हित व कल्याण को दृष्टि में रखना चाहिए, विभिन्न राज्यों के दावों को नहीं । 
( ४ ) राष्ट्रीयता की भावना की अधिकतम संतुष्टि द्वारा ही विश्व में स्थायी शान्ति 
को स्थापना सम्भव है। 

निस्सन्देह, विल्सन के ये सिद्धान्त उन प्रवृत्तियों के अनुरूप थे, जिनका प्रादुर्भाव 
फ्रांस को राज्य-क्रान्ति द्वारा हुआ था। राष्ट्रीयता, लोकतन्त्रवाद और स्वभाग्य-निर्णय 
के सिद्धान्त समय के अनुसार थे, और सभी राज्य सिद्धान्ततः इन्हें स्वीकार करते थे । 
यदि इनके अनुसार पेरिस की शान्ति परिषद्‌ में चिर शान्ति स्थापित करने का प्रयत्त 
किया जाता, तो वह अवश्य अपने उददश्य में सफल हो सकती थी। 

गुप्त सन्धियाँ और उदात्त सिद्धान्तो की उपेक्षा-विल्सन द्वारा प्रतिपादित 


सिद्धान्त जो अविकळ रूप से क्रियान्वित नहीं हो सके, उसका मुख्य कारण बे गुप्त 


सन्धियाँ थीं जो युद्ध के समय मित्रपक्ष के राज्यों द्वारा की गई थीं । महायुद्ध में अनेक 


राज्य इसलिए शामिल हुए थे, क्योंकि फांस और ब्रिटेन ने उन्हें गुप्त सन्धियों वारा यह | 


आश्वासन दिया था कि युद्ध की समासि पर उनकी राष्ट्रीय एवं राजनीतिक आकांक्षाएं 
पूण कर दी जायेंगी । इटली, रूमानिया और जापान आदि विविध देशों ने इसी प्रकार के 


` गुप्त आस्वासनों के कारण मित्रपक्ष के साथ होकर रणक्षेत्र में उतर आना स्वीकार किया 


था। ब्रिटेन और फ्रांस इस वात के लिए विवश थे कि वे इन आइवासनों को पूरा करें, 


ड चाहे ये विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूछ ही क्यों न हो। मित्रपक्ष के । 
ह र | राज्यों की महत्ताकांक्षाएँ विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ अत्यन्त उग्ररूप धारण कर गई 
थीं। ये आकालाए तभी पूर्ण हो सकती थीं, जब कि परास्त देशों के अधिकारों और 
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शान्ति की स्थापना और पेरिस को शान्ति परिषद्‌. ४३ 


न्याय्य माँगों की उपेक्षा की जाए। जिन गुप्त सन्धियों द्वारा ब्रिटेन और फ्रांस ने अन्य 
राज्यों को अनुचित आश्वासन दिये थे, वे निम्नलिखित थीं-- 

( १ ) इटली के साथ छण्डन की सन्धि--हम पिछले अध्याय में लिख चुके हैं, . 
कि इटली जर्मनी ओर आस्ट्रिया-हंगरी के साथ त्रिगुट में शामिल था । अतः महायुद्ध 
में उसे जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी का साथ देना चाहिए था । पर इटली इस बात के 
लिए भी उत्सुक था, कि इटालियन भाषा वाले जो प्रदेश आस्ट्रिया-हंगरी के राज्य के 
अन्तर्गत हैं, वे उसे प्राप्त हो जाएं । महायुद्ध उसके. लिए अपनी इच्छापूर्ति का उत्तम 
अवसर था । अतः ८ एप्रिल, १९१५ के दिन इटली ने आस्ट्रिया-हंगरी से यह माँग 
की, कि उसके अपने देश के जो भाग अब तक भी आस्ट्रिया-हंगरी के कब्जे में हैं, 
उन्हें उसे दे दिया जाए। आस्ट्रिया-हंगरी की सरकार इसके लिए तैयार हो गई, 
ओर जर्मनी ने अपनी ओर से इटली को यह गारनटी दी कि युद्ध की समाप्ति पर 
इटली की सब राष्ट्रीय आकांक्षाए पूर्ण कर दी जायगी । पर मित्रपक्ष के राज्यों की 
कूटनीति इटली को अपने पक्ष में सम्मिलित करने के लिए तुली हुई थी । उन्होंने २६ 
एप्रिल, १९१५ को छण्डन में इटली के साथ एक गुसः सन्धि की, जिसमें उन्होंने 
निम्नलिखित बातें स्वीकार कीं--( १) त्रेन्तिनो, त्रिएस्त और दक्षिणी ताइरोल के 
प्रदेश आस्ट्रिया-हंगरी की अधीनता से मुक्त कर इटली को प्रदान किये जायेंगे । ( २.) 
गोरिजियो, ग्रादिस्का, इस्त्रिया और कवाटनेरो को खाड़ी के द्वीप भी इटली को प्राप्त 
होंगे । ( ३ ) उत्तरी डाल्मेटिया पर भी इटली का अधिकार स्वीकृत किया जायगा । 
( ४) ईगियन सागर में विद्यमान डोडेसनीज्र द्वीपसमूह को ग्रीस की अधीनता से मुक्त 
करा के इटली को दे दिया जायगा । ( ५) अल्बानिया के अन्तगंत वरोना के प्रदेश को 
इटली के संरक्षण में दिया जायगा । ( ६ ) अफ्रीका में विद्यमान जर्मनी के उपनिवेशों 
का एक भाग भी इटली को प्राप्त होगा । ( ७ ) जर्मनी से जो हूरजाना वसूल होगा, 
उसमें भी इटली का हिस्सा रहेगा । 

लण्डन की इस सन्धि द्वारा इटली को अनेक ऐसे प्रदेशों को भी इंस्तगत करने 
का अवसर प्राप्त हो जाता था, जो राष्ट्रीय दृष्टि से उसके अंग नहीं थे। उदाहरण के 
रूप में डाल्मेटिया के प्रदेश में स्लाव लोगों का निवास था । इटली को ससे दे देना 
स्वीकार कर मित्रपक्ष ने स्लाव लोगों को समुचित राष्ट्रीय आकांक्षा के प्रति अन्याय 
किया था । पर इटली के राष्ट्रवादी देशमक्तों ने यह समझा, कि अपने देश के उत्कर्ष 
का यहु सुवर्णीय अवसर हैं इसी कारण २३ मई, १९१५ को इटली मित्रपक्ष के साथ 
हो कर युद्ध में सम्मिलित हो गया । 

(२) तुर्क॑ साम्राज्य के सम्बन्ध में गु समझोते--महामुद्ध में तुर्की ने जर्मनी 
ओर आस्ट्रिया-हंगरी का साथ दिया था । मित्र पक्ष के राज्य इससे बहुत कुपित थे। 
मार्च, १९१५ में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने आपस: में एक गुप्त समझौता किया, जिसको 


अनुसार यह निर्णय किया गया कि तुकं साम्राज्य के जो परदेश यूरोप के क्षेत्र में है, 
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४४ विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धे 


महायुद्ध को समाप्ति पर उन्हें रूस को दे दिया जायगा । इस क्षेत्र से केवल एड़ियाः 
नोपल ओर कर्क-किलिस्सा ( जो तुर्क साम्राज्य के अन्तर्गत थे ) रूस को न देने का 
निश्चय किया गया था, ताकि इन्हें वल्गारिया को देने का लालच देकर उसे भी मित्र 
पक्ष में छाया जा सके। तुकं साम्राज्य में एशिया के जो प्रदेश ये, उन्हें फ़ांस ओर 
ब्रिटेन में बाँट दिये जाने का फैसला किया गया था । इग प्रदेशों के कौन-से भाग फ्रांस 
को मिलें और कौन-से ब्रिटेन को, इस वात का निर्णय इन दोनों राज्यों के आपसी 
समझौते पर छोड़ दिया गया था । 

एप्रिल, १९१६ में तुकं साम्राज्य के सम्बन्ध में एक अन्य गु समझोता किया 
गया, जिसके अनुसार तुर्क आर्मीनिया के ६०,००० वर्गमीळ के प्रदेश को ख्स को देने 


का निर्णय किया गया । क Fo 
एक मास बाद मई, १९१६ में फ्रांस ओर ब्रिटेन ने मिलकर यह फैसला किया, 


कि तुर्क साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को वे किस ढंग से आपस में विभक्त करेगे । यह 

समझौता ब्रिटेन के सर माकं साइकस ओर फ्रांस के जार्ज पीको के बीच में हुआ था, 

जिसके कारण यह साइक्स-पीको समझोता के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते के 

अनुसार यह निर्णय किया गया, कि सीरिया और उसके साथ के प्रदेश फ्रांस को प्राप्त 

हों, और उनके दक्षिण के अरब प्रदेश ब्रिटेन को । | 

(३) रूमानिया के साथ गुप्त सन्धि-बल्गारिया ने महायुद्ध में जर्मनी और 

आस्ट्रिया-हंगरी का साथ देने का निश्‍चय किया था, अतः बाल्कन प्रायद्वीप में मित्रपक्ष 

की स्थिति बहुत निर्बल हो गई थी। मित्रपक्ष के राज्य इस बात के लिये उत्सुक थे कि 

“जिस प्रकार मी सम्भव हो, रूमानिया को अपने पक्ष में लाया जाए। इस राज्य की 

उत्तरो सीमा रूस से मिळती थी और दक्षिणी सीमा बल्गारिया से। बाल्कन प्रायद्वीप 

के अन्य राज्यों के समान रूमानिया भी अपने राज्य-दोत्र का विस्तार करने को उत्सुक 

था । अगस्त, १९१६ तक वह महायुद्ध में तटस्थ रहा । पर जब उसने देखा कि मित्र- 

राज्य उसे बहुत बड़ी कोमत देने को तैयार हैं, तो वह उनका साथ देने को उद्यत हो 

गया । १७ अगस्त, १९१६ के दिन ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और इटली ने रूमानिया के साथ _ 

एक गुप्त सन्धि को, जिसकी मुख्य शते निम्नलिखित थीं--(१) युद्ध की समासि पर | 

ट्रांसिलवेनिया का प्रदेश रूमानिया को दे दिया जायगा । यह प्रदेश हंगरी के राज्य-दोत्र 

के अन्तर्गत था, और इसमें रूमानियन तथा हंगेरियन लोगों का समान संख्या में | 

निवास था । (२) बुकोविना का प्रदेश भी रूमातिया को दिया जायगा । यह आर्द्रया 

के अन्तर्गत था, ओर इसमें रूमानियन लोगों की संख्या केवल एक तिहाई थी । इस | 
सन्धि के कारण रूमानिया मो मित्रपक्ष का साथ देकर युद्ध में शामिळ हो गया । 

(0) तुर्को साम्राज्य के विषय में इटली से समझौता--जब इटली को यह 

ज्ञात हुआ कि साइवस-पीको समझौते के अनुसार तुक साम्राज्य के एशियाई प्रदेश फ्रांस 

नटेन मे बाँट दिये गये हैं, तो उसने भी तुक प्रदेशों के बंटवारे में अपने हिस्से | 
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के लिये मांग को । इटली को संतुष्ट करने के लिये सां जांद मोरियन्न नामक स्थान 
पर एक अन्य गुप्त समझौता किया गया, जिसके अनुसार अनेतोलिया का दक्षिणी 
तिहाई भाग और सिमर्ना का प्रदेश इटली को देने का. निश्चय किया गया । 

(५) ब्रिटेन और जापान की सन्धि = महायुद्ध में जापान मित्रपक्ष में था। 
प्रान्त महासागर और चीन के क्षत्र में जर्मती के आधिपत्य या प्रभाव में जो प्रदेश 
थे, उन्हें अधिगत करने के लिये और जर्मनी को जलशक्ति .को नष्ट करने के लिये 
जापान के सहयोग का बहुत महत्त्व था । अतः फरवरी, १९१६ में ब्रिटेन ने जापान 
के साथ एक गुस सन्धि की, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने यह स्वीकार किया कि प्रशान्त 
महासागर में भूमध्य रेखा के उत्तर में जो द्वीप जर्मनी के अधीन हैं, उन सब पर और 
चीन के शान्तुंग प्रदेश पर जापान के अधिकार का समर्थन किया जायगा । 

इसी प्रकार के कतिपय अन्य भी गुप्त समझौते थे, जो मित्रपक्ष के राज्यों ने 
महायुद्ध के दौरान में किये थे । पेरिस की शान्ति परिषद्‌ में एकत्र हुए राजनीतिज्ञों के 
हिये इनकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था। उनके सम्मुख एक ओर तो राष्ट्रपति 
विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त थे, और दूसरी ओर ये गुप्त सन्धियाँ और समझौते, 
जो प्रायः विल्सन कं सिद्धान्तों के प्रतिकूल थे । इन समझौतों को क्रियान्वित कर 
सकना तभी सम्भव था, जब कि परास्त देशों के समुचित अधिकारों और न्याय्य मांगों 
की सर्वया उपेक्षा की जाए। परिणाम यह हुआ, कि शान्ति परिषद्‌ में फ्रांस और 
ब्रिटेन ने खूब मनमानी की और कलमांसो और लायड जार्ज के सम्मुख विल्सन की एक 
न चली । अटलाण्टिक पार का यह राजनीतिज्ञ यूरोप की कूटनीति के सम्मुख सर्वथा 
असहाय हो गया, ओर बळमांसो की सभी शक्ति इस बात में लग गई कि विस्माकं ने 
१८७१ में फ्रांस को जिस ढंग से नीचा दिखाया था, उसका पूरो तरह से बदला ले 
लिया जाए । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पेरिस को शान्ति परिषद्‌ में दो परस्पर-विरोधी 
आधारभूत तत्त्वों में संघर्ष हो रहा था। बहाँ जो शान्ति-समझ्षौता हुआ, वह इन दोनों 
प्रकार के तत्त्वों में समझोते का परिणाम था। विल्सन को अपने उदात्त सिद्धान्तों को 
क्रियान्वित कराने में आंशिक सफलता अवश्य प्रास हुई, पर शान्ति स्थापना की ऐसी 
व्यवस्था नहीं की जा सकी, जिसे समुचित, न्याय्य, लोकतन्त्रवाद के अनुरूप और 
राष्ट्रीयता क सिद्धान्त पर आधारित कहा जा सके । 

(३) जमनी के साथ वर्साय्य की सन्धि 

पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा जर्मनी के साथ जो सन्धि की गई, वर्साय्य के 

` राजप्रासाद के शीशामहर में उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे । इसी कारण 


वह वर्साग्य की सग्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई, 
उनमें मुख्य निम्तछिखित थीं 
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(१) राज्यक्षेत्र-विषयक व्यवस्थाएँ--वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनो की १५ 
प्रतिशत भूमि उसके हाथ से निकल गयी, और उसका अंग्र-भंग हो गया । (१) आल्सेस- 
लारेन के प्रदेश फ्रांस को दिये गये । इन प्रदेशों की बहुसंख्यक जनता फ्रेञ्च थी, और 
१८७०-७१ के युद्ध में जर्मनी ने इन्हें अधिगत कर लिया था। फ्रांस द्वारा इनका प्राप्त 
जाना सर्वथा उचित था, ओर विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुकूल था। 
किया पर क्लमांस्ो इतने से हो संतुष्ट नहीं था । उसका विचार था, कि जर्मनी से अपने 
देश को रक्षा करने के लिये उसकी दक्षिण-परिचिमी सीमा रहाइन नदी को नियत किया 
जाना चाहिये । मार्शल फॉच कहा करता था, “कि सब से पूर्व हमें इस बात पर ध्यान 
देना चाहिये कि प्रकृति ने हमारी रक्षा की क्या व्यवस्था की है। जर्मनी के आक्रमण के 
मार्ग में प्रकृति ने एक स्वभाविक रुकावट रखी है, और यह रुकावट हूँ र॒हाइंन नदी | 
अतः जर्मनी की सीमा इस नदी तक ही रखी जानी चाहिये ।” इसी दृष्टि से फ्रांस 
द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गयी कि र्‌हाइन नदो के बांये तट पर जर्मनी के जो प्रदेश 
हैं, उन्हें एक पृथक्‌ राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाये, जो फ्रांस की संरक्षा में 
हो । इस प्रदेश का क्षेत्रफल दस हजार बर्गमोल है। पर ब्रिटेन और अमेरिका इस 
योजना को स्वीकृत करने के लिये उद्धत नहीं हुए । उनका कहना था, कि र्‌हाइनलंण्ड 
के पृथक्‌ राज्य बन जाने पर फ्रेज्च लोग वहाँ बड़ो संख्या में बस जायेंगे, और धीरे- 
घीरे वह भो आल्सेस-छारेन के समान एक ऐसा प्रदेश हो जायगा, जहाँ जर्मन और 
फ्रेज्च दोनों जातियों के लोग बसे होंगे और यह वात भविष्य में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न 
करेगी । वाद-विवाद के अनन्तर कलमांसो ने रहाइनलैण्ड के सम्बन्ध में-यह व्यवस्था 
स्वीकार कर ली, कि कुछ वर्षों तक इस प्रदेश में मित्रपक्ष के राज्यों की सेनाएँ रहे, 
ताकि जर्मनी इसका उपयोग अपनी सैनिक शक्ति के लिये न कर सके । र्‌हाइनलेण्ड 


को तीन भागों में बाँटा गया, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी । यह निइचय किया गया 


कि उत्तरो भाग पर मित्रपक्ष की सेनाओं का पाँच साळ तक कव्या रहे, मध्यवर्ती भाग 
पर दस साल तक और दक्षिणी भाग पर पन्द्रह साळ तक । साथ ही, यह भी निश्चय 
क्रिया गया, कि रहाइन नदी के दांये तट के साथ-साथ के ३१ मील चोड़े प्रदेश में 
जर्मनी कोई भी किलावन्दी न कर सके, और उसे सर्वथा निश्शस्त्र कर दिया जाये । 
ओद्योगिक दृष्टि से रहाइनलैण्ड का प्रदेश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उस पर मित्रपक्ष 
की सेनाओं का कब्जा हो नाने के कारण जहाँ डर्मनी से हरजाता वसूल कर 


` सकता सुगम हो गया, वहाँ फ्रांस को जर्मनी को सैन्यशक्ति के भय से छुटकारा भी 


मिल गया । 


स (२) यूपेन, मल्मेडी और मोरसनेट के प्रदेश बेल्जियम को प्रदान किये गये, F ध 
र न ` आक्रमण के कारण वेल्जियम को जो हानि उठानी पड़ी थो, उसकी | 
 क्षतिपूति हो सके। ये प्रदेश बेल्जियम की सीमा पर स्थित थे, ओर इनकी जनसंख्या 
छिया गया था कि ये जर्मनी में रहँ | 
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या बेल्जियम में । लोकमत लेने का कार्य बेल्जियम के सरकारो अफसरों को दिया 
गया था, किसी निष्पक्ष एजेन्सी को नहीं । 

(३) जर्मनी के उत्तर-पर्चिम में इलेश्विग का प्रदेश है, जिसे १८६४ में 
प्रिस विस्माकं द्वारा अधिगत कर लिया गया था । यह पहले डेन्माक के राज्यक्षेत्र में 
था, और वह इसे पुनः प्राप्त करना चाहता था । इलेदिविग की जनता से इस प्रश्‍न पर 
लोकमत छिया गया । उत्तरी इलेर्विग डेन्माक के पक्ष में था, और दक्षिणी इेद्विग 
जर्मनी के । लोकमत के अनुसार उत्तरी इलेश्विग का प्रदेश डेन्मार्क के राज्य में 
सम्मिलित कर दिया गया । 

(४) महायुद्ध से पूर्व पोलेण्ड की कोई स्वतन्त्र व पृथक्‌ सत्ता नहीं थो । पोल 
लोगों द्वारा आवाद प्रदेश तीन भागों में विभक्त थे, जो क्रमशः जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी 
और रूस के अन्तर्गत थे। वर्साग्य को सन्धि द्वारा पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र पोलेण्ड का निर्माण 
किया गया। जर्मनी के जिन प्रदेशों में पोल छोगों का निवास था, वे पर्चिमी 
प्रशिया ओर साइलीसिया थे । सम्पूर्ण पूर्वी साइलीसिया और अपर साइलीसिया का 
कुछ भाग तथा पर्चिमी प्रशिया पोलैण्ड के अन्तर्गत कर दिये गये। यह बात विल्सन 
के १४ सिद्धान्तों और राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुरूप थी, और स्वतन्त्र पौलेण्ड का 
निर्माण राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वया उचित था । विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में यह 

भी कहा गया था, कि पोलेण्ड को समुद्र तक पहुँचने की भी सुविधा होनी चाहिये । 

पोलेण्ड के राज्यकषेत्र में समुद्र तट कोई प्रदेश नहीं था । अतः यह व्यवस्था की गयी कि 

एक गलियारे ( कॉरीडोर ) हारा पोछैण्ड का जर्मनी के समुद्र तट पर स्थित 

डान्ट्सिग के बन्दरगाह के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाए और यह गलियारा 

जर्मनी के बीच में बनाया जाए । डान्दिसग और उसके चारों ओर के सात सो वर्गमील 

के प्रदेश को एक 'स्वतन्त्र नगर' की स्थिति प्रदान की गयी, और उसका शासन राष्ट्रसंघ 

दवारा नियुक्त एक. हाईकमिश्‍्तर के अधीन रहे, यह निर्णय किया गया। पोळँण्ड 

ओर डान्द्स में यह सन्धि की गयो, कि पौलैण्ड वहाँ के बन्दरगाह का पूर्णतया स्वतन्त्र 

रूप से उपयोग कर सकेगा । डान्टिसग तक आने-जाने में पोलेण्ड के लोगों को कोई | 
रुकावट नहीं थो, क्योंकि जर्मनी के बीच से हो कर जाने वाले गलियारे का वे 
उपयोग सकते थे । 

(५) आल्सेस-लारेन के उत्तर-पूर्व में 'सार के प्रदेश की स्थिति है । यह प्रदेश 
भी महायुद्ध से पूर्व जर्मनी के अन्तर्गत था । आल्पेस का प्रदेश लोहे को खानों के लिये 

प्रसिद्ध है, और सार कोयले की खानों के लिये । फ्रेञ्च लोग चाहते थे कि सार पर 
भी उनका आधिपत्य रहे, ताकि वहाँ के कोयले और आल्सेस के लोहे द्वारा वे अपनी 
ओद्योगिक उन्नति कर सके । पर सार की प्रायः सम्पूर्ण जनता जर्मन थी। इसका 
क्षेत्रफल ७२३ वर्गमील था, और जनसंख्या ६,६०,०००। अतः इस प्रदेश को फ्रांस के 


साथ तो सम्मिलित नहीं किया गया, पर इसके सम्बन्ध-में यह व्यवस्था की गयी किं इसे _ ४ ४ EE 
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केयूतियनको, जो कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत एक 


४८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में एक कमीशन के शासन में दे दिया जाये, और १५ वर्ष बाद | 
लोकमत द्वारा यह निर्णय किया जाये कि सार पर किसका कब्जा रहे। यदि सार के | 
निवासी जर्मनी के साथ रहने का निर्णय करें, तो फ्रांस ने वहाँ को खानों के जिये जो | 
खर्च किया हो, उसकी कीमत जर्मनी अदा करे । सार के शासन के लिये जो कमीशन 
नियुक्त किया गया, उसमें फ्रेञ्च लोगों की बहुसंख्या थी । 

(६) महायुद्ध के पश्चात्‌ चेकोस्छोबाकिया नाम से एक नये राज्य का निर्माण | 
किया गया था । इसमें आस्टरिया-हंगरी राज्य के वे अनेक प्रदेश अन्तर्गत किये गये थे, | 
जिनमें चेक और स्लोवाक जातियों का निवास था। पर जर्मनी के अन्तर्गत अपर | 
साइछीसिया प्रदेश का भी एक भाग वर्साय्य-की सन्धि द्वारा चेकोस्लोवाकिया को प्रदान | 
किया गया, क्योंकि वहाँ जर्मनों के अतिरिक्त चेक लोग भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास | 
करते थे । 


( ३१ ) जमन साम्राज्य के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ--यद्यपि साम्नाज्यवाद को 
दौड़ में जर्मनी बहुत बाद में शामिल हुआ था, पर अफ्रीका और एशिया के अनेक 
प्रदेशों और प्रशान्त महासागर के बहुत-से द्वीपों पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी के इस साम्राज्य की समाप्ति कर दी 
गई, और उस पर मित्रपक्ष के विविध राज्यों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
पर यह अधिकार एक विशेष पद्धति के अनुसार स्थापित किया गया था, जिसे मेण्डेटरी 
क्िस्टम ( Mandatory System ) कहते थे । राष्ट्रपति विल्सन के सिंद्धान्तों के अनुः 
सार जमंन साम्राज्य के इन प्रदेशों का भाग्य-निर्णय वहाँ के निवासियों को सम्मति के 
अनुसार किया जाना चाहिए था। पर जिन राज्यों में इन प्रदेशों को विभक्त किया गया, 
उनका इन पर इसके सिवा कोई अधिकार नहीं था कि वे विजेता थे। विल्सन को 
सन्तुष्ट करने के लिए मेन्डेटरी सिस्टम का आविष्कार किया गया, जिसके अनुसार यह 
माता जाता था, कि पिछड़े हुए प्रदेशों को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना और उनका | 
हित व कल्याण सम्पादित करना उन्नत देशों का पवित्र कर्तव्य है । यह तभी सम्मव 
है, जब कि ये पिछड़े हुए प्रदेश कुछ समय तक उन्नत देशों के शासन में रहें । इसी” 
लिए राष्ट्रसंघ की ओर से जर्मन साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम 
भादि उन्नत देशों के शासन में दे दिया गया, और यह व्यवस्था की गई कि ये देश 
मेन्डेंट के अधीन प्रदेशों की प्रगति एवं उन्नति की रिपोर्ट वाधिक रूप से राष्ट्रसंघ को | 
देते रहेँ । 

( १ ) अफ्रोका के अनेक प्रदेश महायुद्ध से परव जर्मनी के अधीन थे । इतक. 
जनसंख्या सवा करोड़ के लगभग थो । इनमें से टांगनीका का प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन को. 
मेन्डेट के अधीन दिया गया, और दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका का प्रदेश दक्षिणी अफ्रीकी 


शान्ति की स्थापना और पेरिस की झान्ति परिषद्‌ ४९ 


राज्य था। कैमरून ओर टोगो के प्रदेश फ्रांस को प्रदान किये गये, और रूआण्डा- 
उरुण्डी का प्रदेश बेल्जियम को । 
( २) पूर्वी एशिया के अनेक प्रदेश भी महायुद्ध से पूर्व जर्मन साम्राज्य के 
अन्तर्गत थे । चीनके समुद्रतट पर स्थित क्याऊ-चाऊ का प्रदेश पूरी तरह से जर्मनी के 
अधीन था, और चीन के अन्यतम प्रान्त शान्तुंग में भी उसे अनेकविघ विशेषाधिकार प्राप्त 
थे । महायुद्ध के दोरान में जापान ने इन पर अपना कब्जा कर लिया था । युद्ध में चीन 
ने भी जर्मती के विरुद्ध मित्रपक्ष का साथ दिया था। इसीलिए उसके प्रतिनिधि भी 
पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने माँग की, कि शान्तुंग प्रान्त में 

जर्मनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, और जिन्हें युद्ध के समय जापान ने हस्तगत कर 
| था, वे अब चीन को वापस मिलें, और कयाऊ-चाऊ भी उसे प्रदान किया जाये । 
पर जापान के प्रतिनिधियों का यह कहना था, कि पूर्वी एशिया में जमंनी के प्रभुत्व 
का अन्त करने के लिए जो कुर्वानियाँ जापान ने को थीं, उनका प्रतिफल उसे यह 
मिलना चाहिए कि शान्तुंग और कयाऊ-चाऊ के सम्बन्ध में उसके दावे को स्वीकार 
किया जाये । विल्सन जापान की इस माँग को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे । 
पर फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने १९१७ में जापान के साथ जो गुस सन्धि की थो, 
उसके कारण वे जापान का समर्थन करने के लिए विवश थे। परिणाम यह हुआ, कि 
चोन को अपमे प्रयत्न में सफलता नहीं मिली, और शान्तुंग तथा क्याऊ'चांऊ पर 
जापान के दावे को मान रिया गया। 

( ३ ) प्रान्त महासागर के जो बहुत-से द्वीप जर्मनी के अधीन थे, उन्हें 
राष्ट्रसंघ के मेन्डेट के अधीन जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में शासन के लिए 
बाँट दिया गया । 

( ३ ) हरजाने का प्रइन- वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी का केवल अंग-भंग 
ही नहीं किया गया, अपितु उसे बहुत बड़ी मात्रा में हरजाना देने को भी विवश किया 
गया । फ्रांस और ब्रिटेन के प्रतिनिधि यह चाहते थे, कि जमंनी से जहाँ उस नुकसान के 
लिए हरजाना लिया जाये, जो जर्मनी द्वारा इन देशों को युद्ध में पहुंचाया गया था, 
वहाँ साथ हो युद्ध में मित्रपक्ष के राज्यों का जो खर्च हुआ था वह भी उससे वसूल 
किया जाये । उनका दावा था, कि युद्ध का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जर्मनी ओर उसके 
साथियों पर ही है । अतः युद्ध का सारा खर्च भो उन्हें हो उठांना चाहिए । पर राष्ट्र- 
पति बिहक्षन को यह बात स्वीकार्य नहीं थो । वादविवाद के पश्‍चात छायड जार्ज और 
छमांसो भी यह मान गये, कि जर्मनी से केवल क्षतिपूर्ति की राशि ही वसूछ की जाये, 
"युद्ध का खर्च नहीं । पर क्षतिपूर्ति की रकम कितनी हो, यह तय करना सुगम नहीं 

या । अतः यह कार्यं एक हरजाना-कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया । कमीशन द्वारा 


हरजाने की मात्रा दस हजार करोड़ रुपये के लगभग नियत की गई। साथ ही, यह बे 
भी तय हुआ कि इस राशि में से १५०० करोड़ रुपया मई, १९२१ तक जर्मनी प्रदान 
¥ - bE, eS द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Do 
- 5 “n> fs Ness 


द्वितीय और उसके प्रमुख साथियों के विरुद्ध बन्तर्राषट्रीय कानून का उल्लंघन करने । 


५० चिइव को राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कर दे, और बाद में १५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष देता रहे । पर मित्रपक्ष के राज्य इस 
भारो धनराशि से भी सन्तुष्ट नहीं हुए। यद्यपि कोयले और लोहे की खानों के सब 
प्रमुख प्रदेश ( यथा आस्मेस-लारेन और सार ) जर्मनी से ले लिए गये थे, फिर भो 
यह व्यवस्था को गई कि जमंनी ७० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष फ्रांस को दे, ८० लाख 
टन बेल्जियम को ओर इतना ही इटली को । दस साल तक जर्मनो ने प्रतिवर्ष इस 
मात्रा में कोयला फ्रांस, वेल्जियम और इटली को प्रदान किया । वाद में इस मात्रा में 
कमी कर दो गई। यही नहीं, जर्मनी को अपने व्यापारी जहाजों का भी बड़ा भाग 
मित्रराज्यों के सुपुर्द कर देना पड़ा । इस प्रकार दिये गये जहाजों का वजन बीस लाख 
टन से भी अधिक था । जर्मनी के पास जो जंगी जहाज, पनडुब्बियाँ और वारूदी सुरंग 
थीं, उन सबको सामयिक सन्धि के समय ही मित्रराज्यों ने अपने कब्जे में कर लिया 
था । जर्मनी के उत्तर में कील कैनाल जर्मन नोशक्ति का बड़ा केन्द्र थी । अब उसे सब 
राज्यों के लिए खुला कर दिया गया, ताकि जर्मनी फिर वहाँ अपनी सामुद्रिक किला- 
बन्दी न कर सके । जर्मनी की जो पूँजी मित्रपक्ष के राज्यों ओर उनके अधीनस्थ प्रदेशों 
में लगी हुई थो, उसे भी जब्त कर लिया गया । 


( ४ ) सैन्यश्चक्ति पर नियन्त्रण-महायुद्ध में जर्मनी की सेना ने अद्भुत परा- 
क्रम प्रदशित किया था । मित्र-राज्यों का विशवास था कि जर्मनो की सैन्यशक्ति विशव- 
शान्ति के लिए भारी खतरा हैं | स्थायी शान्ति की स्थापना के .लिए यह आवश्यक है, 
कि भविष्य में कभो जर्मनो अपनो सैन्यशक्ति को इतना न बढ़ा सके कि उसके कारण 
अन्य राज्यों को किसी भी प्रकार का खतरा हो । अतः यह व्यवस्था को गयी, कि (१) 
जर्मनी की स्थळ सेना में एक लाख से अधिक सैनिक न होने पाएं। (२) जर्मनी कितनी 
मात्रा में अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर सके या अन्य देशों से क्रथ कर सके, इसको 
अधिकतम मात्रा नियत कर दी गयी। (३) जर्मनी में जो बाधित सैनिक शिक्षा एवं | 
सेवा की पद्धति थो, उसे समाप्त कर दिया गया । (४) जर्मनी को जल सेना को भी 
नियन्त्रित किया गया। यह निर्धारित किया गया, कि वह छः जंगी जहाजों, छः क्रजरों 
और बारह टारपीडो से अधिक न रख सके, और उनके जल-सैनिकों की संख्या १५,००० | 
से अधिक न बढ़ने पाए । (५) जर्मनी एक भी सैनिक हवाई जहाज न रखे। (६) 


रहाइन नदी के दार्ये तट पर ३१ मील की दूरी तक जर्मनी किसी भी प्रकार की | 
किलाबन्दो न कर सके | , 


(५) अन्य व्यवस्थाएँ--वर्साय्य की सन्धि की अन्य महत्त्वपूर्ण शर्ते निम्नलिखित 
थीं--(१) मित्र-राज्यों को यह स्वतन्त्रता हो, कि वे आस्ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया, घुर्की 
आर खूस के साथ पृथक्‌ रूप से सन्धियाँ कर सकें। जर्मनी को इन सन्धियों से. 
कोई वास्ता न हो। (२) मित्र-राज्यों को यह अधिकार हो कि वे सम्राट्‌ विलियम 
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मुकदमे चला सके । (३) र्‌हाइन नदी के वायें तट पर ओर फ्रांस तथा जर्मनी की 
सीमा के प्रदेश में जो किलाबन्दी जर्मनी ने की हुई थो, उसे नष्ट कर दिया जाए । 


( ४ ) आस्ट्रिया के साथ साँ जमें की सन्धि 


पेरिस को शान्ति परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार आस्ट्रिया के साथ जो सन्धि 
१० सितम्बर, १९१९ को हुई, उस पर पेरिस के समोप साँ जमे के प्राचीन राजमहल 
में हस्ताक्षर हुए थे इसो कारण वह साँ जमें की सन्धि कहाती है । महायुद्ध से पूर्व 
आस्ट्रिया-हंगरी का राज्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था । शासन को दृष्टि से आस्ट्रिया और 
हंगरी दो पृथक्‌ राज्य थे, यद्यपि उनका सम्राट्‌ एक ही होता था। इसी कारण इन 
दोनों राज्यों से पुथक्‌.पुथक्‌ सन्धि की गयी, आस्ट्रिया से सां जमे में और हुंगरी से 
न्रियानो में । 

आस्ट्रिया-हंगरी के राज्य में बहुत-से ऐसे प्रदेश भी अन्तर्गत थे, जिनके निवासी 
आस्ट्रियन या हंगेरियन जाति के नहीं थे। इनमें राष्ट्रीय भावना का भली-भांति विकास 
हो चुका था, और युद्ध के अवसर पर इनके नेताओं ने यह अनुभव किया था कि मित्र- 
राज्यों की सहायता से वे अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं । इन प्रदेशों में 
ऐये राष्ट्रीय एवं राजनीतिक संगठन भी कायम हो गये थे, जो आस्ट्रिया-हंगरी को 
सरकार के विरुद्ध मित्र-राज्यों की सहायता में तत्पर थे । मित्र-राज्यों ने युद्ध की 
समासि पर इनकी राष्ट्रोय स्वतन्त्रता का आश्‍वासन भो दिया हुआ था । पेरिस की 
शान्ति परिषद्‌ द्वारा इन जातियों के पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर दिये गये, 
जिसके कारण आस्ट्रिया और हंगरी के राज्यक्षेत्र बहुत कम हो गये । 

महायुद्ध से पूर्व आस्ट्रिया का क्षेत्रफल १,१५,००० वर्ग मील था, ओर 
उसकी जन€ख्या ३ करोड़ के लगभग थी । पर साँ जमें की सन्धि के अनुसार'उसका 
क्षेत्रफळ केवल ३२,००० वर्गमील रह गया, और उसकी आबादी केवल ६५ लाख | 

आस्ट्रिया के राज्य क्षेत्र के जो प्रदेश उससे लेकर अन्य राज्यों को प्रदान किये 
गये, वे निम्नलिखित थे--( १) त्रिएस्त, त्रेन्तिनो, इस्त्रिया, दक्षिणी ताइरोल भौर 
डल्मातिया के तटवर्ती कतिपय द्वीप इटली को दे दिये गये । यूरोप के जित प्रदेशों पर 
इटली को आँख थी, और जिन्हें प्रा करने की आशा से वह मित्रपक्ष का साथ देकर 
युद्ध में शामिल हुआ था, वे ये ही थे। (२) चेक्रोस्लोवाकिया नाम से जिस नये राज्य 
का निर्माण महायुद्ध के वाद किया गया, उसमें आस्ट्रिया के बोहेमिया, मोरेविया, 
नीचे के (| ।०\५९ ) आस्ट्रिया का एक भाग और प्रायः सम्पूर्ण आस्ट्रिन साइ 
लोसिया अन्तर्गत कर दिया गया । आस्त्रियन साइलीसिया के चेक्रोस्लोवाकिया को दे 
देने के कारण सुडटनलंण्ड का प्रदेश भी इस नये राज्य में आ गया, जिसमें तीस लाख 
के लगभग जर्मन लोगों का निवास था। टेशन के उद्योग-प्रधान प्रदेश को प्रास करने 
के लिये चेक़्ोस्छोवाकिया और पोलैण्ड दोनों दावा कर रहे थे। उसका एक भाग भी 
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| 

| 
चेक्ोस्लोवाकिया को दे दिया गया । ( ३ ) पुराने आस्ट्रिया के उत्तरी प्रदेश गैलिसिया | 
में पोल लोगों का निवास था। उसे पोलंण्ड को प्रदान कर दिया गया, जो अब एक | 
नये पृथक्‌ राज्य के रूप में निमित किया गया था। टेशन का भी एक भाग पोलैण्ड | 
को दिया गया । (४) बुकोविना का प्रदेश रूमानिया को प्रदान किया गया । महायुद्ध 
में रूमानिया मित्रःराज्यों के साथ था । (५) महायुद्ध के पश्चात्‌ युगोस्लाविया नाम से | 
एक नये राज्य का निर्माण किया गया, जिसमें पुराना सबिया भी सम्मिलित था। 
बोस्तिया, हजेंगोवि्ा, डल्मातिया का समुद्र तट और उसके समीप के कतिपय द्वीप | 
इस नये राज्य को प्रदान किये गये । इस सबका परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रिया एक 
छोटा-सा राज्य रह गया, और उसकी अधोनता से वे सब प्रदेश निकल गये, जिनमें 
आस्ट्रियन-भिन्न जातियों का निवास था । 

आस्ट्रिया-हंगरी से हाप्सबुर्ग राजवंश के राजतन्त्र शासन का अन्त महायुद्ध की 
समासि से पूर्व ही हो गया था । ११ नवम्बर, १९१८ को सम्राट्‌ चार्ल्स ने अपने पद 
का त्याग कर दिया था, और अगले दिन वहाँ रिपब्लिक की घोषणा कर दी गयी थी। 
साँ जमे की सन्धि के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया का जो छोटा-सा राज्य रह गया था, | 
उसका शासन लोकतन्‍्त्र था । आस्ट्रिया के निवासी जमंन जाति के हैं। मिन्र-राज्यों | 
को आशंका थी, कि कभो आस्ट्रिया जर्मनी के साथ न मिल जाए, ओर इस प्रकार एक 
विशाल जर्मन राज्य का निर्माण न हो जाय । इसे वे यूरोप की शान्ति के लिए विघा- | 
तक समझते थे । इस लिए-साँ जमें को सन्धि द्वारा यह भो व्यवस्था की गयी, कि 
आस्ट्रिया कमी जर्मनी के साथ मिल कर एक न हो सके । 
आस्ट्रिया पर भी युद्ध की उत्तरदायिता का दोष छगा कर हुरजाने की एक बड़ी 

रकम लाद दी गयो, ओर उसके भी सब जहाज जब्त कर लिए गये । यह भी निर्णय 
किया गया कि इस राज्य की सेना में तीस हजार से अधिक सैनिक न हो सकें । 


(५) बल्गारिया के साथ न्यीय्यी की सन्धि 


२७ नवम्बर, १९१९ को बल्गारिया के साथ सन्धि की गई। यह सन्धि पेरिस | 
के अन्यतम उपनगर न्यीय्यी (\९०।।[क) में की गई थी । महायुद्ध के दौरान में २९ | 
सितम्बर, १९१८ के दिन बल्गारिया ने हथियार डाळ दिये थे और बिना किसी शर्त 
के आत्मसमपंण कर दिया था। इसके कुछ दिन पदबात्‌ ( ४ अक्टूबर ) को वहाँ के | 
राजा फंडिनन्ड ने राजगद्दी का भी परित्याग कर दिया था । बल्गारिया की नई सर | 
कार ने यह भो स्वीकार कर लिया था, कि मित्रपक्ष की सेनाएँ उसकी भूमि, रेलवे 5 
तथा आधिक साधनों का उपयोग आस्ट्रिया-हंगरी और तुर्की के विरुद्ध लड़ाई के लिये 
प्रयुक्त कर सके । इस दशा में वल्गारिया के प्रतिनिधियों ने शान्ति परिषद्‌ में यह | 
अल्ल किया, कि उनके देश के प्रति शन्रुराज्य का व्यवहार न किया जाए। पर उरे | 
अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। 4 
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न्यीय्यी की सन्धि द्वारा बल्गारिया के अनेक प्रदेश उसके राज्य-क्षेत्र से निकाल 
कर अन्य राज्यों को दिये गये । (१) बल्गारिया और युगोस्लाविया की सीमा पर चार 
छोटे-छोटे प्रदेश ये, सैन्य-संचालन की दृष्टि से जिनका बहुत महत्त्व था । यद्यपि इनके 
बहुसंख्यक निवासी बल्गारियन जाति के थे, पर राष्ट्रीय भावना की परवाह न कर ये 
युगोस्छाविया को प्रदान कर दिये गये । (२) पश्चिमो थूस का प्रदेश ग्रीस को दिया 
गया, जिसके कारण ईगियन सागर का समुद्र तट बल्गारिया के हाथ से निकल गया, 
और भूमध्यसागर तक पहुँचने का कोई भी जलमार्ग उसके पास नहीं रह गया । ग्रीस 
और बल्गारिया की सीमा में अन्य भी कुछ परिवर्तन किये गये । (३) दोब्रुदूजा का 
प्रदेश रूमानिया को प्रदान किया गया। 

महायुद्ध के लिये घल्गारिया को भी दोषी ठहराया गया, और ४५ लाख को 
आबादी के इस छोटे-से राज्य पर १५० करोड़ रुपयों के हरजाने की मात्रा लाद दी 


गई । यह भो निएचय किया गया, कि उसकी सेना में २० हजार से अधिक सैनिक न 
रह सकें । 


(६) हंगरी के साथ त्रियानो की सन्धि 


४ जून, १९२० को हंगरी के साथ सन्धिको गई। यह सग्धि वर्साय्य के 
त्रियानो राजप्रासाद में को गई थी, इसी लिये इसे त्रियानो को सन्धि कहते हैँ । हंगरी 
के साथ सन्धि करने में जो इतनी देर हो गई, उसका कारण यह था कि हाप्सबुर्ग राज- 
वंश के पतन हो जाने पर वहाँ अव्यवस्था मच गई थी, ओर राजसत्तावादी, रिपब्लिकन, 
समाजवादी और कम्युनिस्ट दलों के लोग राजशक्ति को प्रास करने के लिये संघर्ष 
में व्यापृत हो गये थे । मित्र-राज्य तभी हंगरी के साथ सन्धि कर सके, जब कि एड- 
मिरळ होर्थी ने वहाँ का शासन संमाळ लिया, और हंगरी में व्यवस्था स्यापित करने 
में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर ली । 

त्रियानो की सन्धि द्वारा हंगरी का भी अंग भंग किया गया । (१) टांसिळ- 
बेतिया और तमेस्वार के प्रदेश का दो तिहाई भाग रूमानिया को दिया गया । इन 
प्रदेशों में हंगेरियन लोगों को संख्या १५ छाख के लगभग थी, यद्यपि बहुसंख्यक जनता 


` रूमानियन थो । (२) क्रोटिया, स्लोवानिया और तमेस्वार का शेष तिहाई भाग युगो- 


स्लाविया को प्रदान किया गया । इनमें भो ५ छाख के लगभग हंगेरियन लोगों का 
निवास था । (३) स्लोवाकिया का प्रदेश चेकोस्लोवाकिया के अन्तर्गत किया गया । 
इसके निवासियों में भी दस लाख के रूगभग हंगेरियन लोग थे । (४) पश्चिमी हंगरी 
या बुर्गनलैण्ड का प्रदेश आस्ट्रिया को दिया गया। (५) एड्रियाटिक सागर के उत्तरपर्व 
में फियूम नामक एक बन्दरगाह है, जो पहले हंगरी के राज्यक्षेत्र में था । इसके तिवा- 
सियों में इटालियन छोग भी अच्छी बड़ी संख्या में थे। अतः इटली का दावा था, कि 
यह उसे प्राप्त होना चाहिये। पर युगोस्लाविया भी इसे अपने हाथों में रखना चाहता 
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था। इस देश के व्यापारिक मार्गों के लिये फियूम का बहुत महत्त्व था । फियूम इटली 
के पास जाए या युगोस्लाविया के, इस विवाद का निर्णय पेरिस की शझान्तिपरिषद्‌ भें 
नहीं हो सका । इसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया, कि इटली और युगोस्लाविया 
परस्पर बातचीत द्वारा इस समस्या का समाधान करें। इसीलिये पहले ( १९२० में ) 
फियूम को एक स्वतन्त्र नगर की स्थिति प्रदान की गई, और बाद में ( १९२४ में ) 
फियूम इटली को दे दिया गया, और उसके साथ लगा हुआ उपनगर सूशाक युगो- 
स्लाविया को । हंगरी का जो यह अंगभंग हुआ, उसके परिणामस्वरूप उसका क्षेत्रफल 
सवा लाख वर्गगील से घट कर ३५ हजार वर्गमील रह गया, और उसको जनसंख्या 
२,१०,००,००० के स्थान पर केवल ८०,००,००० । त्रियानो की सन्धि ढारा की गई 
व्यवस्था के कारण ३० लाख के लगभग हंगेरियन लोग अन्य राज्यों की प्रजा बन कर 
रहने को विवश हो गये थे, जो वात राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के विपरीत थी । 

त्रियानो की सन्धि द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी, कि हंगरी की सेना में 
३५,००० से अधिक सैनिक न रह सकं । उसकी सब जळ सेना उससे छीन ली गई, 
ओर कुछ थोड़े-से ब्यापारी जहाज ही उसके पास रहने दिये गये। हंगरी को भी युद्ध 
के लिये दोषी ठहराया गया, और उसे भी हरजाने की एक बड़ी रकम मित्र-राज्यों को 
देने के लिये विवश किया गया । 


(७) तुर्की के साथ सेव्र की सन्धि 


१० अगस्त, १९२० के दिन तुर्की के साथ सन्धि की गई, जो सेन्न की सन्धि 
के नाम से प्रसिद्ध है । तुर्की की ओर से इस पर वहाँ के सुलतान के सरकारी प्रतिनि- 
चियों ने हस्ताक्षर किये थे । महायुद्ध की समासि के बाद भी १९२२ तक तुर्की में 
सुल्तान का शासन कायम रहा था, और जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी तथा रूस के समान 
वहाँ से राजतन्त्र शासन का अन्त नहीं हो पाया था । महायुद्ध का अन्त होने पर तुर्क 
साञ्राज्य की कया व्यवस्था की जायगी, इसका निर्णय फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और रूस ने 
१ ९१७ में ही गुप्त समझोतों द्वारा कर छिया था। रूस में बोल्शेविक राज्मक्रान्ति हो 
जाने के कारण वह पहले हो युद्ध से पृथक्‌ हो गया था, अतः पेरिस को शान्ति परिषद्‌ 
में वह मित्रपक्ष के राज्यों में सम्मिलित नहीं था । तुकं साम्राज्य के जो प्रदेश १९१७ 
के समझौते के अनुसार रूस को दिये जाने थे, उन्हें अब उसे प्रदान करने का प्रश्न ही 
नहीं था। इसोलिये तुर्की के अधीन विविध प्रदेशों का जो बेंटवारा सेव्र की सग्धि | 

दवारा किया गया, उससे सब छाम ब्रिटेन, फांस और इटली ने ही प्राप्त किया । 3 
सन्न की सन्धि द्वारा तुर्की के सुछतान ने स्वीकार किया, कि ईजिप्ट, सूडान, 

.. साइप्रस, ट्रिपोछितानिया, मोरक्को और द्युनिसिया में अब उसके कोई अधिकार ने. 
नपा र अरव, पेछेस्टाइन, मेसोपोटामिया ( ईराक ) और सीरिया महायुद्ध के | 
ह त उ वामम के अन्तर्गत थे । सुरुतान ने इस सब से भी अपने आधिपत्य ज 
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का अन्त कर देने की बात स्वोकार कर ली | सेन्न की सन्धि के अनुसार यह व्यवस्था 
की गयी, कि (१) अरब लोगों से आवाद जो प्रदेश ( सीरिया, मेसोपोटामिया आदि ) 
तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत थे, उन्हें पूथक्‌ राण्धों के रूप में परिवर्तित किया जाए, और 
उनका शासन राष्ट्रसंघ द्वारा प्रदत्त मेन्डेटों के अधीन ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों रहे । 
(२) रहोड्स और डोडेकनोज़ द्वीप इटली के शासन में दिये जाएं। ( ३) अनेतोलिया 
पर भी इटली का अधिकार स्थापित हो । ( ४ ) सिमर्ना, दक्षिण-परिवमी एशिया माइ- 
नर, पूर्वी थूस और तुर्की के अधीन ईगियन सागर के विविध द्रोप ग्रोस के शासन में 
रहें ( ५ ) बोस्पोरस ओर डार्डेनल्स के जलडमरूमध्य अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रहें । 
इनके पूर्वं की ओर समुद्र-तट के साथ-साथ के प्रदेश तुर्की के शासन में रहें, ओर परिचिम 
की ओर के ग्रीस के शासन में। पर जलडमरूमध्यों के साथ-साथ के इन प्रदेशों पर 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण भो रहे । इसका प्रयोजन यह था, कि काला सागर से भूमष्य 
सागर को आने-जाने वाले सब राज्यों के जहाज स्वतन्त्रता के साथ इस जलमार्ग का 
उपयोग कर सके ।-( ६ ) कुदिस्तान ओर आर्मीनिया के नये पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य 
बनाये जाएं । इन व्यवस्थाओं का यह परिणाम हुआ, कि तुर्को एक छोटा-सा राज्य रह 
गया, जिसका राज्यक्षेत्र अनेतोलिया के कतिपय पहाड़ी प्रदेशों ओर कोन्स्टेन्टिनोपल के 
समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया । तुर्की को भी युद्ध के लिये उत्तरदायी 
ठहराया गया, ओर उस पर भी हरजाने की एक भारो रकम छाद दी गयी । 

पर सेब्र की यह सन्धि क्रियान्वित नहीं हो सकी, क्योंकि कमालपाशा के 
नेतृत्व में तुर्की में राज्यक्रान्ति हो गयी, और सुलतान को पदच्युत कर वहाँ रिपब्लिकन 
शासन की स्थापना की गयो ( १९२२ )। तुर्की की नयी सरकार सेव्र को सन्धि को 
स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं हुई, ओर उसने एशिया माइनर के क्षेत्र से 
इटालियन सेनाओं को निकालना प्रारम्भ कर दिया । इटली अनेतोलिया पर अपना 
अधिकार कर चुका था, पर कमाळपाशा की शक्ति के सम्मुख वह नहीं टिक सका । 
इसी प्रकार ग्रीस के विरुद्ध भी तुर्की को क्रान्तिकारी सरकार ने युद्ध किया, और उसके 
कब्जे में जो तुकं प्रदेश थे, उन्हें जीत छिया । 

छोजान की सन्धि--मित्रपक्ष के राज्यों के लिये तुर्की को क्रान्तिकारी 
सरकार का सामना कर सकना सम्भव नहीं हुआ। अतः उसके साथ एक नई सन्धि 
(छोजान की सन्धि) की गयी, जिसके अनुसार पूर्वी थेस, अनेतोलिया और सीलिसिया 
के प्रदेश पुनः तुकी को दे दिये गये, औरं कुदिस्तान पर भी उसके आधिपत्य को 
स्वीकृत किया गया । साथ ही, हरजाने की जो भारी रकम तुको पर लादी गयी थी, 
उसमें भी कमी कर दी गयी । लोजान की यह सन्धि १९२३ में की गयी थी । 


( ८ ) अल्पसंख्यक जातियों के सम्बन्ध में सन्धियाँ 
१९१४-१८ के महायुद्ध में जो प्रवृत्तियाँ संघर्ष कर रही थीं, राष्ट्रीयता को | 
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भावना का उनमें प्रमुख स्थान था । राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार राज्यों का पुनः 
निर्माण किया जाना चाहिये, यह विचार पेरिस की शान्ति परिषद्‌ के सम्मुख विद्यमान 
था । पर इस विचार के क्रियान्वित होने में अनेक बाधाएं भी थीं-- 

( १ ) पूर्वी यूरोप, वाल्कन प्रायद्वीप और पश्चिमी एशिया के अनेक प्रदेश इस 


प्रकार के थे, जिनमें एक से अधिक राष्ट्रीयता के लोगों का निवास था । आरिट्रया-हंगरी 


के राज्य में जर्मन जाति के बहुत-से लोग ऐसे प्रदेशों में भी आबाद थे, जो उनके अपने 
प्रदेश नहीं थे। चेक, स्लोवाक, पोल आदि सभी जातियाँ सदियों तक आस्ट्रिया व हंगरो 
को अघीनता में रही थीं । इस कारण इनक प्रदेशों में अनेक जातियों का संमिश्रण हो 
गया था, जिससे चेक, स्लोवाक आदि जातियों के नये राज्यों की सोमाओं का निर्धारण 
राष्ट्रीयता के आधार पर सुगमता से नहीं किया जा सकता था। यही बात वासकन 
प्रायद्वीप के विविध राज्यों के सम्बन्ध में भी थी । इस प्रायद्वीप के अनेक प्रदेश चिर 
काळ तक तुकं सुलतान के अधीन रहे थे, ओर तुकं शासन में देर तक रहने के कारण 
वहाँ के निवासियों में भी विविध जातियों का संमिश्रण हो गया था । 

(२ ) जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया और तुर्की को परास्त करने में 
उनको अघीनता में विद्यमान विविध जातियों ने मित्र राज्यों का साथ दिया था । जब्र 
जर्मनी और उसके साथियों के परास्त हो जाने पर इन्हें अपने पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्यों 
के निर्माण का अवसर मिला, तो इनका यह प्रयत्न हुआ कि वे अपने-अपने राज्यकषेत्र 
को अधिक से अधिक विस्तृत करें और ऐसे अनेक प्रदेशों को भी अपने अन्तर्गत कर 
लें, जहां उनके सजातीय छोग बहुसंख्या में नहीं थे। फ्रांस इनकी इस आकांक्षा का 
प्रबळ समर्थक था, क्योंकि उसका यह प्रयत्न था कि जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी बहुत 
निर्बल हो जाएं । फ्रांस की इच्छा थी, कि पौलेण्ड, चेकोर्लोवाकिया और युगोस्लाविया 
शक्तिशाली राज्य हों, ताकि उनसे मित्रता स्थापित कर वह जर्मनी को फिर से सिर न 
उठाने दे । 


इसका यह परिणाम हुआ, कि महायुद्ध के बाद अल्पसंख्यक जातियों की एक 
नई समस्या उत्पन्न हो गयी । इस समस्या को गम्भीरता को निम्नलिखित तथ्यों से 
समझा जा सकता हुँ 

( १) चालीस लाख के लगभग जर्मन-आस्ट्रियन अपनी मातृभूमि के बाहर 
उन राज्यों में निवास करते थे, जिनका निर्माण साँ जमे की सन्धि द्वारा किया गया 


था। इन जमंनों की बहुसंख्या चेक्रोस्छोवाकिया में आबाद थी । सुडटनलैण्ड ( जो 


बहुत बड़ी संख्या में थे।. | 
( २ ) जर्मनी के जो प्रदेश पोळंण्ड को दिये गये थे, उनमें बसने वाळे जर्मन | 


चेकोस्छोवाकिया की पर्चिमी सीमा पर था ) में जर्मन ळोग ब 


लोगों की संख्या दस लाख़ के लगभग थी । डान्द्सिग और मेंमळ जैसे नगर जो विशुद्ध 


रूप से जर्मन थे, जर्मनी से पृथक्‌ कर दिये गये थे । 


आ RR ( ३ ) त्रियानो की सन्धि द्वारा जो अनेक प्रदेश हंगरी से ले लिये गये थे, ड 


0 FG 500. “ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
DN पथ तल 27 पट i 


शान्ति को स्थापना शौर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ५ 


उनमें तीस राख के लगभग हंमेरियन लोगों का निवास था। ये प्रदेश प्रधानतया 
रूमानिया और युगोस्लाविया के अन्तर्गत थे । 

( ४ ) ग्रीस को भी अनेक ऐसे प्रदेश प्राप्त हो गये, जिनमें तुकं लोग अच्छी 
बड़ी संख्या में निवास करते थे। यही बात इटली के सम्बन्ध में भी कही जा सकती 
है। उसका अनेक ऐसे प्रदेशों पर अधिकार स्थापित हो गया था, जिनमें स्लाव लोगों 
का निवास था । वस्तुतः, पूर्वी यूरोप और बालकन प्रायद्वोप में कोई भी ऐसा राज्य 
नहीं था, जिसमें अल्पसंख्यक जातियों की समस्या न हो । 

पेरिस की शान्ति परिषद्‌ के सम्मुख यह समस्या विकट रूप से विद्यमान थी, 
कि विदेशों में स्थायी रूप से बसी हुई इन अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करने 
के लिए किन उपायों का आश्रय लिया जाए। इसी कारण साँ जमे, त्रियानो, न्यीय्यी 
ओर सेब्र की सन्धियों में ये शर्तें भी अन्तर्गत कर लो गई थीं, कि आस्ट्रिय।, हंगरी, 
बल्गारिया और तुर्की की सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में बसी हुई अल्पसंख्यक जातियों 
की भाषा, घर्म और संस्कृति आदि की रक्षा करेंगी और इनकी राष्ट्रीय विशेषताओं को 
नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करेंगी । इसके अतिरिक्त पोलैण्ड, रूमानिया, ग्रीस, युगो- 
स्लाविया और चेकोस्लोवाकिया को भी इस बात के लिए विवश किया गया, कि वे 
पृयक्‌ सन्धियों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा की गारनटी दें। ये राज्य 
इस प्रकार की गारनटी देने के विरुद्ध थे । इनका कहना था, कि इससे न केवल उनकी 
सम्पूर्ण-प्रभुत्दन्सम्पन्नता ( $0४९7९६॥) ) में बाघा पड़ती है, अपितु उनके राज्यों में 
विच्छु खलता भी उत्पन्न होती हैं। उनकी इच्छा यह.थी, कि अपने क्षेत्र में विद्यमान 
अल्पसंख्यक जातियों को राष्ट्रीय दृष्टि से अपना अंग बना लिया जाए । जब तक ये 
जातियाँ भाषा, घर्म, संस्कृति आदि में अपनी पृथक्‌ सत्ता रखेंगो, देश में राष्ट्रोय 
एकता की स्थापना सम्भव नहीं होगी । पर अमेरिका ओर ब्रिटेन का इस बात पर 
बहुत जोर था कि अल्पसंख्यक जातियों की पूर्ण रूप से रक्षा को जाए। इसीलिए इन 

जातियों के हितों को रक्षा का भार राष्ट्रसंघ के सुपुर्द किया गया, और इस संघ द्वारा 
र विविध राज्यों के साय इस सम्बन्ध में पृथक-पुथक्‌ रूप से इकरार भो किये गये । 
अल्पसंख्यक जातियों के सम्बन्ध में ये सन्वियाँ या इकरार चेकोस्लोवाकिया, युगो- 
स्लाविया, रूमानिया, ग्रीस, आर्मीनिया, लिथुएनिया, लेटविया, एस्थोनिया, फ़िनलुण्ड 
और अल्बानिया के साथ पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से किये गये थे, और ये सब राज्य अल्प- 
संख्यक जातियों के प्रति समुचित बरताव कर रहे हैं, यह देखना राष्ट्रसंघ का कार्य 
निरिचित किया गया था ।. यह व्यवस्था की गई थी, कि यदि किंसो राज्य की कोई 
अल्प-संख्यक जाति अपने प्रति दुर्व्यवहार की कोई शिकायत राष्ट्रसंघ को सेवा में प्रस्तुत 
करना चाहे, तो वह उसे लिखित रूप से संघ के सचिवालय के पास भेज दे। सम्बद्ध 
राज्य की सरकार की टिप्पणियों के साथ इस शिकायत-पत्र को सचिवालय द्वारा संघ 
की कौंसिल के पास भेजा जाता था। कौंसिल का अध्यक्ष इस पर विचार कर कांसिल 
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के सम्मुख प्रस्तुत करता था। यदि उचित समझे, तो कौंसिल शिकायत-पत्र को अन्त 
राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष परामर्श के लिए पेश कर सकती थो । पर अन्तिम निर्णय 
राष्ट्रसंघ की एसेम्बली के हाथों में था, जिसके द्वारा यह फसला किया जाता था कि 
शिकायत उचित है या नहीं, और यदि उचित है तो उसे दूर करने के लिए किन उपायों 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । अल्पसंख्यक जातियों को समस्याओं पर विचार करने 
के लिए राष्ट्रसंघ ने एक “अल्पसंख्यक जाति-समिति' का भी संगठन किया हुआ था। 
पर इन सब व्यवस्थाओं के होते हुए भी अल्पसंख्यक जातियों फो समस्याओं का 
समुचित रूप से समाधान नहीं हो सका, ओर द्वितीय महायुद्ध से पूव ही ये समस्याएं 
उग्ररूप से प्रगट होनी प्रारम्भ हो गई । 

विद्व में स्थायी शान्ति की स्थापना के प्रयोजन से पेरिस की शान्ति परिषद्‌ 
ने राज्यों का एक संघ संगठित करने का भी निर्णय किया । इमे राष्ट्रसंघ ( [९६४९ 
of Naf00$ ) नाम दिया गया । जर्मनी, आस््ट्रिया-हंगरी, बल्गारिया और तुर्की से 
जो सन्धियाँ की गईं, उन सब में इस राष्ट्रसंघ के साथ सम्वन्ध रखने वालो धाराओं 
का समान रूप से समावेश किया गया । इस राष्ट्रसंघ पर हम अगले अध्याय में विशद 
रूप से प्रकाश डालेंगे । 


( ९ ) शान्ति-समझोते का विवेचन 


पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा महायुद्ध में परास्त हुए जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, 
बल्गारिया और तुर्की के साथ जो सन्धियाँ की गईं. उन्हें समुचित वा न्याय्य नहीं कहा 
जा सकता । वर्साय्य की सन्धि इनमें मुख्य थी, उसके विवेचन से अन्य सन्धियों के 
अनौचित्य और अन्याय को बात भी स्पष्ट हो जायगी । इस सन्धि के मुख्य दोष निम्न- |- 
लिखित थे 

( १ ) वर्साग्य की सन्धि को शर्तों को तय करते हुए विजयी मित्र-राज्यों के | 
सम्मुख यह विचार विद्यमान था, कि जर्मनी को इतना अशक्त बना दिया जाए कि | 
वह भविष्य में फिर कभी अपना सिर न उठा सके। महायुद्ध में सबसे अधिक नुकसान | 
फ्रांस को हुआ था । अतः शान्तिपरिषद्‌ में उसके प्रतिनिधियों ने यह्‌ यत्न किया, 
कि न केवल जर्मनी की जळ, स्थळ और वायु सेनाओं को सर्वथा पंगु बना दिया जाए, | 
अपितु उसके प्रधान आथिक एवं औद्योगिक साधनों को भी अशक्त .कर दिया जाए। | 
अनेक ऐसे प्रदेश भी जर्मनो से ले लिये गये थे, जिनमें जर्मन लोगों की बहुसंझ्या थी । | 
रुहाइनलण्ड में मित्रपक्ष की सेनाओं को स्थापित कर देना, सार के प्रदेश को १५ _ 
साळ के लिए जर्मनी से पृथक्‌ कर देना, डान्ट्सिग को एक स्वतन्त्र नगर के रूप में... 
परिवर्तित करना, ओर जमंनी के राज्यक्षेत्र में पोहैण्ड को एक गछियारे का प्रदान | 
करना ऐसी बाते थीं, जो राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के सर्वया विपरीत थीं, और जिन द्वारं 
जर्मनी के साथ भारी अन्याय किया गया था। उस पर हरजाने की एक बहुत बड़ी | 
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रकम को छाद देने का प्रयोजन यही था, कि जर्मनी आथिक दृष्टि से भी सर्वथा अपङ्ग 
हो जाये । ये सब शतें' जर्मनी के लिये अत्यन्त अपमान जनक थीं, और इनके कारण 
यह आशा की ही नहीं जा सकती थी कि जर्मनी इन्हें स्थायी रूप से स्वोकार कर लेगा, 
और इनक भ्रत्याख्यान का प्रयतत नहीं करेगा । इन शर्तों में बदले की भावना स्पष्ट 
रूप से कार्य कर रही थो । जिस परिषद्‌ का आयोजन विश्व में स्थायी शान्ति की 
स्थापना के प्रयोजन से किया गया हो, उस द्वारा ऐसो शर्तों को मानने के लिये जर्मनी 
को विवश करना सर्वथा अनुचित एवं असंगत था । 


(२) वर्साय्य को सन्धि समानता के सिद्धान्त के आधार पर आश्रित नहीं थी । 
एशिया और अफ्रीका में जर्मनी की भधीनता में जो अनेक प्रदेश थे, उन्हें उससे ले लेना 
सर्वथा उचित था। साम्नाज्य-विस्तार को किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। 
पर यदि साम्राज्यवाद जर्मनी के लिये अनुचित था, तो वह फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, 
इटली, जापान और होलंण्ड के लिए क्‍यों कर उचित हो सकता था । इन राज्यों की 
अघीनता में जो बहुत-से प्रदेश थे, पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ने उनकी स्वतन्त्रता की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया । साथ ही, जर्मनी ओर तुर्की की अधीनता में जो प्रदेश 
थे, उनका शासन भी विजयी मित्रराज्यों के सुपुर्द कर दिया गया। यह बात और 
भी अधिक अनुचित थी । जर्मनी के अनेक नेताओं पर युद्ध में क्र्रता करने के अपराध 
पर मुकदमे भी चलाये गये । पर युद्ध में क्र्रता केवल जर्मन पक्ष के लोगों द्वारा ही 
नहीं की गयी थी । मित्रपक्ष के व्यक्तियों पर इस अपराध के लिये कोई मुकदमे नहीं 
चलाये गये । जर्मनी ओर उसके साथी राज्यों की सैन्यशक्ति को न्यूनतम रखने की 
व्यवस्था की गयी, पर मित्र-राज्यों को सेनाओं को कम करने के लिये कोई सफल प्रयत्न 
नहीं किया गया । इन सब बातों से जर्मन लोगों में यह विचार उत्पन्न हो जाना 
स्वाभाविक था, कि पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा उनके प्रति अन्याय किया गया है, 
ओर इसका एक मात्र कारण यह है कि महायुद्ध में उन की हार हुई थी । अपने प्रति 
किये गये इस अन्याय का प्रतिशोध करने का उन्हें यही उपाय समझ में आता था कि 
अपनी शक्ति को इतना अधिक बढ़ा ळे कि भविष्य में उन्हें परास्त न होना पड़े। 

(३) वर्साय्य की सन्धि पर जर्मनी के प्रतिनिधियों ने विवशता की दशा में ही 
हस्ताक्षर किये थे । इस सन्धि को शर्तों को तय करने में जर्मनी का जरा भी हाथ 
नहीं था । विजयी मित्र-पक्ष के राज्यों ने इन्हें स्त्रयं निर्धारित किया, और जर्मनी के 
सम्मुख केवल दो विकल्प प्रस्तुत किये-या तो वह इन्हें अविकल रूप से स्वीकार कर 
ले और या युद्ध को जारी रखे। इस ढंग से आरोपित की गयी सन्धि के प्रति यदि 
जर्मनो की जनता रोष का अनुभव करे, तो यह सवथा स्वभाविक हो था । 

(४) स्थायी शान्ति की स्थापना के लिये यह आवश्यक था, कि परास्त राज्यों 
के प्रति भी न्याय किया जाये। वे तभी सन्तोष अनुभव कर सकते थे, और अन्य 
राज्यों के साथ सहयोग की नीति को अपना सकते थें। पर जर्मती को राष्ट्रसंघ का 
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सदस्य तक नहीं बनया गया, और इस अन्तराष्ट्रीय संगठन न उस के प्रति अछूतों कासा 
व्यवहार किया गया । पेरिस को झान्तिपरिषद्‌ जो विश्व में स्थायी झा को स्थापित 
करने में असमर्थ रही, उस का एक बड़ा कारण परास्त राज्यों के प्रति अन्याय ही था। | 

शान्ति समझौता और विल्सन द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त--महायुद्ध क दौरान । 
में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिन चौदह सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था, जमनी को 
| 


आशा थी कि वर्साय्य को सन्धि में उनका पूर्णतया अनुसरण किया जायेगा । इस प्रश्न 
पर विचारकों में मतभेद हैँ, कि शान्तिपरिषद्‌ ने विभिन्न सन्धियों हारा जो व्यवस्थाएँ 
की, उन में इन सिद्धान्तों का किस अंश तक पालन किया गया था। जर्मनी का कथन 
था, कि विराम-सन्धि के समय उसे जो आइवासन दिये गये थे, और जो विल्सन के 
चौदह सिद्धान्तों पर आधारित थे, वर्साय्य की सन्धि में उन सब को पूर्णतया उपेक्षा 
कर दी गयी है । पर मित्र-पक्ष के राज्यों के अनेक विचारक इससे सहमत नहीं हूँ। 
गाथोन हाडी ने इस प्ररन पर विशद रूप से विचार किया है। उनका कथन है, कि 
विल्सन के चौदह सिद्धान्तों में से चार ( सिद्धान्त ५, ७ ८ और १३ ) का सम्बन्ध 
जर्मनी के साथ था, चार ( सिद्धान्त ९ से १२ तक ) का आस्ट्रिया-हंगरी और तुको के 
साथ सम्बन्ध था, छः सिद्धान्त रूप में थे, और शेष पाँच ( १ से ४ तक और १४) 
विश्व को नई व्यवस्था के साय सम्बन्ध रखते थे ।. जर्मनो की अधोनता से अफ्रीका 
और एशिया के प्रदेशों को मुक्त किया जाना विल्सन के पाँचवें सिद्धान्त के अगुण | 
था । बेल्जियम के जिन प्रदेशों पर महायुद्ध के समय जर्मनी ने कब्जा कर लिया था | 
उन्हें खाली कर देने की बात विल्सन ने अपने सातवें सिद्धान्त में कही थी । आह्शेसः | 
लारेन को फ्रांस को दिये जाने की बात विल्सन के आठवें सिद्धान्त में थी, और पोले 
को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित करने तक उसे समुद्र-मार्ग प्रदान करने की 
बात विल्सन के तेरहवें सिद्धान्त में थी। वर्साय्य को सन्धि द्वारा इन सब को ही क्रिपा- 
स्वित किया गया था । जर्मनी को जो अस्त्र-शस्त्रों में कमो करने और अपनी सेना को 
घटाने के लिये विवश किया गया था, वह भी विल्सन के चौये सिद्धान्त के अनुसार था! | 
अमेरिकन राष्ट्रपति के अन्य मन्तब्यों का प्रतिपालन भी वर्साम्य की सन्धि द्वारा समुर्चित 
अंश तक किया गया था। राष्ट्रसंघ को स्थापना भी बिल्सन के चौदहवें सिद्धान्त कु 
अनुरूप थी । > 
पर गम्भीरता से विचार करने पर यह स्वीकार करना होगा, कि पेरिस की | 
शान्तिपरिषद्‌ के परिणाम-स्वरूप जो शान्ति-समझौता हुआ, उसमें उन उदात्त सिद्धा“ 
का अविकल स्प से प्रतिपालन नहीं किया गया, जिनका प्रतिपादन विल्सन द्वारा रिग 
गया था । राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार किया जाना चाहि ! 
ओर जर्मनी, आरस्ट्रिया-हंगरी तथा तुर्की के अधीन जो विविध ऐसे प्रदेश थे जिनमे | 
० ` विजातीय लोगों का निवास था, उन्हें स्वतन्त्र एवं पुथक्‌ राज्यों के रूप में परिवर्तित > 
` किया जाना चाहिये--यह बात सर्वमात्य थी। पर इसे किस प्रकार क्रियास्वित कि 
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जाए, यह निर्धारित कर सकना सुगम नहीं था । अनेक प्रदेशों में विभिन्न जातियों के 
लोगों के एक साथ निवास के कारण यह समस्या अत्यन्त जटिल हो गयी थो। इसी 
का यह परिणाम हुआ, कि चेकोस्लोवाकिया और पोळैण्ड आदि नवनिमित राज्यों ने 
कतिपय ऐसे प्रदेश भो प्रास कर लिये, जिनमें जर्मन या तुर्क आदि लोग भी अच्छी बड़ी 
संख्या में निवास करते थे, और इस प्रकार जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और 
तुर्की के प्रति अन्याय हुआ, और उन्हें रुष्ट होने का अवसर मिला । सम्भवतः, कोई भी 
ऐसी व्यवस्था सम्भव नहीं थी, जिससे सवको सन्तोष हो सकता । उदाहरण के रूप में 
सुडटनलैण्ड को लीजिए । इस प्रदेश में जर्मन और चेक दोनों हो जातियों के लोगों का 
निवास था, और उनकी संख्या में भी अधिक अन्तर नहीं था । इसे चेकोस्लोवाकिया 
के अन्तर्गत कर दिया गया, जिससे जर्मनी असन्तुष्ट हुआ | पर यदि इसे जर्मनी को दे 
दिया जाता, तो चेक लोग इस बात को अपनो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विपरीत सम- 
झते । मैसिडोनिया के अनेक प्रदेश पहले तुकं साम्राज्य के अधीन थे । वहाँ तुकं और 
ग्रीक - दोनों जातियों के लोगों का निदास था। ये प्रदेश ग्रीस को दे दिये गये, जिसके 
कारण तुर्की में असन्तोष हुआ । यही बात कितने ही अन्य प्रदेशों के सम्बन्ध में भी 
कही जा सकती है । इसमें सन्देह नहीं, कि १९१९ में यूरोप के बिविध राज्यों में 
विभिन्न जातियों की जिस ढंग से सत्ता थी, उसके कारण हर दशा में अनेक अल्पः 
संख्यक जातियों का विदेशी शासन में रहना अनिवार्य था । यह मानना ही होगा, कि 
कतिपय कमियों और अन्यायों के बावजूद पेरिस को झान्ति-परिषद्‌ ने यूरोप के राज्यों 
के पुनःनिर्माण के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की, वह राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के बहुत कुछ 
अनुरूप थीं, और उस द्वारा यूरोप का नकशा प्रायः राष्ट्रीयता के आधार पर बन गया 
था । पर जर्मनो का अंग-भंग कर उसके कतिपय प्रदेशों को पोलंण्ड में सम्मिलित कर 
देना और कुछ जर्मन प्रदेशों को जमंनी के राज्यक्षेत्र से बाहर रखना ऐसो बातें थीं, 
जिनको किसी भी प्रकार युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । द्वितीय महायुद्ध के सूत्रपात 
में जर्मनी के प्रति यह अन्याय एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 
पेरिस के शान्ति-समझौते में विल्सन के सिद्धान्तों और मन्तव्यों का किस अंश 
तक पालन किया गया, इस सम्बन्ध में डॉ० लेग्सम ने जो विवेचन किया है, वह उल्लेख- 
नीय है । उनके अनुसार विल्सन के चौदह मन्तव्यों में से पाँच क्रियान्वित कर दिये गये 
थे, पाँच की सर्वथा उपेक्षा की गई थी, और चार को इस ढंग से क्रियान्वित किया गया 
था कि जिससे मित्रपक्ष के राज्यों को तो लाम हो पर परास्त राज्यों को कोई लाभ न 
हो पाये । जो पाँच मन्तब्य क्रियान्वित किये गये थे, उनका सम्बन्ध कतिपय ऐतिहासिक 
गलतियों के साथ था, जैसे आल्सेस-लारेन के प्रदेशों को जर्मनी से पुथक्‌ कर फ्रांस को दे 
“देना (नं० ८), पोलेण्ड के पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य की पुनःस्थापना करना (नं० १३), 
महायुद्ध के समय जर्मनी ओर उसके साथो दात्रुराज्यों ने अन्य राज्यों के जिन प्रदेशों पर 
कब्जा कर लिया था उन्हें उनसे खाली करवा देना ( नं० ७ ओर ८ ) रूस के राज्यः 
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क्षेत्र से अन्य राज्यों की सेनाओं को हटा लेना ( नं० ६), रूमानिया, सविया ओर 
मांटीनिग्रो के राज्य-क्षेत्र से शत्र॒देशों की सेनाओं को हटा-लेना और सिया के राज्ये 
को इस ढंग से पुनःनिमित करना कि उसे समुद्र-तट प्राप्त हो सके ( नं० ११)। 
विल्सन के ये पाँच मन्तब्य ( ६, ७, ८. ११ और १३) अविकर रूप से क्रियान्वित 
कर दिये गये थे, यद्यपि छठे मन्तब्य के सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि रुस 
से जर्मनी की सेनाएं तो हटा लो गई थीं, पर रूस के विरुद्ध युद्ध घोषित किये बिना 
ही मित्र-राज्यों ने अपनी सेनाएँ वहाँ इस प्रयोजन से भेज दी थीं कि बोल्शेविक सरकार 


का वहाँ से अन्त किया जा सके । हक 
जिन चार मन्तव्यों को मित्र-राज्यों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से क्रियान्वित 


किया गया था, वे निम्नलिखित थे--( १ ) आस्ट्रिया-हंगरी के अधीन जो अन्य 
जातियों द्वारा आवाद प्रदेश थे, उन्हें अपने स्वतन्त्र विकास का अवसर दिया जाय, यह 
दसवें मन्तव्य में प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुप्तार चेकोस्लोवाकिया के ते 
राज्य का निर्माण.किया गया, स्लाव जाति द्वारा आबाद प्रदेशों को सबिया के साथ 
मिलाकर युगोस्लाविया नाम से एक नये बड़े राज्य को संगठित किया. गया, ओर पोल लोगों 
; के जो प्रदेश आस्ट्रिया के अधीन थे उन्हें नये बने पोलैण्ड के राज्य में मिला दिया गया। 
ये सब बातें विल्सन के दसवें मन्तव्य के अनुरूप थों। पर पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ 
द्वारा इन नये राज्यों की जो सोमाएँ निर्धारित की गई थीं, उनमें केवल मित्रपक्ष के | 
हितों को ही दृष्टि में रखा गया था, जर्मनी, आस्ट्रिया और हंगरी के नहीं | ( २) 
नवें मन्तब्य के अनुसार इटली की सीमाओं को पुननिधारित किया जाना था। यह किया 
अवश्य गया, पर कतिपय ऐसे प्रदेश भी इटली के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कर दिये गये, 
जिनमें आस्ट्रियन और हंगारियन लोग बड़ी संख्या में बसे हुए थे । ऐसा करते हुए केवर 
इटली के हितों को ही दृष्टि में रखा गया था, परास्त आस्ट्रिया-हंगरी के हितों 
नहीं । ( ३ ) बारहवं मन्तव्य के अनुसार तुर्क साम्राज्य का अन्त कर उसकी अघीनता | 
में विद्यमान अरब आदि जातियों को अपने स्वतन्त्र विकास का अवसर दिया जाग. 
. गया! पेरिस को शान्ति-परिषद्‌ द्वारा तुर्क साम्राज्य का अन्त कर दिया गया था, पर. 
उसकी अघीनता से मुक्त हुए ईराक, ट्रांस-जोर्डन, सीरिया आदि प्रदेशों को स्वत 
राज्य न वना कर शासन के लिए फ्रांस और ब्रिटेन में बाँट दिया गया । ऐसा करन 
विल्सन के वारहवें मन्तव्य के अनुरूप नहीं था । ( ४ ) विल्सन के चोदहृवे मन्तव्य 
द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, कि सब राज्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनायी 
हम जाये, जिसमें सब छोटे-बड़े राज्यों को किसी भी भेदभाव के बिना सदस्यता प्राप्त करे 
. ©काअवसर हो । राष्ट्रसंघ के रूप में ऐसा संगठन बना अवश्य, पर जर्मनी को उसका. 
द सदस्य नहीं बनाया गया । इसो कारण प्रारमम में यह केवळ बिजेता मित्न-राजयों की | 
हो संघ था, सब राज्यों का नहीं । 


विल्सन द्वारा प्रतिपादित चोदह सिद्धात्तों में पहले पाँच ऐसे थे, जिनके विषम 
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'में यह कहा जा सकता है, कि पेरिस के शान्ति-समझौते द्वारा वे क्रियान्वित किये हो 
नहीं जा सके, या बहुत कम अंशों में क्रियान्वित हो पाए। कोई राज्य परस्पर गुप्त 
सन्धियाँ व समझौते न करें ( नं० १ ), यह बांत वर्साय्य की सन्धि में स्वीकार अवश्य 
कर ली गई थो, पर शक्तिशाली राज्यों ने इसका पालन नहीं किया । समुद्रों के जल- 
मागों को सव राज्यों के लिए खुला रखा जाए ( नं० २), यह मन्तव्य भी क्रिया में 
नहीं लाया गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी देशों को यह स्वीकार्य 
नहीं था । व्यापार को परिस्थितियों को सब राज्यों के लिए समान किये जाने ( नं० 
३ ) की बात भी क्रियान्वित नहीं हो पाई, और विभिन्न राज्य एक-दूसरे के माळ पर 
अधिकाधिक तट-कर छगाने में व्यापृत रहे । विश्व में शान्ति स्थापित रखने के लिए 
सब राज्य अस्त्र-ास्त्रों और सेना में कमी करें, और केवल उतनी ही सैन्यशक्ति रखें 
जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो ( नं ४ ), इसका भी पालन नहीं किया 
जा सका, यद्यपि राष्ट्रसंघ द्वारा निःशस्त्रोकरण के अनेक प्रयत्न किये गये । अधीनस्थ 
प्रदेशों और उपनिवेशों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिएं थी, जिनके 
द्वारा वहाँ के निवासियों के हितों को रक्षा हो सके ( नं० ५ )। यह मन्तव्य भी 
अविकल रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया, क्योंकि जर्मनी और तुर्की की अधीनता से 
मुक्त हुए विभिन्न प्रदेशों और उपनिवेशों को स्वतन्त्र न कर उन्हें अन्य साम्राज्यवादी 
राज्यों के सुपुर्द कर दिया गया । 

इसमें सन्देह नहीं, कि पेरिस के शान्ति समझौते में अनेक कमियाँ रह गई थीं । 
यह स्वाभाविक भी था, वयोंकि महायुद्ध में विजयी हुए राज्यों से यह आशा नहीं की 
जा सकती थी, कि वे परास्त देशों के प्रति पूर्ण न्याय करें इसी का यह परिणाम हुआ, 
कि विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकी, ओर केवल बीस साळ पश्चात्‌ एक ऐसे 
युद्ध का प्रारम्भ हो गया, जो १९१४-१८ के महायुद्ध को अपेक्षा भी अधिक व्यापक 
था । मानव समाज को प्रगति का यही ढंग है। वह धीरे-धीरे ही उन्नति के मार्ग पर 
अग्रसर होता है । 


(१०) महायुद्ध के बाद का संसार और उसको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ 


पेरिस के शान्ति-समझौते द्वारा संसार में एक नई व्यवस्था की स्थापना हुई 
थी । इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-- 

(१) पुराने एकतन्त्र शासनों का अन्त होकर बहुत-से नये रिपन्छिकत राज्यों 
का निर्माण हुआ | फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा यूरोप में लोकतन्त्र शासनों का सूत्रः 
पात हो गया था । पर १९१४ तक वहाँ केवर तीन बड़े ( फ्रांस, स्विट्जरलण्ड और 
पोतुंगाल ) और दो छोटे ( सन मरीनो और अन्दोरा ) राज्य ही ऐसे थे, जिनमें वंश- 
क्रमानुगत राजाओं का शासत्त न होकर रिपब्लिकन शासतों की सत्ता थी। महायुद्ध के 


पश्चात्‌ और उसके दौरान में जर्मनी, आस्ट्रिया-हंगरी, रूस और तुर्की के प्राचीन वंश- े हट 
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३९ चिइव को राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


क्रमानुगत राजशासनों का अन्त हुआ, और यूरोप में रिपब्लिकों की बाढ़-सी आ गई। 
रूस, जर्मनी, आस्ट्रिया, पोलँण्ड, चेकोस्लोवाकिया, लिथु एनिया, लैटविया, एस्थोनिया 
फिनलैण्ड और युक्रेनिया--ये दस नई रिपन्लिकं अब यूरोप में स्थापित हुईं । रिपड्छिको 
की नई लहर केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रही । एशिया और अफ्रीका में भी 
उसका प्रवेश हुआ, और कुछ समम पश्चात्‌ तुर्की और ईजिप्ट आदि में भी रिपब्लिकन 
शासन कायम हुए । 

(२) फ्रांस की राज्यक्रान्ति द्वारा यूरोप में जिन नई प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ 
था, राष्ट्रोयता की भावना भो उनमें एक थी । महायुद्ध के वाद राष्ट्रीयता को बहुत 
बल मिला । इसी कारण चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, पोलेण्ड, लिथुएनिया, खेटः 
निया, फिनलैण्ड, एस्थोनिया और हंगरी के नये राज्य कायम हुए, जिनका आघार 
राष्ट्रीयता थी । इन राज्यों के निर्माण के कारण यूरोप का नकशा बहुत कुछ राष्ट्रीयता 
के सिद्धान्त के अनुसार बन गया था। पर अभी राष्ट्रीयता को दृष्टि से अनेक ऐसी 
समस्याएं बच रही थीं, जिनका हल होना बाकी था । यूरोप की इन समस्याओं का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर इनके अतिरिक्त अन्यत्र भी ये समस्याएं विद्यमान 
थीं । आयरलैण्ड अब तक भी ब्रिटेन का एक प्रदेशमात्र था । भारत, ईजिप्ट आदि 


अनेक देश अभी तक भी ब्रिटेन के अधीन थे। इन्डोनीसिया हालेण्ड के अधीन था, | 


ओर इन्डोचायना फ्रांस के । अफ्रीका का विशाल महाद्वीप फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि 
देशों में बेटा हुआ था । चीन पर से भी विदेशी राज्यों के स्वामित्व का अभी पूर्णतया 


अन्त नहीं हुआ था । जब तक इनक सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था न को जाए, जो राष्ट्री | 


यता के सिद्धान्त के अनुसार हो, विद्व में शान्ति स्थापित नहीं रह सकती थो । 

(३) नये रिपब्लिकन राज्यों की स्थापना के साथ ही लोकतन्त्रवाद के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हो गया। महायुद्ध के परिणामस्वरूप जिन आथिक, औद्योगिक 
एवं राष्ट्रीय समस्याओं का सामना विभिन्न राज्यों को करना पड़ रहा था, उनका 
समाधान करने में नये रिपब्छिकत राज्य असमर्थ रहे। इसी कारण वोल्शेविउम 
( समाजवाद ), फासिउम और. नाजीउम के नये आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, और 
कुछ समय के लिये यूरोप के बहुत-से राज्यों में लोकतन्त्रयाद का अन्त होकर अघिः 
चायक़वाद (D(८६०755/?) का प्रारम्भ हुआ । 

(6) यूरोप के विविध राज्यों के आपेक्षिक महत्त्व में परिवर्तन हुआ। आसद्य 
हंगरी और तुर्की का जो महत्त्व महायुद्ध से पहछे था, उसमें बहुत कमी आ गई, और 


कुछ समय के लिये रूस और जमंनी का भी पहले के समान महत्त्व नहीं रह गया। | 


इसके विपरीत पोलेण्ड, चेकोस्छोवाकिया और युगोस्लाविया के नये राज्यों का मरह 


बहुत बढ़ गया, और ये राज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र तथा यूरोप की नई गुटबन्दियों ग 
महत्त्वपूर्ण भाग छेने लगे । साथ ही, अनेक छोटे राज्यों क निर्माण के कारण यूरोप | 


र कर ५ के की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में जटिळता आने छगी । 
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शान्ति की स्थापना और. पेरिस को शान्ति परिषद्‌ ६५ 


(५) पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा युद्धों का अन्त कर स्थायी शान्ति स्थापित 
करने का जो प्रयत्न किया था, वह सफल नहीं हुआ । शान्ति परिषद्‌ ने कुछ घावों 
की चिकित्सा करने में सफलता अवश्य प्राप्त की थी । पर उसने नये घाव भो उत्पन्न कर 
दिये थे । इसी कारण नई गुटबन्दियों का प्रारम्भ हुआ, और सव राज्य अपनी सेन्य- 
शक्ति की वृद्धि में तत्पर हो गये। सेना की वृद्धि के लिये उनमें एक प्रकार को होड़-सी 
प्रारम्भ हो गई। शान्ति परिषद्‌ का प्रयत्न तो यह था, कि सैनिकों की संख्या में कमी 
की जाए, पर १९२२ में यूरोप के विविध राज्यों की स्थायी सेनाओं में ४० लाख से 
भी अधिक सैनिक थे। सैनिकवाद का यह भयंकर रूप विश्व में शान्ति स्थापित होने 
को आशा के सर्वथा विपरीत था । 

(६) महायुद्ध के पश्चात्‌ जो नई प्रवृत्तियां बल पकड़ने लगीं, अन्ताष्ट्रीयता 
का उनमें प्रमुख स्थान था । राष्ट्रसंघ के रूप में जो नया अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित 
हुआ था, उसकी महत्ता से इन्कार नहीँ किया जा सकता । पर इस संघ को विभिन्न 
राज्यों से वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिसकी आवश्यकता थी और जिसे प्रास क्र 
के हो यह संघ अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकता था । 

(७) अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही प्रगट नहीं हुई, 
अपितु मजदूर आन्दोलन, युवक आन्दोलन आदि के रूप में भी वह प्रगट हुई। महायुद्ध 
के पश्चात्‌ के काल में मजदूरों की दशा के सुधार के लिये और युवकों में नई चेतना को 
उत्पन्न करने के लिये जिन आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ, और इन प्रयोजनों से जो संगठन 
संगठित हुए, उनका स्वरूप भी अन्तर्राष्ट्रीय था । इसी प्रकार बौद्धिक तथा वैज्ञानिक 
क्षेत्रों में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को आवश्यकता अनुभव को जाने ळगी । वस्तुतः, 
संसार के विभिन्न देश अब एक दूसरे के अधिक समीप आते जा रहे थे । 

(८) पुरुषों और स्त्रियों की समानता, रंग वं नसळ का भेदभाव किये बिना 
सब जातियों को एक समान मानना और घार्मिक सम्प्रदायो के प्रति अनास्था-ये 
कतिपय अन्य प्रवृत्तियाँ थों, जो महायुद्ध के पश्चात के काल में विकसित होने 
लगी थीं। 
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` अनुभव करने लगे थे कि एक शक्तिशालो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के बिना विश्व में 
शान्ति को स्थापित कर सकना सम्भव नहीँ है। 
हः Lf Ny ड 


तीसरा अध्याय 


राष्ट्र-संघ 
( League of Nations ) 


(१) राष्ट्रसंघ का निर्माण ओर उसके उद्देश्य 


| 

| 

| 

| 
पेरिस की शान्ति परिषद्‌ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रसंघ को संगठित | 
करना था । अन्तर्राष्ट्रीय भावना का यूरोप में किस प्रकार विकास हो रहा था, और 
अनेक विचारक किस प्रकार यह प्रतिपादित कर रहे थे कि चिरस्थायी शान्ति के लिए 
विभिन्न राज्यों का एक संगठन में संगठित हो जाना आवश्यक है, इस पर हम इस ग्रन्थ 
के पहले अध्याय में प्रकाश डाळ चुके हैं । महायुद्ध में मनुष्यों और सम्पत्ति का जिस 
मम्रानुषिक ढंग से विनाश हो रहा था, उसे दृष्टि में रख कर अनेक विचारकों ने यह 
प्रयत्न प्रारम्भ किया, कि किसी ऐसे साधन का आविष्कार किया जाये जिसके द्वारा राज्यों 
के पारस्परिक झगड़ों को शान्तिमय उपायों से निवटाया जा सके । महायुद्ध के पहले दो 
वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहा था । यूरोप में होने | 
वाले जन और घन के घ्वंस से चिन्तित हो कर वहाँ के शान्तिप्रिय छोगों ने अनेक ऐसे 
समुदाय बनाने प्रारम्भ किये, जिन का उद्देश्य युद्ध को समाप्त कर शान्ति की स्थापना 
करना था। इन में शस्त्रशक्ति को मर्यादित करने के लिए निर्मित अमेरिकन संघ (877० 
rican League to limit Armamen(s), सैनिकवादके विरुद्ध अमेरिकन संघ (877- 
erican Union aganist Militarism), महिला शान्ति दल ( Women’s Peace 
Pr) भौर शान्ति-स्थापना संघ ([/९६४५९ ० ६०7०९ P९३०९) उल्लेखनीय हैं। | 
शान्ति-स्थापना संघ में अमेरिका ओर ग्रेट ब्रिटेन के अनेक प्रमुख राजनीतिक वेतां 
सम्मिलित थे। १९१६ में इस संघ ने युद्धों को रोकने और राज्यों के आपसी झगड़ों को 
शान्तिमय उपायों द्वारा निबटाने के प्रयोजन से एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ के निर्माण की 
योजना भो तैयार को थो। राष्ट्रपति बिल्सन ने इस योजना का सार्वजनिक रूप पे _ 
स्वागत किया था और अपने १४ सिद्धान्तों में इसे स्थान भी दिया था। इसी समर | 
लाड फिलिमोर के नेतृत्त्व में अनेक ब्रिटिश विधानशास्त्रियों ने भी एक अन्तरराष्ट्रीय संग 
ठन का मसविंदा तैयार किया । इस में सन्देह नहीं, कि विभिन्न राज्यों का लोकम 
राज्यों के पारस्परिक संगठन की स्थापना के बिचार के अनुकूल था, ओर सब कोई गर्द 
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राष्ट्-संघ ६७ 


राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों ओर संगठन का स्वरूप तैयार करने के लिए पेरिस की 
शान्ति-परिषद्‌ ने एक समिति की नियुक्ति की, जिस के १९ सदस्य थे । विल्सन को 
इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और इस के सदस्यों में रावं सेसिल, छेओ 
वूजुआ, ओर्छाण्डो, मकिनो और स्मद्स प्रमुख थे। १४ फरवरी, १९१९ को इस समिति 
ने राष्ट्रसंघ विषयक व्यवस्थाओं का प्रारूप तैयार कर लिया, और कुछ परिवर्त॑नों के 
साथ २८ एप्रिल, १९१९ क दिन उसे शान्तिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत कर छिया गया। 
राष्ट्रसंघ सम्बन्धी इस इकरार (९0४९०६7) को जर्मनी आदि सभी राज्यों के साथ 
को गई सन्धियों में सम्मिलित किया गया । निस्सन्देह, यह इकरार इन सन्धियों का एक 
महत्त्वपूर्ण अंग था । 

राष्ट्रसंघ के उद्देय--जिन उद्देश्यों को सम्मुख रख कर राष्ट्रसंघ का संगठन 
किया गया था, वे इस इकरार को प्रस्तावना द्वारा भलो-माँति स्पष्ट हो जाते हैं । यह 
प्रस्तावना इस प्रकार थी 

हम इकरार करने वाले पक्ष 

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को वृद्धि के लिये ओर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को 
स्थापना के प्रयोजन से, 

यह आज्ञानुवर्तिता ( 00!:2६०॥ ) स्वीकार करके कि युद्ध का आश्रय नहीं 
लिया जायगा, 

यह निर्धारण करके कि राज्यों में न्याय्य और सम्मान्नास्पद सम्बन्ध स्थापित 
किये जायेंगे, 

यह स्थापित करके कि सरकारों के पारस्परिक व्यवहार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून समुचित आधार. है, और 

यह मान करके कि राज्य के रूप में संगठित मनुष्यों को आपस के बरताव में 
सन्धियों का अविकल रूप से पालन तथा न्याय आवश्यक है, 

राष्ट्र संघ के इस इकरार को स्वीकार करते हैं । 

यह स्पष्ट हूँ कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि, शान्ति और 
सुरक्षां की स्थापना, किसो भी दशा में युद्ध का आश्रय न लेना, राज्यों में न्याय्य ओर 
सम्मानास्पद सम्बन्धों को स्थापित करना, अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानना और परस्पर 
की गई सन्धियों का पालन करना था । इन उद्देश्यों को पूर्ति के लिये राष्ट्रसंघ के सदस्यों 
नें निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था--(१) राज्य की रक्षा के लिए जो न्यून- 
तम अस्त्र-शस्त्र आवश्यक हों और जिन का निर्धारण राष्ट्र संध द्वारा किया किया हो, 
उन से अधिक अस्त्र-शस्त्र संघ को कौसिलू को अनुमति के बिना न रखना । (२) राज्य 
के अस्त्र-शस्त्रों, जल, स्थल और वायु सेना के सैनिकों की संख्या तथा युद्ध का सामान 
तैथार करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में सही-सहो सूचनाएं अन्य राज्यों को देते रहना। 
(३) राष्ट्रसंघ के सब सदस्य-राज्यों के राज्य-कषेत्र तथा सीमाओं का आदर करना और 
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६८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


| 
| 
| 
सब की राजनीतिक स्वतन्त्रता को स्वीकार करना। (४) राज्यों के जिन आपसी झगड़ों | 
के कारण झान्तिभंग को सम्भावना हो, उन का निर्णय कराने के लिए पंच-निर्णय या | 
अन्तर्राष्ट्रीय च्यायालय द्वारा निर्णय का आश्रय लेना और या संघ को कौंसिल के सम्मुख | 
उन्हें विचारार्थ प्रस्तुत करना । (५) राज्यों के आपसी झगड़ों के सम्बन्ध में जो भी 
निर्णय किया जाये, उसे स्वीकार करना और किसी भी दशा में उसे स्वीकार कर लेने 
चारे राज्य के विरुद्ध युद्ध घोषित न करना ।, (६) विभिन्‍न राज्य जो भी सन्धियाँ या 
समझौते करें, उले राष्ट्रसंघ के पास रजिट्टी कराने के लिए भेजना, और संघ के सचि- 
वालय द्वारा उन्हें प्रकाशित किया जाना । (७) जिन राज्यों को कोई प्रदेश राष्ट्र-संघ के 
मैन्डेंट के अधीन शासन के लिये दिये गये हों, उत के शासन की रिपोर्ट प्रतिवर्ष संघ के | 
पास भेजना । (८) पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों द्वारा किये जाने वाळे श्रम के लिए मान- | 
वोचित परिस्थितियों को उत्पन्न करना । (९) विभिन्न राज्यों के राज्य-क्षेत्र में वहाँ को 
जिन मूळ जातियों का निवास हो, उन के प्रति न्याय्य व्यवहार करना । (१०) स्त्रियों 
और बच्चों के व्यापार को रोकने के लिए जो इकरार किये गये हों, तथा अफीम एव | 
अन्य नशोळी वस्तुओं के विक्रय तथा अस्त्र-शस्त्रों के व्यापार को नियन्त्रित करने के | 
सम्बन्ध में जो समझौते हुए हों उनका पालन ठीक तरह किया जा रहा है या नहीं, इस | 
| 


पर राषट्संघ के निरीक्षण को स्वीकार करना। (११) आवागमन ओर सञ्चार की 
स्वतन्त्रता को कायम रखना और महामारियों के प्रसार को रोकने को व्यवस्था करना । 

सदस्यता--यह व्यवस्था को गयी थी कि वर्साय्य की सन्धि व अन्य सन्धियो 
पर जिन राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएं, उन्हें राष्ट्रसंघ की सदस्यता , 
प्राप्त हो । अन्य राज्य भी संघ के दो तिहाई सदस्यों की सहमति से राष्ट्रसंघ को सदः 
स्यता प्राकर सके, बशर्ते कि बे राज्य पूर्णतया स्वशासित हों और संघ द्वारा निर्धारित 
जिम्मेवारियों को स्वीकार करने के लिये उद्यत हों । प्रारम्भ (१० जनवरी, १९२०) म॑ 
राष्ट्रसंघ की सदस्य-संख्या २४ थी, जो १९२० के अन्त तक बढ़ कर ४१ हो गयी थी। | 
१९२४ में यह संख्या ५० तक और १९३४ में ६२ तक पहुँच गयी थी । १९४६ में जर्ष | 
षटरसंघ का अन्त हुआ, तो उसके सदस्य केवळ ४६ ही रह गये थे । राष्ट्रसंघ जो अपने 
उद्देश्यों की पूर्ति में सफ नहीं हो सका, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि अनेक 
शक्तिशाली राज्यों ने उसको सदस्यता स्वीकार नहीं की थी। संयुक्तराज्य अमेरिका 
के राष्ट्रपति विल्सन द्वारा ही राष्ट्रसंघ का विचार प्रस्तुत किया गया था और उन्हीं के । 
प्रयत्न से यह संघ संगठित हुआ था, पर अमेरिका स्वयं संघ का सदस्य नहीं बना | 
१९२६ तक जर्मनी को भी संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हुईं थी । रूस १९३४ में संग. 
का सदस्य बना था, पर तब तक जापान और जर्मनी उससे पृथक्‌-हो चुके थे । १ ९३१ 
में रूस को भी संघ से बहिष्कृत कर दिया गया था। अनेक शक्तिशाली राज्यों के से 
से पृथक्‌ रहने के कारण वह कमी पर्याप्त रूप से शक्ति नहीं प्राप्त कर सका, और 
` निस्सन्देह यह उसकी बड़ी निर्वलता थी । 


राप्ट-संघ ६९ 
(२) राष्ट्रसंघ का संगठन 

राष्ट्र संघ के तीन प्रधान अंग थे, एसेम्बली, कौंसिक और सचिवालय (S€ce- 
27६ ) । इन तीन के अतिरिक्त उसके दो अन्य भी अंग थे, जिनकी स्थिति पृथक्‌ 
एवं स्वायत्त संगठनों की थी । ये अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय ( € 
Permanent Court of International Justice ) और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ 
(International Labour Organisafi0n) थे। अपने कार्य को सुचारु रूप से संचा- 
रित करने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा कतिपय अन्य समितियों, कमीशनों व समुदायों का 
भी निर्माण किया गया था । राष्ट्रसंघ के संगठन को भलीभाँति समझने के छिये पहले 
उसके तीन प्रधान अंगों पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा-- 

(१) एसेम्बळी--इस में राष्ट्रसंघ के सब सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधि रहते थे। 
किस राज्य से कितने प्रतिनिधि एसेम्बली में लिये जाएँ, यह उस राज्य को महत्ता के 
अनुसार निर्धारित किया जाता था। प्रत्येक राज्य से एक से तीन तक प्रतिनिधि लिये 
जाते थे । पर जब वोट लेने का समय आए, तब एक राज्य का केवल एक वोट माना 
जाता था। एसेम्बली का वाषिक अधिवेशन सितम्बर मास के प्रथम सोमवार को 
जिनीवा में होता था । जनता उसमें दर्शक रूप से सम्मिलित हो सकती थी । आवश्य- 
कता पड़ने पर सितम्बर के अतिरिक्त अन्य समय भी एसेम्बली के विशेष अधिवेशन हो 
सकते थे । जब एसेम्बली का अधिवेशन हो, तो शुरू में वह व्यक्ति उसके सभापति पद 
को ग्रहण करता था, जो उस समय राष्ट्र्संघ की कौंसिल का अध्यक्ष हो। बाद में एसेम्बळी 
अपने सभापति तथा छः उपसभापतियों का निर्वाचन करती थी । समापति'का चुनाव 
हो जाने पर बही एसेम्बलो के सभापति पद को ग्रहण कर लेता था । सभापति ओर 
छः उपसभापतियों के अतिरिक्त छः स्थायी समितियों का भी एसेम्बली द्वारा चुनाव 
किया जाता था । ये स्थायी समितियाँ निम्नलिखित छः विषयों के लिये होती थीं-- 
(१) संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों. पर विचार, (२) विशिष्ट मामळों के लिए जो अन्य 
समुदाय या संघ बनाये गये हों, उनकी समस्याओं पर विचार, (३) अस्त्र-शस्त्रों को 
कम करने के प्रश्‍न पर विचार, (४) बजट थर राष्ट्रसंघ का आन्तरिक प्रशासन, (५) 
सामाजिक समस्याओं पर विचार, ओर (६) राजनीतिक समस्याओं पर विचार । इन 
छः स्थायी समितियों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की एसेम्बली अन्य अनेक विशेष समितियों 
का भी चुनाव करती थी, जिल्हे किसी विशेष समस्या पर विचार करने का कार्य दिया 
जाता था। 

एसेम्बली के अधिवेशनों में सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधि किसी भो ऐसे प्रन को. 
प्रस्तुत कर सकते थे, जो राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों ओर प्रयोजनों के साथ सम्बन्ध रखता 
हो । वे अपनी शिकायतों, आकांक्षाओं ओर मन्तव्यों को वहाँ प्रगट कर सकते थे, ओर 
अन्य राज्यों की नीति की आलोचना भी कर सकते थें । साथ ही, एसेम्बली राष्ट्रसंघ के 
बजट को स्वीकार करती थी, जो नये राज्य संघ के सदस्य बनना चाहें उनके आवेदन- 
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पत्रों पर विचार करती थी, कौंसिल के उन सदस्यों का चुनाव करती थी जो अपने 
अधिकार से कौंसिल के स्थायी सदस्य नहीं होते थे, और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के 
न्यायाधीशों की नियुक्त करती थी । कौंसिल द्वारा जिस व्यक्ति को राष्ट्रसंघ के प्रधान 
सचिव (9९८7९४३77 G९7९7९]) पद के लिये मनोनीत किया गया हो, उसकी अन्तिम 
स्वीकृति. भी एसेम्बली द्वारा दी जाती थी । एसेम्बली की कार्यःप्रक्रिया और संघ के नये 
सदस्यों के प्रवेश के अतिरिक्त अन्य सब मामलों का निर्णय एसेम्बली द्वारा प्रायः सव॑ 
सम्मति से किये जाने की व्यवस्था की । 

(२) कौंसिक-शुरू में यह व्यवस्था की गई थी, कि कॉंसिल के नो सदस्य हों। 
इनमें से पाँच स्थायी हों ओर चार अस्थायी । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, 
इटली और जापान को कौंसिल की सदस्यता स्थायी रूप से प्राप्त रहे, और शेष चार 
सदस्य एसेम्बली द्वारा निर्वाचित किये जाया करें । क्योंकि संयुत राज्य अमेरिका 
राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बचा, अतः १९२२ तक कासि में केवल आठ सदस्य रहे। 
१९२६ में जब जर्मनी भी संघ का सदस्य बन गया, तो उसे भी स्थायी रूप से कॉसिस 
में स्थान प्रदान कर दिया गया । कौंसिल के कुल सदस्यों की संख्या अब दस कर 
दी गयी, जिनमें से पाँच प्रमुख राज्यों ( ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी ) 
के प्रतिनिधि होते थे, और शेष पाँच एसेम्बली द्वारा निर्वाचित । 

कौंसिल राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी समिति थी, और उसके साळ में तीत 
अधिवेशन नियमित रूप से हुआ करते थे, जनवरी, मई ओर सितम्बर में । कोसिल के 
सदस्य बारी-बारी से उसका अध्यक्ष पद ग्रहण करते थे। यह आवश्यक था कि उसके 
सब निर्णय (कार्यक्रम और कार्यविधि के अतिरिक्त) सर्वसम्मति द्वारा किये जाया कर! 
जब किसी ऐसे राज्य का मामला कौंसिल के सम्मुख पेश हो जो उस समय कोसि 
का सदस्य न हो, तो उसे अवसर दिया जाता था कि उसका प्रतिनिधि कौंसिल क 
अधिवेशन में उपस्थित हो कर विचार-विमर्श में भाग छे सके । 

कौंसिल के मुख्य कार्य निम्नलिखित थे--( १) विभिन्न राज्यों के अस्त्र-शस्त्रो 
ओर युद्धसामग्री में कमी करने के लिये क्रियात्मक योजनाएं तैयार करना । ( २) जित 
प्रदेशों का शासन राष्ट्रसंघ के मैन्डेट द्वारा अन्य राज्यों के सुपुर्द किया गया था, उरग | 
शासन की वाषिक रिगोर्ट पर विचार करना। ( ३) राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों पर 
कोई अन्य राज्य आक्रमण न करे और उनकी राजकीय सीमाएँ अक्षुण्ण बनी रहें, ईर 
बात पर घ्यान देना और इसके लिये क्रियात्मक उपायों का प्रयोग करना । ( ४) ची | 
' अन्तर्राष्ट्रीय विवाद राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँ, उन पर बारीकी के सग 
विचार करना और उनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट एसेम्बली में पेश करना । (५) 
यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रन पर युद्ध की सम्भावना हो, तो राष्ट्रसंघ के सदस्य-रा + 
को यह आदेश देना कि उस विवाद का अन्त करने के लिये उन्हें किन साधनों $ 
` प्रयोग करना होगा । ये साधन सैनिक कार्यवाही के रूप में भी हो सकते थे। ( ६ ) 
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जर्मनी आदि परास्त राज्यों के साथ जो सन्धियां को गयी थीं, उनके अनुसार कतिपय 
विशिष्ट कार्य राष्ट्रसंघ के सुपुर्द किये गये थे, जैसे कि डान्ट्सिग के बन्दरगाह के शासन 
के लिये हाई कमिएनर की नियुक्ति । ये कार्य भी काँसिल द्वारा ही किये जाते थे । 

सचिचाळय-राषट्रसंघ का सचिवालय ( 9९०7९£३7।३ )- जिनीवा में स्थित 
था । संघ के कार्य-कलाप की व्यवस्था और पत्रव्यवहार आदि कार्य इस. सचिवालय द्वारा 
किये जाते थे। इसके लिये एक प्रधान सचिव (9९८7९३7५ 0९7९४!) की नियुक्ति की 
जाती थो, जो कॉंसिल को सहमति से अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करता था । पहला 
प्रधान सचिव सर जेम्स एरिक ड्रमण्ड था, और राष्ट्रसंघ के संविधान में ही यह 
व्यवस्था कर दी गयी थी कि इस पद पर उनको नियुक्ति की जायगी । उनके बाद इस 
पद पर नियुक्ति किस ढंग से की जायगो, इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि 
एसेम्बली की स्वीकृति से कौंसिल द्वारा नये प्रधान सचिव को नियुक्त किया जाया करे। 
१९३३ तक सर डुमण्ड इस पद पर रहे, बाद में श्री जोसफ आवनोल को इस पद पर 
नियुक्त किया गया, और १९४० में श्री सियेन लेस्टर को । 

प्रधान सचिव की अधोनता में जो कर्मचारी राष्ट्रसंघ के सचिवालय में कार्य 
करते थे, उनकी संख्या ७०० के लगभग थी । ये राष्ट्रसंघ के विविध सदस्य-राज्यों से 
लिये जाते थे। भाषा, घर्म, नस्ल, संस्कृति आदि की भिन्नता के होते हुए भी ये साथ 
मिर कर राष्ट्रसंघ के सचिवालय में काम करते थे । सचिवालथ को कार्य की दृष्टि से 
११ विभागों में विभकत किया गया था। इनमें मुख्य निम्नलिखित थे-मेन्डेट के अधीन 
शासित प्रदेश, निः्शस्त्रीकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक जातियों के प्रश्‍न और आथिक 
समस्याएँ । राष्ट्रसंघ के प्रवान सचिव का एक मुख्य कार्य यह भी था कि वह उन सब 
सन्वियों को रजिस्टर्ड करें, जो कि संघ के बिविध सदस्य-राज्यों द्वारा की गयी हों । 
युद्ध का एक प्रधान कारण यह माना जाता था, कि विविध राज्य गुप्त सन्धियाँ व 
समझौते कर के गुटबन्दी का प्रयत्न करते हैं । यदि सब सम्धियों एवं समझौतों को 
राष्ट्रसंघ में रजिस्टर्ड करा लिया जाए और उन्हें प्रकाशित भी करा दिया जाए, तो 
गुटबन्दो की प्रवृत्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है। इसीलिये इन सन्धियों को 
अंगरेज्री ओर फ्रञ्च भाषाओं में प्रकाशित कर दिया जाता था। सन्‌ १९४१ तक जो 
संघियाँ संघ के सचिवालय में रजिस्टर्ड करायी गयीं, उनकी संख्या ४७३३ थी । 

राष्ट्रसंघ के सचिवालय के तत्त्वावघान में कतिपय सहायक एवं स्वायत्त संगठनों 
की भी सत्ता थी । इन संगठनों का निर्माण कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिये किया 
गया था, जैसे कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में शोष करने के लिये, बौद्धिक सहयोग के लिये, 
और शरणाथियों को समस्याओं के लिये । 


( ३ ) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाछ्य--राष्ट्रसंघ का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्वायत्त भंग 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय था, जिसे 'परनेन्ट कोर्ट ऑफ इन्टरनेशनल जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रीय 
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न्याय का स्थायी न्यायालय ) कहते थे । फरवरो, १९२० में राष्ट्रसंघ की कोंसिल द्वारा 
विधान शास्त्र के पण्डितों की एक समिति नियुक्त को गयी, ओर उसे इस न्यायालय 
के संगठन का कार्य सुपुर्द किया गया । समिति के अधिवेशन हेग में हुए, और छः 
सप्ताहों के निरन्तर प्रयत्न द्वारा इसने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान, कार्य 
विधि तथा संगठतत के कार्य को पूर्ण किया । कतिपय संशोधनों के साथ राष्ट्रसंघ को 
कौंसिल ओर एसेम्बली ने समिति के निर्णयों को स्वीकार कर छिया । साथ ही, यह 
भी निश्चय किया गया कि जब संघ के सदस्य-राज्यों की बहुसंख्या अन्तराष्ट्रीय 
न्यायालय के संगठन की बात को स्तरतन्त्र रूप से भी स्वीकार कर ले, तो हेग में इसकी 
स्थापना कर दी जाए । सितम्बर, १९२१ तक संघ के बहुसंख्यक सदस्य-राज्यों ने इसे 
स्वीकार कर छिया, और अन्तरराष्ट्रीय -न्यायालय की विधिवत्‌ स्थापना कर दी गयी। 
अनुमान किया गया कि इस न्यायालय पर प्रति वर्ष तीस लाख के लगभग रुपया खर्च 
हुआ करेगा । इसे राष्ट्रसंघ के बजट में शामिल कर लिया गया, और अन्तर्राष्ट्रीय न्या- 
यालय ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । 

शुरू में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ग्यारह नियत की गई 
थी । इन के अतिरिक्त चार उपन्यायाधीश भी नियुक्त किये गये थे । इन सब की नियुक्ति 


राष्ट्रसंघ की एसेम्बली द्वारा नौ वर्ष के लिए की गयी थी। इन न्यायाधीशों ने न्यायालय 


के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वयं चुनाव किया, और यह व्यवस्था की गई कि प्रति 
तीन साल बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नया चुनाव हुआ करे । वाद में इस न्यायालय 
' के न्यायाधीशों की संख्या १५ कर दी गयी थी ( १९२९ ) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की 
कार्यविधि प्रायः उसी ढंग की थो, जैसी कि अन्य अदालतों की होती है । उसके सम्मुख 
बाकायदा दावा-अर्जी पेश की जाती थी; गवाह पेश होते थे, अन्य प्रकार से भी साक्षी 
प्रस्तुत को जाती थो, और वादी तथा प्रतिवादी--दोनों को मामले पर बहस करने कां 
अवसर प्रदान किया जाता था । बहस समास हो जाने पर न्यायाधीश परस्पर मिलकर 


मामले पर विचार करते थे, और उनकी बहुसंख्या के मत के अनुसार फैसला किया | 


जाता था । 


केवल राज्यों को ( व्यक्तियों को नहीं ) ही यह अधिकार था कि वे अन्तरराष्ट्रीय | 


न्यायालय के सम्मुख अपने दावे व मुकदमे को पेश कर सकें । राष्ट्रसंघ की कासि 
ओर एसेम्बली को भी यदि किसी कानूनी प्रदन पर परामर्श की आवश्यकता हो, पो 


उसे इस न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाता था। कोसिळ और एसेम्बली के लिये यर्द | 


अनिवार्य नहों था कि वे इसकी सम्मति व परामर्श को अवश्य ही स्वीकार करें । पर 
इसमें सन्देह नहीं, कि इसकी सम्मति को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था । 


अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र दो प्रकार का था, ऐच्छिक ( ४० | 
ई una ) और अनिवार्य ( CampPuI50r ) | जब दो या अधिक राज्य अपने झगड़े ः 
. को स्वेच्छापूर्वक इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत करते थे, तो ऐसे वार | 
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ऐच्छिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते थे। पर कतिपय राज्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के संविधान की एक वैकल्पिक ( 0!।००३! ) घारा भी स्वीकार कर ळी 
थी, जिसके अनुसार वे इस बात के लिये विवश थे कि सन्धियों की व्याख्या, अन्तरराष्ट्रीय 
कानून के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्ररन, अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पालन न करना 
और इसके लिये हरजाना प्रदान करना--सदृश विषयों पर विवाद होने की दशा में ऐसे 
मामलों को अनिवार्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। यह इस 
न्यायालय का अनिवार्य अधिकारःकषेत्र था । इस क्षेत्र के वादों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय जो भी निर्णय करे, उसे स्वीकार करना इन राज्यों के लिये आवश्यक था । 
जिन राज्यों ने इस वैकल्पिक धारा को स्वीकार किया हुआ था, सितम्बर, १९३९ में 
उनकी संख्या ३९ थी । महायुद्ध के अनन्तर कतिपय राज्यों ने परस्पर मिल'कर जो 
अनेक सन्धियाँ की थीं, उनके अनुसार भी अपने विवादग्रस्त विषयों को अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय द्वारा निर्णीत करने की बात उन्होंने स्वीकार की हुई थी । 

१८९९ में हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो हेग में 
स्थित था, और इसी कारण जिसे “हेग ट्रिव्युनलू” कहा जाता था। इस ट्रिब्युनल में १३२ 
विधान शास्त्रियों की एक सूचो रखो रहती थी, ओर हेग के समझौते ( 2४५९ Con- 
* ९६0 ) पर जिन राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे, उन्हें यह अवसर था कि अपने झगड़ों 
को निवटाने के लिये इन १३२ विवानशास्त्रियों में से कतिपय को चुन कर वे एक 
न्यायालय का निर्माण कर सके । राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 
हेग ट्रिब्युनल का अन्त नहीं हो गया । वह भी मई, १९४० तक कायम रहा । पर हेग 
ट्रिब्युनल कोई स्थायी संस्था नहीं थो । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थायी 
था, ओर वह हेग में स्थित न होकर जिनीवा में स्थित था । 

अन्तर्राष्ट्रीय मञदूरसंघ--लोकतन्त्रवाद और साम्यवाद के आन्दोळनों के कारण 
इस समय सर्वत्र मजदूर वर्ग का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। यही कारण हुँ, कि पेरिस 
. को शान्ति परिषद्‌ में जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयोजन से राष्ट्रसंघ को स्थापना 

` की गयी, वहाँ साथ ही मजदूरों को दशा को सुधारने क लिये “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर 

संघ' का भी निर्माण किया गया, ताकि राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्य परस्पर सहयोग द्वारा 
अपने मजदूरों की दशा को उन्नत कर उन्हें संतुष्ट रख सके । जो राज्य राष्ट्रसंघ के 
सदस्य हों, वे अपने अधिकार से इस मजदूर संघ के भी सदस्य हो जाते थे। पर यह 
आवश्यक नहीं था, कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का सदस्य होने के ' लिये कोई राज्य 
राष्ट्रसंघ का भी सदस्य हो। जर्मनी उस समय भी इस संघ का सदस्य था, जब उसे 
राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हुई थी । इसी प्रकार ब्राजील आर संयुक्तराज्य 
अमेरिका इस संघ के सदस्य रहे, यद्यपि वे राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बने थे । 

अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर संघ का प्रधान कार्यालय भी जिनीवा में स्थित था। उसका 
संगठन राष्ट्रसंघ के ही सदुश था, जिसके मुख्य अंग निम्नलिखित थे--( १ ) जनरल 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti __ . SR व लज 


विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


७४ 


प्र 
| 
कान्फरेत्स=-इसमें प्रत्येक सदस्य-राज्य को चार प्रतिनिधि भेजने ह अधिकार था। 
इनमें से एक मजदूर वर्ग का प्रतिनिवित्व करता था, एक कारखानों के मालिकों का 
और दो प्रतिनिधि सरकार के होते थे। जनरल कान्फरन्स को यह्‌ अलिका नहीं था 
कि वह कोई ऐसा नियम बना सके, जिसे स्वोकार करना सब सदस्य-राज्यों क ल्यि 
अनिवार्य हो । पर वह अपने प्रस्तावों द्वारा सदस्य-राज्यों हाउ बुराइयों की 
ओर आकृष्ट कर सकती थी, जो किसी राज्य में मजदूरों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
कारों में विद्यमान हों। दो तिहाई वोट से यह कान्‍्फरेन्‍्स ऐसे प्रस्ताव भी स्वीकार कर 
सकती थो, जिनमें उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हो, जिनक अनुसार विविध 
राज्यों को अपने मजदूर-सम्वन्धी कानूनों का निर्माण करना चाहिए । ये प्रस्ताव राष्ट्र 
संघ के प्रधान सचिव द्वारा विविध सदस्य-राज्यों के पास भेज दिये जाते थे, झर यह 
अनिवार्यं माना जाता था कि इन प्रस्तावों को विविध राज्य अपने-अपने विधात- 
मण्डलों के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करें । सदस्य-राज्यों से आशा की जाती थी, कि 
बे इन्हीं के अनुसार अपने मजदूर-सम्बन्धी कानूनों का निर्माण करेंगे । ( २) गवति 
बाँडी -इसके ३२ सदस्य होते थे, जिनमें ८ मजदूरों के, ८ मालिकों के और १६ 
सरकारों के प्रतिनिधि होते थे । वेल्जियम, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, 
इटली और जापान--इन आठ राज्यों को यह अधिकार दिया गया था कि उनकी | 
सरकारों का एक-एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से गर्वातिग बॉडी का सदस्य रहे । औद्योगिक 
क्षेत्र में इन राज्यों का बहुत महत्त्व था । इसी कारण इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की 
गवरतिंग बॉडी में स्थायो सदस्यता का अधिकार प्रदान किया गया था। बाद में जब 
रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस संघ के सद्स्य बन गये, तो उन्हें भी यह | 
अधिकार दिया गया, और उन्हें गवर्मिग बाँडी में स्थान प्रदान करने के लिये बेल्जियम 
ओर काडा से स्थायी सदस्यता का अधिकार ले लिया गया। गरवर्भिग बॉडी के जो 
आठ अन्य सरकारी सदस्य होते थे, उनका चुनाव जनरल कान्फरेन्स के उन सरकारी 
सदस्यों द्वारा किया जाता था, जिन्हें गर्वानग बाडी में स्थायी सदस्यता का अधिकार 
नहीं था । ग्वर्भिग बाँडो में ओ सदस्य मजदूरों व मालिकों का प्रतिनिधित्त्व करते थें, 
बे जनरल कान्फरेन्स के मजदुर तथा मालिक सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। ( ३ ) अन्त | 
राष्ट्रीय मजदूर कार्यालय--यह जिनीवा में स्थित था ओर इसमें प्रारम्भ में ३०० के 
लगभग कर्मचारी काम करते थे। राष्ट्रसंघ के सचिवालय के कर्मचारियों के समाग 
इन्हें भी सब सदस्य-राज्यों से छिया जाता था । जिनीवा में स्थित इस मजदूर कार्यालय 
का यह कार्य था, कि सब देशों के औद्योगिक जीवन और मजदूरों के सम्बन्ध में सर्ष | 
प्रकार को जानकारी प्राप्त करें, और संसार में जहाँ कहों भो मजदूरों की . दशा की _ 
. उन्नत करने के लिये सभा-समितियाँ विद्यमान हो उनके साथ सम्पर्क स्थापित करे । | 
इस कार्यालय की ओर से जहाँ “इत्टरनेशनकल लेबर रिव्यू” और 'आफिसियल बुलेटित | 
जसे पत्र प्रकाशित होते थे, वहाँ साथ हो मजदूरों को समस्याओं के सम्बन्ध म बेर 
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विज्ञसियाँ, पुस्तिकाएं एवं रिपोट भी छपती,थों । 

अन्तर्राष्ट्रीय मअदुर संघ द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि सब राज्यों में 
कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने के घण्टों में कमी की जाए, बीमारी 
की दशा में मजदूरों को परेशानी न हो इस प्रयोजन से उनका बीमा कराया जाए, 
स्त्री ओर बाळक मजदूरों के विषय में विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, कारखाने 
में काम करते हुए मजदूर को यदि चोट छग जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी 
क्षतिपूर्ति की जाए, और कारखानों में काम करने की परिस्थितियां ऐसी न हों जो 
उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों । साथ ही, यह भी प्रयत्न किया गया कि 
बिभिन्न राज्य मजदूरों के संघों ( 77९ 07075 ) में संगठित होने के अधिकार को 
स्वीकृत करें । इन सब बातों को क्रियान्वित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ ने 
जो वहुत-से प्रस्ताव स्वीकृत किये थे, या जो अनेक निर्णय किये थे, उनके अनुसा९ विविध 
राज्यों ने जो व्यवस्थाएँ की, और जिन्हें उन्होंने राष्ट्रसंघ में रजिस्टर्ड कराया था, 
जनवरी, १९४१ तक उनकी संख्या ८७९ तक पहुँच गयी थो । 


(४ ) राष्ट्रसंघ के विविध कार्य--राज्यों के झगड़ों का निबटारा 


अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का झान्तिमय उपायों द्वारा निणय-राष्ट्रसंघ की स्थापना 
का प्रमुख उद्देश्य यह था कि संसार में शान्ति कायम रखे, और विभिन्न राज्यों के 
पारस्परिक झगड़ों को युद्ध के अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारा निबटाने का प्रयत्न करे । 
इसके लिये यह व्यवस्था की गयी कि जब राष्ट्रसंघ के किन्ही सदस्य-राज्यों में झगड़ों 
का कोई कारण उपस्थित हो, तो उसे राष्ट्रसंघ की कौंसिल के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाए, और राष्ट्रसंघ ऐसे झगड़ों का जो निर्णय करे वह दोनों पक्षों को मान्य हो । जो 
पक्ष राष्ट्रसंघ के निर्णय से स्वीकार करने को उद्यत हो,- अन्य सब सदस्य-राज्य उसकी 
सहायता करें। जो पक्ष राष्ट्रसंघ के निर्णय को मानने को उद्यत न हो, उसके विरुद्ध 
कार्यवाही करने को भी व्यवस्था को गयी । यह कार्यवाही प्रवानतया आथिक बहिष्कार 
के रूप में थी । सदस्य-राज्यों से यह अनुरोध किया जाता था, कि वे राष्ट्रसंघ के निर्णय 
को न मानने वाले राज्य के साथ व्यापार का व कोई अन्य आथिक सम्बन्ध न रखें। 
यदि आथिक बहिष्कार उस राज्य को वश में जाने में अपर्याप्त सिद्ध हो, तो राष्ट्रसंघ के 
अन्य सदस्य-राज्यों को उसके विरुद्ध सैन्यशवित का प्रयोग करने के लिये भी कहा जा 
सकता था। उस राज्य को वश में छाने के लिये जिस स्थल, जल व वायुसेना की 
आवश्यकता हो, उस में सब सदस्य-राज्य हिस्सा बटाएं-यह सी उनसे कहा जाता 
था । यदि कोई भी ऐसा राज्य संसार को शान्ति में बाधक हो, जो राष्ट्रसंघ का सदस्य 
नहीं है, तो उसके विरुद्ध भी संघ के सदस्य-राज्य इन दोनों ( आथिक वहिष्कार और 
बस्त्रशक्ति ) उपायों का प्रयोग कर सकते थे । राष्ट्रसंघ द्वारा ऐसी व्यवस्थाएँ की गयी 
थीं, जिनके कारण सदस्यःराज्यों के युद्ध छेड़ने के अधिकार को नियन्त्रित किया जा 
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सकता था, अन्तर्राष्ट्रीय झ्षगड़ों का निर्णय शान्तिमय उपायों द्वारा कर सकना सम्भव 
था. और किसी राज्य दवारा राष्ट्रसंघ के आदेशों का अतिक्रमण करने की दशा में उसके 
विरुद्ध आधिक व सैनिक कार्यवाइयाँ की जा सकती थीं । 

राष्ट्रसंघ के इकरार ( 0०४९६० ) के अनुसार प्रत्येक सदस्य-राज्य ने कतिपय 
जिम्मेवारियों को स्वीकार किया था, और इन जिम्मेवारिंयों की संख्या ३४ थी । इनमें 
से १६ का सम्बन्ध विश्व में शान्ति को कायम रखने के साथ था । राष्ट्रसंघ के सदस्य- 
राज्यों ने यह जिम्मा छिया था, कि वे सब सदस्य-राज्यों को राजनीतिक स्वतन्त्रता 
और राष्ट्रीय सोमाओं को अक्षुण्ण रखेंगे । यदि कोई राज्य इसका अतिक्रमण करे, तो 
उसके विरुद्ध जो कार्यवाही की जानी हो, उसका निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता था, 
जिसके कारण किसी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्य राज्य का आथिक बहिष्कार 
करने या उसके खिलाफ सैन्यद्षवित का प्रयोग करने के लिये विवश नहीं किया जा 
सकता था। यदि संसार में कहीं लड़ाई शुरू हो जाएया लड़ाई छिड़ जाने को 
सम्भावना हो, चाहे इस लड़ाई या लड़ाई की सम्भावना का संघ के किसी भी सदस्यः 
राज्य के साथ सम्बन्ध न हो, तो भो प्रत्येक सदस्य-राज्य को यह अधिकार था कि वह 
इस मामले को एसेम्बळी या कोंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर सके । इस प्रकार प्रस्तुत 
किये गये मामलों का निर्णय करने के तीन ढंग थे--पंच निर्णय, न्यायालय द्वारा निर्णय 
और संघ को कोंसिल द्वारा को गयी जाँच । 


ओैण्ड द्वीपो का मामळा--इसमें सन्देह नहीं, कि बिदव में शा न्ति-स्थापना के 
कार्य मं रष्ट्रसंच को अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त हुई । विशेषतया, छोट 
राज्यों के आपसी झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा निवटा सकने में वह सफल हुआ | 
जिन मामलों को उस के द्वारा सफलतापूर्वक निबटाया गया, उनकी संख्या चालीस थी। 
इनमें पहला मामला आएँण्ड द्वीपों के सम्बन्ध में था । ये ट्रीप स्वीडन और फिनलैण्ड के 


बीचमें स्थित हैं, और वोथ्नियाको खाड़ी को जाने का जलमार्ग इन्हीं के समीप से होकर 
जाता हैँ । १९१७ तक ये द्वीप रूस के भधीन थे, पर जब फिनलैण्ड रूस की अधीनता | 


से मुक्त हो गया, तो इन द्वीपों पर भो उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर छिया । १९ 
आलण्ड दवीपों के बहुसंख्यक निवासी स्वीडिश जाति के थें, अतः उनमें फिनलैण्ड की अधी" 


नता से मुक्त हो कर स्वीडन के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाने का आन्दोलन प्रारण _ 


हुआ । फिंनछेण्ड इस आन्दोलन को नहीं सह सका, और उसने इसका दमन करने 
लिये एक सेना भेज दी । १९२० में यह मामला राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, ओर 
उसकी कौंसिल ने अपना निर्णय फिनलूण्ड के पक्ष में दिया, और उसे दोनों पक्षों ने स्वी 


कार कर लिया। यद्यपि फिनलैण्ड ओर स्वीडन दोनों ही उस समय में राष्ट्रसंघ के सदस्य | 
नहीं थे, पर फिर भी प्रेट ब्रिटेन ने इस मामके को राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत कर दि 


था । इसका निबटारा करने के लिये जो कमीशन राष्ट्रसंघ ने नियत किया था, उस" 


के हे __ बेल्जियम, स्विदूजरकूण्ड और अमेरिका के एक-एक सदस्य लिये गये थे। आलँण्ड दीपो § 
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पर फिनलूण्ड के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रसंघ ने यह व्यवस्था भी की थी, 
कि इन द्ीपों में स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए, और वहाँ के स्वीडिश निवासियों 
को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा का पूरा-पूरा अवसर प्रास्त रहें । 

ग्रीस और बल्गारिया का मामछा--१९२५ में ग्रीस ओर बल्गारिया में झगड़ा 
प्रारम्भ हुआ । इसका कारण सीमा सम्वन्धी विवाद था। दो ग्रीक सन्तरियाँ की हत्या 
को निमित्त बना कर ग्रोक सेना ने बल्गारिया पर हमला कर दिया । इस पर बल्गारिया 
ने राष्ट्रसंघ की कौंसिल के समक्ष ग्रोस को शिकायत पेश की, और कोंसिळ ने दोनों 
राज्यों को यह आदेश दिया, कि वे भपनी-अपनी सेनाएँ सीमावर्ती प्रदेशों से वापस हटा 
हें ग्रीस और बल्गारिया कौंसिल के आदेश का भलीभांति पालन कर. रहे हैं या नहीं 
इसकी देख-रेख करने के लिये सैनिक अधिकारियों की. नियुक्ति को गयी, जो फ्रांस, ग्रेट, 
` ब्रिटेन और इटली से लिये गये थे। ग्रीस कौंसिल के आदेशों को मानने के लिये उद्धत 
नहीं हुआ । इस पर उसे आर्थिक बहिष्कार की धमको दी गयी, और उसे युद्ध बन्द 
करने के लिये विवश किया गया । छड़ाई के समाप्त हो जाने पर राष्ट्रसघ द्वारा पाच 
व्यक्तियों का एक कमीशन मामले को जाँच के लिये नियुक्त किया गया। कमीशन ने 
ग्रोस को अपराधी ठहराया, और उसके हमले से जो क्षति बल्गारिया को पहुँची घो, 
उसकी पूर्ति करने के लिये ग्रीस को विवश किया । 

मोसल का मामळा--तुर्की और ईरान के सीमा-सम्बन्धी विवाद का निवटारा 
करने में भी राष्ट्रसंघ को सफलता हुई। सेब्न की सन्धि के अनुसार ईराक का प्रदेश 
राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के अधीन ग्रेट ब्रिटेन को शासन के लिये दिया गया था । पर ईराक 
और तुर्की के मध्य को सीमा का प्रश्‍न विवादग्रस्त था । लोजान की सन्धि ( १९२३ } 
द्वारा यह तय किया गया था, कि यह सीमा ब्रिटेन और तुर्की परस्पर बात-चीत झर 
निर्धारित करेंगे । पर यदि ये राज्य नौ मास के अन्दर-अन्दर इसे निर्धारित च कर सके, 
तो यह मामला राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सुपुर्द कर दिया जायगा । तुकी और सिउन 
में विवाद का प्रधान विषय मोसळ प्रान्त के सम्बन्ध में था। महायुद के दौरान झे 
इस प्रान्त के दक्षिणी एक तिहाई भाग पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, ओर दाद 
में उसकी सेनाएं ९५ मोर और उत्तर को ओर बढ़ गयो थी । ब्रिउेत झा दावा धा, कि 
सोसल का सम्पूर्ण प्रान्त उसे प्राप्त होना चाहिये, ओर ईराफ फे सभाम इस पर शो 
उसका शासन रहना चाहिये । जब तुर्की और ब्रिटेन परस्पर बात-सीत हारा भोस के 
सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सके, तो यह मामा राष्ट्संध फे सुपुरे कर दिया 
गया ( ६ अगस्त, १९२४ )। कॉंसिल ने इस प्रश्‍न पर वित्तारःपिभर्शे किभा, और 
` सामयिक रूप से एक सोमा निर्धारित कर दी । तुकी और ब्रेन दोगो को भहु अरे 
दिया गया, कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था फो काथभ' रसे । स्वाधी रूप 
से सोमा को निर्धारित करने के लिये कॉसि मे अपने रत्य को जारी था, १९ हु 
और ब्रिटेन के झगड़े को निबटाने में उसे भगेक कठिताइगो. का साधता करना ए । 
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| 
| 
सकता था, अन्तराष्ट्रीय झगड़ों का निर्णय शान्तिमय उपायों द्वारा कर सकना सम्भव | 
या. और किसी राज्य दवारा राष्ट्रसंघ के आदेशों का अतिक्रमण करने की दशा में उसके | 
विरूद्ध आथिक व सैनिक कार्यवाइयाँ की जा सकती थीं। _ 
राष्ट्रसंघ के इकरार ( Covenant ) के अनुसार प्रत्येक सदस्य-राज्य ने कतिपय 
जिम्मेवारियों को स्वीकार किया था, और इन जिम्मेवारियों की संख्या ३४ थी । इनमें 
से १६ का सम्बन्ध विएव में शान्ति को कायम रखने के साथ था । राष्ट्रसंघ के सदस्यः 
राज्यों ने यह जिम्मा लिया था, कि वे सब सदस्य-राज्यों को राजनीतिक स्वतन्त्रता 
और राष्ट्रीय सीमाओं को अक्षुण्ण रखेंगे। यदि कोई राज्य इसका अतिक्रमण करे, तो 
उसके विरुद्ध जो कार्यवाही को जानी हो, उसका निर्णय सर्वसम्मति से किया जाता था, | 
जिसके कारण किसी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध अन्य राज्य का आथिक बहिष्कार 
करने या उसके खिलाफ सैन्यदाक्ति का प्रयोग करने के लिये विवश नहीं किया जा | 
सकता था । यदि संसार में कहीं लड़ाई शुरू हो जाएया लड़ाई छिड़ जाने को 
सम्भावना हो, चाहे इस लड़ाई या लड़ाई की संम्भावना का संघ के किसी भी सदस्यः | 
राज्य के साथ सम्बन्ध न हो, तो भो प्रत्येक सदस्य-राज्य को यह अधिकार था कि वह | 
इस मामले को एपेम्बली या कोंसिल के समक्ष प्रस्तुत कर सके । इस प्रकार प्रस्तुत | 
किये गये मामलों का निर्णय करने के तीन ढंग थे--पंच निर्णय, न्यायाळय द्वारा निर्णय | 
ओर संघ को कोंसिल द्वारा को गयी जाँच । | 


ओलैण्ड द्वीपो का मामळा--इसमें सन्देह नहीं, कि विइव में शा न्ति-स्थापना के 
कार्य मे राष्ट्रसंघ को अनेक महत्त्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त हुई । विशेषतया, छोटे 
राज्यों के आपसी झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा निबटा सकने में वह सफल हुआ | 
जिन मामलों को उस के द्वारा सफलतापूर्वक निबटाया गया, उनकी संख्या चालीस थी। 
इनमें पहला मामला आरुण्ड द्वीपों के सम्बन्ध में था । ये द्रोप स्वीडन और फिनलण्ड के 
वीच में स्थित हैं, और वोथ्नियाको खाड़ी को जाने का जलमार्ग इन्हीं के समीप से होकर 
जाता है । १९१७ तक ये द्वीप रूस के अधीन थे, पर जब फिनलैण्ड रूस की अधीनता 
से मुक्त हो गया, तो इन द्वोपों पर मो उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 
आचँण्ड दवीपों के बहुसंख्यक निवासी स्वीडिश जाति के थे, अतः उनमें फिनलैण्ड की अधी- 
चता से मुक्त हो कर स्वीडन के राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाने का आन्दोलन प्रारम्म _ 
हुआ । फिनलैण्ड इस आन्दोलन को महीं सह सका, और उसने इसका दमन करने के _ 
लिये एक सेना भेज दी । १९२० में यह मामला राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत हुआ, 
उसकी कांसिल ने अपना निर्णय फिनळण्ड के पक्ष में दिया, और उसे दोनों पक्षों ने स्वी 
कार कर लिया । यद्यपि फिनळंण्ड ओर स्वीडन दोनों ही उस समय में राष्ट्रसंघ के सरदर _ 
नहीं थे, पर फिर भी ग्रेट ब्रिटेन ने इस मामले को राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत कर दियी 
. था। इसका निवटारा करने के लिये जो कमीशन राष्ट्रसंच ने नियत किया था, उस | 
बेल्जियम, स्विट्जरळण्ड और अमेरिका के एक-एक सदस्य लिये गये थे । आहैण्ड वपं 
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पर फिनलूण्ड के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए राष्ट्रसंघ ने यह व्यवस्था भी की थी, 
'कि इन द्वीपो में स्वायत्त शासन स्थापित किया जाए, और वहाँ के स्वीडिरा निवासियों 
को अपनी भाषा और सस्कृति की रक्षा का पूरा-पूरा अवसर प्राप्त रहे । 

ग्रीस और बल्गारिया का मामछा--१९२५ में ग्रीस ओर बल्गारिया में झगड़ा 
प्रारम्भ हुआ । इसका कारण सीमा सम्बन्धो विवाद था । दो ग्रीक सन्तरियों की हत्या 
को निमित्त वना कर ग्रोक सेना ने बल्गारिया पर हमला कर दिया । इस पर बल्गारिया 
ने राष्ट्रसंघ की कॉसिरू के समक्ष ग्रोस को शिकायत पेश को, और कोंसिल ने दोनों 
राज्यों को यह आदेश दिया, कि वे अपनी-अपनी सेनाएं सीमावर्ती प्रदेशों से वापस हटा 
कें । ग्रीस और बल्गारिया कौंसिल के आदेश का भलोभांति पालन कर. रहे हैं या नहीं 
इसकी देख-रेख करने के लिये सैनिक अधिकारियों की. नियुक्ति को गयी, जो फ्रांस, ग्रेट, 
ब्रिटेन और इटली से लिये गये थे। ग्रीस कौंसिल के आदेशों को मानने के लिये उद्यत 
नहीं हुआ । इस पर उसे आथिक बहिष्कार की धमकी दी गयी, और उसे युद्ध बन्द 
करने के लिये विवश किया गया । लड़ाई के समास हो जाने पर राष्ट्रसंघ द्वारा पांच 
व्यक्तियों का एक कमीशन मामले को जाँच के लिये नियुक्त किया गया। कमोशन ने 
ग्रीस को अपराधी ठहराया, और उसके हमले से जो क्षति बल्गारिया को पहुँची थो, 
उसकी पूर्ति करने के लिये ग्रीस को विवश किया । 

मोसल का मामळा--तुर्की और ईरान के सीमा-सम्बन्धी विवाद का निवटारा 
करने में भी राष्ट्रसंघ को सफलता हुई। सेब्न की सन्धि के अनुसार ईराक का प्रदेश 
राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के अधीन ग्रेट ब्रिटेन को शासन के लिये दिया गया था । पर ईराक 
ओर तुर्की के मध्य की सीमा का प्रश्‍न विवादग्रस्त था । लोजान की सन्धि ( १९२३ ) 
द्वारा यह तय किया गया था, कि यह सीमा ब्रिटेन और तुर्की परस्पर बात-चीत द्वारा 
निर्धारित करेंगे । पर यदि ये राज्य नौ मास के अन्दर-अन्दर इसे निर्धारित न कर सके, 
तो यह मामला राष्ट्रसंघ की कौंसिल के सुपुर्द कर दिया जायगा। तुर्की और ब्रिटेन 
में विवाद का प्रधान विषय मोसल प्रान्त के सम्बन्ध में था। महामुद्ध के दोरान में 
इस प्रान्त के दक्षिणी एक तिहाई भाग पर ब्रिटेन ने कव्जा कर लिया था, और वाद 
में उसकी सेनाएं ९५ मील और उत्तर को ओर बढ़ गयो थीं । ब्रिटेन का दावा था, कि 
मोसळ का सम्पूर्ण प्रान्त उसे प्राप्त होना चाहिये, ओर ईराक के समान इस पर भो 
उसका शासन रहना चाहिये । जब तुर्की और ब्रिटेन परस्पर बात-चीत द्वारा मोसल के 
सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सके, तो यह मामला राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दिया 
गया ( ६ अगस्त, १९२४) । कॉसिळ ने इस प्रश्‍न पर विचार-विमर्श किया, और 
` सामयिक रूप से एक सोमा निर्धारित कर दी। तुर्की और ब्रिटेन दोनों को यह आदेश 
दिया गया, कि वें अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखें । स्थायी रूप 
से सीमा को निर्धारित करने के लिये कौंसिल ने अपने प्रयत्न को जारी रखा, पर तुर्की 
और ब्रिटेन के झगड़े को निबटाने में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । ' 
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अन्त में सामयिक सीमा को ही स्थायो रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे तुर्की बहुत 
असत्तष्ट हुआ । कोंसिल के इस निर्णय से प्रायः सारा मोसल प्रान्त ब्रिटेन को प्राप्त हो 
गया था। 

कोळम्विया और पेरू का मामळा-१९३२ में कोलम्बिया और पेड में झगड़ा 
हुआ । पेरू की सेनाओं ने कोलम्बिया की सीमा पर स्थित एक नगर पर कव्जा कर'छिया 
था । राष्ट्रसंघ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया । यह नगर कोलम्बिया को वापस दिला 
दिया गया, और पेरू ने अपनी अनुचित हरकत के लिये वाकायदा क्षमाप्रार्थना की । 

संच द्वारा अनिणोंत मामले--इसी प्रकार के अन्य भी अनेक अन्तर्राष्ट्रीय 
विवादों का राष्ट्रसंघ द्वारा निर्णय किया गया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि इन 
विवादों में दोनों पक्षों के राज्य छोटे-छोटे थे। उनका यह साहस नहीं हो सकता था, | 
कि वे राष्ट्रसंघ का विरोध कर सकें। यदि राष्ट्रसंघ बड़े राज्यों के झगड़ों को भी इसी 
प्रकार निबटा सकता, तो विश्वशान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या सदा के | 
लिये हळ हो जाती । पर जब कभी बड़े शक्तिशाली राज्यों में. किसी प्रश्‍न -पर झगड़ा 
हुआ, तो राष्ट्रसंघ ने अपने को असहाय पाया । 

बिना का मामला--१९२३ में पोलेण्ड ने लिथुएनिया के प्रसिद्ध नगर बिलना 
पर कब्जा कर लिया था। इस पर लिथुएनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की । पर फ्रांस 
पोळैण्ड की पीठ पर था । ब्रिटेन और इटली भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाहो करने _ 


के विरोधी थे। इस दद्या में राष्ट्रसंघ की कौंसिल लिथुएनिया के प्रति न्याय करने में 
असमर्थ रही । उसने पोलैण्ड और लिथुएनिया की सीमा के सम्बन्ध में जो निर्णय 
किया, उसमें विल्ना नगर पर पोलैण्ड के आधिपत्य को स्वोकार किया गया, यद्यपि 
वहाँ बहुसंख्या लिथुएनियन लोगों की थी । 

इरलो ओर ग्रीस का मामछा--१९२३ में हो इटली और ग्रीस में झगड़ा 
हुआ । अल्बानिया और ग्रीस की सीमा को निर्धारित करने के लिये राष्ट्रसंघ द्वारा 
एक कमोशन नियुक्त किया गया था, जिस के कतिपय सदस्य इटालियन थे । कुछ ग्रीक 
क्रान्तिकारियों चे उन को हत्या कर दो । इस पर इटली ने कोर्फू के टापू पर हमलां 
कर दिया, और ग्रीक सरकार से हरजाने की एक बड़ी रकम प्रदान करने की माँग | 
की । इस पर ग्रीस ने राष्ट्र संघ से अपील की, पर इस मामले में इटली राष्ट्र संघ कीं _ 
कोई भी बात सुनने के लिए उद्यत नहीं हुआ। उस का कहना था कि यह इटली की 
राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्‍न है। उसने ग्रीस पर बम्व वर्षा भी की, और कोर्फू पर अपने 
कब्जे को कायम रखा। आखिर, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने बीच में पड़ कर समझौता | | 
कराया। इटली ने उन के बीच-वचाव को इस लिये स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे | 
उस के समकक्ष राज्य थे। पर राष्ट्र संघ की बात मानने को वह तैयार नहीं हुआ । | 
र परगवे बोळोविया और पराशुए का मामछा--दक्षिणी अमेरिका में बोलीविया भौर | 
 परागुये नामक दो राज्य हैं। चाको के प्रदेश के सम्बन्ध में इन राज्यों में झगड़ा थां! 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राष्ट्र-संघ ७९ 


यह प्रदेश २८०० वर्गमीळ के लगभग है, और यद्यपि यह दलदलों में परिपूर्ण हैं पर 
यह समझा जाता था कि इस में तेल की सत्ता है। इसी लिए इस के सम्बन्ध में चिर 
काल से बोलीविया और परागुये में संघर्ष जारी था । दिसम्बर, १९२८ में इन राज्यों 
में लड़ाई शुरू हो गई, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि शीघ्र ही वहाँ युद्ध को अग्नि 
भड़क उठेगी। यद्यपि किसी भी राज्य ने दक्षिणो अमेरिका के इस मामले को राष्ट्र-संघ 
के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया था, पर कौंसिल'ने स्वयं ही इस पर विचार किया और 
बोलीविया तथा परागुये को यह स्मरण दिलाया कि संघ की सदस्यता के कारण विश्‍व 
में शान्ति स्थापित रखने और आपसी झगड़ों को निबटाने के लिए युद्ध का आश्रय न 
लेने की जो जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार की हुई है, उस का पालम उन्हें करना ही 
चाहिये । दोनों राज्यों ने यह वात स्वीकार कर ली, और अपने झगड़े को निवटाने' का 
कार्य पंच निर्णय को सवं-अमेरिकन कान्फरेन्स ( Pan-American Conferance on 
Arbitration ) के सुपुर्द कर दिया | पर इस कान्फरेन्स को अपने प्रयत्न में सफलता 
प्राप्त नहीं हो सको । इस पर राष्ट्र-संघ की कौंसिल द्वारा एक जाँच कमीशन चाको 
भेजा गया साथ ही, कौंसिल ने यह भी व्यवस्था की, कि कोई राज्य इन दोनों देशों 
को अस्त्र-शस्त्र न भेजे। जाँच कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की, उसे बोलीविया ने 
तो स्वोकार कर लिया, पर परागुये उते स्वोकृत करने को उद्यत नहीं हुआ । इस पर 
राष्ट्रसंघ ने बोलीविया को अस्त्र-शस्त्र भेजने पर से प्रतिवन्ध हटा लिया, जिस से नाराज 
हो कर परागुये ने संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया । अनेक राज्यों नें भी संघ के 
आदेश का पालन नहीं किया, और परागुये कई देशों से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करता रहा । 
इस स्थिति में राष्ट्रसंघ इस झगड़े से पृथक्‌ हो गया, और दक्षिणो अमेरिका के इस 
विवाद का अन्त करने में वह सफलता प्राप्त नहीं कर सका । अन्त में इस झगड़े का 
निबटारा ब्राजील, अजन्टिना, पेलू, चिली और संयुक्त-राज्य अमेरिका द्वारा किया 
गया, और जून, १९३५ में बोलीविया तथा परागुये ने यह निश्‍चय किया कि वे सम- 
झोता करने के लिए बातचीत प्रारम्भ करें । तीन साळ परचात्‌ जुलाई, १९३८ में 
उन में सन्धि हो गयी, जिस के द्वारा चाको का बड़ा भाग परागुये ने प्राप्त किया । 
दक्षिणी अमेरिका के इस झगड़े का निबटारा करने में राष्ट्रसंघ को सफलता प्राप्त नहीं 
हुई, और अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में उस का महत्त्व कम हो गया । 
चीन-जापान में संघष-मळ्चूरिया का प्रदेश चीच का महत्त्वपूर्ण अंग हैँ । इस 
में जापान के पूंजीपतियों ने बहुत-सी पूंजी लगा रखो थी, और वह इस प्रदेश को अपने 
प्रभाव व प्रभुत्व में ले आने के लिए प्रयत्नशोल था। पर चीन में राष्ट्रीयता को 
भावना निरन्तर प्रबल होती जा रही थो, ओर वहाँ के निवासी यह नहीं चाहते थे कि 
जापान किसो भो प्रकार उन के अन्यतम प्रदेश में हस्तक्षेप करे। यह मामला इतना 
बढ़ा कि १९३१ में जापानो सेनाओं ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और उस को 
राजघानो मुकदन पर कब्जा कर लिया । इस पर चोन नें राष्ट्र-संघ से अपोळ की । 
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८० विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


३० सितम्बर, १९३१ के दिन राष्ट्रसंघ को कौंसिल ने यह प्रस्ताव स्वीकृत किया, किः 
जापान यथासम्भव शीघ्र अपनी सेनाएँ मुकदन से वापस बुला छे । किन्तु जापान इ. 
के लिए उद्यत नहीं हुआ, और उसने मंचूरिया को विजय को जारी रखा। इस पर 
चीत ने एक बार फिर राष्ट्रसंघ से सहायता के लिए अपील की । कौंसिल की बैठक में 
फिर से इस प्ररत पर विचार किया गया, ओर यह चाहा कि एक प्रस्ताव द्वारा जापान 

| 

| 


PSD 


को यह आदेश दिया जाये कि वह १६ नवम्बर से पूर्व अपनी सेनाएँ मंचूरिया से हृ 
छे। पर जापान कौंसिल का स्थायी सदस्य था, ओर उसे कोंसिल के किसी भो निर्णय 
को वीटो कर देने का अधिकार था । जापान के विरोध के कारण यह प्रस्ताव कौंसिल 
में स्वीकृत नहीं हो सका । पर वह इस बात के लिए तैयार हो गया, कि मंचूरिया के 
सम्बन्ध में एक जाँच कमीशन को नियुक्ति को जाये । कौंसिल द्वारा इस के लिए जो 
कमीशन बनाया गया, उस के अध्यक्ष लार्ड लिटन थे । कमीशन अभी अपना कार्य कर 
हो रहा था, कि जापान ने सारे मंचूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर छिया, 
ओर मंचूकुओ नाम से उसे एक पृथक राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया । यह राज्य 
नाम को तो अपनी पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता रखता था, पर वस्तुतः जापान की अघोः 
लता में था । मंचुकुओ राज्य की स्थापना १८ फरवरी, १९३२ के दिन की गयी थी।' 
नवम्बर में छिटन कमोशन की रिपोर्ट भी तैयार हो गयी । कमीशन का विचार था, कि 
मंचूरिया चीन का अंग है, और उसे चोन के अन्तर्गत ही रहना चाहिए, यद्यपि उसे 
चीन के अन्तर्गत एक स्वायत्त राज्य की स्थिति प्रास होना समुचित होगा । छिटन 
कमीशन की रिपोर्ट पर राष्ट्रसंघ की एसेम्बली ने विचार किया, और उसे स्वीकृत कर 
छिया । संघ के ४४ सदस्य-राज्यों में से ४२ ने रिपोर्ट की स्वीकृति के पक्ष में वोट 
दिया था, जापान का वोट उस के विरुद्ध था, और सियाम तटस्थ रहा था । र 
के प्रस्ताव द्वारा सदस्य-राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था, कि वे मंचुकुओ राय 
की सत्ता को स्वीकार न करें | इस पर जापान राष्ट्र संघ से पृथक्‌ हो गया । मदि ई. 
अवसर पर राष््र-संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता, तो उसे पहं 
जापान का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए था, ओर यदि बहिष्कार द्वारा जापान का 
में न आता, तो उस के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही को व्यवस्था करनी थी । पर रारी 
जापान जैसे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कदम उठाने में संकोच करता था । 
बड़े एवं शक्तिशाली राज्यों के जो भो मामले राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत ई 
उन्हें निबटा सकने में वह सफलता: नहीं प्राप्त कर सका । जव इटली ने अबीसीनिया को 
४ अधिगत करने के छिए उस पर आक्रमण किया (१९३४-३६) तब राष्ट्रसंघ इटी * | 
332 विरुद्ध कोई ऐसी कार्यवाही नहीं कर सका, जिस द्वारा अवीसीनिया की स्वतन्‍्त्रता ी र 
राहोसकती। सेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में भी रष्रसंघ को असफलता 
सामना करना पड़ा। चीन और जापान के युद्ध (१९३७-४५) में भो राष्ट्र संब *_ 
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राष्ट्रसंघ ०१ 


“समय तक यह दशा भा गयी थी कि कोई भी राज्य केवल राष्ट्र संघ के भरोसे अपनी 

` सुरक्षा के सम्बन्ध में निदिचिन्त नहीं रह सकता था। राष्ट्र संघ के रूप में संसार ने अन्त- 
राष्ट्रीयता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पग अवश्य उठाया था, पर किसी भी राज्य को पूर्णतया 
यह भरोसा नहीं था, कि वह केवल राष्ट्रसंघ पर भरोसा कर के अपनो सुरक्षा की 
समुचित व्यवस्था कर सकता है। यही कारण है, कि विशव के विविध राज्य अपनी _ 
सुरक्षा के लिए अन्य उपायों की तलाश में तत्पर हो गये । *अबीसीनिया पर इटली के 
आक्रमण, स्पेन के गृह-युद्ध और चीन-जापान युद्ध पर हम इस ग्रन्थ में यथास्थान 
प्रकाश डालेंगे । 

(५) राष्ट्र संघ के कार्य-मेन्डेट के अधीन राज्यों का शासन 


जर्मनी और तुर्की के अधीन जो बहुत-से प्रदेश एशिया और अफ्रीका में थे, 
वर्साय्य और सेन्न की सन्धियों द्वारा उन का शासन राष्ट्रसंघ के सुपुर्द किया गया था । 
मित्र पक्ष के राज्यों का यह विचार था, कि ये प्रदेश अभो स्वशासन क योग्य नहीं हुए 
हैं, शिक्षा, ओद्योगिक उन्नति आदि के दृष्टि से ये बहुत पिछड़े हुए हैं, ओर उन्नत देशों 
का यह कतव्य है कि इन्हें प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायता करें। इसी लिए 
राष्ट्र संघ ने इन्हें विविध मित्र-राज्यों के सुपु कर दिया था, जो संघ के मैन्डेट (आदेश) 
के अधीन इन पर शासन करते थे । राजनीतिक विकास, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक 
उन्नति की दशा को दृष्टि में रख कर इन प्रदेशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया 
था--(१) 'ए' वर्ग के प्रदेश--इन में ईराक, पैलेस्टाइन, ट्रांस-जोर्डन, सीरिया और 
लेवेनान के प्रदेश अन्तर्गत थे । ये सब पहले तुर्की के अधीन थे। इन के सम्बन्ध में यह 
समझा गया था, कि ये विकास को इस दशा तक पहुँच गये हैं कि इन्हें पृथक्‌ व स्वतन्त्र 
राज्यों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यद्यपि अभी कुछ समय के लिये इन 
पर नियन्त्रण रखने और शासन कार्य में परामर्श एवं सहायता देने की आवश्यकता है। 
(२) 'बी” वर्ग के प्रदेश-मध्य अफ्रोका में जर्मनी को अघीनता में जो अनेक प्रदेश थे, 
उन्हें इस वर्ग में रखा गया था। इन्हें इस योग्य नहीं समझा गया, कि ये अपना शासन 
स्वयं कर सके । अतः इन्हें पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्यों के रूप में परिणत नहीं किया गया, 
और इन के विषय में यह निइचय किया गया कि इन्हें मित्र राज्यों के शासन में रखा जाये। 
(३) “सी” वगा के प्रदेश-दक्षिण-परिचमी अफ्रीका में भी कतिपय प्रदेश जर्मनी की अघी- 
तता में थे, और प्रशान्त महासागर के अनेक द्वोपों पर भो जर्मनी का कब्जा था । इन 
में या तो आबादो बहुत कम थी, ओर या ये द्वीप बहुत छोटे-छोटे थे । भौगोलिक दृष्टि 
से इन द्वोपों को जो स्थिति थी, उस के कारण सम्य एवं उन्नत संसार के साथ इन का 
सम्बन्ध भी बहुत कम था। इन के विषय में यह समझा गया, कि पृथक्‌ राज्य के रूप में 
इन की सत्ता सम्भव ही नहीं है। अतः इन का शासन भो ऐसे मित्र-राज्यों को देने का 
निश्‍चय किया गया, जो भौगोलिक दृष्टि से इन के समीप हों और इन के सुशासन तथा | 
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उन्नति पर समुचित घ्यान दे सकें । इन तीनों वर्गों के प्रदेशों को जिन राज्यों को शासन. 


के लिए दिया गया था, उन के लिए यह आवश्यक था कि वे प्रतिवर्ष इन के शासन 
की रिपोर्ट राष्ट्रसंघ को सेवा में भेजते रहें। राष्ट्रसंघ इन के शासन पर अपना 
निरीक्षण रख सके, इस प्रयोजन से १९२० का अन्त होने से पूर्व ही एक स्थायी मैन्डेट्स 
कमीशन (Permanent Mandates’ Commissl0n) का भी संगठन कर दिया गया 


था, जिस के ११ सदस्य होते थे । 
राष्ट्र-संघ के संविधान में उन सिद्धान्तं का प्रतिपादन कर दिया गया था, जिन 
के अनुसार जमंनी और तुर्की को अधीनता से मुक्त हुए प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाना 


था और जिन के अनुसार उन का शासन संघ के मैन्डेट के अधीन विविध राज्यों को 
प्रदान किया जाना था । पर कौन-से प्रदेशों को किस वर्ग में रखा जाये, और शासन के 
लिए उन्हें किन राज्यों के सुपुर्द किया जाये, इस का निर्धारण बाद में किया गया । 'ए' 
वर्ग के प्रदेशों में से ईराक, पैलेस्टाइन गोर टरांस-जोर्डन को ब्रिटेन के मेन्डेट में रखा 
गया, और सीरिया तथा लेबनान को फ्रांस के । 'सी' वर्ग के प्रदेशों में टाँगनीका (जर्मत 
इस्ट अफ्रीका), टोगोलंण्ड का एक तिहाई भाग और कैमेरुन का एक छोटा भाग ब्रिटेन के 
सुपुर्द किये गये, और रुआन्डा-उरुण्डी बेल्जियम को प्रदान किया गया । टोगोलेण्ड का है 
भाग और कैमरून का ३ भाग फ्रांस के शासन में दिया गया । “सी” बर्ग के प्र देशों में 
जर्मन दक्षिण-परिचिमी अफ्रीका दक्षिणो अफ्रीका के ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य को दिया 
गया, समोआ द्वीप ( प्रशान्त महासागर में ) न्यूजी लण्ड को मिला, और नोर द्वीप-समूह 
ब्रिटेन को । इन के अतिरिक्त प्रशान्त महासागर में जर्मनी की अधीनता में जो बहुत-से 
छोटे-छोटे दवीप थे, उन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी कि जिन द्वोपों की स्थिति 


भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, उन्हें आस्ट्रेलिया को प्रदान किया जाये और जो भूमध्य 
रेखा के उत्तर में हूँ, वे जापान को । 


मैन्डेट द्वारा शासित राज्यों में 'ए' वर्ग के प्रदेश सव से अधिक उन्नत थे । इन 

में प्रधानतया अरब लोगों का निवास था। महायुद्ध के समय में मित्र पक्ष के राज्य यह 

' प्रतिपादित कर रहे थे, कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ओर छोकतन्त्रवाद के उदात्त सिद्धान्तों को 
क्रियान्वित करने के लिये ही. वे रणक्षेत्र में उतरे हैं। इस में सन्देह नहीं, कि तुरक साम्राज्य 


रष्ट्रोयता के सिद्धान्त के विपरीत था, और अरबों पर तुर्की सुछतान के शासन को | 


न्यायोचित नहीं कहा जा सकता था । अरबों की आशा थी, कि महायुद्धको समासि पर 


उन्हें अपने स्वतन्त्र राष्ट्रीय राज्य को स्थापित करने का अवसर मिछेगा । पर राष्टर-संच 


द्वारा उन का शासन फ्रांस और ब्रिटेन के सुपुर्द कर दिया गया था। इस से उत में बहु 


असन्तोष हुआ, .और वे अपने नये शासकों के :विरुद्ध संघर्ष में तत्पर हो गये । ईरा 
में तो राष्ट्रसंघ के अधीन ब्रिटेन का शासन क्रियात्वित हो ही नहीं सका । १ ९२२, | 


| १९२६ और १९३० में ब्रिटेन ने ईराक के साथ ऐसी सन्धियाँ कीं, जिन के परिणाम” | 


र ~ 
= 


` स्वप इस राज्य की स्थिति मेन्डेटरी राज्य की न रह कर संरक्षित राज्य ( protector 
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` 7&९) की हो गई, और वहाँ फैज्ञल प्रथम का शासन स्थापित हुआ । 
मैन्डेट के अधीन राज्यों के शासन की वार्षिक रिपोर्ट स्थायी मेन्डेट्स कमीशन 
के समक्ष प्रस्तुत को जाती थो। वहाँ इस प्रश्‍न पर विचार-विमर्श किया जाता था कि 
शासन राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तं के अनुकूल हैं या नहीं, और उस द्वारा 
वहाँ की जनता का किस अंश तक हित व कल्याण सम्पन्न हो रहा हैं। कमीशन अपने 
विचार अपनी सिफारिशों के साथ राष्ट्रसंघ की कौंसिल के समक्ष उपस्थित करता 
था । कौंसिल को ही यह अधिकार था, कि वह इन राज्यों के सम्बन्ध में कोई आदेश दे 
सके । कमीशन के सदस्य न मैन्डेटरी प्रदेश में जा कर स्वयं वहाँ को दशा देख सकते 
थे, और न उन के सम्मुख वहाँ के निवासियों द्वारा अपनी शिकायतें ही पेश की जा 
सकती थों । इस कारण कमीशन की कोई विशेष उपयोगिता नहीं थो । क्रियात्मक दृष्टि 
से ये प्रदेश उन शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्यों के अंग रूप हो गये थे, जिन्हें कि राष्ट्रः 
संघ ने इन का शासन सुपुदं किया हुआ था । पर मेन्डेट की पद्धति से यह लाभ अवश्य 
हुआ, कि संसार के रोकमत को इन प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में अपने विचार 
बनाने का अवसर प्राप्त हो गया । ब्रिटेन, फ्रांस आदि शक्तिशाली राज्य इन का मतमाने 
ढंग से शोषण कर सकने में असमर्थ रहे, और राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्य उनके शासन 
पर निरीक्षण रख सके । मेण्डेटरी राज्य पिछड़े हुए प्रदेशों के टूस्टी हूं, यह एक नया 
सिद्धान्त था, और इस द्वारा विशव के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नये तत्त्व का अवश्य 
प्रवेश हुआ । 


(६) राष्ट्रसंघ के अन्य कार्य 

कतिपय प्रदेशों का शासन--वर्साय्य की सन्धि द्वारा यह व्यवस्था को गयी 
थी, कि जर्मनी के सार प्रदेश और डान्द्सिग नगर का शासन राष्ट्रसंघ के हाथों में रहे । 
इसके अनुसार सार का शासन करने के लिए एक कमीशन की नियुक्त की गयी, जिस 
के पाँच सदस्य थे (२५ फरवरी, १९२०)। इन पाँच सदस्यों में एक फ्रेश् था, एक सार 
का निवासी था और दोष तोन ऐसे व्यक्ति थे जो न फ्रेश्न थे और न जर्मन । इन की नियुक्ति 
एक साल के लिए की गयो थी, पर साळ की समाप्ति पर उनकी सदस्यता को अगले 
साल के लिए बढ़ाया जा सकता था । कमीशन के अध्यक्ष-पद पर विक्टर रॉल (४०० 
R७।६ ) को नियत किया गया था, जो फ्रांस के प्रतिनिधि थे। सार के निवासियों में 
से अल्फ्रेड फॉन बोश को कमीशन में लिया गया था, और इनके अतिरिक्त जो तीन 
अन्य सदस्य थे, वे क्रमशः बेल्जियम, डेन्मार्क और कनाडा के थे। सार प्रदेश के सब 
निवासी जर्मन थे, और वस्तुतः वह जर्मनी का ही अंग था। पर वर्साय्य की सन्वि द्वारा. 
आधिक दृष्टि से उसे फ्रांस के साथ जोड़ दिया गया था । वहाँ. फ्रेश्च सिक्के चलते थे, 
उसकी कोयले की खानों का प्रबन्ध फ्रेश्न लोगों के हाथों में था, और उसका कोयला 
फ्रेश्व कारखानों के काम में लाया जाता था। सार की कोयछे को खानों में काम करने 
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के लिए बहुत से फ्रेंच छोग सपरिवार वहाँ पहुँच गये थे, और उनके बच्चों की शिक्षा के 
लिए वहाँ ऐसे स्कूल खोल दिये गये थे जिनमें सब शिक्षा फ्रेंच भाषा में दी जाती थी। 
फ्रांस का यह प्रयत्न था, कि जर्मन बच्चे भी इन स्कूलों में प्रविष्ट हों, और धीरे-धीरे 
सार के प्रदेश को फ्रेंच प्रभाव में छे आया जाये, ताकि १५ साळ बाद १९३५ में जब 
वहाँ लोकमत लिया जाये, तो वहाँ के बहुसंख्यक तिवासियों के वोट सार को फ्रांस के 
साथ रखने के पक्ष में प्रास हो सकं । राष्ट्रसंघ द्वारा जो कमीशन सार के शासन के 
छिए नियुक्त किया गया था, उसमें फ्रेंच लोगों का जोर था । उसका अध्यक्ष फ्रेंच था, 
ओऔर बेल्जियम का जो नागरिक उसका सदस्य नियत किया गया था, उसको भाषा भी 
फ्रेंच थी । डेन्मार्क का प्रतिनिधि चिरकाळ से पेरिस का निवासी था, और स्वाभाविक 
रूप से उसकी सहानुभूति फ्रांस के साथ थो । कनाडा से भी एक फ्रेंच भाषा भाषी व्यक्ति 
ही कमीशन में लिया गया था। इस दशा में फ्रांस के लिए अपनी नीति को क्रियान्वित 
कर सकना जरा भी कठिन नहीं था। कमीशन की नीति से परेशान हो कर फॉन वादा 
ने त्यागपत्र दे दिया, और उनके स्थान पर जो सार निवासी व्यक्ति कमीशन का सदस्य 
बनाया गया, वह फ्रांस का विरोध करने का साहस नहीं कर सका । 

सार के निवासियों में कमीशन को नीति के कारण जो असन्तोष उत्पन्न हो 
रहा था, उसका दमन करने के लिए यह आज्ञा जारी की गयी, कि जनता को गुमराह 
करने और शान्ति को भंग करने के यदि कोई प्रयत्न किये गये, तो उनका पूर्ण निर्भयता 
के साथ दमन किया जायगा, और किसी भो प्रकार की हिसा, षड्यन्त्र व सत्याग्रह को 
सहन नहीं किया जायगा । वर्साय्य की सन्धि द्वारा कमीशन को इतनी शक्ति दे दो 
गयी थो, कि किसी भी उग्र एवं हिसात्मक प्रतिरोध की परवाह किये बिना वह 
अपने कार्य को सम्पन्न कर सके । राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त सार-कमीशन का शासन वस्तुतः 
फ्रांस का ही शासन था । इसीरिए कमोशन के शासन से सार के जर्मन निवासियों में बहुत 
अधिक असन्तोष था । अनेक बार उन्होंने संघ की कोंसिल के सम्मुख अपनी शिकायतों 
को पेश करने का प्रयत्न किया, पर वे अपनी शिकायतों को सीधे कौंसिल की सेवा में 
नहीं भेज सकते थे । यह आवस्यक था, कि वे अपनी शिकायतों को कमीशन द्वारा ही 
प्रस्तुत करें । इसका परिणाम यह होता था, कि सार के निवासी समुचित न्याय प्रा 
कर सकने में समर्थ नहीं हो पाते ये। संघ की कौंसिल प्रायः कमीशन का ही समर्थन 


किया करती थी । इसी कारण कई बार सार में विद्रोह भी हुए, जिन्हें फ्रेंच सेनाओं ने 
कुचल दिया। _ 
१९३५ में जब सार में लोकमत लेने का समय आया, तब तक जर्मनी राष्ट्रसंव 


की सदस्यता प्राप्त कर चुका था, और वहाँ नाजी दळ का.भी भळीभाँति उत्कर्ष हो 
गया था । हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में राष्ट्रीय भावना उग्र रूप धारण कर चुकी थीं, 
और वहाँ का शासन भो नाजियों के हाथों में आ गया था । यूरोप के सब जर्मन लोग 


राष्ट्रीय भावना सै प्रेरित होकर विशाल एवं शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना कें 
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लिए कटिवद्ध थे । लोकमत शान्तिपूर्वक लिया जा सकेगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं 
थी । परिणाम यह हुआ, कि ३००० सैनिकों की एक सेना राष्ट्रसंघ की ओर से सार में 
भेज दी गयी । इस सेना में ब्रिटिश, इटालियन, स्वीडिश और डच सैनिक थे। जर्मन 
लोगों की दृष्टि में इस लोकमत का इतना अधिक महत्त्व था, कि सार के जो जर्मन- 
निवासी महायुद्ध की समासि के पश्चात्‌ जर्मनी, फ्रांस ओर अमेरिकन महाद्वीप में जा 
बसे थे, वे भी अपने वोट देने के लिए सार आये | लोकमत लेने से पूर्व दिसम्बर, १९३४ 
में ही यह भी तय कर लिया गया कि यदि सार का छोकमत जर्मनी के पक्ष में हुआ, 
तो ९०,००,००,००० फ्रान्क सार में फ़ च दावों को पूरा करने. के लिये फ्रांस को प्रदान 
कराये जायेंगे । लोकमत फेने पर सार के निवासियों ने बहुत बड़ी संख्या में जर्मनी के 
पक्ष में वोट दिया ।. ९० प्रतिशत वोट ( कुल वोटों की संख्या ५,२५,००० थी ) 
जर्मनी के पक्ष में आये, ४६,५०० वोट संघ के शासन को जारी रखने के पक्ष में आये, 
और केवल २१०० वोट फ्रांस के पक्ष में प्राप्त हुए। परिणाम यह हुआ, कि १ मार्च, 
१९३५ कोशसार का प्रदेश जर्मनी के अन्तर्गत कर दिया गया । 
वर्साय्य की सन्धि द्वारा डान्ट्सिग को एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, 
जिसका शासन राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर के सुपुर्द था, और उसकी आथिक 
व्यवस्था पोलैण्ड के हाथों में थी । यद्यपि डान्ट्सिग के सब निवासी जर्मन थे और उस का 
जर्मनी के अन्तर्गत रहना ही समुचित था, पर यह व्यवस्था केवल इस प्रयोजन से की 
गयी थी, कि पोलैण्ड का समुद्रतट के साथ सम्बन्ध रहे और उसे अपने सामुद्रिक 
व्यापार के लिए एक बन्दरगाह भी प्राप्त हो जाये। पर क्योंकि डान्ट्सिग की स्थिति 
एक स्वतन्त्र नगर की थी, अतः स्वशासन के लिए वहाँ एक संविधान का भी निर्माण 
किया गया था, जिसके अनुसार वहाँ एक लोकसभा (५०॥:४०४६) और एक सीनेट का 
भी संगठन कर दिया गया था। डान्द्सग के स्वतन्त्र नगरकी विधायिका शक्ति इन विधान 
सभाओं के हाथों में थी, ओर शासनशक्ति राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त हाई कमिशनर के। 
यदि किसी प्रश्‍न पर डान्ट्सिंग के शासन और पोरैण्ड में विवाद हो, तो उसका निर्णय 
हाई कमिव्नर द्वारा किया जाता था, यद्यपि दोनों पक्षों को संघ की कॉसिल के समक्ष 
उसके निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया गया था। वर्साय्य की सन्धि 
द्वारा यह भी व्यवस्था कर दी गयो थी, कि डाग्द्सिग के वैदेशिक सम्बन्धों का निर्धारण 
पोलेण्ड द्वारा किया जाया करे, ओर यह स्वतर्त्र नगर अपने क्षेत्र में आने-जाने वारे 
मार पर जो आयात कर व निर्यातःकर रूगाये, उन पर भी पोछँण्ड का नियन्त्रण 
रहे। आयात-निर्यात करों के निर्धारण के लिए एक, थोडे की स्थापना को गयी 
यो, जिस के ११ सदस्य ये। इन में से ५ डान्द्सिग के प्रतिनिधि होते थे, ५ पोउँण्ड 
के, ओर एक तटस्थ राज्य का व्यक्ति जो बोर्ड का अध्यक्ष भी होता था। डान्द्सिग को 
यह अधिकार नहीं दिया गया था, कि वह अपने क्षेत्र में कोई सैनिक था नाविक अड्डे 
बना सके ।.इस नगरी के शासन की स्थिति महद थी, कि उसका आधिक एवं वैदेशिक 
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८६ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जीवन पोलैण्ड के नियन्त्रण में था, यद्यपि आन्तरिक शासन-अबन्ध में वह स्वतन्त्र 
स्थिति रखता था। 
यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि डान्ट्सिग और पोलैण्ड के पारस्परिक सम्बन्धों 
में तनाव उत्पन्न हो। बात-बात पर उनमें मतभेद मौर झगड़े होते रहते थे, और उनका 
निबटारा राष्ट्रसंघ दवारा नियुक्त हाई कमिइतर को करना होता था । दिसम्बर, १९२७ 
तक संघ की कौंसिल की एक भी ऐसी बैठक नहीं हुई, जिसके एजेण्डा में डान्ट्सिग का 
कोई न कोई मामला विचारार्थ न रखा गया हो। कतिपय मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के सम्मुख भी निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया । इन विवादों का प्रधान कारण 
यह था, कि कौन-सी बातें राजनीतिक होने के कारण डान्ट्सिग के स्वतन्त्र सगर के 
शासन-क्षेत्र में हैं, और कौन-सी आथिक नीति के साथ सम्बन्ध रखने के कारण पौलैण्ड 
के अधिकार-क्षेत्र में हैं, यह निर्धारित कर सकना बहुत कठिन था । डान्द्सग के जर्मन 
निवासियों के लिए यह भी असह्य था, कि एक विदेशी राज्य उनके शासन एवं नीति- 
निर्धारण में कोई भी दखल दे । अपने सामुद्रिक व्यापार में डान्ट्सिग के स्वायत्त .शासन 
द्वारा किसी प्रकार की वाधा प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना न रहे, इस बात को दृष्टि 
में रख कर पौलैण्ड ने यह निश्‍चय किया, कि डान्ट्सिग के उत्तर-परिचिम में कुछ मील 
की दूरी पर ग्डिनिया ( 49/९ ) नाम से एक नये बन्दरगाह का विकास किया 
जाये। फ्रेंच पूँजीपतियों ने इस योजना में पौलेण्ड की सहायता की। १९२० में 
ग्डिनिया में मछियारों की कुछ झोपड़ियों की ही सत्ता थी । पर १९३४ तक वहाँ एक 
समृद्ध नगर का विकास हो गया, जिसकी जनसंख्या ५०,००० से भी अधिक थी। 
पौलैण्ड ने यहाँ जो नया बन्दरगाह बनाया, उसमें १९३० तक २२०० से भी अधिक 
जहाज माल लाने ओर छे जाने का काम करने ऊगे । १९३३ में २३ राज्यों के ७३०० 
जहाजों ने (जिनका वजन ५६, ७०,००० टन था ) इस बन्दरगाह का उपयोग किया। 
१९३३ तक यह स्थिति आ गयी थी, कि रितिडिया का सामुद्रिक व्यापार डान्दिसग के 
व्यापार से भी अधिक हो गया था । यहं स्वाभाविक था, कि डान्ट्सिग के स्वतन्त्र नगर 
को सरकार इस स्थिति से चिन्ता अनुभव करे । इस बीच में जर्मनी में हिंटलर की झरि 
निरन्तर क्ढ़ती जा रहो थी, ओर जर्मन छोगों को यह सह्य नहीं था, कि उनके अपने 
एक प्रदेश में पौलेण्ड जैसे विदेशी राज्य का किसी भी प्रकार दखल हो । मई, १९३२ 
में डान्ट्सिग की सीनेट ओर लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें नाजी दल के 
उम्मीदवारों को बहुमत प्रास हो गया। फिर भी सीनेट के अध्यक्ष डा० हरमाल 
रॉशनिंग ने पोलंण्ड के प्रति शान्ति की नीति का प्रयोग करने का निश्चय किया, और 
वारसा जाकर पोलैण्ड की सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसाः 


सामुद्रिक व्यापार का ४५ प्रतिशत डान्द्सिग द्वारा हो और ५५ प्रतिशत ग्डिनिया ढारी! | 
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ह --यह निर्णय किया गया । पर इससे डास्ट्सिग और पोलैण्ड के बीच की तनातनी षा 
. अन्त नहों हो सका। समुदतट तकः पहुँचने के लिए जो गलियारा वर्साय्य की सषि 


राष्ट्रसंघ < 
द्वारा पौलैण्ड को प्रदान किया गया था, वह जर्मनी के बीच से होकर जाता था, और 
उसके कारण पूर्वी प्रशिया का बड़ा भाग शेष जर्मनी से पृथक्‌ पड़ गया था। हिटलर 
और नाजी सरकार अपने देश के इस अंगभंग को सहन नहीं कर सकती थी । यह 
गलियारा २६० मील लम्बा और ८० मोल तक चौड़ा था, ओर यह विस्तुला नदी के 
साथ-साथ होकर गया था । वर्साय्य की सन्धि में इसे पोलेण्ड को देते हुए इस तर्क का 
आश्रय लिया गया था, कि इस गलियारे के कारण जर्मनी का जो भाग शेष देश से 
पृथक्‌ पड़ जाता है, उसकी जनसंख्या केवळ २० लाख है, अतः इन कुछ लाख व्यक्तियों के 
हितों की अपेक्षा पोलंण्ड जैसे बड़े देश के हितों को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए । 
पर जर्मन लोग इस तक को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं थे। उनका कहना था, 
कि जर्मनी के दो भागों में स्थल मागं द्वारा कोई भी सम्बन्ध न रहना न केवल राष्ट्रीय 
दृष्टि से अपमानजनक है, अपितु साथ ही जर्मनी के आथिक हितों के लिए भी बाधक 
है । पूर्वी प्रशिया (जो गलियारे के कारण शेष जमनी से पुथक्‌ पड़ गया था ) से स्यळ- 
मार्ग द्वारा वहाँ के माल को विक्रय के लिए जर्मनी में ला सकना इसके कारण सम्भव 
नहीं रह गया है, और जर्मनी के उत्तर में स्थित बाल्टिक सागर के प्रदेश में वह अपने 
प्रभाव का भी विस्तार नहीं कर सकता । इस समस्या को हल करने के लिए यह व्यवस्था 
की गयी, कि गळियारे के बीच में से होकर पूर्वी प्रशिया के व्यक्तियों और माळ को शेष 
जर्मनी में लाया और रे जाया जा सके । पर इससे भी जर्मन लोगों ने संतोष अनुभव 
नहीं किया । वे कहते थे, कि पोलैण्ड इस गछियारे के प्रदेश में पोल लोगों को आबाद 
करने में तत्पर है, जिसके कारण वहाँ जर्मनों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है, 
और वह समय दूर नहीं है जब कि वहाँ पोळ लोग जर्मनों से संख्या में अधिक हो 
जायेंगे । इसमें सन्देह नहीं, कि पोलैण्ड और जमनी के सम्बन्धों में निरन्तर कटुता 
बढ़ती जा रही थी, और १९३३ में प्रसिद्ध ऐतिहासिक एच, जी. चेल्स यह भविष्य- 
वाणी करने में समर्थ हुआ था, कि अगला महायुद्ध इस गलियारे की समस्या को लेकर 
ही प्रारम्भ होगा । 
अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा--राष्ट्रसंघ को यह कार्य भी सुपुर्द किया 
गया था, कि वह मध्य और पूर्वी यूरोप के विविध राज्यों में जिन अल्पसंख्यक जातियों 
का निवास है, उनके हितों और अधिकारों को रक्षा करे। विएव में शान्ति स्थापित 
रखने के लिए पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ने जिन सिद्धान्तों का अनुसरण किया था, 
' राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण भी उनमें एक था। इसीलिए वर्साम्य, सां जमे, त्रियानो 
और स्यीय्यी की सन्बियों दवारा बिभिन्न राज्यों की जो सीमाएं निर्धारित की गई थों, या 
जिन नये राज्यों कां संगठन किया गया था, उनके निर्माण में राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को 
दृष्टि में रखा गया था। पर फिर भी मध्य और पूर्वी यूरोप के प्रायः सभी राज्यों के 
राज्यक्षेत्रों में अनेक अल्पसंख्यक जातियों का समावेश हो गया था । जर्मन लोग पोलेण्ड 
और चेकोस्लोवाकिया के राज्य-सेत्रों में आ गये ये, हंगारियन छोग'रूमानिया के, और 
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८८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


तुर्क लोक ग्रोस के । यही बात अन्य भी अनेक जातियों के सरथ में थी । वस्तुतः, 
ऐसे राज्यों का निर्माण कर सकना सम्भव ही नहीं था, जिसमें किसी भी अल्पसंख्यक 
जाति का प्रदेश अन्तर्गत न हो। इसके कारण ऐतिहासिक थे। आस्ट्रिया-हंगरी ओर 
तुर्की के पुराने साम्राज्यों में अनेक जातियों का संमिश्रण हो गया था, और अनेक प्रदेशों 
में एक से अधिक जातियां बसी हुई थीं । इन साम्नाज्यों का अन्त हो जाने पर जो नये 
राष्ट्रीय राज्य शान्ति परिषद्‌ द्वारा संगठित किये गये, स्वाभाविक रूप से उनमें ऐसे 
"देश भी अन्तर्गत हो गये जिनमें अल्पसंख्यक जातियों का निवास था । इन जातियों 
को राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकना कठिन था । जिन राज्यों में इन जातियों की 
सत्ता थी, उनकी सरकारें भो स्वाभाविक रूप से यह चाहती थीं, कि इन्हें अपनी राष्ट्रो 
यता का अंग बना छिया जाये और इनको पृथक्‌ सत्ता का अन्त करने का प्रयत्न किया 
जाये । इसीलिए राष्ट्रपति विल्सन का कहना था कि अल्पसंख्यक जातियों के प्रति यदि 
समुचित बरताव न किया गया, तो यह बात विइवशान्ति के मार्ग में सब से बड़ी: वाघा 
होगी । शान्ति परिषद्‌ ने इसी कारण आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और तुर्की के साथ 
जो सन्धियाँ कीं, उनमें अल्पसंख्यक जातियों की विशेषताओं और हितों की रक्षा की भी 
ब्यवस्था की गई । 

पर अल्पसंख्यक जातियों की समस्या केवल उन राज्यों में ही नहीं थी, जो 
महायुद्ध में जर्मनी के साथ थे । पोलैण्ड, रूमानिया, ग्रीस, युगोस्लाविया और चेको- 
स्लोवाकिया के राज्यक्षेत्रों में भी अनेक ऐसी जातियों का निवास था । इसीलिए इन 
राज्यों को भी ऐसी सन्धियाँ करने के लिए विवश किया गया, जिनमें अल्पसंख्यक 
जातियों के हितों को रक्षा की गारण्टी दो गई थी। ये राज्य इन सन्धियों के लिए 
उद्यत नहीं थे । उनका कहना था, कि इन गारण्टियों से हमारी प्रभुसत्ता में बाधा उप- 
स्थित होती हे, और हमारे देश के निवासियों में पुथक्त्त्व की प्रवृत्तियों को बल मिळता 
है । पर अमेरिका, फ़ान्स ओर ब्रिटेन सदुश शक्तिशाली राज्यों ने उन्हें ऐसी सन्धियाँ 
करने को विवश किया । बाद में रिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, फिनलैण्ड और 
अल्बानिया को भी इसी ढंग की सन्धियाँ करनो पड़ी, क्योंकि उनके राज्यक्षेत्रों में भी 
अनेक अल्पसंख्यक जातियों का निवास था । 

अल्पसंख्यक जातियों के सम्बन्ध में की गइ इन सब सन्धियों में यह व्यवस्था 
समान रूप से की गयी थी, कि घम, भाषा, नसल आदि की परवाह न कर संब 
जातियों के जीवन, सत्ता और स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण रखा जायेगा; सब कोई को अपने 


विस्वासों के अनुसार पूजा-पाठ ब घामिक अनुष्ठान की स्वतन्त्रता रहेगी, ब्रते कि ये | ! 


नैतिकता के प्रतिकूछ न हों, और सब कोई अपनी मातृभाषा में. शिक्षा प्राप्त करने 


_ तथा स्वतन्त्र रूप से कारोबार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे । 
: अल्पसंख्यक जातियों के हितों को रक्षा की उत्तरदायिता राष्ट्रंघ पर थी । | 
दस उत्तरदायिता को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रसंघ जिन साधनों का उपयोग करता था, 
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राष्ट-संघ ८९ 


, उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। उन्हें यहाँ पुनः उल्णखित करने 
की आवश्यकता नहीं है । 


(७) राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन 
तये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसार के विविध राज्य एक दूसरे के बहुत 
समीप आते जा रहे थे । इसीलिए उनमें परस्पर सम्पर्क निरन्तर बढ़ता जाता था, ओर 
अपने सर्वसामान्य हितों के साधन के लिए वे अनेकविघ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने में भी 
तत्पर थे। मानव जीवन की नई परिस्थियों में अन्तर्राष्ट्रीयता का विकास अवश्यम्भावी 
था । राष्ट्रसंघ अन्तरराष्ट्रीयता के मार्ग पर एक महत्त्वपूर्ण कदम था, और उस द्वारा 


संसार के बहुत-से राज्यों ने परस्पर सहयोग द्वारा कार्य करने ओर अपने झगड़ों को - 


शान्तिमय उपायों से निवटाने का प्रयत्न किया था। पर अपने उद्देयों में राष्ट्रसंघ सफल 
नहीं हो सका । महायुद्ध की समासि के कुछ समय पश्चात्‌ ही विविध राज्यों ने यह 
अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया, कि वे अपनी सुरक्षा के लिए केवल राष्ट्रसंघ पर ही 
निर्भर नहीं रह सकते | इसी कारण उन्होंने नई गुटबन्दियाँ प्रारम्भ कर दीं, और 
संघ से बाहर अन्यत्र सुरक्षा की खोज के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया । जिन अन्तर्राष्ट्रीय 
झगड़ों को निबटा सकने में राष्ट्रसंघ सफल हुआ, वे छोटे-छोटे राज्यों के बीच के थे । 
पर जब बड़े शक्तिशाली राज्यों के झगड़े प्रारम्भ हुए, तो उन्होंने राष्ट्रसंघ की परवाह 
न कर अपनी दास्त्र-शक्ति और गुटबन्दी पर भरोसा किया । चीन और जापान के 
मञ्चूरिया-सम्बन्धी झगड़े (१९३१), इटली द्वारा अबीसौनिया पर आक्रमण (१९३५), 
स्पेन के गृहयुद्ध ( १९३६-३९ ) और चीन-जापान युद्ध ( १९३७-४५ ) के मामलों में 
युद्ध को बन्द कर शान्ति स्थापित करने में राष्ट्रसंघ को जरा भी सफलता प्रास नहीं 
हुई। १९३९ में बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ । इस समय भी 
राष्ट्रसंघ विद्यमान था, और जिनीवा में उसका सचिवालय भी यथापूर्व अपने कार्य में 
तत्पर था। पर युद्ध की अग्नि को विशव भर में फैल जाने से वह नहीं रोक सका । 
वस्तुतः, इस समय तक राष्ट्रसंघ इतना निर्बळ हो चुका था, कि वह राज्यों के पारस्प- 
रिक झगड़ों को निबटा सकने में सर्वथा असमर्थ था । १९४३ में उसका अन्त हो गया। 

र्ट्रसंघ की विफलता के कारण--(१) राष्ट्रसंघ को निर्बळता ओर असफलता 


का एक मुख्य कारण यह था, कि संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू से ही उसमें सम्मिलित 


नहीं हुआ था । संघ की स्थापना का प्रधान श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को था। 
महायुद्ध में शामिळ होते से पूर्व जिन चौदह सिद्धान्तों का उन्होने प्रतिपादन किया था, 
राष्ट्रसंघ को स्थापना उनके अन्तर्गत थी । पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ में विल्सन ने प्रमुख 


. रूप से भाग लिया था, और संघ के संविधान को तैयार करने में उनका बड़ा हाथ था। _ 


प्र अमेरिका की जनता ने उनके कार्य का अनुमोदन नहीं किया। अमेरिका में दो 
प्रमुख राजनीतिक दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपन्लिकन । विल्सन. डेमोक्रेटिक-पार्टी के 
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नेता थे । रिपब्लिकन पार्टी विल्सन की नीति के विरुद्ध आन्दोलन करने में तत्पर थी |. 
उसका कहना था, कि वर्साम्य की सन्धि उन चोदह सिद्धान्तों के विपरीत है, जिल्ह 
क्रियान्वित कराने के प्रयोजन से अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था । विल्सन यूरोपको | 
कूटनीति के सम्मुख असहाय हैं, और इसीका यह परिणाम हुआ है कि वर्साय्य की सन्धि 
न्याय और औचित्य के अनुरूप नहीं है। विल्सन के विरोधी यह भी कहते थे, कि 
राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होने का अभिप्राय है, यूरोप के झगड़ों में फंस मा और उनके 
लिए अमेरिका के घन तथा जन का विनाश करना। फोन्स और ब्रिटेन ने महायुद्ध के | 
बाद अनेक नये प्रदेशों फो अपने-अपने साम्राज्यों में सम्मिलित कर लिया है। क्या | 
अमेरिका के धन-जन का उपयोग इस प्रकार के साम्राज्य-विस्तार के लिए करना उचित 
है ? दो साल तक यह विवाद जारी रहा। अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन दल का 
बहुमत था। अमेरिका के शासन-विधान के अनुसार सब विदेशी सन्धियों और सम- 
झौतों का सीनेट द्वारा संपुष्ट होना आवश्यक हैं। पर सीनेट राष्ट्रसंघ के संविधान और 
बर्साय्य की सन्धि को संपृष्ट करने के लिए उद्यत नहीं हुई। वह उनमें संशोधन 
करना चाहती थी, और ये संशोधन राष्ट्रपति विल्सन को स्वीकार्य नहीं थे। नवम्बर, 
१९२० में अमेरिका के राष्ट्रपति का नया निर्वाचन हुआ। इसमें रिपब्लिकन पार्टी की 
विजय हुई, और उसके उम्मीदवार वारेन हाडिग राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गये। 
रिपब्लिकन दल को यह नीति थी, कि अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य न बने। मार्च, १९२१ 
में कंग्रेस के सम्मुख भाषण देते हुए हाडिंग ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी, कि 
अमेरिका राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ रहेगा | अमेरिका संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों | 
में है। महायुद्ध में मित्रराज्यों की विजय का एक प्रधान कारण अमेरिका का उतके 
पक्ष में शामिल हो जाना ही था। यदि वह राष्ट्रसंघ में भी शामिल रहता, और अपनी 
शक्ति व प्रभाव का प्रयोग यूरोप के आपसी झगड़ों को निबटाने में करता, तो सम्भवतः 
राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सकता । पर रिपब्लिकन पार्टी की बिज 
के कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ से पुथक रहा और अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में मानव-समार्ण _ 
का यह पहला महत्त्वपूर्ण प्रयास यथोचित बळ प्राप्त नहीं कर सका । अमेरिका के रार 
संघ से पुथक्‌ रहने का एक परिणाम यह मी हुआ, कि फ्रान्स अपनी सुरक्षा के लिए 
अत्यधिक चिन्तित हो गया । शान्ति परिषद्‌ में फ्रेश्न सरकार ने यह माँग की थी, कि 
_रहाइन नदी के पछ्चिमो तट के जर्मन प्रदेशों को एक पृथक्‌ राज्य के रूप में परिवर्तित 
कर दिया जाए, ताकि यह राज्य जर्मनी और फ्रान्स के बीच में एक अन्तर्वतीं (बफर) 
स्टेट का कार्य कर सके । अमेरिका की गारण्टी पर ही उसने इस माँग का परिया 
कर दिया था; और उसे यह आशा हो गयो थी, कि जर्मनी के आक्रमण के समर्य बह 
अमेरिका की सहायता पर भरोसा कर सकेगा । पर जब अमेरिका ने यूरोप के शै १ _ 
ह पुयक्‌ रहने का निर्णय कर लिया, तो फास ने अपनी सुरक्षा के प्रयोजन से चेक 


कप ` चाकिया और पोलैण्ड आदि के साथ गुटबन्दी करना प्रारम्भ कर दिया। यूरोप के था 
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राष्ट्र-सं ९१ 
राज्यों में भी फ्रान्स का अनुसरण किया, जिसके कारण राष्ट्रसंघ निरन्तर निर्वल 
होता गया। 


(२) अमेरिका के समान संसार के. अन्य भी अनेक राज्य राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ 
रहे । प्रारम्भ में न जर्मनी संघ का सदस्य था, ओर न रूस। जर्मनी १९२६ में संघ 
का सदस्य बना, और रूस १९३४ में । पर रूस के राष्ट्रसंघ में शामिल होने से पूर्व ही 
१९३३ में जर्मनी संघ से पृथक्‌ हो गया था, ओर जापान ने भी इसी समय उसको 
सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । वस्तुतः, राष्ट्रसंघ के जीवन-काळ में कोई भी ऐसा 
समय नहीं आया, जब कि सब प्रमुख एबं शक्तिशाली राज्य उसके सदस्य हों। परिः 
णाम यह हुआ, कि राष्टू-संघ कतिपय राज्यों का ही संघ बना रहा, सव राज्यों का 
नहीं । रूस, जर्मनी और जापान जैसे शक्तिशाली राज्यों का विभिन्न समयों में संघ से 
पृथक्‌ रहना इस अन्तर्राष्ट्रीय संघटन की भारी निर्बलता थो । 

( ३ ) जिन राज्यों ने राष्ट्रसंघ के संविधान पर हस्ताक्षर कर उसकी सदस्यता 
स्वीकार की थी, उन्हें भी उसके उद्देश्यों ओर कार्यविधि पर पूर्ण विशवास नहीं था । 
उन्हें यह भरोसा नहीं था, कि वे केवल राष्ट्रसंघ पर आश्रित रह कर अपनी सुरक्षा को 
समुचित व्यवस्था कर सकते हैँ।. इसी लिये वे गुटबन्दियाँ बनाने में तत्पर थे, ओर 
अपने हितों को दृष्टि में रख कर राष्ट्रसंघ की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते 
थे । साम्राज्य-विस्तार की आकांक्षा से जब इटली ने अबीसी निया पर आक्रमण किया 
(१९३५), तो अबीसीनिया की अपील पर राष्ट्रसंघ ने यह तय किया, कि कोई राज्य 
इटली को अस्त्र-दास्त्र व अन्य युद्ध-सामग्री प्रदान न करे, इटली को कोई घनराशि कर्ज 
न दी जाए, और इटली के तैयार माळ का बहिष्कार किया जाए । राष्ट्रसंघ के इस 
निर्णय का सब सदस्य-राज्यों को ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिये था । पर 

| इससे पूर्व ही फ्रांस ओर इटली एक समझौता कर चुके थे, जिसके अनुसार फ्रांस ने यह 
वचन दिया था कि वह कोई भी ऐसा कायं नहीं करेगा जिससे मुसोछिनी को असन्तोष 

` हो। हिटलर.के नेतृत्व में जर्मनी की शक्ति जिस ढंग से बढ़ रही थी, फ्रांस उससे बहुत - 
चिन्तित था । इसी कारण वह इटली के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखना चाहता था, 
और राष्ट्रसंघ के आदेश का पालन करने का उसकी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं था। इटली 
जो अबीसीनिया को जीत कर अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सका, ओर 
राष्ट्रसंघ उसे ऐसा करने से रोकने में सर्वथा असमर्थ रहा, उसका एक कारण फ्रांस और 
इटली का यह समझौता भो था । अबीसीनिया की विजय में ब्रिटेन भी जो तटस्थ रहा, 
उसका कारण भी यह था कि फ्रांस के समान ब्रिटेन भी जर्मती की बढ़ती हुई शक्ति से 
चिन्तित था, और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था, जिससे मुसोलिनी असन्तुष्ट 
हो। इसी लिये फ्रांस और ब्रिटेन ने भी आपस में एक समझोता कर लिया था, जिसके _ 
परिणामस्वरूप इटली को अफ्रीका में मनमानी करने की पूरी छूट मिल गई थो । र 

( ४ ) राष्ट्रसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्यों के झगड़ों को शान्तिम 
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उपायों द्वारा निबटाना था । पर उसमें सम्मिलित राज्यों का यह प्रयत्न रहंता था, कि 
वे उसे अपनी सुरक्षा तथा स्वार्थ-साधन के छिये प्रयुक्त करें । फ्रांस की दृष्टि में सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह थी, कि जर्मनी फिर कभी इतनी शक्ति प्रास न कर ले कि उसकी 
अपनी सुरक्षा के लिये खतरा बन जाए । राष्ट्रसंघ का उपयोग उसकी दृष्टि में केवल यहु 
था, कि वर्साग्य की सन्धि का अविक रूप से पालन होता रहे ओर जर्मनी अपना सिर 
न उठा सके । इसके विपरीत ग्रेट ब्रिटेन का स्वार्थं इस बात में था कि उसका विद्वव्यापी 
साम्राज्य अक्षुण्ण रहे, अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षित रहें, और उसके विदेशी व्यापार में किसी 
भी प्रकार की बाघा उपस्थित न हो । वर्साय्य को सन्धि के अनुसार हरजाने की एक 
भारी रकम जर्मनी द्वारा मित्र-राज्यों को प्रदान की जानी थी। इसे वह नकद मुद्रा 
द्वारा तो दे नहीं सकता था। इसे अदा करने का यही तरीका था, कि अपने तैयार 
माल को वह अधिक से अधिक मात्रा में अन्य देशों में बेचने का प्रयत्न करे । यह तभी 
सम्भव था, जब कि जर्मनी का माछ सस्ता हो। हरजाने की अदायगी के प्रयोजन से 
जो माळ जर्मनी विदेशों में मेजता था, उसकी कीमत ब्रिटिश माल की तुलना में बहुत 
सस्ती होती थी । जर्मनी के सिक्के को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में भी निरन्तर कमी होती 
जा रहो थी, जिसके कारण वहाँ से माळ खरीदने में अन्य देशों को बहुत लाभ था। 
यह दशा ब्रिटेन के विदेशी व्यापार के लिए बहुत हानिकारक थी । परिणाम यह हुमा, 
कि अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर ब्रिटेन ने जर्मनी के प्रति ऐसी नीति का सूत्रपात किया, 
किसका प्रयोजन हरजाने की मात्रा में कमी करना, उसको अदायगी के सम्बन्ध में 
अनेकविध सुविधाएँ देना, और जर्मनी को औद्योगिक व आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर 
खड़ा करना था। फ्रांस को यह नीति पसन्द नहीं थो । वह जर्मनी को सदा के लिए 
पंगु व निःशक्त बनाये रखने में ही अपना हित समझता था । ये दोनों शक्तिशाली राज्य 


राष्ट्रसंघ के माध्यम से ही अपनी-अपनी नीति को क्रियान्वित करने में तत्पर थे। इनके 


हितों के परस्पर-विरोध के कारण राष्ट्रसंघ किसी एक स्थायी नीति का अनुसरण 
कर सकने में असमर्थ था | इटली, जापान आदि अन्य शक्तिशाली राज्य भी राष्ट्रसंघ 
द्वारा अपने स्वार्थ-साधन के लिए ही प्रयत्नशीळ रहते थे, और इनके ये हित बहुधा 
एक-दूसरे के प्रतिकूल भी होते थे । 

( ५ ) महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप के अनेक राज्यों में नयी आशिक, सामाजिक 
एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास हुआ । बोल्शेविक राज्यक्रान्ति के कारण रूस ने 
समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, और हिटकर तथा मुसोलिनी के नेतुत्व में जर्मनों 
और इटली ने नाजी और फासिस्ट व्यवस्था को । इन नई व्यवस्थाओं के कारण यूरोप 
के विविध राज्यों के स्वरूप एवं संगठन में बहुत अन्तर आ गया, और उनके लिए 


` परस्पर सहयोग द्वारा कार्य कर सकना सम्भव नहीं रहा । 
ठ (६ ) पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा यह सिद्धान्त स्वीकृत किया गया था, fs 
` _सिविध राज्य केवल उतनी ही सेनाएँ रखें, जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है. 
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राज्य अधिकतम कितनी सेनाएँ व अस्त्र-शस्त्र रख सकें, इसका निर्धारण करना राष्ट्र 
संघ के सुपुर्द किया गया था । पर यह कार्य सुगम नहीं थां। सब राज्य यह समझते थे, 
कि उनकी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, और उसमें कोई भी कमी नहीं की 
जा सकती, पर अन्य राज्यों को सेनाएँ उनको आवश्यकता से अधिक है। ब्रिटेन का 
कहना था, कि फ्रांस ओर पोलेण्ड को अपनी सेनाओं में कमी करनी चाहिए। फ्रांस 
इसका यह उत्तर देता था, कि हम अपनी सेनाओं में कमी करने को तैयार हूँ, पर 
ब्रिटेन को पहले यह गारण्टी देनी चाहिए कि यदि जर्मनी फ्रांस या पोलैण्ड पर हमला 
करे, तो ब्रिटेन उनकी सहायता करेगा। यदि फ्रांस ओर पोळण्ड अपनी सेनाओं में 
कमी कर लें, तो इस बात का क्या भरोसा है कि जर्मनो वर्साग्य की सन्धि को ठुकरा 
कर उनके प्रदेशों को आक्रान्त नहों कर लेगा । राष्ट्रीय सुरक्षा की इससे बड़ी गारण्टी 
बया हो सकती है, कि प्रत्येक राज्य अपनी सेना को तैथार रखे और यदि कोई अन्य 
राज्य उस पर आक्रमण करे, तो शस्त्र-शक्ति से उसका मुकाबला करे ? प्रायः सभी 
राज्यों का यही मनोवृत्ति होते हुए भी अस्त्र-शस्त्रों ओर सेता में कमी करने के अनेक 
प्रयत्न हुए । हम इन पर यथास्थान प्रकाश डालेंगे । पर ये प्रयत्न पूर्णतया सफल नहीं 
हो सके । विएव के विविध राज्यों में अस्त्र-शस्त्र और सैन्य-शकित की वृद्धि के लिए 
प्रतिस्पर्धा जारो रही, और राष्ट्रसंघ शान्तिमय उपायों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को. 
निपटा सकने में सफल नहीं हो सका । 
( ७) राष्ट्रसंघ के संविधान में भी कतिपय ऐसी कमियाँ थीं, जिनके कारण 
वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति सुचारु खूप से नहीँ कर सकता था। उस द्वारा जो निर्णय 
किये जायें, उनका विविध सदस्य-राज्यों से पालन कराने के लिए जो शक्ति अपेक्षित 
थी, वह उसके पास नहीं थी । न उसके पास कोई सेना थी, ओर न कोई पुलिस ही । ( 
राष्ट्रसंघ के आदेश का पालन कर युद्ध बन्द न करनेवाले राज्य को काबू में छाने के लिए 
संघ के पास दो ही उपाय दे, उसका आथिक बहिष्कार और उसके विरुद्ध सैन्यशक्ति 
का प्रयोग। पर कोई राज्य आधिं बहिष्कार की नीति को अपनाये या नहीं, यह 
उसको अपनी इच्छा पर निर्भर था । क्योकि राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं 
थो, अतः वह अपने सदस्य-राज्यों से हो यह अनुरोध कर सकता था कि वे अपनी 
सेनाएँ उस राज्य के विरुद्ध प्रयुक्त करें । पर राज्य संघ के इस अनुरोध को स्वोकार 
करें या नहों इच्छा पर ही निर्भर था! | 
के (८ Se से र के साथ न्याय नहीँ किया गया था। 

यदि राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर ज्मनो का पुनःनिर्माण किया जाता, तो 

हिटळर को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर न मिलता । जर्मनी का अंग-भंग किसी भो 

. प्रकार से न्याय्य नहीं था। पोलैण्ड, चेकोस्लावाकियां और युगोस्लाविया को भी कतिपय 

` ऐसे प्रदेश दे दिये गये थे, जो वस्तुतः इन राज्यों के अन्तर्गत नहीं होने चाहिये थे । 
द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ होने में वर्साग्य और सेव्र आदि की सन्धियों द्वारा किये गये 


न 
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अन्याय भी महत्त्वपूर्ण कारण थे । राट्रसंघ जो विश्व में शान्ति स्थापित करने में असमथ 
रहा, उसका एक कारण यह भो था कि पेरिस फ्री शान्तिपरिषद्‌ द्वारा किये गये निर्णय 
अनेक अंशों में अनुचित और अन्याम्य थे । 

( ९ ) ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, वेल्जियम और इटलो विशाल सामप्नाज्यों के स्वामी 
थे । हालंण्ड का भी अच्छा बड़ा साम्राज्य था । इसके विपरीत जर्मनी का कोई भी 
साम्राज्य नहीँ था । इटली और जापान की साम्राज्य-विषयक भूख भी प्री तरह से 
शान्त नहीं हुई थी । एक ओर ब्रिटेन और फ्रांस अपनी असाधारण शक्ति को कायम 
रखने के लिए कटिबद्ध थे, और दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान साम्राज्य- 
विस्तार की चिन्ता में थे। उनके प्रयत्न तभी सफल हो सकते थे, जब कि उनको 
सैन्यशक्तित में वृद्धि हो । फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सैन्यसक्ति को इस लिए बढ़ाना चाहते 
थे, ताकि कोई अन्य राज्य उनके साम्राज्य को किसी भी प्रकार नुकसान न पहुँचा 
सके । सैन्यवृद्धि को इस होड़ में राष्ट्रसंघ कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था ? 

( १० ) राष्ट्रोयता की भावना से उत्पन्न हुई आकांक्षाएँ विइव के सब छोटे-बड़े 
राज्यों को परेशान कर रहो थों। मध्य और पूर्वी यूरोप का कोई भी राज्य अपनी 
राष्ट्रीय सीमाओं में संतुष्ट नहीँ था । उनकी परस्पर-विरोधी आकांक्षाओं के संघर्ष के 
सम्मुख राष्ट्रसंघ सर्वथा असहाय हो गया था। 

( ११ ) बड़े शक्तिशाली राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी ऐसी नोति को अपना 
सकने में असमर्थ ये, जो सबको समान रूप से स्वीकार्य हो। राष्ट्रसंघ तभी सफल हो 
सकता था, जब कि सब राज्य परस्पर सहयोग से एक निरिचित नीति का निर्धारण करें, 
और ईमानदारी के साथ उसका अनुसरण करें। पर उनकी राष्ट्रीय या साम्राज्य-विषयक 
आकांक्षाएँ ओर परस्पर-विरोधी स्वार्थ उन्हें किसी एक नीति को निर्धारित नहीं करने 
देते थे । चोन भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था, और जापान भी । पर मञ्चूरिया में उनके 
हित आपस में टकराते थे । इसी प्रकार इटळो भी संघ का सदस्य था, और अबीसी- 
निया भी । पर इटली अफ्रीका में अपने साम्राज्यं का विस्तार करने के छिये प्रयल- 
शोळ था । इसीलिये वह अबोसीनिया को अपनी अधीनता में छे आने के लिये उस १९ 
आक्रमण करने को प्रवृत्त हुआ । जब राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्यों में ही इस प्रकार के 
विरोधों की सत्ता हो, तो उसकी सफलता को आशा हो कैसे की जा सकती थी । 

राष्ट्रसंघ का कतृत्व और सफलछूता--राष्ट्रसंघ शान्तिमय उपायों द्वारा 


के 
पारस्परिक झगड़ों को निबटा सकने और विएव में शान्ति को स्थापित रखने के अपरे. 


प्रधान उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, और इसी कारण १९३९ में बीसवीं सदी के विवी 
महायुद्ध का श्रीगणेश हुआं। पर यह मान सकना सम्भव नहीं है, कि संघ सबंथा निष्प 


ही रहा। नि्सन्देह, राष्ट्रसंघ के रूप में मानव समाज ने अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग पः 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पग उठाया था । यदि आंदर्शवादियों की दृष्टि से देखा जाए' शव कै 
` राष्ट्रसंघ को अवस्य असफछ कहा जायगा" वे इस संघ से जो आशाएँ रखते थे, वे * _ 


= 
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पूर्ण नहीं हो सकीं । पर यदि ऐतिहासिक और क्रियात्मक दृष्टि से विचार किया जाए, 
तो राष्ट्रसंघ को असफल मान सकना सम्भव नहीं होगा । मानव समाज एक जीवित 
जागृत शरीर के समान होता हूँ, जो धीरे-धीरे प्रगति करता है । मानव समाज एक 
इमारत या पुल के समान नहीं होता, जिसका निर्माण किसो सुनिश्चित योजना के 
अनुसार किया जा सके । नये वैज्ञानिक आविष्क्रारों और यातायात तथा संचार के 
नवीन साधनों के कारण विश्व के विविध राज्य एक दूसरे के बहुत समीप आते जा रहे 
थे । यह अनिवार्य था, कि उनमें परस्पर सहयोग की वृद्धि हो, और वे अपने झगड़ों को 
निबटाने के प्रयोजन से शान्तिमय उपायों का प्रयोग करने में प्रवृत्त हों। इसके लिये जो 
अनेक प्रयत्न उन्नोसवीं सदी में किये गये थे, उनको तुलना में राष्ट्रसंघ को योजना बहुत 
विकसित और समुन्नत थी । पर मानव समाज से यह आशा नहीं की जा सकती थी, 
कि वह अकस्मात्‌ एक ऐसे साधन को आविष्कृत कर ले जो सर्वथा पूर्ण एवं आदर्श हो । 
संघ की कमियों और निबलताओं का यही मुख्य कारण था । पर यह स्वीकार करना 
होगा, कि विश्व के इतिहास में यह पहला अवसर था, जब कि संसार के बहुसंख्यक 
राज्य परस्पर मिल कर एक स्थान पर एकत्र होते थे,. और आपस के सहयोग द्वारा 
अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करते थे। राष्ट्रसंघ की बैठकों में 
उपस्थित होकर उन्हें यह अनुभव करने का अवसर मिलता था, कि संसार में केवल 
हमारी ही सत्ता नहीं है, केवल हमारे अपने ही राष्ट्रीय हित नहीं हैं, ओर हम अकेले 
ही रह कर अपनी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते । वे अब सम्पूर्ण संसार की परि- 
स्थितियों तथा समस्याओं को दृष्टि में रख कर विचार विमर्श करने में प्रवृत्त होने रंगे, 
और यह समझने लगे कि हमारे अपने राज्य-क्षेत्र से बाहर भी दुनिया को सत्ता है और 
उसकी उपेक्षा कर हम केवळ अपने ही स्वाथोँ का साधन नहीं कर सकते । राज्यों के 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का विचार नया नहीं था। पहले भी अनेक विचारकों ने इसका 
प्रतिपादन किया था, ओर इसे क्रियान्वित करने के लिये भी अनेक प्रयत्न हुए थे । पर 
यह पहला अवसर था, जब कि इस विचार ने एक ठोस रूप प्रास किया । यद्यपि राष्ट्रसंघ 
अपने उद्देश्यों की पूति कर सकने में सफल नहीं हुआ, पर इस संस्थान ने अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग की कल्पना को जो मर्तरूप प्रदान किया था, वह द्वितीय महायुद्ध के परचात्‌ 
सयुक्त राष्ट्रसंघ के खूप में ओर भी अधिक शक्तिशाली होकर सम्मुख आया, और उसने 
उन्हीं सिद्धान्तों व उद्देश्यों को अपनाया जो कि राष्ट्रसंघ के थे । इसलिये राष्ट्रसंघ को 
रः क्तिसंगत नहीं कहा जा सकता । 
I र दा कोल छा राज्यों के;पारस्परिक झगड़ों को निबटा 
सकने में सफल नहीं हुआ, पर अपने अनेक अन्य उद्देश्यों को पूर्ति में उसने अच्छी 
सफलता भी प्राप्त की। महायुद्ध के परिणामस्वरूप आस्ट्रिया और हंगरी जैसे देश आथिक 
दृष्टि से दिवालिया हो गये थे । उनकी आधिक दशा को संभालने के कायं में राष्ट्रसंघ ने 
बहुत सहायता पहुँचाई । छोटे राज्यों के झगड़ों को भी इश द्वारा शान्तिमय उपायों से 
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निबटाया गया। महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण जो बहुत-से लोग स्थानभ्रष्ट हो गये 
थे, उन्हें फिर से बसाने के सम्बन्ध में भी राष्ट्रसंघ ने अत्यन्त उपयोगी कार्य किया। 
जर्मनी में नाजो पार्टी के उत्कषं के कारण और रूस को बोल्शेविक राज्यक्रान्ति के 
परिणामस्वरूप जो हजारों छात्रों व्यक्ति अपने घर बार का परित्याग करने के ज्ये 
विवद हो गये थे, उनके पुनर्वास के लिये भो राष्ट्रसंघ द्वारा प्रयत्न किया गया। 
शरणार्थियों को वसाने के लिये जो अनेक संगठन दो महायुद्धों के बीच के काल ( १९२१- 
३९ ) में संगठित हुए, वे राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में ही कार्य करते थे। मजदूरों की 
दशा को सुधारने, महामारिंयों को फैलने से रोकने, अफीम अदि नशीली वस्तुओं के 
प्रचार को रोकने, स्त्रियों के ` अनैतिक व्यापार को बन्द करने और विभिन्न राज्यों में 
स्वास्थ्य की दशा को उन्नत करने के सम्बन्ध में जो कार्य राष्ट्रसांघ ने किये, उनका 
महत्त्व भो कम नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चार और यातायात को अधिक सुगम बनाना 
ओर विभिन्न वैज्ञानिक तथा शोध-सम्बन्धी संस्थाओं में सहयोग स्थापित करना भी 
राष्ट्रसंघ के ऐसे कार्य थे, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीयता के विकास में बहुत सहायता मिळी। 
ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें राष्ट्रसंघ को सफल माना जा सकता है । 
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आर्थिक संकट 
(१) हरजाने की समस्या 


महायुद्ध के कारण विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों में ही भारी अन्तर नहीं 
आया, अपितु आथिक क्षेत्र में भी बड़ी उथळ पुथल हुई। युद्ध की समासि के पर्घात्‌ कुछ 
हो वर्षों में सर्वत्र एक आर्थिक सांकट उपस्थित हो गया, जो महायुद्ध की तुलना में किसी 
भी प्रकार कम गम्भीर नहीं था । बीसवीं सदी के दो महायुद्धों के मध्यवर्ती काल के 
इस संकट का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसने विभिन्न राज्यों के अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को 
भी अनेक प्रकार से प्रभावित किया । सम्भवतः, इसी के कारण अनेक राज्यों को सामा- 
जिक एवं आथिक व्यवस्थाओं में भी आमूलचूल परिवर्तन आया, और अनेक नई विचार- 
घाराओं का विकास हुआ । द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५) से पूव विशव के राज्यों को 
जो नई गुटवन्दियाँ बनीं, यह आथिक संकट उनके निर्माण मे एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 

हरजाने का प्रइन--महायुद्ध के कारण मित्र-पक्ष के राज्यों को घन व जन की 
जो भारी क्षति उठानी पड़ो थी, उसके लिये जर्मनी और उसके साथियों को उत्तरदायी 
ठहराया गया था । फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन आदि राज्य यह समझते थे कि उन्हें 
अपनी क्षति की पूति के लिये जिस घनराशि की आवश्यक्ता हैं, वह सब जमंनी और 
उसके साथी राज्यों से वसूल को जानो चाहिये लड़ाई के समय यूरोप के राज्यों को बहुत 
बड़ी रकमें अन्य राज्यों से कर्ज छेनो पड़ी थीं। पहले संयुक्तराज्य अमेरिका युद्ध में 
शामिल नहीं हुआ था, पर उसने मित्र राज्यों को भारी रकमें कर्ज में दी थीं। शुरू-शुरू 
में ग्रेट ब्रिटेन ने भो अन्य राज्यों को कर्ज दिये, पर ज्यों-ज्यों लड़ाई अधिक उग्र रूप 
घारण करती गई, ब्रिटेन के लिये यह सम्भव नहीं रहा कि वह दूसरे देशों को कर्ज दे 
सके । वह स्त्रयं अमेरिका से कर्ज लेने को विवश हुआ । महायुद्ध के समाप्त होने पर 
स्थिति यह थी कि यूरोप के बहुत-से राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के कर्जदार थे, और 
ब्रिटेन स्वयं अमेरिका का तरणी था। प्रश्‍न यह था कि इस कर्ज को कैसे अदा किया 
जाए ? फ्रांस, बेल्जियम, इटली और अन्य मित्र राज्य कहते थे, कि हम कर्ज को तभी 
अदा कर सकते हैं, जब हमें जर्मनी तथा उसके साथियों से. हरजाना वसू करने का 
अवसर मिळे । इन्हीं दो कारणों से-युद्ध में हुई क्षति को पूर्ण करने तथा कर्ज को 
अदायगी के छिये--पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा जमंनी और उसके साथियों पर हर- 
जाने की मारी रकमें लाद दी गई थीं, और इन्हें: प्रदान करने की बात उन्हें स्वीकार 
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करनी पड़ी थी । पर समस्या यह थी, कि परास्त राज्यों से ये रकमें वसूल कैसे की जाएँ 
आस्ट्रिया, हंगरी और बल्गारिया युद्ध के पर्चात्‌ अत्यन्त निर्व हो गये थे, ओर उनके 
प्रमुख ओद्योगिक प्रदेश उनके राज्यक्षेत्रों स निकल कर नये स्वतन्त्र राज्यों के अन्तर्गत 
कर दिये गये थे । इन निर्बल राज्यों से कोई अच्छो बड़ी रकम बसूल कर सकने की 
आशा सर्वथा निरर्थक थी । उनकी आर्थिक दशा सम्भल सके, इसके लिये उन्हें तो स्वयं 
ही कर्ज की आवशयकता थी । इस दशा में हरजाने की अदायगी का बड़ा बोझ अकेले 
जर्मनी पर पड़ गया था । जर्मनी से जो कुछ वसूल किया जा सके उसे मित्र-राज्य किस 
प्रकार आपस में बॉँटें, इस बात का फैसला कर सकना अधिक कठिन नहों था । १९२० 
में स्पा में हुई एक कान्फरेन्स में मित्र-राज्य इस निर्णय पर पहुँच गये थे कि जर्मनी से 
जो कुछ प्राप्त हो, उसका ५२ प्रतिशत फ्रांस को, २२ प्रतिशत ग्रेट ब्रिटेन को, ८ प्रतिशत 
बेल्जियम को, १० प्रतिशत इटली को और शेष ८ प्रतिशत अन्य मित्र-राज्यों में विभक्त 
कर दिया जाए। अब प्रश्‍न यह था, कि जर्मनी से कया कुछ और किस प्रकार वसूल 
किया जाए । जर्मनी से वसूल की जाने वाली हरजाने की राशि का निर्धारण पेरिस की 
शान्ति परिषद्‌ ने स्वयं नहीं किया, अपितु इसके लिये एक हरजाना कमीशन (R६- 
rations Commission) की नियुक्ति कर दी (१९२१), जिसमें सांयुक्तराज्य अमेरिका, 
ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के प्रतिनिधि लिये गये । इन चार मुख्य राज्यों के अति- 
रिक्त अन्य मित्र राज्यों की ओर से भी कमीशन में प्रतिनिधि छेने को व्यवस्था की 
गई । यह भी निश्‍चय किया गया कि जब तक यह कमीशन जर्मनी से वसूळ किये जाने 
वाले हरजाने की पूरी रकम निर्धारित न कर दे, तब तक जर्मनी अन्तरिम रूप से ५०० 
करोड़ डालर हरजाना खाते में जमा कर दे इस बीच में इरजाना कमीशन अपने कार्य 
में तत्पर रहा, और २८ एप्रिल, १९२१ के दिन उसने यह निर्धारित किया, कि जर्मगी 
से वसूल किये जाने वाझे हरजाने की कुल रकम ३२०० करोड़ डालर (सूद के साथ) 
होनी चाहिये। साथ ही, कमीशन द्वारा यह भी तय किया गया कि इस रकम को जर्मनी 
५० करोड़ डालर की वार्षिक किस्तों में अदा करे । 

दरजाने की अदायगी में कठिनाइयाँ--पहले'यह यत्न किया गया कि जमती 
भाल की शक्ल में हरजाना अदा करे। वह अपने इंजन, कल-कारखानों की मशीनें 
कोयला, लोहा और इसी प्रकार का अन्य औद्योगिक माल देकर हरजाने के अच्छे बढ़े 
भाग को अदा कर सकता था। जर्मनी ने इस तरह बहुत-सा माळ दिया भी । पर इसका 


यह परिणाम हुआ, कि जर्मनी के माछ से फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों के बाजार गर | 


गये, ओर उसके मुकाबले में अपने देश का माळ बिक सकना कठिन हो गया । मुफ्त म 


आया हुआ जर्मनी का माळ बाजार में बहुत सस्ती कीमत पर बिकने लगा । परि 
यह हुआ कि मित्र-पक्ष राज्यों के पूँजीपतियों ने इस प्रकार माल की शक्ल में हरज i 


` बसूळ करने के खिलाफ आवाज उठाई, और मित्र राज्यों ने यह तय किया किं 


. को माल के रूप में न लेकर नकद लिया जाए। पर जर्मनी नकदी तभी दे सकता थ! | 


आर्थिक संकट ९९ 


जब उसके निर्यात माल की मात्रा आयात माल के मुकाबले में अधिक रहे । इसके विना 
कोई अन्य उपाय नहीं था, जिससे कि जर्मनी हरजाने की रकम को नकद दे सकता। पर 
प्रश्‍न यह था, किं जर्मनी अपने माळ को कहाँ वेचे ? महायुद्ध से पूर्व जर्मन माल के मुख्य 
बाजार रूस ओर मध्य युरोप के देशों में थे। रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो चुकी घी । 
वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थीं, कि जर्मनी पूर्ववत्‌ वहाँ अपने माछ को बेच सके । मध्य 
और पूर्वी यूरोप में जो नये राज्य महायुद्ध के पश्चात्‌ कायम हुए थे, वे सब अपनी 
औद्योगिक उन्नति में तत्पर थे । विदेशी माळ के मुकाबले में अपने तैयार माळ की रक्षा 
के लिये वे सांरक्षण नीति का अनुकरण करने में तत्पर थे, और भारी आयात-करों के 
कारण जर्मनी के लिये यह सम्भव नहीं था कि उन राज्यों में अपने माल को बेच सके। 
इस दशा में अधिक मात्रा में अपने माल को बेच कर हरजाना दे सकना भी जर्मनी के 
लिये सम्भव नहीं था। जर्मनी के उपनिवेश भी उससे छिन चुके थे । इस दशा में उसके 
पास यही उपाय दोष रहते थे कि टैक्सों में वृद्धि करे, सरकारी खर्च में कमी करे; और 
मुद्रास्फीति की नीति का आश्रय छे । मुद्रास्फीति से विदेशी विनिमय में जर्मनी के सिक्के 
की कीमत गिरेगी, सिक्के की कीमत के गिरने से विदेशों में जर्मनी का माळ सस्ता 
पड़ेगा और इस प्रकार जर्मनी के लिये यह सम्भव हो जायगा कि वह अपना अधिक से 
अधिक माल दुसरे देशों में बेच सके और उससे जो घन प्राप्त हो, उसे हरजाने को अदा- 
यगी के लिए प्रदान कर सके । जमंनी ने इसी नीति का अनुसरण किया । जर्मन सिक्के 
मार्क की कीमत को निरन्तर गिराया गया और जर्मनी का माळ विदेशों में सस्ती कीमत 
पर बिकने रगा । हालत यहाँ तक पहुँच गई कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में दूर देश 
से आया हुआ जर्मन माळ अपने देश के माळ के मुकाबले में सस्ता बिकने लगा । 
उद्योगपतियों :को फिर शिकायत का मौका मिला, थोर उन्होंने अपनी सरकारों को इस 
बात के लिये विवश किया कि संरक्षण-नीति का प्रयोग कर विदेशी माल पर भारी 
आयात-कर लगाये जाएं । संरक्षण-कर को नई दीवार के कारण जर्मन माल की विदेशों 
में बिक्री बन्द हो गई, और हरजाने की अदायगी का यह उपाय भी उसके लिये निरर्थक 
हो गया । 


जर्मनी के पास अब केवल ये उपाय शेष रह गये कि कर्ज ले और मुद्रा का 
और अधिक प्रसार करे। विदेशों से कर्ज लेना सुगम नहीं था, और अमेरिका के अति- 
रिक्त कोई अन्य देश इस स्थिति से था भी नहीं कि जर्मनी को कर्ज दे सके । जर्मनी के 
अपने राज्यक्षेत्र में युद्ध के कारंण सब करू-कारखाने चोपट हो चुके थे ओर जो शेष 
बचे थे उनके मालिक भी इस दशा में नहीं थे कि राज्य को कर्ज दे सकते । अमेरिका 
भो किस भरोसे जर्मनी को कर्ज देने के लिए तैयार होता ? परिणाम यह हुआ कि 
जर्मनी ने मुद्रास्फीति के उपाय का ही आश्रय लिया, जिसके कारण माक की कोमत' 
निरन्तर गिरती गई। पहले एक पौंड के २० माकं आते थे। १९२० में एक पौंड में 
२५० मार्क आने ळगे थे, और १९२२ में एक पोंड दे कर ३४,००० माकं प्राप्त किये 
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१०० विञव को राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


जा सकते थे। बाद में तो मार्क की कीमत इतनी गिर गई, कि एक पौंड को प्राप्त 
करने के लिए लाखों और फिर करोड़ों मार्कों की आवश्यकता होने ऊगी । इससे जर्मनी 
का आथिक जीवन सर्वथा अस्त-व्यस्त हो गया । जर्मनी को जो हरजाना प्रदान करना 
था, उसे इन कागजी मार्कों-में लहीं दिया जा सकता था । उसकी अदायगी पौंड या 
डालर में और या सोने के मार्को में ही की जा सकती थो । सब कठिनाइयों के बावजूद 
हरजाने की पहली छमाही किस्त (२५ करोड़ डालर) जर्मनी ने अदा कर दी थी, यद्यपि 
इसके कारण मार्क की कोमत को गिराने और मुद्रास्फीति करने की उसे आवश्यकता 
हुई थी । पर अगली 'किस्तों को समय पर अदा कर सकना जर्मतो के लिए सम्भव नहीं 
हुआ । अतः उसने यह माँग की, कि १९२४ के अन्त तक हरजाने की अदायगी को 
स्थगित रखा जाए। 

ब्रिटेन और फ्रांस में मःभेद--हरजाने की वसूली को स्थगित किया जाये या 
नहीं, इस प्रएन पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में मतभेद उत्पन्न हो गया । ब्रिटेन के प्रधान- 
मन्त्री मि० लायड जार्ज का मत था, कि जर्मनी की इस माँग को स्वीकार कर फेना 
चाहिए । जर्मनी के सस्ते माल के कारण ब्रिटेन के कल-कारखानों को भारी नुकसान 
पहुँच रहा था, और अपने माल को बेच सकना उनके लिए सम्भव नहीं रहा था। महायुद्ध 
` से पहले के काळ में ब्रिटिश माल जर्मनी में बड़ी मात्रा में बिका करता था! पर इस 
सभय जर्मनी की जो आथिक दुदंशा हो गई थी, उसके कारण वह ब्रिटेन के माल को 
खरीदने में असमर्थ था । लायड जार्ज चाहता था, कि जर्मनी का यह बाजार ब्रिटेन को 


फिर प्राप्त हो जाए । यह तभी सम्भव था, जब कि जर्मनी की आथिक दशा में सुधार _ 


र SSSI न जन तन <>+3+-3+3>+>+3त3जन-<>>>+-++>म 


हो ओर वह इस स्थिति में आ जाए कि ब्रिटिश माळ का क्रय कर सके । पर फ्रांस की _ 
नीति इससे सर्वथा भिन्न थो। फ्रांस के प्रधानमन्त्री पोअन्कारे. का कहना था, कि | 
महायुद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस का जिस बुरी तरह से विनाश किया गया था, उसे फिर | 
से ठीक करने के लिए फ्रांस को प्रति मिनट ५००० डालर खर्च-करने पड़ रहे हैं, जब | 
कि हरजाने के रूप में उसे जर्मनी से जो रकम प्रास होतो है, उसकी मात्रा केवल ३८१ _ 
डालर प्रति मिनट है । फ्रांस हरजाने की अदायगी को स्थगित करने के लिए केवल ईर 


दा में तैयार था, जब कि उसे ऐसी गारण्टी दी जाए जिससे वह जर्मनी, से तिपू 


कराने में समर्थ रहे । र॒हाइनलैण्ड में जो खाने ओर रंग के कारखाने हैं, उग १ 


फ्रांस का अधिकार स्थापित करा देने से ही उसे बह उत्पादक गारन्टी ( productive 


Guaran९९ ) प्राप्त हो सकती है, जिससे वह हरजाने की अदायगी को स्थापित के 


की बात से सहमत हो सकेगा । १९२२ के अन्त तक फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में ६९ 


सम्बन्ध में पत्रव्यवहार होता रहा । पर जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो पोर" 
ने सख्ती से काम केने का निश्चय क्रिया । 
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कक रूह २ पर कठजा--वर्साय्य की सन्वि के अनुसार यह व्यवस्था भो की गई थी, 
कि यदि जर्मनी संन्धि के अधीन अपनी जिम्मैवारियों को पूरा करने में जात बू कर 
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प्रमाद करे, तो मित्रपक्ष के राज्य उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। पोअन्कारे के लिए 
इस प्रकार के बहाने ढूँढ निकाल सकना कठिन नहीं था । एक साधारण सी बात को 
तिमित्त बना कर फ्रांस ने हरजाना कमीशन से अपीळ की, कि ज़र्मनी को दोषी ठहराया 
जाय । ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने कमीशन के समक्ष फ्रांस की माँग का घोर विरोध किया, 
और जर्मनी की सरकार ने भी यह आइवासन दिया कि शीघ्र हो वह अपनी जिम्मेवारी 
को पूरा कर देगा। पर कमीशन में फ्रांस का जोर था। उसने फ्रांस की बात को 
स्वोकार कर जर्मनी को दोषी मान लिया, ओर जनवरी, १९२३ में फ़ांत, वेल्जियम 
और इटली की सेनाओं ने डार्टमुण्ड तक के रूहर के प्रदेश पर कब्जा कर छिया । ब्रिटेन 
की दृष्टि में यह कार्य न केवल अनुचित था, अपितु अवैध भी था। इसीलिए उसकी 
सेनाओं ने रूह.र के कब्जे में हाथ नहीं बटाया था। रूहर का यह प्रदेश क्षेत्रफल की 
दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं था। पर यह जर्मत उद्योगों का प्रधान केन्द्र था । जर्मनी में कुल 
मिला कर जितना भी कोयला, लोहा और इस्पात उत्पन्न क्रिया जाता था, उसका ८० 
प्रतिशत भाग रूह र के कळ-कारखाने ही उत्पन्न करते थे । उस पर कब्जा कर लेने का 
अभिप्राय जर्मनी के ओद्योगिक जीवन को हस्तगत कर लेना था। जर्मनी सैन्य-शक्ति से 
फ्रान्स और उसके साथियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। अतः उसने 
निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का अवलम्बन किया। जर्मन मजदूरों ने विदेशियों से असह- 
योग किया, जिसके कारण रूहू.र के सब कल-कारखाने बन्द हो गये। फ्रान्स और उसके 
साथी राज्यों का प्रतिरोध करने के कार्य में जर्मनी की सम्पूर्ण जनता और सब राजनी- 
तिक दल मिल कर एक हो गये । इसी कारण एक प्रमुख जर्मन को यह कहने का अव- 
सर मिळा, कि दो व्यक्तियों ने जमंनी को एक सूत्र में संगठित किया है, १८७१ में 
बिस्माकं ने और १९२३ में पोअन्कारे ने । 

निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति, का अवलम्बन केवल जर्मन मजदूर ही नहीं कर रहे 
थे, पर रूह.र के अन्य सब निवासी भी उसका अनुसरण करने में तत्पर थे। परिणाम यह 
हुआ, कि वहाँ टेलीफोन, टैलिग्राफ और रेलवे के विभागों ने अपने काम बन्द कर दिये, 
समाचारपत्रों ने फ्रान्स और उसके . साथियों के सैनिक आदेशों को .प्रकाशित करने से 
इनकार कर दिया, और रूहूर के सरकारी कर्मचारियों ने भी उनके आदेशों को उपेक्षा 
करनी प्रारम्भ कर दी । विदेशी सैनिकों ने इस दशा में दमन की नीति का प्रयोग 
किया । बहुत-से जर्मन जेलखानों में डाळ दिये गये। पर दमन-नोति से निष्क्रिय प्रतिः 
रोष का आन्दोळन बन्द नहीं हुआ । जिन जर्मन मजदूरों ने हड़ताल की हुई थी, उनके 
भोजन और वेतन की जिम्मेवारी जर्मन सरंकार ने अपने ऊपर छे झी, और उसने मित्र- 
राज्यों को हरजाने की किस्ते प्रदान करना भी बन्द कर दिया । पर फ्रात्स इस पर भोः 
घबराया नहीं । उसने और भी अधिक कठोर उपायों का आश्रय लिया। जर्मत सरकार. 
ओऔर जर्मन नागरिकों की रूह में जो भी सम्पत्ति थी, उसे जब्त कर लिया गया, और 
प्रतिरोध किये जाने पर गोलियाँ भी चाइ, जिनके कारण सैकड़ों जर्मन हताहत हुए। | 
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पर जर्मन सरकार को भी इस समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ 
रहा था । रूह.र पर विदेशी सेनाओं का कब्जा हो जाने के कारण उसकी आथिक दशा 
बहुत दयनीय हो गयी थी । दिसम्बर, १९२३ में मार्क की कीमत इतनी अधिक गिर 
गयी थी कि एक पौण्ड के बदले में १९,००,०००,००० मार्क प्राप्त किये जा सकते थे। 
सिक्क्ते की कीमत इस अंश तक गिर जाने के कारण जर्मनी में सर्वत्र असन्तोष एवं बेचैनी 
उत्पन्न हो रही थी । सरकार इस स्थिति को नहीं संभाळ सकी । अगस्त, १९२३ में 
स्ट्रास्समान जर्मनी के तये प्रधान मन्त्रो बने, और उन्होंने रूहर में निष्क्रिय प्रतिरोध 
की नीति का परित्याग करने का निर्णय किया। साथ ही, उन्होंने यह भी घोषित किया 
कि जर्मनी अपने सामर्थ्यं के अनुसार हरजाने की किस्त भी देने को तैयार हैं; पर इस 
बात का निर्णय करने के लिए कि हरजाना देने की जर्मनी की कितनी सामर्थ्य है, एक 


निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति को जानी चाहिए । यह कमीशन हुरजाने को - 


समस्या पर विशद खूप से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रदान करे, और उसके अनु. 
सार भावी कार्रवाई की जाये । 

डावस योजना-संसार का लोकमत इस समय जमंनी के साथ हो गया था, 
और ब्रिटेन फ़ान्स की नीति का उग्र रूप से विरोध करने में तत्पर था। फ्रान्स देर 
तक अपनो वात पर मड़े नहीं रह सका । जर्मनी द्वारा दिये जाने वाले हरजाने के पूर्ण- 
रूप से स्थगित हो जाने के कारण फ्रान्स को भी आथिक संकट का सामना करा पड़ 
रहा या, और उसके सिक्के फ्रांक की कीमत भी निरन्तर गिरने छग गयी थी । इस 
दशा में उसने समझौते की नीति को स्वीकार कर छेने में ही अपना हित समझा । हरः 
जाने के प्रश्‍न पुर अन्तर्राष्ट्रीय कमोशन नियुक्त करने की बात को उसने स्वीकार कर 
छिया, और १९२३ का अन्त होने से पूर्व ही इस कमीशन की नियुक्ति कर दी गयी। 
अमेरिका के मि० डावस इस कमीशन के अध्यक्ष थे, और ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली तथा बेल्जिः 
यम के प्रतिनिधि इसमें सदस्य रूप से लिये गये थे। मई, १९२४ में कमीशन ने अपनों 
रिपोर्ट तैयार कर ली, और जुलाई में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलद 
लण्डन में हुआ, जिसमें कुछ परिवर्तनों के साथ डावस-योजना को सब ने स्वीकार कर 
छिया । इस योजना की प्रधान बातें निम्नलिखित थों--(१) जर्मनी की. आथिक स्वतः 
तन्त्रता व प्रभुसत्ता को पुनः स्थापित किया जाये, और इस प्रयोजन से रूह.र के प्रदर 
से विदेशो सेनाओं को हटा लिया जाये । (२) जर्मनी में एक नये राजकीय बैंक (९९ 
ichऽba7) की स्थापना की जाये। इसका संचालन करने के लिए जो बोर्ड बनाये: 


जाये, उसके १४ सदस्य हों, जिनमें से ७ जर्मन और ७ विदेशी विशेषज्ञ हों । बोर्ड की . 


अध्यक्ष विदेशी विशेषज्ञों में से नियुक्त किया जाये । पचास वर्ष तक पत्र-मुद्रा जार _ 


करने का अधिकार केवळ इस वैंक के हाथों में रहे, और हरजाने की जो रकमें जर्मी 


र द्वारा प्रदान की जानी हों, वे भी इसी बेंक में जमा करायी जाया करें। (३) पहले सारे _ 
` जर्मनी हरजाने के रूप में २५ करोड़ डालर प्रदान करे, और फिर धीरे-धीरे इस रख. 
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को बढ़ा करः ६२॥ करोड़ डालर वाषिक तक कर दिया. जाये। (४) चार वर्ष के पश्चात्‌ 
हरजाने की रकम कितनो हो, इसका निर्धारण जर्मनी की आधिक समृद्धि के सूचक-अंकों 
(Index number) के आधार पर किया जाया करे। (५) जर्मनी की आथिक दशा 
का सुधार करने के लिए उसे तुरन्त २० करोड़ डाळर कर्ज दिया जायें। (६) जर्मनी 
ठीक समय पर हरजाने की किस्तें अदा करता रहेगा इस प्रयोजन से उसकी राजकीय 
आमदनी के कतिपय खरोत अमानत के रूप में रहें। ये स्रोत परिवहन ( यथा रेलवे ) 
पर टेक्स आल्कोहल, तमाखू और चीनी पर टॅक्स तथा तट-कर हों । यदि जर्मन सर- 
कार स्वयं समय पर हुरजाने की किस्त अदा न करे, तो इन आमदनियों से वह किस्त 
वसूल की जा सके । (७) डावस-योजना का जर्मनी द्वारा अविकल रूप से पालन किया 
जा रहा है या नहीं, इस पर देख-रेख रखने के लिए हरजाना कमीशन की ओर से एक 
विदेशी व्यक्ति को एजेण्ट-जनरलू नियुक्त किया जाये, ओर उसकी सहायता के लिए 
कतिपय अन्य विदेशी कमिशनरों को नियुक्ति की जाये। | 

मार्क की कीमत ,सँभालने और जर्मनी की मुद्रा-पद्धति में फिर से जान डालने 
के लिए नयी मुद्रा-पद्धति को शुरू किया गया । इस नये सिक्के का नाम रीक्षमार्क रखा 
गया, और इसकी कीमत एक शिलिंग रखी गयी । यह सिक्का रीशर्वेक द्वारा जारी 
किया जाता था, जर्मन सरकार द्वारा नहीं। ' ५ 

डावस-योजना द्वारा यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नयी नीति का सूत्र- 
पात हुआ । अब तक जर्मनी से बदला छेने और उसे सर्वथा अशक्त बना देने की भावना 
प्रबल थो । पर अब समय बदल रहा था। महायुद्ध की कटु स्मृतियां अब मन्द पड़ने 
लग गयी थीं । ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री इस समय रामज्े मैकडानल्ड थे, और वहाँ मज- 
दुर दल का मन्त्रिमण्डल बन गया था। फ्रान्स में मई, १९२४ में जो नया चुनाव हुआ, 
उसके परिणामस्वरूप पोअन्कारे का मन्त्रिमण्डल पदच्युत हो गया और उनके स्थान पर 
हेरियो प्रधान मन्त्री बने । हेरियो फ्रान्स को रेडिकछ पार्टी के नेता थे, और जर्मनी के 
प्रति उदार नीति के अनुसरण के पक्षपाती थे। मैकडानल्ड और हेरियो के प्रगतिशील 
विचारों के कारण ही डावस-योजना स्वीकृत हो सकी थो, और उस द्वारा जर्मन की 
दशा के सभलने में बहुत सहायता मिली । 

यद्यपि डावस-योजना द्वारा जर्मनी को अनेक सुविधाएँ दी गयी थीं और उससे 
जर्मनो को आथिक दशा के सुधरने में मदद भी मिली थी, पर उससे उसकी सब कठि 
नाइयाँ दुर नहीं हो सकीं । हरजाना कमीशन ने जर्मनी से वसूल की जाने वाली जो 
भारी रकम ( ३२०० करोड़ डालर ) नियत को थी, डावस कमीशन ने उसमें कोई 
कमी नहीं को थी । यह सन्दिग्ध था कि जर्मनी कभी भो इस रकम को अदा कर 
सकेगा । डावस-्योजना के अनुसार वाधिक किस्तों की राशि में कमी अवश्य कर दी 


गयी थो, पर ये किस्तें जर्मनी को कब तक देते रहना होगा, यह निर्धारित नहीं किया. 
गया था। ३२०० करोड़ डालर की रकम पर जर्मनी को सूद भी देना होता था । सूद 
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सकती है। हरजाने के सम्बन्ध में विदेशी नियन्त्रण की जो व्यवस्था डावस-योजना द्वारा 
की गयी थी, उससे भी जर्मनी में असन्तोष था । इस नियन्त्रण के लिए नियुक्त एजेण्ट- 
जनरल गिल्वर्ट ने ठोक ही कहा था, कि जब तक जर्मनी को विदेशी नियन्त्रण से मुक्त 
कर अपनी ज़िम्मेवारी पर काम करने का अवसर नहीं दिया जायगा, हरजाने को समस्या 
कमी समुचित रूप से हल नहीं हो पायेगी । रहाइनलंण्ड पर जो मित्र-पक्ष के राज्यों को 
सेनाओं का कब्जा था, उससे भी जर्मन लोग बहुत असन्तुष्ट थे 

यंग कमीशन को योजना--धीरे-घीरे यूरोप की राजनीति में परिवर्तन आ 
रहा था, ओर ब्रिटेन, फ्रान्स आदि देशों के राजनीतिज्ञ यह अनुभव करने ऊगे थे कि 
जर्मनी को सर्वथा कुचल देने की अपेक्षा उसके प्रति सहयोग को नीति को अपनाना 
अधिक श्रेयस्कर है । इसी कारण १९२८ में जब राष्ट्रसंघ को नवीं बैठक जिनीवा में 
हो रही थी, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, बेल्जियम और जापान के प्रतिनिधि एक 
स्यान पर एकत्र हुए और उन्होंने यह निर्णय किया कि हरजाने की. समस्या को स्थायी 
रूप से सुलझाने के लिए 'एक नयी कमेटी की नियुक्ति को जाये । बाद में संयुक्तःराज्य 
अमेरिका को भी इस कमेटी में शामिल होने के लिए निमन्त्रित किया गया । यही यंग 
कमीशन नाम से विख्यात है, क्योंकि इसके अध्यक्ष अमेरिका के मि० ओवन डी० यंग 
ये । यंग कमीशन को पहली बैठक ११ फरवरी, १९२९ के दिन पेरिस में शुरू हुई, 
ओर सतरह सप्ताह तक निरन्तर परिश्रम करने के अनन्तर इसने एक नयी योजना पेश 
को, जिसको मुख्य बातें निम्तलिखित थों-( १ ) जर्मनी को हरजाने के रूप में जो 
` कुल राशि प्रदान करनी थी, उसको मात्रा को ३२०० करोड़ डालर से घटा कर ८०३, _ 
३२,९००,००० डालर कर. दिया जाये । ( २) इस राशि को जर्मनी ५८३ साछावा | 
किस्तों में अदा करे। ( ३ ) जर्मनी के आथिक जीवन पर कोई नियन्त्रण न रहे। 
( ४ ) पहले ३७ वर्षो में सााना किस्त की राशि ५१ करोड़ डालर हो, और बाद मे 

३९ करोड़ । किस्त का एक भाग माल के रूप में भी दिया जा सके । 
यंग कमीशन की इस योजना को हरजाना कमीशन और सम्बद्ध राजयो के _ 
सम्मुख उपस्थित किया गया, आर बाद में इस पर विचार करने के लिए हेग में एर | 
अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स आयोजित की गयी । इस कान्फरेस्स ने जो निर्णय किये, व 
निम्तरिखित थे- ( १ ) फ्रांस, ग्रेट बिटेन, बेल्जियम, इटली और जापान--इण पा 
राज्यों में से कोई भी चार राज्य जब इस योजना को स्वीकृत कर छें, तब इसे क्रिया | 
न्वित कर दिया जाए। ( २) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिये अन्तर्राष्ट्रीय भुगतात बे 
_( Bank of International Settlement ) कायम किया जाए, जिसका प्रमुख कार्म ४ 
न यह हो कि वह हरजाने की सालाना किस्त को वसूछ कर सब राज्यों में समा 
 सेविभक्तकर दे । (३) रहाइनलंण्ड के प्रदेशों को मित्र-राज्यों की सेनाएँ शीतर | 
. कर दें। (४ ) यदि किन्हीं कारणों से यह वाञ्छनीय समझा जाए कि जर्मनी में 
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| 
| 
| 
के साथ मलधन की अदायगी में कितना समय रूगता, इसकी कल्पना सहज में की जा | 


आथिक संकट [ १०५ 


वसूल की जाने वाली साळाना किस्तों की वसूलो को सामयिक रूप से स्थगित करना 
आवश्यक है, तो उन्हें अधिक से अधिक दो वर्षों तक के लिये स्थगित किया जा सके । 
* पर किसी भी अवस्था में सालाना किस्त को पूर्ण रूप से स्थगित न किया जाए। 
सालाना किस्त का एक तिहाई भाग अनिवार्य रूप से जर्मनी से प्रति वर्ष अवशय ही 
वसूल किया जाया करे, ओर जब कभी सालाना किस्त की वसूली को स्थगित करना 
जरूरी समझा जाए, तो उसका जो एक तिहाई माग वसूल किया जाए, उसका ७५ 
प्रति शत फ्रांस को प्रदान किया जाए । 
लोज्ञान कान्फरेन्स-यंग-योजना को स्वीकृत हुए अभी अधिक समय नहीं 
हुआ था कि संसारव्यापी आर्थिक संकट का प्रारम्म हो गया। १९२९ में सर्वत्र 
कीमतें गिरनी शुरू हो गई थीं। यह प्रक्रिया १९३० और १९३१ में जारी रही। 
:१९३१ तक कीमतें इस हद तक गिर गई थीं कि कारखानों को भारी नुकसान 
होने ळग गया था । जर्मनी भी आ्िक संकट के इस तूफान में फंस गया। डावस- 
योजना के कारण जर्मनी की आथिक दक्षा संभलनी शुरू हो गई थी । १९२९ में जर्मनो 
से जो माल अन्य देशों में बिकने के लिये गया, उसकी कीमत २७५ करोड़ डालर के 
ळगभंग थो । पर १९३२ में जर्मनी के निर्यात माल की कोमत घट कर .१०० करोड़ 
डालर रह गई थी । . पहले जर्मनी के लिये विदेशों में कर्ज ले सकता सुगम था, और 
अमेरिका व ब्रिटेन के पूँजोपतियों ने उसे भारी रकमें कर्ज में प्रदान भी की थीं। पर 
आथिक मन्दी के दिनों में जर्मनी के लिये कहीं से भी कजं ले सक़ना कठित हो गया। 
जर्मनी के कल-कारखाने चौपट हो रहे थे और बेकारों की संख्या में वहाँ निरन्तर वृद्धि 
होती जा रही थी । इस दशा में जर्मनी के लिये हरजाने की सालाना किस्त को अदा 
कर सकना सम्भव नहीं रह गया। उसने किस्तों की अदायगी स्थगित करने के लिये 
मित्र-राज्यों से प्रार्थना को । हरजाने की समस्या पर विचार करने के लिये मित्र-राज्यों 
के प्रतिनिधि फिर एक बार १९३२ में एकत्र हुए. । उनकी यह नई कन्फरेन्स रोजा 
में हुई। वहाँ एकत्र प्रतिनिधियों ने अनुभव किया, कि जमंनो के लिये हरजाने की 
किस्त का अदा कर सकंना सचमुच असम्भव है। एक बिचार यह प्रस्तुत किया गया कि 
हरजाने की कुल रकम को घटा कर ७५ करोड़ डाछर कर दिया जाए। फ्रांस आदि 
राज्य परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर इसके लिये भी तैयार हो गये, पर उनका 
कहना था कि उन्होंने स्वयं जो रकम अमेरिका और ब्रिटेन को देनी है, उसमें भी इसी 
हिसाब से कमी कर दी जाए । अमेरिका इसके लिये तैयार नहीं हुआ। परिणाम यह 
हुआ कि लोज़ान को कान्फरेन्स असफल हो गई। SN 
. हरजाने की अदायगी का अन्त--पर इसके: बाद त जर्मती ने कोई हरजाना 
मित्राष्ट्रों को दिया, और न अमेरिका ही अपने कर्ज की रकम को अन्य राज्यों से 
वसूल कर सका । जर्मनी में अब ताजी पार्टी जोर पकड़ने रुग गई थी, और उसके 
नेता हिटलर ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर दी थी कि वह हरजाते की कोई भी 
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१०६ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


रकम अदा करने को तैयार नहीं है। वर्साव्य को सन्धि के अनुसार जर्मनी ने जो ह 
जाना मित्र-राज्यों को देना था, उसका कोई भी भाग १९३२ के बाद जर्मन सरकार ने 
नहीं दिया । साथ ही, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूरोप के विविध राज्यों से कर्जों की 
वसूली द्वारा .जो कुछ प्राप्त करना था, वह भी उन्हें प्राप्त नहीं हो सका । हुरजारे की 
समस्या स्वयमेव हल हो गई, और जर्मनी तथा युरोप के अन्य राज्य अपनी-अपनी देन- 
दारियों से मुक्त हो गये। यूरोप की आधिक दशा और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियाँ इसत 
समय इतनी जटिल होती जा रही थीं कि हरजाने और राष्ट्रीय देनदारियों की समस्या 
उनके सम्मुख उपेक्षणीय प्रतीत होने लगी थी । 

हरजाने की जो रकम जर्मनी ने १९३२ तक मित्र-राज्यों को प्रदान कर दी 
थी, उसको कुळ मात्रा ५५० करोड़ डालर थी । :. | 

हरजाने की समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध--१९१९ से १९३२ तक के 
तेरह वर्षों में हरजाने को समस्या युरोप की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को 
बहुत अधिक प्रभावित करती रही। हरजाने की वसूली के प्रश्‍न पर सब मित्र-राज्य 
एक नीति के अनुयायी नहीं थे। विशेषतया, ब्रिटेन और फांस में इस प्रश्‍न पर भारी 
मतभेद था । फ्रांस चाहता था कि वर्साय्य की सन्धि का अविकल रूप से पालन किया 
जाए, और जर्मनी को सर्वथा अशक्त एवं पंगु बना दिया जाए। पर ब्रिटेन का हित 
इस वात में था कि जर्मनी की आथिक दशा में सुधार हो। इसी कारण उसके पूंजी: 
पतियों ने जर्मनी के उद्योग-धन्धों में रुपया छगाया ओर उसे कर्ज भी दिया । अमेरिका 
ने भी बहुत बड़ी मात्रा में जर्मनी को कर्ज दिया, और जर्मनी की वह दुर्दशा नहीं होने 
.. पायी जो फ्रांस को अभीष्ट थो । जब फ्रांस ने यह देखा कि जर्मनी के प्रति उसकी नीति 
सफल नहीं हो रही है, और उसका पड़ोसी यह देश फिर से अपनी शक्ति को बढ़ने में 
तत्पर है, तो उसे अपनी सुरक्षा के लिये न पेरिस के शान्ति समझौते पर भरोसा रहं 
गया और न राष्ट्रसंघ पर.। इसीलिये वह नई गुटबन्दियाँ बनाने में प्रवृत्त हुआ । 


(२) अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियाँ ` 


महायुद्ध में जब तक संयुक्तराज्य अमेरिका मित्रराज्यों का पक्ष लेकर शामिल 


नहीं हुआ था, फ्रांस, इटली, रूस, बेल्जियम और अन्य मित्रराज्यों ने अरबों स्पेगा 
ब्रिटेन से कर्ज लिया था। महायुद्ध की लड़ाइयाँ यूरोप के क्षेत्र में ही लड़ी गई थी, 
और ब्रिटेन के राज्यक्षेत्र में प्रायः युद्ध ने प्रवेश नहीं किया था। इसी कारण वह अत्म 
मित्रराज्यों की जी खोल कर आथिक 'सहायता करता रहा। यद्यपि शुरू में अमेरिका 


` युद्ध,में तटस्य था, पर मित्रराज्यों से उसकी सहानुभूति थो । इसी कारण यूरोप के | 
। मित्रपक्ष के राज्यों को उसने निःसंकोच रूप से कर्ज दिये थे। जब वह महायुद्ध मे 
शामिल हो गया, तब तो उसने जी खोळ कर मित्रराज्यों को आधिक सहायता देगा E 


क भरमम कर दिया। अमेरिका की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसके अनुसार 
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| आथिक संकट १०७ 
५ प्रतिशत सूद पर ३०० करोड़ डालर मित्रराज्यों को कर्ज देने की व्यवस्था की गई । 
युद्ध के दौरान में और उसकी समासि के पश्चात्‌ भी अमेरिका मित्रराज्यों को निरन्तर 
कर्ज देता रहा । इस कर्ज की फुर मात्रा १०,३२,८०,००,००० डालर तक पहुँच गई 
थी । इस कर्ज का सब से बड़ा भाग ( ४,२६,६०,००,००० ) अकेछे ब्रिटेन को दिया 
गया था । फ्रांस को दिये गये कर्ज की मात्रा ३४० करोड़ डालर थी, और इटली की 
१६४ करोड़ के लगभग । ब्रिटेन, फ्रांस ओर इटली अमेरिका के प्रमुख अघमर्ण थे, और 
थोड़ी-थोड़ी देनदारी बेल्जियम, रूस, पोलंण्ड, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया आदि अन्य 
राज्यों की भी थी । 
पर अमेरिका के लिये यह सुगम नहीं था, कि वह अपने कजंदारों से इस भारी 
रकम को वसूल कर सके । १९२२ तक अमेरिका न तो कर्ज के मूलधन का ही कोई 
अंश अपने कर्जदारों से प्राप्त कर सका था, और न उसका सूद ही उसे मिला था । 
कर्ज और सूद की वसूली के लिये अमेरिका ने १९२२ में एक “महायुद्ध विदेशी कर्ज 
कमीशन' ( World War Foreign Debt Commission ) की नियुक्ति की, जिसे 
अधमर्ण राज्यों के साथ कर्ज की अदायगी के सम्बन्ध में समझौते करने का कार्य सुपुर्द 
किया गया । १९२३ से १९३० तक इस कमीशन ने अधमर्ण राज्यों के साथ अनेक 
इस प्रकार के समझौते किये, जिन द्वारा उन्होंने कर्ज की मात्रा तथा सूद को ६२ वर्षो 
में अदा कर देना स्वीकार किया । जब तक मित्रराज्य जर्मनी से हरजाने की रकमें प्राप्त 
करते रहे, अमेरिका को भी वे इन समझौतों के अनुसार कर्ज की किस्त चुकाते रहे ।. 
पर १९३१ में जब जर्मनी द्वारा दी जाने वालो हरजाने की किस्त को स्थगित कर दिया 
गया, तो अमेरिका के कजों की अदायगी भी स्वयमेव बन्द हो गई। १९३२ के बाद 
न जर्मनी ने हरजाने की कोई रकम मित्र राज्यों को दी, और न मित्रराज्यों ने कर्ज 
की कोई किस्त अमेरिका को । अधमर्ण मित्रराज्यों से कर्ज वसूल किया जाए या नहीं, 
इस प्रश्‍न पर अमेरिका का लोकमत एक नहीं था। जो लोग कर्ज की वसूली के पक्ष में 
थे, उनका कहना था कि पारस्परिक लेन देन की नैतिकता के अनुसार कर्जदार राज्यों 
का कर्तव्य है कि वे समझौतों के द्वारा निर्धारित रकम यथासमय प्रदान करते रहें । 
कर्ज को वसूल न करना अमेरिका के करदाताओं के प्रति अन्याय होगा, और यूरोप के 
राज्यों की साख को कायम रखने के लिये भी यह आवश्यक है कि वे कर्ज को अदा 
करने में प्रमाद न करें। | 


जो लोग कर्ज की वसूली के विरुद्ध थे, उनकी अपने पक्ष में यह युक्त थी कि 
अमेरिका महायुद्ध में बहुत देर में शामिल हुआ था, उसके बहुत कम सैनिक युद्ध में 
काम आये थे और उसने स्वयं युद्ध में बहुत थोड़ा खर्च किया था, अतः उसे यह मान 
कर सन्तोष कर छेना चाहिये कि जो घन उसने मित्रराज्यों को कजं में दिया था, वह 


उसने महामुद्ध में मित्रपक्ष की सफलता के लिये खर्च किया है। महायुद्ध के अवसर पर 


अमेरिका की आशिक व ओद्योगिक समुदि में बहुत सहायता मिली थो । मित्रराज्यों को 
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है 


हम: ° हो गये 4 बाजार माळ से भरे पड़े थे, पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं था । ह 


१०८ चिइव की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


युद्ध के लिये जिन अस्त्र-शस्त्रों तथा अन्य युद्ध-सामग्री की आवश्यकता होती थी, सहे 
वह प्रधानतया अमेरिका से ही प्राप्त करते थे ओर उनके कर्ज मुख्यतया इसी साम्नी - 
को प्राप्त करने के कारण हुए ये । अतः उसे यह सन्तोष कर छेना चाहिये कि युद्ध क्षो | 
परिस्थितियों से उसे जो छाम हुए हैं, वे मित्र-पक्ष के राज्यों को दिये गये कर्ज को 
तुलना में कहों अधिक हैं। व्यापारिक लेन देन की नैतिकता की बात को भी इस मामे 
में लाना उचित नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो कजं मित्रराज्यों को दिये थे वे विशुद्ध 
व्यापारिक दृष्टि से न दिये जाकर राजनीतिक दृष्टि से दिये गये थे। अमेरिका का अपना 
छाम भी इसी में है, कि वह इन कों को वसूल न करे। यूरोप के राज्य इस कर्ज को 
नकद या सोने की शकल में तो दे ही नहीं सकते । वे अपने माल को अमेरिका भेज कर 
ही कर्ज की अदायगो कर सकते हैं । यदि उन्होंने माल की शकल में कर्ज अदा किया, 
तो उसका परिणाम यह होगा कि विदेशी माल से अमेरिका के बाजार भर जायेंगे, 
और उससे अमेरिका के करू-कोरखानों को भारी नुकसान पहुँचेगा । साथ ही, यह 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि यदि अमेरिका कर्ज को वसूली के लिए आग्रह करेगा, 
तो यूरोप के राज्यों की उसके प्रति सदूभावना नहीं रह जायगो । इसके विपरीत यदि 
वह स्वेच्डापूर्वक अपने दावे का परित्याग कर देगा तो. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी 
प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जायगी। फ्रांस और ब्रिटेन आदि कर्जदार राज्य यह भी कहते थे, 
कि वे अपने कजों को तभी अदा कर सकते हैं, जब कि वे जर्मनी से हरजाने की किस्त 
को समय पर प्राप्त करते रहें । 

१९३०-३१ में यूरोप में घोर आधिक संकट का. प्रारम्भ हुआ | इससे व 
कर्जदार मित्रराज्य अमेरिका के कर्ज को उसी आधार पर चुकाते रहे थे, जिस पर कि 
वे जर्मनी से हरजाने को किस्तें प्राप्त करते थे। पर विश्वव्यापी आथिक संकट के कारण 
न केवळ जर्मनी के लिए हरजाने की सालाना किस्तों को अदा कर सकता सम्भव नहीं 
रह गया, अपितु मित्रराज्य भी अपनो देनदारियों को अदा कर सकने में असमर्थ हो 
गये । नाज्ी पार्टी के शक्ति प्रास कर लेते पर जब जर्मनी ने हरजाने की रकम की 
अदायगी से एकदम इन्कार कर दिया, तब तो अन्तर्राष्ट्रीय देनदारी को अदा कर संक 
किसी भो राज्य के लिए सम्भव नहीं रह'गया। 


( ३ ) आथिक संकट का प्रादुर्भाव 


आर्थिक संकट के कारण--महायुद्ध की समासि के दस साळ बाद न केवल 
यूरोप में अपितु सम्पूर्ण संसार में आधिक संकट के - चिह्न प्रगट होने लग गये थे। गर 
_ संकट असाधारण मन्दी और बेरोजगारी के रूप में प्रगट हुआ था। १९२९ के बाई | 
` सर्वत्र मुद्रा की कमी हो गई, -कीमतें गिरने लगीं, कारखानों तथा अन्य कारोबारों में. 
नुकसान होने रगा, बहुत-सी कम्पनियाँ फेल हो गईं, ओर लालों मजदूर बेरोजगार 
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को संब प्रकार के माल की जरूरत थो, पर उसे खरीदने के लिए उनकी जेबों में पैसा 
नहीं था । सरकारी आय कम हो गई थी, क्योंकि टैक्स वसूल नहीं होते ये राजकीय 
बजटों में घाटे दिखाये जाने लगे थे | आधिक संकट का यह भयावह रूप था । हुरजाने 
और अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों पर इसका जो प्रभाव पड़ा, उसका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है। पर इसके प्रभाव बहुत व्यापक थे । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी इसने बहुत 
प्रभावित किया । इससे पूर्व कि इन प्रभावों का उल्लेख किया जाय, यह उपयोगी होगा 
कि आथिक संकट के कारणों का भी संक्षेप से विवेचन कर दिया जाए । 

( १ ) युद्ध के समय की आवश्यकताओं के कारण उद्योग-घन्घों ओर कल- 
कारखानों का असाधारण रूप से विकास हो जाता है। युद्ध के लिए न केवल अस्त्र- 
शस्त्र चाहिये, अपितु सैनिकों के लिए भोजन और वस्त्र भी चाहिए। उन्हें रणक्षेत्रों 
तक छे जाने के लिए सवारियों का भी प्रबन्ध होना चाहिएँ। नई सड़कों और पुलों के 
निर्माण को भी युद्ध के समय आवद्यकता हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है 
कि सब प्रकार के औद्योगिक तथा कृषिजन्य पदार्थों की माँग बढ़ जाती. है । कल-कार- 
खाने रात-दिन काम करने लगते हैं, उनका मुनाफा बढ़ जाता है और मजदूरों की मज- 
दूरी में भो वृद्धि हो जाती है। सेना में नई भरती के कारण मानव-अ्रम की कमी होने 
लगती है, और कल-कारखानों को समृद्धि के साथ-साथ बेकारी की समस्या स्वयमेव हु 
हो जाती है। युद्ध के परिणामस्वरूप घन और जन का जो विनाश होता है, - उसके 
कारण युद्ध के बाद के भी कुछ वर्षों में बेकारी और मन्दी को समस्याएं उत्पन्न नहीं 
होने पातीं । युद्ध वारा जो इमारतें ओर पुल आदि नष्ट हो जाते हैं, उनके पुनःनिर्माण के 
लिए लोगों को काम मिलता है, और कछ-कारखाने भी युद्ध के समय के समान रात- 
दिन काम करते रहते हैं। युद्ध में कितने ही जहाज डूब जाते हैं, कितने ही नगर उजड़ 
जाते हैं, और कितने ही कल-कारखाने नष्ट हो जाते हैं। इन सबको पुनः बनाने के 
लिए आथिक उत्पादन तेजो के साथ जारी रहता है। पर वाद में ? ये सब कार्य अक- . 
स्मात्‌ बन्द होने लगते हैं । कारखानों में माळ का उत्पादन तो अब भी होता रहता है, 
पर उसकी खपत कहाँ हो ? उसे क्रय कोन करे ? युद्ध समाप्त हो जाने पर सैनिकों को 
भी सेवामुक्त करना शुरू कर दिया जाता है। ये सैनिक अब कहाँ नोकरी करें या मजदूरी 
प्रास करें। परिणाम यह होता है कि मस्दी ओर बेरोजगारी का प्रारम्म हो जाता है । 
उन्नीसवीं सदो के बड़े युद्धं के बाद भी प्रायः यह स्थिति आयी थी, ओर १९१४-१८ के 
महायुद्ध के बाद तो यह परिस्थिति अत्यन्त भयंकर आथिक संकट के रूप में प्रगट हुई। 

( २) युद्ध के समय नये वैज्ञानिक आविष्कारों और उच्नत उपकरणों ब मणी- 
नरो के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जनता के बड़े भाग के सैनिक आदि के रूप 
में युद्ध-कार्य में व्यापुत हो जाने के कारण कल-कारखातों, खानों और खेतों में मजदूरों 
की कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मालिक श्रम के बजाय नवो पर अधिक र 
भरोसा करने लगते हैं। कक-कारखानों के वैज्ञानिकीकरण ( Rationalization ) 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by न ट eS 


११० विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


| 
ओऔर कृषि के लिए यन्त्रं के प्रयोग का प्रारम्भ हो जाता है, जिसके कारण भजनो क्षे | 
अधिक जरूरत नहीं रह जाती । महायुद्ध के समय में भी यह सब कुछ हुआ था। प्र्‌ | 
युद्ध को समाप्ति पर जब सैनिक सेवामुक्त हो गये, तो कळ-कारखानों ओर ज्ेतों म | 
उनकी पहले के समान आवश्यकता नहीं रह गई। बेकारी को उत्पन्न करने में यह बात | 
बहुत सहायक हुई । युद्ध की समाप्ति पर कुछ वर्षों तक बेरोजगारी की समस्या ने उग | 
रूप धारण नहीं किया, क्योंकि घ्वंस हुए नगरों और कळ-कारखानों का पुनः निर्माण | 
करने के लिए मजदूरों की बड़ी संख्या में आवश्यकता थी । पर १९२९-३० तक ये 
कार्य समाप्त हो चुके थे । | 
( ३ ) युद्ध के समय बेरोजगारी की समस्या नहों रहती । लोगों की जेब में | 
पर्याप्त पैसा आ जाता हे, जिससे उनकी क्रय-शक्ति बढ़ जाती है । वे कल-कारखानों और | 
खेतों में उत्पन्न हुए माळ को बड़ी मात्रा में खरीदने लगते हैं । सरकार को भी युद्ध का 
संचालन करने के लिये सब प्रकार के माल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती ' 
है, जिसके कारण औद्योगिक एवं खेती के माल की माँग में बहुत वृद्धि हो जाती है। | 
साँग के बढ़ने का यह स्वाभाविक परिणाम होता है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। इसी 
कारण महायुद्ध के समय में और उस के कुछ समय बाद तक कीमतें बहुत ऊँची उठी 
रहीं । पर बाद के काल में ? जब बेरोजगारी बढ़ने लगी और सरकारों को भी युद्ध 
के लिये माल की आवद्यकता नहीं रह गई, तो माँग में कमी होने छगी । पर कलः 
कारखानों के उत्पादन में कमी नहीं आई । नये वैज्ञानिक यन्त्रों को प्रयुक्त कर वे पहले 
के समान ही अधिक उत्पादन में तत्पर रहे। यही बात अनाज आदि के उत्पादन के | 
सम्वन्ध में भी हुई। माँग और क्रय शक्ति की कमी और माल की प्रचुरता के कारण | 
यह अवस्यम्भावी था कि कीमतें नीचे गिरने लगें और मन्दी के युग का प्रारम्भ हो 
 जाए। १९२९ में यही हुआ । | 
5 (४ ) महायुद्ध के बाद के काल में संसार का सोना ( एवं सोने पर आशित 
मुद्राएँ ) बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिका और फ्रांस में एकत्र हो गया था। युद्ध के समय _ 
अमेरिका को अपनी औद्योगिक उन्नति का अपूर्व अवसर हाथ लगा था। पहले वह सता 
में शामिल नहीं हुआ, ओर अपना तैयार मा, भोजन-सामग्री और अस्त्र-शस्तर मित्रः 
को देता रहा। जब वह लड़ाई में शामिल् हो गया, तो भो वह रणक्षेत्र से बहुत { | 
रहा । महायुद्ध का कोई घ्वंसकारी असर उसके आर्थिक उत्पादन पर नहीं पड़ा । | 
कल-कारखाने पूरे जोर के साथ काम करते रहे, और अन्य देशों को बहुत बड़ी मात्रा हा 
माछ देते रहे। अन्य देश उसके कर्जदार होते गये । इस कर्ज की मात्रा १०,३२४० | 
००,००० डालर थी । बाद में इसका अच्छा बड़ा अंश रह कर दिया गया था। पर 2. 
 कीअदायगी में १९३१ तक जो घन अमेरिका ने प्राप्त किया, उसकी राशि गो बि 
BC पर्याप्त थी । यह घन माळ की शकळ में अमेरिका को नहों दिया जा सका था, यि 
ससे अमेरिका के करूकारखानों को नुकसान पहुँच सकता था और अमेरिका pe 
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के मुकाबले में अपने माळ को सस्ती कीमत कर बेच सकता भो कजंदार राज्यों के 
लिये सम्भव नहीं था । यह रकम अमेरिका ने सोने या सोने पर आश्रित मुद्राओं के 
रूप में ही प्राप्त की । इस कारण उसके पास संसार का बहुत-सा सोना संचित हो 
गया^- फ्रांस ने युद्ध में बहुत नुकसान उठाया था । अतः जमनी से जो भी हरजाना 
वसूछ हो सका, उसका आधे से भो अधिक भाग फ्रांस ने हो प्रास किया । परिणाय यह 
हुआ कि फ्रांस के पास भी सोना एकत्र होने लगा । अनुमान किया गया है, कि १९३० 
के अन्त तक रूस के अतिरिक्त संसार के अन्य सब देशों के पास जितना कुल सोना था, 
उसका ६० प्रतिशत अमेरिका और फ्रांस के पास था। सोना मुद्रापद्धति का आधार , 
होता है, और मुद्रा की कीमत उसी से मापी जाती है। जब कि विभिन्न देशों के 
पास सोने की कमी हो गई, तो उनकी मुद्रापद्धति सोने पर आधारित नहीं रह सको । 
ब्रिटेन तक को सुवर्णमान का परित्याग करने के लिये विवश होना पड़ा । यह दशा भी 
आथिक संकट के प्रादुर्भाव में सहायक हुई । 

( ५) महायुद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयता की भावना को बहुत बल मिला 
था । यूरोप के जिन अनेक नये राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त पर किया गया 
था, वे सब अपनी राष्ट्रीय उन्नति और उत्कर्ष के लिये तत्पर थे । अपनी सुरक्षा और 
` उन्नति के लिये वे यह भी आवश्यक समझते थे कि आथिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में भी वे 
आत्मनिर्भर हो जाएं । वे सब नये कळ-कारखानों की स्थापना में तत्पर थे, और अपनी 
आवश्यकता के तैयार माल का स्वयं उत्पादन करने को राष्ट्रीय हित को दृष्टि से उपयोगी 


` मानतेथे। पर अपने कल-कारखानों को उन्नत कर सकना उनके लिये तभी सम्भव था, 


जब कि विदेशो मुकाबले से वे अपने नये उद्योगों की रक्षा करें इसके लिये उन्होंने 
संरक्षण नोति का आश्रय लिया, और विदेशी माळ पर भारी आयात-कर लगाये! 
इस का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों के लिये अपने 
तैयार माळ को मध्य और पूर्वी यूंरोप के देशों में बेच सकना सम्भव नहीं रह गया। 
विदेशों के वाजार इन राज्यों के लिये बन्द होने लगे, और उनके तैयार माल की माँग 
बहुत कम हो गई । इसो कारण अमेरिका और ब्रिटेन आदि में आधिक संकट उपस्थित 
हुआ, और उसका प्रभाव अन्यत्र भी पड़ा । 

( ६ ) अमेरिका में न सोने की कमी थो और न घन की। वहाँ तो इनकी इतनी 
अधिक प्रचुरता थी कि अमेरिका के सरकारी खजाने और बेंक सोने से भरपूर थे। 
पर महायुद्ध के समय अमेरिका की उत्पादन-क्षमता में जो असाधारण वृद्धि हो गई थो, 
यह ऊपर लिखा जा चुका है। वहाँ के तैयार माळ को खपाया कहाँ जाए, यह प्रस्त 
अत्यन्त विकट था । यह माल अमेरिका में नहीं खप सकता था, क्योंकि वह उसकी 
अपनी ज़रूरत से बहुत अधिक था । इसे दूसरे देशों में ही खपाया जा सकता था । पर 
अन्य देश संरक्षण नीति का अनुसरण कर अमेरिकन माछ के मार्ग में दीवारें खड़ा करने 
में तत्पर थे । साथ ही, अम्य देशों के पास इसे खरीदने के लिये जो सिक्का या सोना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११२ विइव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


| 
अपेक्षित था, उसका भो अभाव था। इस दशा में अमेरिका के माळ की खपत मुह | 
हो गई। वहाँ जो आर्थिक संकट उपस्थित हुआ, वह सिक्के की कमो से न होकर | 
माल को अधिकता के कारण हुआ | इसीलिए अमेरिका में भो माल को कीमतें गिरने 
लगीं। १९२९ में वहाँ विभिन्न वस्तुओं की कोमतें आधी रह गई थों। कारखानों क्षो | 
जबर्दस्त घाटे का सामना करना पड़ रहा था, और शेयर बाजार में कम्पनियों के शेयरों 
को कीमतें गिरने लग गई थों । 3 
( ६ ) यदि इस समय संसार के विविध राज्य आशिक क्षेत्र में भी परस्पर | 
सहयोग से काम करने का प्रयत्न करते, तो वे इस स्थिति को संभाल सकते थे। पर 
आधिक सहयोग की स्थापना का कोई प्रयत्न इस काल में नहीं किया गया । अन्तराष्ट्रीय 
आथिक सहयोग का इस काल में इतना अधिक अमाव था कि जब यूरोप में लाखों आदमी 
वेकार थे, अमेरिका ने बाहर से आकर बसने वाले लोगों के मार्ग में अनेक बाघांऐं 
उपस्थित कर दीं । १९०१ से १९१० तक के दस वर्षों में ९० लाख के लगभग आदमी 
यूरोप से अमेरिका में बसने के लिये गये थे। अगले दस सालों ( १९११-२० ) में 
बाहर से आकर अमेरिका में बसने वाले लोगों की संख्या ६० लाख थो । पर १९२१ 
से इस संख्या में निरन्तर कमी आती गई। अमेरिका की सरकार ने अनेक कानून पास 
किये, जिन द्वारा अमेरिका जाकर बसने वाले लोगों की संख्या १,५०,००० वाषिक 
नियत कर दी गई | परिणाम यह हुआ, कि जर्मनी, इटली आदि यूरोपियन राज्यों से 
बहुत कम लोग अमेरिका जा सके । यदि ये कानून न बनते, तो यूरोप के लाखों बेकार 
आदमो इस समय अमेरिका जा बसते । इससे दो लाम होते--( क ) अमेरिका के कह | 
कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में जो माळ तैयार कर रहे थे,- उसके खरीदार उन्हें अपने 
देश में ही मिल जाते और वहाँ कीमतों में बहुत कमो न आने पाती ( ख ) यूरोप में 
चेकारों की संख्या कम हो जाती । वहाँ न केवळ आथिक संकट कम उग्र होता, अपितु 
इटली आदि देशों में उपनिवेश्ञों की प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार के लिये जो धोर बेचेगी 
पैदा हो रही थी, वह मो न होती ।. 
( ८ ) डावसःयोजना द्वाराः जर्मनी को अभ्य देशों से कर्ज लेने का अवस 
दिया गया था। अनुमान किया गया है कि डावस-योजना के स्वकृत होने. के बाद के 
पाँच सालों ( १९२३-२८) में जमंनो ने ३५० करोड़ डालर के लगभग धन विदेशों 
कर्ज के रूप में प्रास किया था। इस कर्ज के कारण जर्मनी में आधिक समृद्धि का प्रारण 
हुआ था, मौर वहाँ के कळ-कारखाने समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने लग गये थे! 
फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन आदि मित्र-राज्यों को तो अमेरिका पहले से ही कर्ज देने में तत्पर य! 
और ये देश अमेरिका से घन प्राप्त कर अपनी आधिक दशा को सुधारने में तत्पर ब 
पर जब १९२९ में सर्वत्र आथिक संकट के चिह्न प्रकट होने शुरू हुए, और अमेरिकी | 


ह 


.. कों अपने कजों की वसूली कठिन प्रतीत होने छगो, तो उसने नये कर्ज देना ब्द % 
नल दिया। यूरोप की आधिक दशा पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उसके लिये अपबी हे 
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आर्थिक संकट ११३ 


आथिक स्थिति को संभाळ सकना कठिन हो गया, और अनेक बैंकों एवं कम्पनियों को 
दिवालिया हो जाने के लिये विवश हो जाना पड़ा । अनेक राज्यों के सिक्कों की कीमतें 
गिरने लगों, ओर आथिक संकट उपस्थित हो गया । 

आर्थिक संकट दूर करने के प्रयत्न--यूरोप के अनेक राजनोतिज्ञ इस प्रश्‍न पर 
विचार करने में तत्पर थे कि विभिन्न राज्य किस प्रकार परस्पर सहयोग द्वारा इस 
आथिक संकट को दूर कर सकते हैं । १९२९ को ग्रीष्म कतु में फ्रान्स के श्री ब्रियां ने 
घोषित किया कि अब वह समय आ गया है, जब्र कि यूरोप के सब राज्यों को मिल 
कर अपना एक संघ ( Unt९१ ६९5 ०{ £7०९ ) बना लेना चाहिए, जो न केवरू 
उनके राजनोतिक जीवन को नियन्त्रित करे, अपितु उनमें आधिक सहयोग भी स्थापित 
करे। श्री ब्रियां के इस विचार को राष्ट्रसंघ की एक उपसमिति के समक्ष विचारार्थ 
प्रस्तुत कर दिया गया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला । पर ब्नियां के इस 
प्रस्ताव से निर्देश लेकर जमंनी ने यह योजना बनाई कि आस्ट्रिया के साथ मिल कर 
वह एक आथिक संघ बना ले, जिससे कि ये दोनों राज्य राजनीतिक दृष्टि से पृथक्‌ सत्ता 
रखते हुए भी एक-सदृश आथिक नीति का अनुसरण कर सके । दोनों राज्य पारस्परिक 
व्यापार में रियायती आयात-कर की नीति को अपनाये और पड़ोस के अन्य राज्यों को 
भी इस संघ में सम्मिलित हो जाने के लिए निमन्त्रित करें । चेकोस्लोवाकिया इस संघ 
में सम्मिलित होने को तैयार था, क्योंकि उसका विदेशी व्यापार प्रधानतया जर्मनी ओर 
आस्त्रिया के साथ था । डेन्यूब नदो के तटवर्ती अन्य राज्य भी इस संघ में शामिल होना 
अपने लिए हितकर समझते थे, क्योंकि आथिक दृष्टि से उनका जर्मनी और आस्ट्रिया के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। पर फ्रान्स ने जर्मनी की आथिक संघ की इस योजना का घोर 
विरोध किया, क्योंकि वह समझता था कि जर्मनी इस द्वारा अपने राजनीतिक उत्कर्ष के 
लिए मैदान तैयार कर रहा है। फ्रान्स के विरोध के कारण जर्मनी के आथिक संघ का 


विचार क्रियान्वित नहीं हो सका । 
हरजाने की समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों के प्रर को हल करने के लिए 


जो प्रयत्न इस काळ में हुए, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर १९२९ में 
जिस आर्थिक संकट का प्रारम्भ हुआ था, उसका निराकरण अत्यन्त महत्त्व को बात थो । 
अतः राष्ट्रसंघ द्वारा यह निश्‍चय किया गया कि संसार के सबं राज्यों का एक विश्व- 
सम्मेलन ळण्डन में बुलाया जाये, जिसमें आथिक संकट को दुर करने के उपायों पर सव 
राज्य परस्पर भिल कर विचार-विमर्श कर । यह सम्मेलन १९३३ में रण्डन में हुआ, 
ओर इसमें ६४ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । सम्मेलन के प्रारम्भ होने के समय 
विविध राज्यों में आधिक संकट ने कितना उग्न रूप धारण कर लिया था, इसका अनुः 
मान राष्ट्रसंघ द्वारा तैयार की गयी उस रिपोर्ट से किया जा सकता है, जो सम्मेलन 
के प्रतिनिधियों के सम्मुख उपस्थित को गयी थी । इस रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्तलि- 
खित थों--( १ ) संसार के विविध राज्यों में बेकार मजदूरों की संख्या कम से कम 

< 
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तोन करोड़ है । ( २) दुनिया के बाजारों में कच्चे माळ की क्रीमतों में ५० से ६० 
प्रतिशत तक को कमो आ गयो है । (३) विभिन्न देशों को मुद्रा-पद्धतियों के अस्त-व्यस्त 
हो जाने और अनेक देशों द्वारा संरक्षण-कर की नीति को अपना लेने से विदेशी व्यापार 
की मात्रा में भारी कमी आ गयी है । ( ४) माळ की क्रीमतें गिर जाने से उत्पादों 
को भारी नुकसान पहुँच रहा है, और इस कारण सरकारी आमदनी में भी वहुत कमी 
आ गयो है। ( ५ ) बहुसंख्यक राज्यों ने अपनी मुद्रा-पद्धति से सुवर्ण के साथ सम्बन्ध 
का बिच्छेद कर लिया है, ताकि अपने खर्च को मुद्रा-स्फीति द्वारा पूरा कर सके । (६) 
अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों का अदा कर सकना सम्भव नहीं रह गया है । 

लण्डन-कान्फरेन्स के सम्मुख निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये गये-( १) 
विदेशी व्यापार के क्षेत्र में संरक्षण-नीति का अन्त कर परस्पर सहयोग को नीतिका 
अनुसरण किया जाये, ताकि विविध देशों के माल को सुगमता के साथ खपाया जा 
सके । ( २ ) मुद्रा-स्फीति की नीति का अनुसरण किया जाये, ताकि कीमतें ऊंची उठ 
सकें, और कल-कारखानों के नुकसान को दूर कर बेकारी को भी समाप्त किया जा सके। 
कान्फरेन्स में दोनों विचारों पर खब विचार-विमर्श हुआ, पर कोई ठोस परिणाम नहीं 
निकल सका। 

पर इस समय तक आथिक संकट दूर होना प्रारम्भ हो गया था ( जर्मती में 
नाजी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, और हिटलर ने यह घोषणा कर दी थीकि 
जर्मनी को हरजाने की कोई रकम अदा नहीं करनी है। अनेक देशों ने मुद्रा-स्फीति की 
नीति का अवरम्बन कर अपने सिक्के की कीमत को भी गिरा दिया था। इससे वस्तुओं 
की कीमतें बढ़ने लगी थीं । कल-कारखाने देर से बन्द पड़े हुए थे, अतः तैयार माळ की 
मात्रा में भो कमी आ गयी थो। इन बातों का परिणाम यह हुआ कि आधिक संकट 
को उग्रता कम होनें रग गयो, और नाज्री तथा फासिस्ट पार्टियों के शक्ति प्रास कर लेने 
के कारण यूरोप में युद्ध के बादल फिर से घिरने लग गये । अब विभिन्न राज्यों को 


| 
| 
| 
| 


शक्ति अस्त्रसस्त्रों की वृद्धि तथा अन्य युद्ध सामग्री के उत्पादन में छग गयी । सैनिकों की 


संख्या में भी वृद्धि की जाने लगी, जिससे बेकारी के दूर होने में भो सहायता मिली । 
( ४) अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों पर आथिक संकट के प्रभाव 


आधिक संकट ने अस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को अनेक प्रकार से प्रभावित किया | 


ये प्रभाव विइ& के विविध राज्यों को राजनीतिक दशा में परिवर्तन आने के कार” 


उत्पन्न हुए थे । 


( १ ) रोकतन्त्र शासनों के प्रति आस्था में इस समय कमी आने लगी। फ 
' की राज्यक्रान्ति द्वारा छोकतन्त्रवाद की जिस लहर का प्रारम्भ हुआ था, उसके 4 
राजनीतिक दृष्टि से सब नागरिकों को एक समान माना जाता था । सबके राजनीति | 
` एवं नागरिक अधिकार एक समान थे, ओर सबको वोट द्वारा अपने मनचाहे भयर | 
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को विधान सभाओं में चुनवा सकने या स्वयं चुने जानें का एक समान अवसर था । पर 
आथिक संकट के कारण यह विचार जोर पकड़ने लगा कि राजनीतिक लोकतन्त्रवाद 
ही पर्यात नहीं है। उसके साथ-साथ आथिक लोकतन्त्रवाद और आथिक समानता का 
होना भी आवश्यक है । इसी कारण समाजवाद के विविध आन्दोलन प्रारम्म हुए और 
प्रायः सभी देशों में समाजवादी पार्टियां किसी न किसी रूप में संगठित होने लगीं 
जनता यह समझने लगी कि बेकारी और भुखमरी की समस्यायें पुराने ढंग के लोक- 
तन्त्रवाद से हल नहीं की जा सकतीं । लोकतन्त्र शासनों में घनी पूँजीपति जनता से 
वोट प्राप्त कर अपनी सत्ता को स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं, ओर सर्वसाधारण 
जनता के हितों की उपेक्षा कर स्वार्थ-साघन में तत्पर रहते हैं । अतः ऐसी राजनीतिक, 
आथिक व सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, जिससे कि जन-साधारण के 
प्रति न्याय हो सकना ओर उसकी उन्नति होना सम्भव हो । ग्रेट ब्रिटेन में जो मजदुर 
दल का उत्कर्ष हुआ और यह पार्टी अपना मन्त्रिमण्डल बना-सकने में समर्थ हुई (१९२९), 
आथिक संकट का सूत्रपात भी उसमें महत्त्वपूर्ण कारण था। फ्रान्स में भी आथिक संकट 
के काळ में रेडिकल पार्टी ने ज़ोर पकड़ा और ऐसे मन्त्रिमण्डल बने, जिनमें वामपक्षी 
पार्टियों को प्रमुख स्थान प्रास था। १९३२-३३ में वहाँ पाँच ऐसे मन्त्रिमण्डल बने, 
जिनमें कम्युनिस्ट तथा अन्य समाजवादी दल भी सम्मिलित थे। जिन राज्यों में वाम- 
पक्ष को पार्टियों की सरकारें थीं उनमें सहयोग होना अधिक स्वाभाविक था । चेक्रोस्लो- 
वाकिया और पोलेण्ड जैसे नये राज्यों में भी समाजवादो दलों का प्रभाव बढ़ने रगा, 
और इसके कारण अन्तरराष्ट्रीय राजनीति.में एक नये तत्त्व का प्रवेश हुआ, जिसके प्रभाव 
से विविध राज्य परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हुए जहाँ अपने राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में 


रखते थे, वहाँ साथ ही अपनी विचारधारा द्वारा भी प्रभावित होते थे । 
( २) छोकतन्त्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का एक रूप नाजी ओर फासिस्ट 


पार्टियों का उत्कर्ष था । जर्मनी में नाजीउम और इटली में फासिउम का विकास हुआ, 
और घीरे-घीरे राजकीय समाजवाद की इस विचारधारा ने यूरोप के अनेक राज्यों को 
व्याप्त कर लिया । जहाँ नाजी या फासिस्ट सरकारें कायम नहीं भी हुईं, वहाँ भी इन 
पाटियों का संगठन शुरू हो गया, और यूरोप में प्रायः सर्वत्र ये पाटियाँ जोर पकड़ने 
लगों । स्वाभाविक रूप से विविध राज्यों की ये पार्टियाँ परस्पर सम्पर्क रखती थीं, और 
अपने राज्यों की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति को इस ढंग से संचालित करने का प्रयत्न करती 
थीं, जिस द्वारा सर्वत्र एक ऐसी आथिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जायें जो 
नाज्री या फासिस्ट सिद्धान्तो के अनुरूप हो । 
(३) आथिक संकट ने अनेक राज्यों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया 
कि वे उद्योग-घन्धों, विदेशी व्यापार और मुद्रा-पद्धति आदि आथिक मामलों के सम्बन्ध 
में सकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनायें । महायुद्ध के पश्चात्‌ अन्तराष्ट्रीयता को जिस 
` प्रवृत्ति को असाधारण शक्ति प्राप्त हुई थी, और जिसके कारण संसार के विविध राज्य 
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११३ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


एक-दूसरे के साथ सहयोग करने को प्रवृत्त हुए थे, आर्थिक संकट द्वारा उसे बड़ा आघात 
लगा । बजाय इसके कि विविध राज्य राष्ट्रसंत्र के माध्यम से परस्पर सहयोग द्वारा इस 
आथिक संकट का निवारण करने का प्रयत्न करते, उन्होंने आथिक क्षेत्र में अकेलेपन की 
नोति को अपनाया और अपने उद्योग-घच्धों को रक्षा एवं उन्नति के लिए संरक्षण-करों 
का आश्रय लिया । 

(४ ) आथिक संकट के कारण अनेक राज्यों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो 
गयी थो । जापान और इटली जैसे देशों के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था कि वे 
अपने आम्यन्तर साधनों का उपयोग कर जनता की दशा को उन्नत कर सके । अतः 
स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान साम्राज्य-विस्तार की ओर गया । इसी लिए इटली ने 
अफ्रीका में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयोजन से अबीसीनिया पर आक्रमण 
किया ( १९३६ ), और जापान के मंचूरिया को हस्तगत करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया 
( १९३२) । इटली के बेकार लोग इस काल में अमेरिका जाकर नहीं बस सकते थे, 
क्योंकि वहाँ कौ सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबन्ध लगा दिये थे । 
इटली अपने तैयार माल को अन्य देशों में नहीं बेच सकता था, क्योंकि प्रायः सब राज्य 
संरक्षण-नीति का अनुसरण कर रहे थे और उसका अपना कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था, 
जहाँ बह अपने माल को निर्चिन्त होकर बेच सके और जहाँ से उसे कच्चा मारू सस्ती 
कीमत पर प्राप्त हो सके । अफ्रोका के विशाल महाद्वीप में उस समय केवळ दो ही 
राज्य ऐसे ये जो किसी अन्य राज्य की अधीनता में न होकर स्वतन्त्र थे-अबीसीनिया 
ओर छिबेरिया । इटली के अधिनायक मुसोलिनी का विचार था कि अबीसीनिया इटली कें 
साम्राज्य-विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि उसके दोनों ओर के र 
ओर अरिट्रिया--इटली की अधीनता में ये । आधिक.संकट की परिस्थितियों ते मुसो, 
छिनी को प्रेरित किया कि वह अवीसोनिया को जीत कर इटली के अधीन करछें। 
यही बात जापान को भी साम्राज्य-विस्तार के लिए प्रेरित कर रहो थी । जापान में 
आबादी निरन्तर बढ़ती ा रही थी, और साथ ही बेकारी भी । औद्योगिक केत म 
जापान यूरोपियन राज्यों से किसी भी प्रकार कम नहीं था। पर उसके लिए यह कठि 
या कि विदेशों में अपने तैयार माल को निश्चिन्तता के साथ बेच सके | चीन की राजगी” 
तिक दुर्दशा से लाभ उठा कर उसने मंचूरिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार प्रारम्म क्या | 
और केवळ इसी प्रदेश से सन्तुष्ट न रह कर चीन में और अधिक आगे बढ़ता शुर् क 
दिया। इसी कारण चोन-जापान के युद्ध का सूनपात हुआ (१५३७) । विश्‍व के दिवि | 
राज्य जो इस काल में राष्ट्रसंघ की परवाह न कर अपने-अपने साम्राज्यों के विस्तार में 

` ` तत्पर हुए और जिसके परिणामस्वरूप १९३९ में दूसरे महायुद्ध का गणेश हु 
EE हो एक आधारभूत एवं प्रधान कारण आधिक संकट से उत्पन्न परिस्थिति 
. हा था। es 
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पाँचवाँ अध्याय 
विश्व के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति 


( १) जमनी में रिपब्लिकल सरकार का शासन 


बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध का अन्त सन्‌ १९१८ में हुआ था, और छगभग 
२१ वर्ष पश्चात्‌ १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया था। दो महायुद्धों के 
इस काल में विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में जो 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए; उन्हें भलीभांति समझने के लिए यह उपयोगी होगा कि संसार 
के विविध राज्यों की राजनीतिक प्रगति का संक्षेप के साथ उल्लेख कर दिया जाये । 
१९१९-१९३९ के बीस वर्षों में विभिन्न राज्यों में जो आन्तरिक प्रवृत्तियाँ काम कर 
रही थीं, उन्हें जाने बिना इस काल के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझ सकना कठिन. 


होगा । 

हि जमनी में राजसत्ता का अम्त--महायुद्ध में जब जर्मनी की निरन्तर पराजय 

होने लगी और वहाँ की जनता में भी क्रान्ति के चिल्ल प्रगट होने लगे, तो परिस्थितियों 

से विवश होकर ९ नवम्बर, १९१८ के दिन सम्राट्‌ विलियम द्वितीय ने स्वयमेव राज- 

सिंहासन का परित्याग कर दिया । इस दशा में जर्मनी की समाजवादी पाटी के नेता 

फ्रोडरिंख एबर्ट ने शासन का सूत्र अपने हाथों में फे लिया, और उसी द्वारा दो दिन बाद 

११ नवम्बर, १९१८ को मित्रराज्यों के साथ युद्ध बन्द करने के लिए सामयिक सन्धि 

कर ली गयी। अब जर्मनी से राजसत्ता का अन्त होकर रिपब्छिक को स्थापना हुई, और 

एवर्ट उसके प्रथम चान्सलर ( प्रघानमन्त्री ) बने । इस समय दो पार्टियाँ ऐसी थीं, जो 

एबर्ट के लोकतन्त्र शासन के विरोध में थीं। एक वह राजसत्तावादी पार्टी जो हन्द: 

सोलर्न राजवंश के शासन को पुनः स्थापित करना चाहती थी, दुसरे वे उग्र साम्यवादी 

और कम्युनिस्ट दळ जो जर्मनी में रूस के ढंग की क्रान्ति के लिए भ्रयत्वशीळ थे। इन्हें 

काबू में रखने के लिए एबर्ट को सरकार को घोर संघर्ष करना पड़ा। आखिर, वह 

अपने प्रयत्न में सफल हुई, और जब जनवरी, १९१९ में जर्मनी की नई राष्ट्रीय महा- 

सभा का चुनाव हुआ, तों उसमें एवर्ट कें समाजवादी दळ और उसकी पक्षपाती अन्य ` 
पार्टियों को बहुमत प्रास हो गया । ६ फरवरी, १९१९ को राष्ट्रीय महासभा का अघिः 

वेन वाइमर में प्रारम्भ हुआ। इस महासमा ने देश के he य poses र 
किया, जिसके सामयिक सरकार की स्थापना की गयो । इस सरकारमें - 
एबटं को दापि तिप्त किया गया, ओर शीडमान को चांसरर । वर्सास्म की सन्धि 
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इसी सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी, ओर उसी के प्रस्ताव पर जर्मनी की राष्ट्रीय | 
महासभा ने भो उसे स्वीकार कर लिया था। क्योंकि राष्ट्रीय महासभा के अधिवेशन 
वाइमर में हुए थे, इस कारण उस द्वारा जो रिपब्लिक जर्मनी में स्थापित को गयी, 
वह वाइमर रिपब्लिक के नाम से विख्यात है। 

चाइमर रिपब्लिक का शासन--वाइमर की राष्ट्रीय महासभा का कार्य देश के | 
लिए नये संविधान को तैयार करना था। यह कार्य उसने १९१९ में ही सम्पन्न कर छिया | 
था । अब इस महासभा को बर्खास्त कर संविधान के अनुसार पाछियामेण्ट-जिसमें दो | 
सदन रखे गये थे, राज्यसभा (रीशराट) और लोकसभा (रीशटाग)--का चुनाव किया 
जाना चाहिए था । पर यह नहीं किया गया। वाइमर की महासभा ने ही पालियामेष्ट 
का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, और १९२४ तक राज्यसभा और लोकसभा के 
चुनाव नहीं हुए इसका कारण यह था, कि इस समय जर्मनी को अनेक समस्याओं का 
सामना करना पड़ रहा था। वहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो राजसत्ता के पक्ष- 
पाती थे । विशेषतया, पुराने जागीरदार और सैनिक रिपब्लिकन शासन से बहुत अस- 
स्तुष्ट थे । वर्साम्य की सन्धि द्वारा जर्मनी को जिन अपमानजनक झतों को स्वीकार 
करना पड़ा था, उन्हें निमित्त बना कर ये लोग रिपब्लिक के विरुद्ध आन्दोलन करने में 
तत्पर थे। इन्हें काबू में रखने के लिए एबर्ट की सरकार को बहुत कठिनाई हुई। 
महायुद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी की आथिक दशा बुरो तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी 
थो और हरजाने की भारी रकम भी उस पर लाद दी गयी थी । देश की आथिक 
व्यवस्था को संभाल सकना बहुत ही कठिन था । पिछले अध्याय में मार्क की दुर्दशा, 
रूहर पर मि्रराज्यों की सेनाओं का कब्जा, डावस-योजना द्वारा हरजाने की अदायगी 
के सम्बन्ध में व्यवस्थाएँ, और मुद्रा-पद्धति का नये ढंग से संचालन आदि जिन बातों का 
उल्लेख किया जा चुका है, वे सब वाइमर रिपब्लिक के शासन काल में हो हुई थीं। 
उनका यहाँ फिर से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। १९२४ तक जर्मनी का . 
रिपन्लिकत शासन देश की दशा को सुधारने में बहुत कुछ सफल हो गया था, और 
अमेरिका से भारी मात्रा में कर्ज प्रा कर अपनी आथिक व औद्योगिक द्या को भी 
उसने पर्याप्त अंश में संभाल लिया था । 

१९२४ में वाइमर की महासभा द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार जर्मनी को 
पाछियामेण्ट का चुनाव हुआ । जर्मनी में किसी एक या दो राजनीतिक दलों का अमर्ष 
'या। वहाँ बहुतःसी राजनीतिक पार्टियों की सत्ता थी, जिन्हें वामपन्थी, दक्षिणपत्णी 
ओर मध्यपक्षी बगों में विभक्त किया जा सकता है। एबर्ट के नेतृत्व में जिस सरका 
के हाथों में अब तक जर्मनी का शासन था, वह मध्यपक्षी पारियों की थी । पर १९११ | 
के चुनाव में दक्षिणपक्ष और वामपक्ष की पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी संख्या में तिरा 4 

* चित हुए । परिणाम यह हुआ कि कोई ऐसा सन्त्रिमण्डल नहीं बन सका जो सरर | 

का संचालत कर सके । १९२४ का अन्त होने से पूर्व हो लोकसभा का दुबारा ग 
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कराया गया, जिसमें मध्यपक्षो दलों के उम्मीदवार अच्छी बड़ी संख्या में चुने गये । 
१९२४ से १९२८ तक जर्मनी में अनेक मन्त्रिमण्डल बने, पर राजशक्ति प्रायः मध्यपक्षी 
पाटियों के ही हाथों में रही । 

फरवरी, १९२५ में एबर्ट की मृत्यु हो गयी । संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 
का चुनाव सर्वसाधारण जनता के वोटों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, 
अर वही व्यक्ति इस पद पर चुना जा सकता था जो ५० प्रतिशत से अधिक वोट 
प्राप्त कर सके । नये राष्ट्रपति के चुनाव में दक्षिणपक्षी राष्ट्रीय दळ के उम्मीदवार 
हिन्डनवर्ग को सफलता प्रास हुई। महायुद्ध के समय हिन्डनवर्ग जर्मन सेना के प्रधान 
सेनापति थे, और वहाँ की जनता उनके वीर कृत्यों को अत्यन्त आदर व गौरव की 
दृष्टि से देखती थी । जनता को आशा थी कि उन जैसे वीर सेनानी के नेतृत्व में जर्मनी 
फिर से अपने लुप्त गौरव को प्राप्त कर सकेगा । पर जर्मनी की छोकसमा में अब भी 
बहुत-से राजनीतिक दलों की सत्ता थी, और कोई भी मन्त्रिमण्डल स्थायी रूप से देश 
का शासन कर सकने में समर्थ नहीं हो पाता था। इस काल में जिन राजनीतिक 
नेताओं ने जर्मनी की सरकार का सञ्चालन किया, उनमें स्ट्रेसमान का नाम उल्लेखनीय 
है । यह जनता पार्टी ( P९०।९'५ P75 ) के नेता थे, जिसे जर्मनी को दक्षिण-पक्षी 
दलों के अन्तर्गत किया जा सकता हैं । कुछ समय के लिये स्ट्रेसमान प्रधानमन्त्री के 
पद पर भी रहे थे, पर उनका प्रधान कर्तृत्व विदेश सचिव के रूप में था । १९२९ तक 
जर्मनी में जो भी मन्त्रिमण्डल बने, प्रायः उन सबमें वह विदेश सचिव के पद पर रहे । 
इस युग में जमंनी की राजनीति प्रायः वैदेशिक सम्बन्धों पर आधारित रहती थी, 
क्योंकि हरजाने की .अदाथगो, रूह.र पर कब्जा और रुहाइनलूण्ड की समस्या आदि का 
सस्बन्ध अन्य राज्यों के ही साथ था। स्ट्रेसमान ने जर्मनी के विदेशी सम्बन्धो में 
अनुपम योग्यता प्रदर्शित को, और फ्रांस के ब्रियाँ तथा ग्रेट ब्रिटेन के चेम्बरछेन के साथ 
सहयोग कर अपने देश की बैदेशिक नीति के निर्धारण तथा आस्यन्तर शान्ति की 
स्थापना में अनुपम सफलता प्राप्त की । इन्हीं के प्रयत्न से जर्मनी राष्ट्रसंघ की संदस्यता 
प्रास करने में भी समर्थ हो सका ( १९२६ )। 

नाज्ञी पारां का अभ्युद्य--जिस समय जर्मनी की रिपब्लिकन सरकार 
वर्साय्य की सर्धि के अनुसार दी जानें वाली हरजाने की अदायगी के बारे में सुहुछियतें 
प्रास करने के लिये मित्र-राज्यों से समझौते करने में तत्पर थी, जर्मती में एक नयी 
शक्ति का अभ्युदय हो रहा था । इस शक्ति ने न केवल वर्साम्म को सन्धि को पैरों तले 
कुचल दिया, अपितु जर्मनी को एक अत्यन्त शक्तिशाली राज्य के रूप में भी परिवतित 
कर दिया । यह शक्ति हिटलर के रूप में प्रगट हुई थी, जिसने नाजी पार्टी का संगठन 
कर अन्य सब राजनीतिक दलों को सर्वथा अगण्य व अशक्त बना दिया था। हिटलर का 
जन्म १८८९ में आस्ट्रिया में हुआ था । यद्यपि राष्ट्रीयता की दृष्टि से के आस्ट्रियन था, 
पर महायुद्ध शुरू होने पर वह जर्मनी की सेना में भरती हो गया था । लड़ाई में उसने 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२० . विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


अच्छी वोरता दिखाई, ओर सेना में उच्च पद भी प्रास किये । जब युद्ध में जर्भनी 
प्रास्त हो गया और उसके नेताओं ने मित्र-राज्यों के साथ सन्धि कर ली, तो उसका 
खून ्षोलने छगा। उसका विचार था कि जर्मनी में अब भी इतनी शक्ति है कि बहू 
अपने शत्रुओं को नोचा दिखा सकता है, पर उसके नेता हिम्मत हार गये हैं। युद्ध 
को समाप्ति पर हिटलर ने राजनीति में प्रवेश करने का निश्‍चय किया, और जर्मन जाति 
का जो घोर अपमान वर्साग्य की सन्धि द्वारा हुआ था, उसका प्रतिशोध करने के लिये 
प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । इसी प्रयोजन से उसने एक नई पार्टी का संगठन किया जो 
नाजी ( राजकीय समाजवादी ) कहाती है। इस पार्टी के कार्यक्रम में निम्नलिखित 
बातें थीं--( १ ) वर्साम्य की सन्धि को रह कराया जाए। ( २ ) जर्मन भाषा बोलने 
वाले जर्मन जाति के छोग जिन प्रदेशों में निवास करते हैं, उन सब को मिलाकर एक 
विज्ञाळ जर्मन राज्य का निर्माण किया जाए। ( ३) महायुद्ध से पहले एशिया कर 
अफ्रीका में जो प्रदेश जर्मनी के अधोन थे, उन्हें फिर से प्रा किया जाए । ( ४) जर्मनी 
की सैच्य॒शक्ति को क्षीण कर देने के लिये जो व्यवस्थाएं वर्साय्य को सन्धि में की गई हैं, 
उन्हें हटा दिया जाए और जमनी फिर से अपनी सैन्यशक्ति को बढ़ाने में तत्पर हो। 
( ५ ) यहूदी लोग जर्मन नहीं हैं । महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के प्रधान कारण ये 
यहूदी लोग ही थे जो जर्मनी में निवास करते हुए भी जर्मन नहीं हैं । इन यहुदियों से 
जर्मन नागरिकता के सब अधिकार छीन लिये जाएँ, और उचित तो यह होगा कि उन्हें 
जर्मनी से निकाल दिया जाए। ( ६ ) जो समाचारपत्र ओर संस्थाएँ देशभक्ति की 
भावना के विपरीत प्रचार करती हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाए । ( ७ ) कार्ल मार्क्स 
के सिद्धान्त व कम्युनिउम राष्ट्रीय उन्नति के लिये विघातक हैं, क्योंकि वे अनतरराषट्रीयता 
को महत्व देते हैं । कम्युनिएम का विरोध किया जाए, और जर्मनी राष्ट्रीयता की 
आवना से प्रेरित होकर अपनो सर्वतोमुख उन्नति के लिये तत्पर हो । हिटलर अपने 
विचारों के प्रचार में बड़ी तेजी के साथ तत्पर था । इसे रिपब्लिकन सरकार नहीं रोक 


सकी । १९२३ में उसे गिरफ़्तार कर लिया गया, और एक साल कैद की सजा 
गई । हिटलर के विरुद्ध मुकदमे के समय उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, और जब 


बह जेर से छूटा तो जनता ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया । सर्वत्र नाजी पार्टी की 
शाखाएं स्थापित की गयों । हिटलर ने एक स्वयंसेवक सेना भी संगठित को, जिसमें 
सदस्य सैनिक पोशाक पहनते ये । हिटर को यहूदियों से अपार द्वेष था । वह कहता 
था, नर्मन छोग विशुद्ध आर्य जाति के हैं, और यहुदी सेमेटिक जाति के । आयों का प्राचीरं 
चिह्न स्वस्तिक था । इसीलिये अपनी स्वयंसेवक सेना के लिये जो पोशाक हिटलरचे गि 

रित की, उस में छाळ रंग की पट्टी पर स्वस्तिक के चिह्न को अंकित किया गया । 


क्‍ 


शीघ ही हिटलर और उसकी नाजी पार्टी की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई, 
कि १९३० के लोकसभा के चुनाव में १०७ नाजी उम्मीदवार निर्वाचित हुए । खो 


` सुआ के सदस्यों की कुछ संख्या ५७६ थी । .उनमें १०७ स्थान प्रास कर छेंता कोई 
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साधारण बात नहीं थी । १९३२ में जर्मनी के राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ । इसमें 
हिटलर हिन्डनवर्ग के मुकाबछे में खड़ा हुआ । कुल मिला कर जितने वोट पड़े, उनमें 
से ५३ प्रतिशत हिन्डनवर्ग को मिळे, ओर ३७ प्रतिशत: हिटर को । हिन्डनवर्ग जैसे 
गौरवशाली एवं प्रतिष्ठित प्रतिद्वन्द्ी के मुकाबले में ३७ प्रतिशत बोट प्राप्त कर लेना 
भी बहुत बड़ी बात थी। १९३२ में ही लोकसभा का पुनः निर्वाचन हुआ । इसमें नाजी 
पार्टी के २३० उम्मोदवार सफळ हुए। यद्यपि लोकसभा में नाजी पार्टी स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नहीं कर सकी, पर अन्य किसी भी पार्टी की तुलना में उसके उम्मीदवार अधिक 
संख्या में निर्वाचित हुए थे। परिणाम यह हुआ, कि हिटलर को प्रधानमन्त्री के पद पर 
नियुक्त किया गया । पर वह इतने से संतुष्ट नहीं था । लोकस भा को बर्खास्त कर नये 
चुनाव को व्यवस्था की गई । नये चुनाव में नाजी पार्टी ने ४४ प्रतिशत स्थान प्राप्त 
कर लिये। राष्ट्रीय विचारों को अन्य पाटियों के साथ मिल कर अब हिटलर स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त कर सकने में समर्थ हो गया । २३ मार्च, १९३३ के दिन हिटलर ने लोकसभा के 
सम्मुख एक नया कानून प्रस्तुत किया, जिसे “राज्य ओर जनता के संकट के निवारण का 
कानून! ( Law to Combat the Misery of People and Reich ) कहते हैं । 
इसके अनुसार १९१९ के संविधान को स्थगित कर देने ओर सब राज्य शक्ति हिटळर 
के हाथों में केन्द्रित कर देने की व्यवस्था की गई थी । लोकसभा में यह कानून स्वीकृत 
हो गया । ४४१ वोट इसके पक्ष में आए और केवल ६४ विरोध में । अब जर्मन सरकार 
की सम्पूर्ण शक्ति हिटलर के हाथों में आ गई थी। २ अगस्त, १९३४ को हिन्डनवर्ग की 
मृत्यु हो गई। हिटलर के मन्त्रिमण्डल ने तुरन्त यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि राष्ट्रः 
पति ओर प्रधानमन्त्री के पदों को मिला कर एक कर दिया जाए। हिटलर प्रधानमन्त्री 
तो था हो, अब वह जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया । इस प्रस्ताव पर जनता का 
रोकमत.भी छिया गया । जनता ने ८८ प्रतिशत वोटों द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन 
किया । हिटछर को राष्ट्रपति” शब्द पसन्द नहीं था । वह अपने को फ्यूहरर ( नेताजी ) 
कहलाना चाहता था । इस समय से वह जर्मनी का फ्यूहरर बन गया, ओर अधिनायक 
( 00४07 ) के रूप में जर्मनी का शासन करने के लिये प्रवृत्त हुआ। 
्ट्रेसमान द्वारा फ्रांस सौर ब्रिटेन के साथ सहयोग कर जर्मनी की उन्नति करने 
की जिस नीति का सुत्रपात किया गया था, उसका अब अन्त हो गया। हिटलर के 
सम्मुख अब एकमात्र यही विचार था कि जर्मनी की सैन्यश्क्ति को बढ़ाया जाए और 
बह्‌ संसार में अपना समुचित स्थान प्राप्त करे। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी की 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी परिवर्तन आया, और उसने ऐसी नीति का अवलस्बंत 
करना प्रारम्भ किया, जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ। 
(२) फ्रांस को आन्तरिक राजनीति | 
महायुद्ध में जर्मनी के परास्त हो जाने पर फ्रांस यूरोप में सबसे शक्तिशाली 
राज्य हो गया था। आस्ट्रिया-हंगरी ओर रूस के साम्राज्यों के भरनावशेषों पर जिन 
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तये राज्यों का निर्माण हुआ था, वे सब फ्रांस को अपना सहायक एवं मित्र मानते थे। 
फ्रांस उनका नेतृत्व करता था, कर्ज आदि देकर उनके आथिक पुननिर्माण में सहायता 
करता था, और अपने सैनिक अफसर भेज कर उनको राष्ट्रीय सेनाओं का संगठन करता 
था। ये राज्य अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस पर भरोसा रखते थे। हरजाने के रूप ह 
जर्मनी से जो भारी धनराशि फ्रांस प्राप्त कर रहा था, उसके कारण उसको आशिक 
समृद्धि भी खूब हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका महत्त्व बहुत बढ़ गया था, 
ओर यूरोप के राज्यों में उसकी स्थिति बहुत ऊँची थी । 
पर फ्रांस को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वे भी कम विकट 
नहीं थीं । महायुद्ध के समय उसे भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उसके 
जिन उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर महायुद्ध में जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, उनकी जन- | 
संख्या ४८ लाख के लगभग थी । लड़ाई की समासि पर यह घट कर केवल २० छाल 
रह गई थो । इन प्रदेशों के कल-कारखानों, खानों, खेतों और इमारतों का भो बुरी 
तरह से विनाश हो गया था। महायुद्ध में फ्रांस को जो अन्य प्रकार से नुकसान पहुँचा 
था, उसे पूरा करना भी बहुत कठिन था । इसीलिए फ्रांस के आन्तरिक शासन को इन 
कठिनाइयों ने अनेक प्रकार से प्रभावित किया, और वहाँ भी समाजवादी एवं वामपक्षी 
पाटियों का विकास हुआ । महायुद्ध के समय में फ्रांस के प्रघानमन्त्रो क्छमांसो थे। 
युद्ध का संचालन उन्हों द्वारा किया गया था, और उन्होंने ही पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ 
की अध्यक्षता को थी । पर १९२० में उन्होंने अपने पद का परित्याग कर दिया था। 
१९२४ तक फ्रांस में अनेक मन्त्रिमण्डल बने। फ्रांस की पाियामेंट में इज़ुलेण्ड के 
समान दो या तीन राजनीतिक दल नहीं होते थे। वहाँ बहुत-सी पार्टियों की सत्ता थी, 
जिनमें से कुछ मिलकर मन्त्रिमण्डल बनाने में समर्थ हो जाते हैं। महत्त्वपूर्ण प्रों पर 
जब कुछ दछ सन्त्रिमण्डळ की नीति से असहमत होने के कारण उससे पुथक्‌ हो जाते 
थे, तो दलों की नई गुटबन्दी बनती थी और नया मन्त्रिमण्डल शासन-कार्य को संगा 
छेता था । १९२४ तक फ्रांस में जो मन्त्रिमण्डल बने, वे राष्ट्रीय गुट के थे । इस गुट म 
सम्मिलित दल राष्ट्रीय दृष्टि से परस्पर सहयोग द्वारा काम करने में तत्पर थे, बौर | 
उनके प्रयत्न से फ्रांस को आन्तरिक समृद्धि में बहुत सहायता मिली । क्लमांसो के बा | 
१९२० में मिय्यराँ प्रधानमन्त्री बने, और १९२२ में जब वह राष्ट्रपति पद पर प" 
लिये शये, तो पोअन्कार ने प्रधानमन्त्रो का पद ग्रहण किया । ये दोनों फ्रांस के राष्ट्री 
गुट के नेता थे, ओर इनके समय में वे दळू हो सरकार बनाने में समर्थ रहे जो 
गुट में शामिल थे । हा 
१९२४ में राष्ट्रीय गुट भंग हो गया । इस समय यूरोप में समाजवाद की हह 
. जोर पकड़ रही थी। फ्रांस पर भो उसका प्रभाव पड़ा । १९२४ के चुनाव में संग 
वादी दलों के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या में चुने गये, और उन्होंने वाम पका रै हि. 
नयें गुट का निर्माण किया | पोअन्कारे को त्यागपत्र देने के लिए विवश होता. F | 
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और रेडिकल दल के नेता हेरियो ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया । इस समय ग्रेट 
ब्रिटेन में भी मजदूर पार्टी का मन्त्रिमण्डल कायम हो चुका था। हेरियो का मत था 
कि विदेशी राजनीति में फ्रांस को ब्रिटेन के साथ सहयोग से काम करना चाहिए । पर 
यह तभी सम्भव था, जब जर्मनी के प्रति कठोर नीति का परित्याग कर दिया जाए । 
पोअन्कारे के समय में रूहर के प्रदेश पर फ्रेंच सेनाओं के कब्जा कर लेने के कारण 
जमनी में बहुत रोष था। हेरिमो ने रूहर से फ्रेंच सेनाओं को वापस बुला लिया, 
और: लोकार्नो की सन्धि द्वारा जर्मनी के साथ एक नया समझौता किया ( १६ अक्टूबर, 
१९२५ ), जिसके अनुसार जर्मनी ने वर्साग्य की सन्धि द्वारा निर्धारित सीमाओं को 
स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया, और उनको परिवर्तित कराने का कोई प्रयत्न न करने 
का वचन दिया । लोकार्नो की सन्धि के परिणामस्वरूप ही जर्मनी को राष्ट्रसंघ को 
सदस्यता भी प्रास हुई। इसमें सन्देह नहीं, कि हेरियो की समाजवादी सरकार यूरोप 
में स्थायी शान्ति स्थापित करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न कर रहो थी । 

पर शीघ्र ही फ्रांस में भी आथिक संकट के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये। 
फ्रेंच सरकार की आमदनी जर्मनी से प्राप्त होने वाळी हरजाने की रकम पर बहुत कुछ 
निर्भर करती थी । छोकार्नो की सन्धि द्वारा इस रकम में कमी कर दी गई थी । अपने 
खर्च को पूरा करने के लिए हेरियो को सरकार ने मुद्रास्फीति को नीति का आश्रय 
लिया, जिसके कारण फ्रांक की कीमत निरन्तर गिरने लगी, और वस्तुओं की कीमतें 
बढ़नी शुरू हो गई । इससे जनता में बहुत असन्तोष हुआ। स्थिति को काबू न कर 
सकने के कारण हेरियो के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। वामपक्ष के विभिन्न 
समाजवादी दलों ने नये-नये ग्रुप बना कर एक के बाद एक कई मन्त्रिमण्डल बनाए, पर 
किसी को भी समस्या को हर करने में सफलता नहीं हुई। आखिर, हेरियो और उसके 
रेडिकल दल ने समाजवादी ग्रुप का साथ छोड़ दिया, और पोअन्कारे के नेतृत्व में 
नया मन्त्रिमण्डल बना । दक्षिण, मध्य ओर वाम पक्षों के अनेक दळ अपने भेदभावों को 
भुला कर इस मन्त्रिमण्डळ में शामिल हुए। इसीलिए पोमन्कारे के इस मन्त्रिमण्डल को 
“संयक्त राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डळ' कहा जाता है। फ्रांक की कोमत को गिरने से बचाने में 
पोआन्कारे को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। १९२८ के चुनाव में इस राष्ट्रीय ग्रुप में 
सम्मिलित पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए । स्वास्थ्य खराब होने 
के कारण १९२९ में 'पोआस्कारे ने तो प्रधानमन्त्री के पद से त्यागपन्न दे दिया, पर 
राष्ट्रीय दल अपने पद पर आरूढ़ रहा । १९३२ तक फ्रांस पर राष्ट्रीय दल की सरकार 
का ही शासन रहा, यद्यपि प्रधानमन्त्री बदलते रहे । पहले ब्रियाँ प्रधानमन्त्री बने, फिर 
तारदियू और उनके पदचात्‌ फवाल। १९३२ के नये चुनाव में समाजवादी दरों को 
सफलता प्राप्त हुई, और दक्षिणी एवं मध्य पक्षों के दछों की पराजय हुई । परिणाम यह 
हुआ कि हेरियो के नेतृत्व में वामपक्ष का मन्त्रिमण्डल पुनः कायम हुआ। पर इस बार 
. हेरियो की स्थिति सुरक्षित नहीं थो । वामपक्षो दलों में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार 
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१२४ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


| 
| 
मी अच्छी बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए थे, और उनकी सहायता के बिना हेरियो का | 
अपने पद पर रह सकता सम्भव नहीं था। दिसम्बर, १९३२ में उन्होंने त्यागपत्र दे | 
दिया । अगले चौदह महीनों में वामपक्ष के पाँच मन्त्रिमण्डळ एक के बाद एक करके | 
बते और भंग हुए । अन्त में परेशान होकर हेरियो की रेडिकल पार्टी दक्षिणो और | 
मध्य पक्ष के दलों के साथ मिल गई, और १९३४ में दुमेर्ग के नेतृत्व में नया मन्त्रि | 
मण्डल कायम किया गया। उसने पोअन्क्रारे के राष्ट्रीय सम्मिलित दर के पदतचिक्ञों | 
का अनुसरण करने का प्रयत्न किवा । पर शीघ्र ही रेडिकल पार्टी का उससे मतभेद 
हो गया। १९३५ में दमेर्ग ने भी त्यागपत्र दे दिया । १९३६ के चुनाव में वामपक्ष की 
पारियों ने मिलकर काम किया। इस पक्ष में तीन मुख्य दळ थे--रेडिकळ, सोशलिस्ट | 
और कम्युनिस्ट । इन तीनों ने पोपुलर फ्रण्ट नाम से एक संयुक्त मोरचे का संगठन 
किया और चुनाव में इसे असाधारण सफलता प्रास हुई । पालियामेण्ट के ६० प्रतिशत 
सदस्य इस संयुक्त मोरचे की दलों के चुने गये । सोशलिस्ट पार्टी के नेता ब्लम प्रधान- 
मन्त्री के पद पर अधिष्ठित हुए और पोपुलर फ्रण्ट के मन्त्रिमण्डल. ने उत्साह के साथ 
अपना कार्य प्रारम्भ किया । 
इस समय यूरोप में नाजो ओर फासिस्ट पार्टियां बहुत जोर पकड़ रही थीं। 
जर्मनी और इटली में इन पार्टियों के शासन स्थापित हो चुके थे और इंगलेण्ड तथा | 
फ्रांस में भो इस नई विचारधारा का सूत्रपात होने लग गया था। फासिज्म को अपने | 
देश में न आने दिया जाये और लोकतन्त्र शासन की रक्षा को जाये, इसीलिए फ्रांस की _ 
जनता ने वामपक्ष का साथ दिया था। अतः ब्लम की सरकार ने ऐसे आर्थिक एवं | 
सामाजिक सुधारों का प्रारम्भ किया . जिनसे सर्वसाधारण जनता को संतोष हो सके । 
इसीलिए उसने मजदुर वर्ग को सुख-सुविघा के लिए अनेक नये कानून बनाए । १९ 
इसके बावजूद भो ब्लम का मन्त्रिमण्डल देर तक कायम नहीं रह सका । वामपक्ष की | 
सरकार से फरास के पूँजोपति बहुत चिन्तित थे । उन्होंने अपनी पूंजी को फ्रांस से बाहर 
अमेरिका, ब्रिटेन आदि में भेजना प्रारम्भ कर दिया * इससे फ्रांक की कीमत फिर गिरने 
छग गई, और एक बार फिर आर्थिक संकट के चिह्न प्रगट होने लगे । मजदूरों को 
अत्यधिक सुविधाएँ दे देने के कारण आर्थिक उत्पत्ति कम होने लगी, और पैदावार के 
घटने से वस्तुओं की कोमते निरन्तर अधिक-अधिक बढ़ती गई । इस दशा को सभा” 
सकने में अपने को असमर्थ पाकर १९३७ में व्छम ने त्यागपत्र दे दिया । पर पोप 
फ्रण्ट अभी कायम रहा । रेडिकछ पार्टी के नेतृत्व में कई मन्त्रिमण्डल बने, पर कोई ५ 
देर तक कायम नहीं रह सका। आखिर, १९३८ में रेडिकल पार्टी पोपुलर ४८. | 
. अळग हो गई। इस समय यूरोप के क्षितिज में युद्ध के बादल फिर से मेंडराने छग र्‌ 
थे। युद्ध को अवए्यम्भावी समझ कर जनता ने यह अनुभव किया कि सामाजि ` | 
आर्थिक ब्यवस्था के विवादग्रस्त प्रश्‍नों की उपेक्षा कर देश में एक ऐसी' सरका ही 
निर्माण होना चाहिए जो युद्ध को दशा में फ्रांस की रक्षा कर सके । इसीलिए a 
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विश्व के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १२५ 


और दक्षिणी पक्षों की पाटियाँ रेडिकल पार्टी के साथ मिलू गईं, और दळादिये के नेतृत्व 
में नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ । १९३९ में जब बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध 
का प्रारम्भ हुआ, फ्रांस में दलादिये का यही मन्त्रिमण्डल विद्यमान था । 


( ३ ) महायुद्ध के बाद ब्रिटेन को प्रगति 


महायुद्ध के समास होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री लायड जार्ज थे | 
उनके मन्त्रिमण्डल में सब दलों के व्यक्ति सम्मिलित थे, क्योंकि युद्ध के समय में सब 
दलों के लिए परस्पर मिलकर काम करना उपयोगी था। युद्ध को समाप्ति पर 
लायड जार्ज की सरकार को अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा । ब्रिटेन 
का तैयार माल पहले भारत तथा अन्य एशियन देशों में बड़ी मात्रा में बिका करता था, 
पर महायुद्ध की परिस्थितियों में भारत ने भो ओद्योगिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर ली 
थी, और जापान ने एशिया के बाजारों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। 
दक्षिण अमेरिका के बाजार अब संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथों में चले गये थे । जर्मनी 
से हरजाने के रूप में जो माळ फ्रांस और इटली आदि को प्राप्त होता था, उसे ये देश 
अन्य राज्यों को सस्ती कीमत पर बेच देते देते ये। इस दशा में ब्रिटेन के तैयार माल 
का विदेशों में बिक सकना कठिन हो गया, और उसके बहुत-से कल-कारखाने बन्द होने 
छग गये । १९२१ में बीस लाब से भी अधिक मजदूर ब्रिटेन में बेकार थे। आर्थिक 
दुर्देशा का निवारण करने के लिए लायड जार्ज को सरकार ते अनेक उपाय किये । 
संरक्षण-नीति का आश्रय लिया, और करों में वृद्धि की गई। सरकार की इस नई नीति 
से सब लोग संतुष्ट नहीं थे । अतः लायड जाजे ने त्यागपत्र दे दिया, और बोनर लॉ के 
नेतृत्व में कञ्जर्वेटिव पार्टी ने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया ( अक्टूबर, १९२२ ) । कुछ 
समय बाद बीमारी के कारण बोनर छा ने त्यागपत्र दे दिया, और बाल्डविन प्रधान 
मन्त्री के पद पर अधिष्ठित हुए । संरक्षण-कर की नीति के वे प्रब समर्थक थे । उनका 
विचार था कि इसी नीति का आश्रय छेकर ब्रिटेन के उद्योग-धन्धों की रक्षा की जा 
सकती है | पर लिबरल और मजदुर दलों के लोग इससे सहमत नहीं थे। उग्र विरोध 
को दृष्टि में रख कर वाल्डविन ने पाछियामेण्ट को भंग कर दिया ओर. नया चुनाव 
कराया । यह चुनाव प्रघावतया मुक्तद्वार बाणिज्य और सं रक्षण की नोतियों को सम्मुख 
रख कर हो लड़ा गया था । १९२३ के इस चुनाव के परिणामस्वरूप पालियामेण्ट में 
विविध दलों की स्थिति इस प्रकार थो--कन्जर्वेटिव २३६, मजदूर दछ १९१ और 
छिवरल पार्टी १५९। कन्नबेटिव दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने के कारण बाल्डविन 
ने त्यागपत्र दे दिया, और मजदूर दल के नेता रामजे मेकडानल्ड ने लिबरल पार्टी के 
समर्थन से अपना मन्त्रिमण्डल बनाया । इस चुनाव में मजदूर दछ को जो इतनी सफ- 
लता प्राप्त हुई थो, उसका कारण यह था कि महायुद्ध के बाद सर्वत्र समाजवाद का जोर्‌ 
, होने लग गया था और ब्रिटेन भो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा था। पर रामजे 
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ह 25 बी ज्ञार ( सम्नाद्‌ ) को शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए वहाँ लोकता 
संस्थाओं का संया अभाव था। पर स्वतन्त्रता ओर समानता को जिन भावनाओं 


१२६ विस्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


मैकडानल्ड भी देर तक अपने पद पर नहीं रह सके । उनका विचार था कि यूरोप में 
शान्ति स्थापित रखने के लिए रूस की वोल्शेविक सरकार से सम्बन्ध स्थापित करना 
उपयोगी है | पर रिबरळ लोग खूस के बहिष्कार को जारी रखना चाहते थे । अक्टूबर, 
१९२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ | इसमें कन्जवेंटिव पार्टी की विजय हुई । मजदूर 
दल जो इस चुनाव में असफल रहा, उसका प्रवान कारण रूस के प्रति उसका रख ही 
था। १९२४ से १९२९ तक बाल्डविन का कन्जर्वेटिव मन्त्रिमण्डल कायम रहा। इस 
काल में उसने अनेक महत्त्वपूर्ण कायं किये । संरक्षण-नीति में इस ढंग से परिवर्त्तन किया 
गया, जिससे आयात-कर द्वारा अच्छी आमदनी तो होती रहे, पर कच्चे माल को प्राप्त 
करने में कोई कठिनाई न हो। पर इसी काल में विइवव्यापी आथिक संकट का प्रादुः 
भाव हो रहा था, जिसके कारण मजदूरी की समस्या बहुत विकट होती जा रही थी। 
मन्दी के कारण रोजगार प्रा करना कठिन हो गया था ओर सर्वत्र असन्तोष व्याप्त 
होने लगा था । १९२९ में जव पाछियामेण्ट का नेया चुनाव हुआ, तो कन्जवेटिव पार्टी 
को हार हो गई, और अन्य पार्टियों को तुलना में मजदूर दल के उम्मीदवार अधिक 
संख्या में निर्वाचित हुए । रामज़े मेकडानल्ड ने एक बार फिर मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया । पर संसार के अन्य देशों के समान ग्रेट ब्रिटेन भो इस समय आथिक संकट में 
फंस गया था। इस राष्ट्रीय विपत्ति का सामना करने के प्रयोजन से मेकडानल्ड ने अन्य 
पार्टियों को भी मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया, और इस 
प्रकार ग्रेट ब्रिटेन में भी मिली-जुली राष्ट्रोय सरकार कायम हुई ( १९३१ )। अगस्त, 
१९३१ से १९३९ तक ब्रिटेन में किसी एक पार्टी का शासन न होकर सब दलों का संयुक्त 
शासन रहा, यद्यपि १९३५ में प्रधान मन्त्री का पद कन्जर्वेटिव पार्टी के नेता बाल्डविन ते 
प्राप्त कर लिया था, ओर १९३७ में चेम्वरछेन ने। इस राष्ट्रीय सरकार ने संरक्षण 
नीति का अवलम्बन कर देश को आधिक एवं औद्योगिक दशा को सुधारने में अच्छी _ 
सफलता प्राप्त की, और यूरोप की विगड़ती हुई दा को निगाह में रखते हुए सैन्यशफतिं _ 
की वृद्धि पर भी बहुत घ्यान दिया । 


(४) रूस में बोल्शेविक शासन 


महायुद्ध में रूस मित्र-राज्यों के पक्ष में सम्मिखित था। पर अभी युद्ध पूरे | 
जोरों पर था कि माच, १९३७ में वहाँ राज्यक्रान्ति हो गई । सम्राट निकोलस द्वितीय 
को राजसिहासन का परित्याग कर देने के लिए विवश होना पड़ा, और प्रिस ल्वोव के कट. 
नेतृत्त्व में एक सामयिक सरकार को स्थापना हुईं । रूस की इस राज्यक्रान्ति के कारणों. 
प्र विचार करने की यहाँ आवद्यकता नहीं है । इतना निर्देश कर देना हो र्यी ह 
है कि रूस का शासन झोकतत्त्रवाद पर आश्नित न होकर एकतन्त्र एवं स्वेच्छाचारी | 
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विश्व के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १२७ 


प्रादुर्भाव फ्रान्‍्स की राज्यक्रान्ति द्वारा हुआ था, रूस भी उनसे अछूता नहीं बचा था। 
वहाँ की शिक्षित मध्य श्रेणी के लोग उत्तरदायी शासन को स्थापना के लिये आन्दोलन 
करने में तत्पर थे, और किसान-मजदूर जनता कां माकसं द्वारा प्रतिपादित समाजवादी 
विचारों से प्रभावित होती जा रही थी । महायुद्ध के शुरू में रूसी सेना ने अच्छी 
क्षमता प्रदशित की थी । पर दो साळ तक निरन्तर युद्ध करते हुए उसमें शिथिलता 
के चिह्न प्रगट होने प्रारम्भ हो गये थे। रूस की सेना वीर अवश्य थी, पर उसमें 
देशभक्ति ओर राष्ट्रीयता की उन भावनाओं का अभाव था, जो बलिदान और मर 
मिटने को प्रेरणा देतो हूँ । यही दशा वहाँ को नौकरशाही की भी थो । रूस के राज- 
कर्मचारी यह नहीं समझते थे कि वे देश की उन्नति और राष्ट्रसेवा के छिए नियुक्त हूँ। 
उनका आदर्श यही था कि सम्राट्‌ को प्रसन्न कर अपनो उन्नति करते जाएं । जब महा- 
युद्ध लम्त्रा होता गया और दो :साछ के निरन्तर युद्ध के अनन्तर भी विजय के कोई 
चिल्ल प्रगट नहीं हुए, तो रूस की सेना और नोकरशाही घबरा गई । रिश्‍वतखोरी 
और विकृति आदि रूस में पहले से ही विद्यमान थीं। अब यह स्थिति आ गई कि 
सर्वत्र अशान्ति और असन्तोष व्याप्त होने छगे । इसी समय इंधन, अनाज और कपड़े 
में कमी होने लगी । कीमतें ऊँची उठ गईं, और जनता के लिए अपना निर्वाह कर 
सकना कठिन हो गया। आखिर, ७ मार्च, १९१७ को स्थिति काबू से बाहर हो गई, 
और क्रान्ति का श्रीगणेश हो गया । 

प्रिस ल्वोव की सामयिक सरकार ने लोकतन्त्रवाद के आधार पर रूस के 
लिए संविधान तैयार करने की व्यवस्था की । ल्वोव का विचार था कि ख्स में भी 
फ्रान्स के समान लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जानी चाहिए, और इस प्रकार जो 
नई सरकार स्थापित हो, उसे जर्मनी के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना चाहिए। पर 
जनता युद्ध से तंग आ चुकी थी । उसे लड़ाई को जारी रखने से कोई छाम प्रतीत 
नहीं होता था। साथ हो, समाजवादी लोग इस प्रयत्न में लगे थे कि रूस में एक 
ऐसी आधिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कायम की जाये, जो कार्ल मार्क्स 
के सिद्धन्तों के अनुरूप हो। वे युद्ध के विरुद्ध थे। उन्होंने प्रिस ल्वोव और उसकी 
सामयिक सरकार की कोई परघाह नहीं की, ओर देहातों, खेतों तथा कारलाचों में 
सोवियतों ( पंचायतों ) का संगठन प्रारम्म कर दिया। क्योंकि ये सोवियत भलोभाँति 
संगठित थीं और इनके सदस्यों के सम्मुख सुनिश्चित आदर्श विद्यमान थे, अतः इतका 
महत्त्व निरन्तर बढ़ता गया। मई, १९१७ में इन सोवियतों की एक अखिल रूसी 
काँग्रेस का अधिवेशन मास्को में हुआ । इसमे स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया कि 
रुसी जनता केवल राजनीतिक क्रान्ति से ही संतुष्ट नहीं हैं, राजनीतिक क्रान्ति के साथ- 
साथ आथिक और सामाजिक क्रान्ति का होना भी आवश्यक है । बोल्होविक ( समाज- 
वादी ) लोग अब रूस में इतना जोर पकड़े जा रहे थे, कि प्रिंस त्वोव के छिये पूंजी- 
वाद पर आधारित लोकतन्त्र शासन को वहाँ स्थापित कर सकना सम्भव नहीं रह 
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१२८ चिइव की राजनोति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


गया । उसने त्यागपत्र दे दिया, और करेन्स्को के नेतृत्व में नई सामयिक सरकार षं 


| 
| 
| 


संगठन किया गया । अखिल रूसो सोवियत काँग्रेस को देश की सरकार में कोई स्थिति 


नहीं थी, पर वास्तविक शक्ति अब उसो के हाथों में आती जाती थी। प्रिंस ल्वोब 
के समान करेन्स्की भी रूस में लोकतन्त्र सरकार को कायम कर सकने में असमर्थ 

ओर शीघ्र हो उसने भी प्रधान मन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया (६ नवम्बर्‌ 
१९१७ )। करेन्स्की जो अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका, उसका एक कारण ग 
भी या कि अभी रूस महायुद्ध से पृथक्‌ नहीं हुआ था । जर्मन सेनाएँ रूस में निरन्तर 


आगे बढ़ती जा रहो थीं, और रूसी सेनाएँ उनके सम्मुख सर्वथा असहाय थीं। इस 


कारण सेना में असन्तोष बढ़ रहा था, ओर वह भी बोल्रोविकों' के प्रभाव में आती 


जा रही थी । 
कम्युनिउम ( बोल्शेविज़्म ) की नई विचारधारा का किस प्रकार प्रारम्भ हुआ, 


इस सम्बन्ध में संक्षेप के साथ भी यहाँ लिखना अनावश्यक है। काल माक्स द्वारा 
प्रतिपादित इस विचारधारा के अनुयायियों को रूस में भी कमी नहीं थी । वहाँ कम्युः 
निस्टों के प्रधान नेता लेनिन थे मार्च, १९१७ में जब रूस में पहली राज्यक्रान्ति 
हुई, तो लेनिन ज्यूरिच में थे । उन्होंने समझा, अपने विचारों को क्रियान्वित करने का 
अवसर अव उपस्थित हो गया है, और वे रूस लौट आये । उन्हों के प्रयत्न से करेन्स़्ी 
के पतन के बाद रूस में दूसरी राज्यक्रान्ति हुई, और बोल्शेविकों ने राजशक्ति को 
अपने हाथों में ले लिया । बोल्शेविक लोग युद्ध को जारी रखना निरर्थक समझते थे। 
उन्होंने जर्मनी और उसके साथी राज्यों से सन्धि कर ली, जो ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की सन्धि 
( ३ मार्च, १९१८ ) के नाम से प्रसिद्ध है । अब रूस महायुद्ध से पृथक्‌ हो गया था, 
आर इस कारण मित्र-राज्य उससे बहुत अधिक रुष्ट थे। 

वोल्शेविक सरकार की स्थापना तो रूस में सुगमता से हो गई थी, पर उसके 
विरोधियों की भी कमी नहीं थी । -अभी रूस में ऐसे लोग भी थे, जो पुराने रोमनेवं 
राजवंश के एकतन्त्र शासन के पक्षपाती थे। उनके अतिरिक्त लोकतन्त्रवादी लोग गी 
वहाँ विद्यमान थे,.जो अपने देश में फ्रान्स या अमेरिका के ढंग के लोकतन्त्र शासन की 
स्थापित करना चाहते थे। बोल्शेविक पार्टी में भी ऐसे लोगों की सत्ता थी, जो समान 
वाद के पक्षपाती होते हुए भी देश के आथिक संगठन को एकदम बदल डालना उरि 
नहीं समझते ये । मित्रराज्य बोल्सेविकों के इन विरोधियों की पीठ पर थे। खेति 
जर्मनी के साथ सन्धि कर के युद्ध की समासि कर दी थी, इस कारण जर्मनी र्वी 


उत्तरी रणक्षेत्रों से निश्चिन्त होकर अपनो सब सैन्यशबित पश्चिमी और दक्षिणी रग ; 


में छगा देने में समर्थ हो गया था। मित्रराज्य इससे बहुत नाराज़ थे। उनका प्रबल | 
था कि रूस से बोल्सेविक शासन का अन्त होकर एक ऐसी सरकार वहाँ कायम हो जाए! _ 


२! 


.._ जो जर्मनों के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखे | अतः मित्र-राज्यों की सहायता बोल्ट | 
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क के विरोधियों को प्राप्त थी । इसो लिए रूस के विभिन्न क्षेत्रों में बोल्शेविक ह 


| ts 
> 


विइव के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १२९ 


विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गये । एडमिरल कोचक ने साइबोरिया में, जनरल डेनिकिन 
ने दक्षिण में, युडेनिख ने उत्तर में ओर रेनाल ने दक्षिण-पश्चिम में सेनाएँ एकत्र कर 
बोल्शेविकों के विरुद्ध लड़ाई प्रारम्भं कर दी, और मित्रमराज्य उनको सब प्रकार से 
सहायता करने के लिए मैदान में आ गये । इतना ही नहीं, फ्रान्स के जंगी जहाजों ने 
ओडेसा पर गोछावारी भी शुरू कर दी । पर इस संघर्ष में बोल्शेविकों की विजय हुई, 
आर १९२१ के अन्त तक न केवळ रूस में आन्तरिक शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो 
गई, अपितु फ़ान्स, ग्रीस और पोलेण्ड आदि ने भी यह भलीभांति अनुभव कर लिया 
कि बोल्शेबिकों को परास्त कर सकना उनके लिए सम्भव नहीं है । 


वोल्शेविक सरकार राष्ट्रीयता के सिद्धान्त को स्वीकार करती थी । इसी लिए 
उसने उन प्रदेशों को अपने स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ राज्य स्थापित करने का अवसर दिया, 
जिनमें रूसी लोगों से भिन्न जातियों का निवास था। पुराना रूसी साम्राज्य अत्यन्त 
विशाल था । फिनलेण्ड, लैटविया, एस्थोनिया और लिथुएनिया उसके अन्तर्गत थे । ये 
सब रूस के उत्तर-पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित थे। इन सब को पृथक्‌ 
राज्यों के रूप में परिणत कर दिया गया, ओर ये रूस से पृथक्‌ व स्वतन्त्र हो गये। 

रूस में बोल्शेविक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रधान श्रेय लेनिन को है। 
उसी के प्रयत्न का यह परिणाम हुआ कि रूस जैसे विशाल देश में समाजवादी विचार- 
धारा के अनुसार एक नये समाज का निर्माण हुआ । जनवरी, १९२४ में छेनिन को 
मृत्यु हो गयी, और बोल्शेविकों में मतभेदों ने उग्ररूप घारण करना प्रारम्भ कर दिया। 
इस समय बोल्दोविक पार्टी में दो वर्ग थे, जिनके नेता क्रमशः ट्राटसकी और स्टालिन 
थे । ट्राटस्को का मत था कि बोल्शेविकों को विश्व भर में समाजवादी क्रान्ति के लिए 
अपने प्रयत्न को जारी रखना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद की परिस्थितियों में अकेले रूस 
में समाजवादी व्यवस्था फळ-फूल नहीं सकेगी । अन्य पूंजीवादी देश सैनिक हस्तक्षेप 
ओर आर्थिक बहिस्कार द्वारा रूस के समाजवादी राज्य को कायम नहीं रहने देंगे । पर 
स्टालिन का मत इससे भिन्न था। उसकी दृष्टि में यदि एक देश में समाजवादी व्यवस्था 
को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया जाये, तो अन्य देश स्वयं ही उसका अनुकरण 
करने के लिए उत्साहित होंगे । द्राटस्की और स्टालिन के इस मतभेद ने बहुत उग्र 
रूप घारण कर लिया, पर अन्त में स्टालिन को विजय हुई। १९२९ में ट्राटस्की रूस 
को छोड़ कर विदेश चले जाने के लिए विवश हुआ, और बोल्शेविक रूस की सब शक्ति 
स्टारिन के हाथों में आ गयी । स्टालिन ने रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने 
में अनुपम कतृत्त्व प्रदर्शित किया, ओर अपने विरोधियों का दमन करने के लिए उसने 
अत्यन्त कठोर उपायों का आश्रय रिया । 

टराटस्की के पतन के बाद रूस की बोल्शेविक सरकार ने संसार भर में समाज- 
वादी व्यवस्था स्थापितः करने के विचार का परित्याग कर दिया था। स्टािन'की यह. 
नीति थी कि पूजीवादी देशों के साथ राजनीतिक तथां आधिक सम्बन्ध कायम किये. 


९ i 
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जायें, और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस अन्य राज्यों के साथ सहयोग से काम करे। स्टाहिन 
के उदय से बहुत पहले लेनिन के समय में भो बोल्शेविकों ने अन्य राज्यों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया था । पर ये प्रयत्त सफल नहीं हो सके थे | 
पॉजीपति राज्य रूस के आथिक बहिष्कार को समाप्त कर देने की बात को भी स्वीकार 
करने के लिए उद्यत नहीं हुए थे । पर रूस देर तक अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में बहिष्कृत नहीं 
रहा । सबसे पूर्व जर्मनी ने रूस के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया। मई, 
१९२२ में जर्मनी ने बोल्शेविक सरकार को रूस की वैध सरकार स्वीकृत कर लिया। 
इससे पूवं रूस के फिनलेण्ड, एस्थोनिया, लैटविया, तुर्की, लिथुएनिया, ईरान और 
अफगानिस्तान के साथ ही राजनीतिक सम्बन्धों की सत्ता थी । पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
इन छोटे राज्यों कां विशेष महत्त्व नहीं था । पर किसी बड़े यूरोपियन राज्य ने १९२२ 
में पर्व रूस के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया था । जब जर्मनी ने रूस 
के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया, तो अन्य राज्यों के लिए भी मार्ग 
साफ़ हो गया । फरवरी, १९२४ में ग्रेट ब्रिटेन में मजदूर दळ का मन्त्रिमण्डल बना, 
और रामजे मैकडानल्ड ने प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण किया । तई ब्रिटिश सरकार की 
यह नीति थी कि रूस के बहिष्कार का अन्त कर उसके साथ भी राजनीतिक सम्बन्ध 
कायम किये जाएँ, ताकि यूरोप में स्थायी शान्ति के लिये मैदान तैयार हो सके । १९२४ 
की ग्रीष्म ऋतु में दोनों देशों में सुलहनामे के लिये बातचीत जारी रही, और इसी 
साळ ब्रिटेन ने रूस के साथ सम्बन्ध स्थापित कर खिया । इसके बाद फ्रांस, इटली 
और जापान ने भी रूस के साथ सन्धियाँ कीं । स्टालिन की नीति के कारण यूरोप के 
राज्यों के लिये यह सम्भव हो गया था, कि वे रूस के साथ मैत्री सम्बन्ध को विकसितं 
कर सकें । १९२६ में रूस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रसंघ की आथिक परिषदो में उपस्थित 
होना प्रारम्भ किया । वह अभी तक राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना था, पर अमेरिका के 
समान ( अमेरिका भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था ) रूस के प्रतिनिधि भी राष्ट्रसंघ के 
विविध कार्यों में सहयोग देने लग गये थे। नि:शस्त्रीकरण आदि विभिन्न प्रयोजनों h 
जिन अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्सो का आयोजन इस काल में राष्ट्रसंघ की ओर पे 
किया गया, उनमें रूस के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए, और अन्त में १९३४ में स 
राष्ट्रसंघ में पूरी तरह से हाथ बटाने लग गया, और संघ की सदस्यता भी उसे परा 
गई। अब प्रायः सभी राज्यों के साथ उसके राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो गये थ 
` ओर १९१८ में उसका जो बहिष्कार किया गया था, वह अब समासत हो गया था _ 


(६) इटली में फासिज्म का प्रारम्भ | हू 


i ` महायुद्ध में इटखो मित्र राज्यों के - पक्ष में सम्मिलित था । इटली को बारशी 
थीं कि युद्ध की समाप्ति पर वह न केवल आस्ट्रिया-हंगरी के उन प्रदेशों के प्रात 


कर 
गा, जिन पर राष्ट्रीयता की दृष्टि से वह अपना अधिकार समझता-था, अपिठु / है 
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विद्वव के विविध राज्य और उसकी राजनीतिक प्रगति १३१ 


में भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकेगा । पर उसे निराश होना पड़ा । यूरोप में 

' कुछ नये प्रदेश उसे अवश्य मिले, पर अफ्रीका में साम्राज्य-विस्तार करने की उसकी 
आकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकी । लीबिया और सोमालीलूण्ड ( अफ्रीका में ) पहले से हो 

इटली के अधीन थे । अब उनके साथ छगते हुए कुछ थोड़े-से प्रदेश उसे और मिल 

गये । पर फ्रांस और ब्रिटेन के मुकाबले में इटली को प्राप्त हुए ये अफ्रोकन प्रदेश बहुत 

ही कम थे। इटली के राष्ट्रवादी लोग पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ के निर्णय से बहुत 

असन्तुष्ट थे । जिस आकांक्षा से इटली महायुद्ध में मित्रपक्ष की ओर से सम्मिलित हुआ 

था, वह पूर्ण नहीं हो पायी थी । 

महायुद्ध के पश्चात्‌ इटलो की सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना 

पड़ा। उसकी आथिक दशा बहुत बिगड़ गई। फ्रांस और ब्रिटेन के समान इटली 

समृद्ध कभी भी नहीं था। युद्ध में उसे अस्त्र-शस्त्र और सेना पर बहुत खर्च करना 

पड़ा था । इसी कारण वह कर्ज से छद गया था। अब युद्ध की समासि पर उसके लिए 

अपने आय-व्यय को बरावर कर सकना सम्भव नहीं रह गया। समाजवाद की जो 

लहर रूस से प्रारम्भ होकर यूरोप के अन्य राज्यों में भी प्रवेश कर रही थी, इटली भी 

उसके प्रभाव में आ गया। शहरों के मजदूर बहुत बड़ी संख्या में बेकार थे। कार्ल 

मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों की ओर वे आह्ृष्ट होने लगे, और इटलो में भी समाज- 

वादी दलों की शक्ति बढ़ने छग गई । : नवम्बर, १९१९ में इटली की पाियामेंट का 

जो चुनाव हुआ, उसमें समाजवादो दलों के १५३ उम्मीदवार सफल हुए । सदस्यों की 

कुल संख्या ५७४ थी । समाजवादी चाहते थे कि इटली में भी रूस के समान कम्यु- 

निस्ट क्रान्ति हो जाए । 

महायुद्ध की समाप्ति के समय इटली. को पाछियामेण्ट में लिबरल पार्टी का 

प्राघान्य था और उसके नेता जिओकेत्ती प्रधानमन्त्री थे । लिबरल पार्टी के लोग लोक- 

तन्त्रवाद के पक्षपाती थे, और संवैधानिक उपायों से देश की उन्नति एवं आधिक 

, व्यवस्था में परिवर्तन करने की नीति में विश्वास रखते थे। यदि महायुद्ध के बाद 
` इटली को असाधारण रूप से आथिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता, ओर 
पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा उसको राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्रबल आघात न छगता, 
तो लिवरळ पार्टी अपनी राजनीतिक स्थिति को कायम रखने में अवस्य समर्थ हो 
सकती थी । पर इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में जहाँ एक ओर कम्युनिस्ट व 
अन्य समाजवादी दल जोर पकड़ने लगे, वहाँ दूसरी ओर ऐसी राजनीतिक पार्टियों का 
प्रादुर्भाव हुआ जो कम्युनिजम के विरुद्ध थीं । इन पार्टियों में दो मुख्य थी, फासिस्ट 
पार्टी और कैथोलिक पोपुळर पार्टी । फासिस्ट पार्टी का नेता मुसोलिती था, और कैयो- 
लिक पार्टी का छुइजी स्तूर्णो । १९१९ के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त कथो” . 
लिक दल के उम्मीदवार भी अच्छी संख्या में निर्वाचित हुए थे । रिवरछ पार्टो को इस 


चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्रास नहीं हो सका था। १९२१ में जिओळेत्तो ने पालियामेण्ट _ ड : 
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को भंग कर नया चुनाव कराया, जिसमें लिबरल पार्टी के १२२, कैथोलिक पपु 
पार्टी के १०६, फासिस्ट पार्टी के ३५ ओर कम्युनिस्ट दल के १६ प्रतिनिधि निर्वाचित 
हुए। इस पर जिओसेत्तो ने त्यागपत्र दे दिया । पर कोई भी दल इस स्थिति में नहीं 
था कि पार्लियामेन्ट के बहुमत को अपने साथ रख सके । अतः मन्त्रिमण्डलों में जल्दी- 
जल्दी परिवर्तन होते रहे । 

पर इटली के भाग्य में लोकतन्त्र शासन नहीं लिखा था। महायुद्ध की समाप्ति 
को अभी पाँच साल भी नहीं हुए थे कि वहाँ मुसोलिनी का आधिपत्य स्थापित हो 
गया । मुसोलिनी फासिस्ट पार्टी का संस्थापक व प्रधान नेता था । शुरू में वह समाज- 
वादी था और कम्युनिज्म में उसको आस्था थी । अपने कम्युनिस्ट विचारों के कारण 
१९०८ ओर १९१२ में उसे जेल की सजा'भी भुगतनी पड़ी थी, पर महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने पर कम्युनिस्ट पार्टी से उसका मतभेद शुरू हो गया । कम्युनिस्टों का विचार था 
कि युद्ध में इटली को शामिल नहीं होना चाहिए। पर मुसोलिनी का कहना था कि 
युद्ध में सम्मिलित होकर इटली न केवल अपनो राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर सकता 
है, अपितु समाजवादी व्यवस्था भी वहाँ स्थापित की जा सकती है । इटली के युद्ध में 
सम्मिरित हो जाने पर मुसोकिची स्वयं भी सेना में भरती हो गया । १९१६ में वह 
घायल होकर घर वापस लोट आया । इस समय खस में राज्यक्रान्ति हो चुकी थी। 
इटली के कम्युनिस्ट समझते थे कि यह विश्वव्यापी समाजवादी क्रान्ति का श्रीगणेश है । 
इस कारण युद्ध को जारी रखने का वे विरोध करने लगे थे। धीरे-धीरे मुसोखिनी की 
शक्ति बढ़ने रगो, ओर वह एक राजनीतिक नेता बन गया । मार्च, १९१९ में उसने अपने 
अनुयायियों को एक सभा संगठित की, जिसे 'फासिओ' कहते थे। इस फासिओ का 
` उदेश्य यह था कि कम्युतिउम का विरोध किया जाए और एक ऐसे समाजवाद का प्रपा 
किया जाए जो राष्ट्रीय हितों को सब से ऊपर समझता हो । इस समय रूस के समार 
वाद का खूप अन्तर्राष्ट्रीय था। मुसोखिनी कहता था, कि यह अततराषट्रीय कस्यति 
इटली के राष्ट्रीय हितों के लिए विधातक है । पहला फासिओ मिळानो में कायम हुआ 
था। अगले दो वर्षों में इटली के प्रायः सभी बड़े नगरों में फासिओ की स्थापना को 
गई। १९२० में फासिओ की संख्या ११८ थी, और १९२२ में उनकी संख्या वढ़ % 
२२०० तक पहुंच गई थी। सर्वत्र उनका जाल-सा बिछ गया था । मुसोरिती के 
प्रयत्न र उसकी फासिस्ट पार्टी १९२२ में इटली की सर्वप्रधान राजनीतिक हारति वी 
गई थी। मुसोलिनी केवल एक नई राजनीतिक पार्टी का संगठन करके ही सरत 
हो गया । उसनेंएक स्वयंसेवक दळ का भी संगठन किया, जिसके सदस्य एक ग. 


वर्दी पहनते थे, सैनिक कवायद करते थे, और कठोर नियन्त में रहते बे ४ 


अपना पृथक्‌ झण्डा होता था, और कालीः कमीज .पहनने के कारण वे काली वृर 


| 


| 
। 
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हुए । २७ अक्तूबर, १९२२ को जिओोलेत्ती के लिबवरल मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया 
था । इसके बाद इटली में कोई भी ऐसा मन्त्रिमण्डल नहीं बन सका, जो छक्तिशालो 
हो। मुसोलिनी ने इस दशा से छाभ उठाया, और अपनी फासिस्ट सेना के साथ रोम की 
ओर प्रस्थान कर दिया । इटली के राजा विकटर एभेनुएळ तृतीय को अब यह समझने 
में देर नहीं लगी, कि मुसोलिी का सामना कर सकना असम्भव है। उसने उसे ही 
मन्त्रिमण्डल बनाने का कार्य सुपुर्द कर दिया ( ३० अक्तूबर, १९२२ ) । प्रधानमन्त्री 
वन कर मुसोछिनी ने पाछियामेण्ट में निर्वाचन-सम्बन्धी एक नया कानून पेश किया । 
इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि चुनाव में जिस पार्टी को सब से अधिक वोट 
मिलें, उसके पाछियामेण्ट में दो तिहाई सदस्य रहें, ओर बाकी एक तिहाई स्थान उन 
पार्टियों में उस अनुपात से बाँट दिये जाएँ, जिसमें कि उन्हें वोट प्राप्त हुए हों। इस 
कानून के अनुसार पहला चुनाव एप्रिल, १९२४ में हुआ। क्योंकि सब से अधिक वोट 
फासिस्ट पार्टी को मिले, अतः पाियामेण्ट में दो तिहाई स्थान इसी पार्टी को दे दिये 
गये। दोष एक तिहाई स्थान कम्युनिस्ट, लिबरळ आदि पार्टियों को प्रात हुए । अब 
मुसोलिनी का पाछियामेन्ट में एकाघिपत्य स्थापित हो गया था, ओर वह इटली में 
फासिस्ट ब्यवस्था स्थापित करने में तत्पर था । अपने विरोधियों के प्रति उसने कठोर 
नीति का प्रयोग किया, और वह इटली का एकाधिपति ( 0८६६०९ ) बन गया । 
देश को आथिक, औद्योगिक व राजनीतिक उन्नति करने में मुसोलिनी को बहुत सफलता 
प्राप्त हुई। उसके सम्मुख एकमात्र यही आदर्श था, कि इटली को एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बना दिया जाए और उसकी सरकार का संचालन राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख 
कर किया जाए । वह कम्युनिज्म का घोर विरोधी था, और पूंजीपतियों तथा मजदूरों, 
जमींदारों और किसानों, तथा समाज के सब वर्गों में इस ढंग से सहयोग स्थापित करने 
की नीति का पक्षपाती था, जिससे सब मिल कर राष्ट्रीय उन्नति के लिये प्रयत्न कर 
सके । सैन्यशक्ति के बढ़ाने पर भी उसने विशेष घ्यान दिया, और इस शक्ति का उपयोग 
साम्राज्य विस्तार के लिये किया । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इटली की स्थिति को सुरक्षित 
करने के लिये उसने यूरोप में नये गुटों का निर्माण करने का प्रयत्न किया, जिन पर 
हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रसंघ की कोई भी परवाह न कर उसने अबी- 
सोनिया पर आक्रमण किया, और उसे जीत कर अफ्रीका में अपने साम्राज्य का निर्माण 
करने में वह समर्थ हुआ । 


(७) संयुक्तराज्य अमेरिका की राजनीति 


संुक्तराज्य अमेरिका में दो . मुख्य पार्टियां हैँ, डेमोक्रेट और रिपम्छिकन । 
इनके पुथकूत्व का आधार कोई सुनिस्चित राजनीतिक सिद्धान्त या विं्रारघारा न 
होकर वे पृथक्‌ संगठन हैं जो वहाँ विकसित हो गये हैं। अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति के 
अघीन शासन-पद्धति ( ?०४१९॥६६। 9० ) के कारण वहाँ के शासन में राष्ट्रपति 
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` द्वारा किये गये ओर जिन कास्फरेन्सों का आयोजन किया गया, अमेरिका ने ९१ शा ः 


१३४ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


की शक्ति बहुत अधिक है, और उसी द्वारा आम्यन्तर तथा बाह्य नीति का निर्धारण 
किया जाता है । महायुद्ध के समय संयुक्त-राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बुडरो विल्सन थे, 
जो डेमोक्रेट पार्टी के थे। पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ में उन्होंने उदात्त सिद्धान्तों के 
अनुसार झान्ति-समझौता कराने का प्रयत्त किया, और राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिये 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया। पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों को अपने उदात्त सिद्धान्तो 
के अनुरूप बनाने में उन्हें. अधिक सफलता नहीं हुई। अमेरिका की जनता पेरिस की 
शान्तिपरिषद्‌ द्वारा किये गये निर्णयों से संतुष्ट नहीं थो । इसीलिये अमेरिका राष्ट्रसघ 
का सदस्य तक नहीं बना था। १९२० में राष्ट्रपति का नया चुनाव हुआ, जिसमें 
डेमोक्रेट पार्टी हार गई और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हाडिग राष्ट्रपति चुन 
लिये गये । उनका विचार था कि राष्ट्रसंघ के सदस्य-राज्य अमेरिका के प्रस्तावों पर 
समुचित ध्यान नहीं देंगे, अतः उन्होंने इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सर्वथा उपेक्षा को, 
और छः मास तक संघ के प्रधानसचिव के किसी पत्र का उत्तर तक भी नहीं दिया। 
पर १९२२ से राष्ट्रसंघ के प्रति अमेरिकन सरकार के रुख में परिवर्तन आना धुर 
हुआ, ओर संघ द्वारा आयोजित ऐसे सम्मेळनों में, जिनमें किसी ऐसे विषय पर विचार 
होता था जिसका अमेरिका के साथ भी सम्बन्ध हो, उसने अपने पर्यवेक्षक भेजना प्रारम्भ 
किया । राष्ट्रपति हाडिग का यह भी विचार था, कि शान्तिपरिषद्‌ द्वारा स्थापित 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अमेरिका को स्थान प्रास करना चाहिये । इससे पूर्व 
कि अमेरिका की सीनेट इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सके, हाडिग की मृत्यु हो गई 
( २ अगस्त, १९२३ ) । उनकी मुत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति कूछिज ने राष्ट्रपति प 
ग्रहण कर लिया, और १९२४ के चुनाव में वही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गये। 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने उसी नीति का अनुसरण किया, जिसका प्रारम्भ हारडिग छव 
किया गया था । १९२८ के चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी को सफलता मिली, और 
उसके उम्मीदवार हर्बर्ट कलाक हुवर राष्ट्रपति चुने गये । इस प्रकार १९२० से १ ९३९ 
तक बारह साल निरन्तर रिपब्लिकन पार्टी का अमेरिका में शासन रहा । ईस दी 
काळ में यूरोप के विविध राज्यों के सम्मुख जो समस्याएं उपस्थित हुई, उनका 

पहले किया जा चुका है। जर्मनी ओर उसके साथियों से लिया जाने वाला हरा! 
अमेरिका के कर्ज़ की देनदारी को समस्या, आथिक संकट और नाजीउम, फासी js 
कम्युनिइम का विकास--ये ऐसी बातें थीं जिनमें अमेरिका के छिये पूर्ण प 
सकला सम्भव नहीं या। इसी कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ के कार्य-कलाप की भी 


नहीं कर सका । हरजाने की अदायगी और अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों की वसूली के o 


में जो अनेक संम्मेलन राष्ट्रसंघ द्वारा आयोजित किये गये, उनमें अमेरिका ल 
निधियों ने भो भाग छिया । डावस कमीशन और यंग कमीशन के निर्णयों में ” ` संब 
का प्रमुख कर्तृत्व या। इसी प्रकार निःशस्त्रीकरण के प्रयोजन से जो प्रयत्न | 
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भाग लिया । निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में हम अगले अध्याय में प्रकाश डाळेंगे । राष्ट्र 
संघ की व्यवस्था को स्वीकार कर अमेरिका ने उन सन्धियों व समझोतों को भी संघ के 
सचिवालय में रजिस्टर्ड कराया, जो उसने भिन्न-भिन्न समयों में विदेशों के साथ 
किये थे । 

१९३२ के चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी को विजय हुई, और उसके उम्मीदवार 
फ्रांकलित रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये । १९२९-३१ में जिस 
आधिक संकट ने विश्व के प्रायः सभी देशों को व्याप्त कर लिया था, अमेरिका मी 
उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सका था। बेकारी वहाँ भी बढ़ गई थी, और बेरोज- 
गारों को संख्या १,३०,००,००० तक पहुँच गयी थी । अमेरिका की राजकीय आमदनी 
में मी ५० प्रतिशत की कमी हो गई थी, और बहुत-से कल-कारखाने बन्द हो गये थे । 
आधिक संकट के इस समय में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अनुपम कर्तृत्त्व प्रदर्शित किया । 
अनेक ऐसे कानून जारी किये गये, जिन द्वारा बेरोजगारों को आथिक सहायता देने, 
सरकारी खर्च में कमी करने, और किसानों तथा कळ-क्रारखानों को सहायता देने की 
व्यवस्था की गई | जून, १९३३ में रूजवेल्ट द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कानून पास कराया 
गया, जिसे “राष्ट्रीय औद्योगिक पुनःनिर्माण कानून” ( Nefional Industrial Recov- 
९7५ 8० ) कहते हैं । यही संक्षिप्त रूप से 'नीरा' ( \7R4 ) के चाम से प्रसिद्ध है । 
इस कानून द्वारा अमेरिका के उद्योग-धन्थों में जान डालने और बेरोजगारी को दूर 
करने का गम्भीर प्रयत्न किया गया । वेरोजगारी के दूर करने के लिये कल-कारखानों 
में काम करने के घण्टों में कमी की गई, किसानों को कर्ज देकर उनकी दुर्दशा को 
दुर किया गया, और सरकारी आमदनी को बढ़ाने के लिए समृद्ध लोगों पर नये टॅक्स 
लगाये गये । बेकारों को काम दिलाने के लिये अनेक सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ किये 
गये, जिनके लिये चालीस करोड़ डालर खर्च करने की व्यवस्था को गयो। जब इतने 
घन से बेकारी की समस्या हल नहीं हुई, तो सार्वजनिक कामों पर खर्च को जाने वाली 
राशि को और अधिक बढ़ा दिया गया । एप्रिल, १९३५ में रूज़वेल्ट ने इन कामों पर 
व्यय किये जान्नेवाले धन की राशि बढ़ाकर ४८८ करोड़ डालर तक कर दी। इसी प्रकार 
के अन्य भी अनेक कार्य रूजवेल्ट की सरकार द्वारा किये गये, जिनके परिणामस्वरूप 
अमेरिका को आथिक दथा बहुत कुछ संभल गयी । १९३६ के चुनाव में रूज़वेल्ट दुबारा 
राष्ट्रपति चुने गये, ओर १९४० में जब फिर नये चुनाव का: अवसर आया तो भी 
डेमोक्रेट पार्टी ने उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया । तीसरी बार भी रूजवेल्ट को 
ही चुनाव में सफलता प्रास हुई। १९३९ में जब बीसवीं सदी के दूसरे महायुद्ध का 
प्रारम्भ हुमा, तो रूज़वेल्ट ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे । अपने सुदीर्घ शासन काल में 
रूज़वेल्ट ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ सहयोग को नीति को जारी 
रखा । इसी कारण १९३३ में रूस के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया गया, 
भौर अगस्त, १९३४ में अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ का भी सदस्य बन गया । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. 


१३६ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्भन्ध 


अन्तरराष्ट्रीय देनदारियों की वसूली का भी इसी काल में अन्त किया गया ( १९३४ ), 
ओर निःसस्त्रोकरण के लिये जो अनेक सम्मेलन यूरोप में हुए उनमें भी अमेरिका ने 
भाग लिया । फिलिप्पीन द्वोपसमूह अमेरिका की अधीनता में थे। उनमें स्वायत्त 
शासन स्थापित करने के लिये भी रूज़वेल्ट को सरकार ने एक कानून पास किया गया, 
जिसके अनुसार फिलिप्पीन को आन्तरिक शासन में पर्याप्त अधिकार प्रास हुए । अमेरिकन 
महाद्वीप के विविध राज्यों में सहयोग स्यापित करने और उनको सुरक्षा के सम्बन्ध मै 
सामूहिक व्यवस्था करने के प्रयोजन से १६३६ में एक अमेरिकन सामूहिक सुरक्षा सम- 
झौता किया गया, जिस के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यदि अमेरिकन महाद्वीप 
के राज्यों में कोई झगड़ा हो, तो उसका निबटारा पारस्परिक विचार-विमर्श द्वारा हो 
किया जायगा । इसी काल में एक तटस्थता एक्ट ( ४९७६३] 8० ) स्वीकृत किया 
गया, जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि यदि किन्हीं विदेशी राज्यों में कोई ऐसा 


विवाद प्रस्तुत हो जाए या किसी एक राज्य में कोई ऐसा गृहयुद्ध शुरू हो जाए जिसके | 


कारण संगुक्तराज्य अमेरिका में भी शात्तिभंग होने की सम्भावना हो, तो राष्ट्रपति को 
यह अधिकार होगा कि वह ऐसी परिस्थिति की घोषणा कर सके । इस घोषणा के हो 
जाने पर युद्ध या गृह-कलह में व्यापृत किसी भी राज्य को युद्ध-सामग्री प्रदान करना 
या उसके सरकारी काग्रजों ( 8९००४४८४ ) को क्रय करना, उसके जहाजं द्वारा यात्रा 
करना तथा किसी भो व्यापारिक माल को उस देश को प्रदान करना गैरकानूनी 
होगा । ऐसी घोषणा के हो जाने पर युद्ध में व्यापृत किसी देश के जंगी जहाज, पः 
डुब्वियाँ और व्यापारी जहाज अमेरिका के किसी भी बन्दरगाह में आश्रय नहीँ छ 
सकेंगे। पर इस कानून के बावजूद भी अमेरिका द्वितीय महायुद्ध से अपने को पुष 
नहीं रख सका । जब परं हार्बर में जापान ने अमेरिका के सामुद्रिक अड्डे पर आफ्गमण 
किया, तो अमेरिका भी महायुद्ध में सम्मिलित हो गया । 


(८) मध्य ओर पूर्वी यूरोप के राज्य 


महायुद्ध में परास्त होनें पर जिस प्रकार जर्मनी से होहेन्ट्सोलर्न राजवंश की _ 


अन्त हुआ, उसी प्रकार आस्ट्रिया-हंगरी से हाप्सबुर्ग वंश की समासि हुई। हाप्सु 
राजवंश के राजा आस्ट्रिया मर हंगरी दोनों के अधिपति हुआ करते थे।' भिरा 
'को विजय के कारण न केवल इस प्राचीन राजवंश का अन्त हुआ, अपितु हंगरी र 


बा्टरया.एक दूसरे से पृथक्‌ हो गये और उनकी अधीनता में जो अनेक परदेश मे, पै 


भी स्वतन्त्र हो गये । आस्ट्रिया-हंगरी के साम्राज्य के भग्नावशेषों पर चार राज्यों की 
निर्माण हुआ--आस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया ओर युगोस्लाविया । 


| आस्ट्रिया--११ नवम्बर, १९१८ के दिन आस्ट्रिया-हंगरी के सम्राट, चास मे ४ 
अपने राजसिहासन का परित्याग कर दिया था। अगले दित आस्या मं रिरि! 


की घोषणा कर दी गयी। सामयिक रूप से एक सरकार का संगठन क 


` 
: 
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| 


विद्वव के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १३७ 


ओर थास्ट्रिया के लिए नया संविधान तैयार करने के प्रयोजन से एक संविघान-परिषद्‌ 
का निर्माण किया गया । परिषद्‌ के सदस्यों का चुनाव करने के लिए सब बालिग स्त्री- 
पुरुषों को वोट का अधिकार दिया गया था। चुनाव में सोशल डेमोक्रेट और क्रिदिच- 
यन सोशलिस्ट पार्टियों को बहुमत प्राप्त हुआ। इन दलों की प्रवृत्तियाँ समाजवादी थीं । 
मित्र-राज्यों के साथ सां जमें' की सन्धि इसी संविधान परिषद्‌ द्वारा की गई थी । इस 
परिषद्‌ ने आस्ट्रिया के लिए जो संविधान तैयार किया, वह १ अक्टूबर, १९२० से 
लागू हुआ । नया संविधान लोकतन्त्रवाद पर आश्रित था, और उसके अनुसार मन्तिः 
मण्डल को पाियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रखा गया था । १७ अक्टूबर, १९२० को 
संविधान के अनुसार पाछियामेण्ट का चुनाव हुआ, जिसमें सोशल डेमोक्रेट और क्रिदिच- 
यन सोशलिस्ट पार्टियों का बहुमत रहा । आस्ट्रिया के पहले राष्ट्रपति डॉ० माइकेल 
हैनिश चुने गये, जिन्हें पालियामेण्ट के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना गया था । 
आस्ट्ियन रिपब्लिक की सरकार के सम्मुख अनेक विकट समस्याएं थीं । 
आस्ट्रिया अब एक छोटा-सा राज्य रह गया था। पुराने आस्ट्रिया के जो भी औद्योगिक 
केन्द्र थे, जो भी कोयले व लोहे को खानें थीं, वे-सब उससे ले लो गई थीं । महायुद्ध 
के लिए दोषी ठहरा कर हरजाने की एक भारी रकम भी उस पर छाद दी गई थी । 
परिणाम यह हुआ कि उसकी आथिक दशा इतनी बिगड़ गयी कि राष्ट्रसंघ को उसे 
सहायता देने के लिए विवश होना पड़ा । उसे तेरह करोड़ डालर कर्ज देने की व्यवस्था 
की गयी, ताकि वह अपनी: आथिक दशा को संभाल सके । इस कर्ज को अदायगी के 
लिए आस्ट्रिया की रेलवे ओर आयात-निर्यात करों को आमदनी को जमानत के रूप में 


रखा गया (१९२२) । 
आस्ट्रिया एक छोटा-सा राज्य था, जिसकी जनसंख्या ६५ लाखके लगभग थी। 


राष्ट्रीय दृष्टि से आस्ट्रियन लोग भी जर्मन थे। अतः यह विचार विकसित होना शुरू 
हुआ कि आस्ट्रिया और जर्मनी को मिल कर एक राज्य हो जाना चाहिए । इसके लिए 
आन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया, ओर आस्ट्रिया के कतिपय प्रदेशों में इस सम्बन्ध में 
जनता का मत भी लिया गया । पर भित्र-राज्यों ओर राष्ट्रसंघ के विरोध के कारण यह 
विचार क्रियान्वित नहीं किया जा सका । इस बीच में आस्ट्रिया की आधिक दशा निर- 
न्तर बिगड़ती जा रही थी, और कर्ज के रूप में जो राशि प्राप्त कर सकने में वह समर्थ 
हुआ था, वह उसकी समस्याओं का हल करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। १९२० से 
१९२७ तक अनेक मन्त्रि-मण्डल आस्ट्रया में बने, पर उनमें से कोई भी वहाँ की आथिक 
दुर्दशा को दुर करने में समर्थ नहीं हुआ । परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रिया में दो नये 
राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ, जिन्हें हाइमवेह र ( “९८७९ ) और शुद्ज- 
बुण्ड ( 9०४७८०५ ) कहते थे । हाइमवेह.र का मत था कि समाजवादियों को 
शक्ति का अन्त कर आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिछा दिया जाता चाहिए । इस समय 


'तक जर्मनी में नाजी पार्टी और हिटळर ने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दियो था । हाइम- 
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यूरोप के मध्य में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण हो जायगा । (६) र्द 


१३८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


वेहर का शुकाव जर्मनी की नाज्जी पार्टी की ओर था । १९३१ तक इस संगठन मे 
६० हजार के लगभग व्यक्ति सम्मिलित हो चुके थे, जो नाजियों के समान सैनिक बत | 
पहनते थे और अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहते थे । इसके विपरीत शुट्जबुण्ड के सदस 
समाजवाद के अनुयायी थे, और अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए प्रयलशील थे । सोशल डेमोक्रेट पार्टी का समर्थन इन्हें प्राप्त था । शुट्जबुण्ड ने 
भी अपनी स्वयंसेवक सेना का संगठन कर लिया था, और १९३१ तक उसके सदस्यों 
को संख्या ९० हज़ार तक पहुँच गयी थी । १९२७ में ही इन प्रतिस्पर्धी 'सेनाओं' में 
संघर्ष का सूत्रपात हो गया था । वेष आन्दोलन को ताक में रख कर इन्होंने हिसात्मक 
उपायों का अवलम्बन किया, जिसके कारण अनेक स्थानों पर विद्रोह शुरू हो गये। 
आस्ट्रियय सरकार के लिए यह सुगम नहीं था कि वह इन दो सुसंगठित 'सेनाओं' को 
काबू में रख सके । पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ द्वारा आस्ट्रिया की सेना में तीस हज़ार पे 
अधिक सैनिक न रखने की व्यवस्था की गई थी । यह छोटी-सी सरकारी सेना हाइम- 
बेह.र और शुट्जबुण्ड के सम्मुख असहाय थी । 

१९२९ आर १९३० में हाइमवेहर सेना ने अनेक बार यह प्रयत्न किया कि | 
चीएना पर आक्रमण कर देश के शासन पर उसी ढंग से कब्जा कर ले, जैसे कि 
फासिस्ट सेना ने रोम को अपने अधिकार में कर लिया था। पर उसे सफलता नहीं हो | 
सकी । पर इसमें सन्देह नहीं कि हाइमवेह.र और शुट्जबुण्ड के परस्पर विरोध के 
कारण आस्ट्रिया में अशान्ति और अव्यवस्था में निरन्तर वृद्धि होती गई । 

आस्ट्रिया की आन्तरिक राजनीति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदन यह था कि जर्मगी 
के साथ मिळ कर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया जाय या नहीं । जर्मगी 
ओर आस्ट्रिया के इस सम्मिळन को आनक्छुस्स (^75०!।५७) कहते थे । फ्रान्स, इठणी, 
चेकोस्छोवाकिया आदि राज्य इस सम्मिळन के विरुद्ध थे । वे अपने पक्ष में निम्तलिंिए 
युक्तियाँ पेश करते ये-( १ ) अकेले जर्मनी का क्षेत्रफल फ्रान्स की तुलना में कम है 
पर आस्ट्रिया के साथ मिल जाने पर बह फ्रान्स से अधिक हो जायेगा । ( २ ) जर्मनी बौर 
आस्ट्रिया के एक हो जाने पर इस नये जर्मन राज्य की जन-संख्या फ़ान्स के मुकाबणे '_ 
पौने दो गुना हो जायगी । ( ३ ) चेकोस्लोवाकिया में तीस लाख जर्मनों का गिव 
` था । आस्ट्रिया के जर्मनी के साथ मिल कर एक हो जाने पर चेकोस्छोवाकियां दो! 

से जर्मनी द्वारा घेर छिया जायगा । ( ४ ) आस्ट्रिया की सीमा इटली के साथ कती 
थी । आस्ट्रिया जैसे निर्वल राज्य से इटली को कोई भय नहीं था । पर उसके जम 

के साथ मिल कर एक हो जाने पर जर्मनी की सीमा इटली के साथ आ लगेगी, गए | 
' इरछी की स्थिति निरापद नहीं रह सकेगी । ( ५ ) फ्रान्स ने अपनी सुरक्षा के 3 

से जो सन्धियाँ चेकोस्लोबाकिया और युगोस्लाविया के साथ की हुईं थीं, सैनिक दृ 

उनका कोई महत्त्व नहीं रह जायगा, क्योंकि जर्मनी और आस्ट्रिया के एक हो जाते 
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में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। जर्मनी इस सब को प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण 
उसकी आथिक व ओद्योगिक शक्ति बहुत बढ़ जायगी। जर्मनी में भी ऐसे रोग थे, 
जो आस्ट्रिया के साथ मिलने के विरोध में थे । आस्ट्रिया के लोग रोमन कैथोलिक चर्च 
के अनुयायी हैँ, और जर्मनी के प्रोटेस्टेन्ट चर्च के । इन दो सम्प्रदायो के अनुयायियों के 
लिए एक साथ रह सकना सुगम नहीं था, पर दोनों ही राज्यों में अनेक ऐसे संगठन 
संगठित हुए, जिनका उद्देश्य जमनी और आस्ट्रिया को मिला कर एक करना था । पर 
मित्र-राज्यों के विरोध के कारण ये अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। १९३३ 
में जब हिटलर ने जर्मनी में राजशक्ति प्राप्त कर ली, तो आस्ट्रिया की राजनीति में भी 
भारी परिवर्तन आया । १९३० से पूर्व हो आस्ट्रिया में भी नाजी पार्टी का संगठन हो 
चुका था, अब इश पार्टी की शक्ति बहुत बढ़ गई । हिटलर ने दिल खोल कर उसकी 
सहायता की । बहुत-से जर्मन नाजी स्वयंसेवक आस्ट्रिया में आ गये । उनका प्रयत्न यह 
था कि आस्ट्रियन पाछियामेण्ट के नये चुनाव में नाजी पार्टी की विजय हो, ओर फिर 
जर्मनी और आस्ट्रिया को मिला कर एक कर दिया जाये । 

१९३४ में आस्ट्रिया का प्रधान मन्त्री डॉक्टर डाल्फस था । वहु क्रिद्चियन 
सोशलिस्ट पार्टी का प्रधान नेता था, और अपने देश की आन्तरिक दशा को देख कर 
यह अनुभव करने लगा था कि वहाँ लोकतन्त्र शासन का सफळ हो सकचा कठिन है । 
वह समझता था कि आस्ट्रिया में ऐसी सरकार ही सफल हो सकती है, जो विविध 
पाटियों का दमन कर सब दासन-शक्ति अपने हाथों में ले ले । इसी लिए उसने विभिन्न 
पार्टियों को भंग कर देने का आदेश जारी कर दिया । सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी ने इसका 
विरोध किया, जिस पर डाल्फस के आदेश पर हाइमवेह.र सेना ने सोशलिस्ट डेमोक्रेट 
पार्टी के प्रधान केन्द्र पर हमला कर दिया । सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी ने उसका डट 
कर मुकाबला किया, पर अन्त में उसकी हार हुई.। डाल्फस की सरकार ने अपने विरो- 
चियों को बुरी तरह से कुचला । कितने ही समाजवादी नेताओं को प्राण-दण्ड दिया गया, 
ओर हजारों की संख्या में सोशल डेमोक्रेट कैद में डाल दिये गये । डाल्फस चे १९२० 
के संविधान का अन्त कर एक नये संविधान का भी निर्माण किया, जिसके अनुसार 
कानून बनाने का कार्य एक संघ सभा ( ९९९ 7९६) के सुपुर्द किया गया, जिसके 
सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयो थी। 

डॉ० डाल्फस जिस ढंग से सम्पूर्ण राजशक्ति को अपने हाथों में छे रहा था, उससे 
ऑस्ट्रिया की नाजी पार्टी भी चिन्तित हुई । उसे आशंका थो कि सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी 
के समान नाजी पार्टी को भी कुचल दिया जामगा। हिटलर से प्रोत्साहन पाकर आस्ट्रिया 
के नाजी भो विद्रोह के लिए तैयार हो गये, और जुलाई, १९३४ में उन्होंने षड्यन्त्र 
कर डाल्फस की हत्या कर दो । कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होने छगा कि जर्मनी के 
समान आर्ट्रिया में भी नाजी पार्टी सरकार पर कब्जा कर छेगी। पर हाइमवेह,र सेना 
की शक्ति इस समय ताजियों के विरुद्ध थी। इसीलिए नाजी पार्टी अपने प्रयतत में . 
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सफल नहीं हो सको । अब शुशनिग आस्ट्रिया का प्रधानमन्त्री बना, ओर उसने डाल्फ | 
की नीति का पूर्णरूप से अनुसरण किया । इस समय यदि हिटळर आस्ट्रिया की नाजी 
पार्टी की खुल कर सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता, तो वह राजशक्ति को अपरे | 
हाथों में ले सकती थी। पर इटली के विरोध के कारण उसने अभो चुप रहना ही | 
उचित समझा। पर नाजी पार्टी आस्ट्रिया में निरन्तर शक्ति प्रास करती जा रही थी। | 
केवल चार साळ बाद हो वहाँ इस दळ की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि हिटछर भे | 
बिना किसी कठिनता के आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिलाकर एक विशाळ एवं शक्ति 
शाली जर्मन राष्ट्र के निर्माण में सफलता प्राप्त कर ळी । आन्दलुश की इस सफछता 
पर हम अगले एक अध्याय में प्रकाश डालेंगे । 

हंगरी-पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार हंगरी को आस्ट्रिया पे | 
पृथक्‌ कर एक पुथक्‌ राज्य के रूप में परिवर्तित किया गया था, और हाप्सवुर्ग वंश के | 
सम्राद चात्स के पदत्याग कर देने के कारण वहाँ भी लोकतन्त्र रिपब्लिक को स्थापना | 
हो गई थो । पर हंगरी की स्वतन्त्र रिपब्लिक को अनेक कठिताइयों का सामना कला _ 
पड़ा । मार्च, १९१९ में कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ बहुत प्रबल हो गई और बेछाकुत के 
नेतृत्व में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया । राष्ट्रपति | 
काउण्ट कोरोल्यी ( ये हंगरी के प्रथम राष्ट्रपति थे ) को देश छोड़ कर अन्यत्र चे | 
जाने के लिए विवश होना पड़ा, ओर कम्युनिस्टों ने रूस के ढंग की सामाजिक, बार्षिक 
एवं राजनीतिक व्यवस्था को अपने देश में स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । इषे 
पड़ोसी राज्य बहुत चिन्तित हुए। परिणाम यह हुआ कि खूमातिया ने हंगरो.प 
आक्रमण कर दिया। ख्मानिया ने ट्रांसिलवेनिया का प्रदेश हंगरी से प्राप्त किया था। 
वहाँ हंगारियन लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था । रूमातिया को भय था, कि 
ट्रांसिलवेनिया में भी कहीं कम्मुनिस्टों का जोर न हो जाये । इसी कारण उसने हंगरी 
पर आक्रमण किया था । हुगरी के कम्युनिस्ट रूमानियन सेना का मुकाबला नही 
सके । वे परास्त हो गये, और रूमानिया की सेना ने हंगरी से कम्युतिस्ट शास ही _ 
अन्त कर दिया । | 

पर रूमानियत सेनाओं ने हंगरी को स्थायी रूप से अपनी अभीनता में रखने 
का प्रयत्न नहीँ किया । एक बार फिर व्रहाँ रिपब्छिकत शासन की स्थापना हुई, ष प 
एडमिरल होर्थी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित किये गये । होर्थी कम्युनिज्म का थि 
था, ओर उसकी सरकार में जागीरदारों तथा प्रतिक्रियावादी छोगों का अमु भा ; 
नई सरकार देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने में अबस्य सफल हुई, १६ ही 
साधारंण जनता की आथिक दशा को समुन्नत करने में वह समर्थ नहीं हो सकी । 
एक इषिप्रधान देश था, और उसके निवासियों का आधिक्र-जीवन कृषि पर हों त 
था पर वहाँ के किसानों का खेतों पर स्वत्व नहीं था, और प्रायः सारी कषियोग्म 
बहे जागीरदारों की मिल्कियत में थी। पर होर्थी की सरकार के सम्मुख फे 


; 
ee) 


ee Sa 
ae ९ 


अ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
I, Ar To रस 


विइच के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १:९: 


गरीबी की ही समस्या नहीं थी । राष्ट्रोयता की भावना भी वहाँ निरन्तर प्रबळ होती 
जा रहो थी । पेरिस को शान्तिपरिषद्‌ द्वारा ऐसे अनेक प्रदेश रूमानिया को प्रदान कर 
दिये गये थे, जिनमें हंगारियन छोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। हंगरी के 
राष्ट्रवादी देशभक्त लोग चाहते थे कि इन प्रदेशों को पुनः प्राप्त किया जाये, और 
जियानो की सन्धि द्वारा उनके देश के साथ जो अन्याय किया गया या, उसका प्रति- 
शोध किया जाये । जब जर्मनी में नाजी पार्टी ने जोर पकड़ा और-उसने वर्साग्य की 
सन्धि के विरुद्ध आन्दोलन करना प्रारम्भ किया, तो हंगारियन लोगों में भी आशा का 
संचार हुआ । हंगरी में भी एक नाजी पार्टी संगठित हो गई, और वह जर्मनी के साथ 
चनिष्ठ सम्वन्ध , स्थापित करने के लिए आन्दोलन करने लगी । प्रारम्भ में होर्थी इस 
आन्दोलन के विरुद्ध था । पर अगस्त, १९३८ में उसने जर्मनी की यात्रा की, और वहाँ 
हिटलर से मिलने के कारण उसके विचारों में परिवर्तन हो गया। अव वह अपने देश 
का हित इसी में समझने लगा, कि जर्मनी के साथ मैत्री की जाये और हिटलर की 
नीति का समर्थन किया जाये । : 

चेकोस्ळोवाकिया--आस्तूया-हंगरी के खण्डहरों पर जिन नये राज्यों का निर्माण 
हुआ, चेकोस्लोवाकिया उनमें प्रधान था । इसमें दो जातियों का निवास था, चेक और 
स्लोवाक । चेक लोगों का प्रदेश बोहेमिया कहाता है, और पहले यह आरिट्रया के अन्त- 
गंत था । स्लोवाक लोग स्लोवाकिया में रहते हैं, और यह प्रदेश पहले हंगरी के राज्य 
में था। २९ फरवरी, १९२० के दिन चेकोस्लोवाकिया का नया संविधान बन कर 
तैयार हुआ, जिसके अनुसार वहाँ लोकतन्त्र रिपब्लिक की स्थापना की गई । प्रोफेसर 
भैसिरिक इस नई रिपब्लिक के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । इस नये राज्य को जन- 
संख्या १,३६,११,००० थी । पर ये सब चेक व स्लोवाक ही नहीं थे । इनमें ३१,२३, 
००० जर्मन, ७५,८०० पोल, ७,४६,००० हुँगारियन और ४,६१,०००' रूथेनियन लोग 
भो थे। चेकोस्ळोवाकिया की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी, कि उसके राज्य-षत्न में 
विजातीय लोगों का भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास था। राष्ट्रोय भावना से प्रेरित 
होकर चेक और स्लोवाक लोगों ने अपने जिस नये राज्य का निर्माण: किया था, उसमें 
इतनी बड़ी संख्या में उग्र जर्मन लोगों को शामिल करके उन्होंने भारी भूल को थी । 
हिटलर ने इन्हीं जर्मन निवासियों का सहारा केकर बीस साळ बाद इस नये राज्य को 
दबोच कर अपने पैरों के नीचे कुचल डालने में सफलता प्रास की थी। 

पुराने आस्ट्रिया-हंगरी में लोहे: और कोयले की जो खाने थीं, उनका आधे से 
भो अधिक भाग चेकोस्लोवाकिया में आ गया था। इस कारण इस नये राज्य को खूब 
औद्योगिक उन्नतिं हुईं । जिस समय जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरीं आदि राज्य आधिक संकट 
` के शिकार होकर दुर्दशा को प्रास हो रहे थे, चेकोस्लोवाकिया निरन्तर औद्योगिक उन्नति 
में तत्पर था। इसीलिए उसे आथिक संकट का सामना: नहीं करना पड़ा, और अन्तः 
राष्ट्रीय राजनीति में भी उसका महत्त्व बढ़ता गया । अपनी सुरक्षा के प्रयोजन से फ्रांस _ 
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ने जिन गुटों का निर्माण किया, चेकोस्लोवाकिया भी उनमें सम्मिलित था। 

१९२० से १९३५ तक प्रोफेसर मैसेरिक ही चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति रहे। 
जनता उन्हें अत्यन्त आदर. की दृष्टि से देखती थी, और उन्हें अपने “राष्ट्र का पिता” 
मानती थी । उनके नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया में लोकतन्त्र शासन को अच्छो सफलता 
मिली और सभी क्षेत्रों में उसने उन्नति को । पर १९३५ के बाद वहाँ भी नाजो पार्स 
ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया । वहाँ जो जर्मन लोग थे, वे इस पार्टी में शामिल हो 
गये । ये जर्मन चाहते थे, कि चेकोस्लोवाकिया से पृथक्‌ होकर जर्मन राज्य के अन्त- 
गंत हो जाए। जर्मनों को देखा-देखी पोल, हंगारियन आदि अन्य अल्पसंख्यक लोगों ने 
भी अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन प्रारम्भ कर दिये, ओर चेकोस्लोवाकिया 
की सरकार के लिए देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रख सकचा सम्भव नहीं रह 
गया । मार्च, १९३८ में जब हिटलर की नाजी सेना ने आ्ट्रिया पर आक्रमण कर उसे 
अपने अधीन कर लिया, तो चेकोस्लोवाकिया के नाजियों की हिम्मत बढ़ गई। इसका 
यह परिणाम हुआ, कि सितम्बर, १९३८ में चेकोस्लोवाकिया का भी अंग-भंग हुआ 
ओर मार्च, १९३९ तक इस नये स्वतन्त्र लोकतन्त्र राज्य का सर्वथा अन्त हो गया। 

युगोस्छाविया--पुराने सबिया राज्य के राज्यक्षेत्र का विस्तार कर युगोस्लाविया 


का निर्माण किया गया था । इस नये राज्य में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित किये गये 
थे--सबिया, क्रोटिया, माण्टिनिग्नो, स्लोवानिया, डाल्मेटिया, बोस्निया और हलजेंगोविता। 
महायुद्ध से पूर्व इनमें से सबिया और मान्टिनिग्नो पृथक्‌ राज्य थे । शेष सब आरस्ट्रिया- 
हंगरी के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। सविया के राजा को ही नये युगोस्लाविया का 
राजा बनाया गया था। इस नये राज्य की जनसंख्या १,३५,००,००० थी । १९२१ में 
युगोस्लाविया का नया संविधान बनाया गया, जिस द्वारा वहाँ वैध राजसत्ता की स्थापना 
की गई । युगोस्छाविया में प्रधानतया तीन जातीय क्षेत्र ये--सर्ब, क्रोट और स्लोवन | 
एक ही स्छाव जाति की विभिन्न शाखाएँ होते हुए भी इनमें भाषा, सम्प्रदाय और संस्कृति 
को भिन्नता थी । इसीलिए संविधान का निर्माण करते समय कुछ लोगों का विचा 
था, कि युगोस्लाविया का संविधान स्विट्जरल्ैण्ड के समान संघात्मक होना चाहिए 
ताकि इन तीनों जातियों के प्रदेशों में अपना पृथक्त्व कायम रहे, और उनकी विशे 


षताओं का पृथक्‌ रूप से विकास हो सके । इस विचार के प्रधान नेता रेडिष थे। 7 _ 


यह विचार संविधान परिषद्‌ में स्वीकृत नहीं हुआ, और युगोस्लाविया में एक बि 


शाली केन्द्रीय सरकार को स्थापना कर दी गई। पर नये संविधान से क्रोट ओर सो | 
छोगों को सन्तोष नहीं हुआ। बे समझते थे कि राज्य में सर्व लोगों की. प्रधातता है 
ओर उन्हें उनके अघीन एवं वशवर्ती बना दिया गया है। क्रोट लोगों में अपने पृष 
के लिए आन्दोलन बहुत प्रबळ हो गया, जिसका दमन करने के लिए सरकार गे कोट ह a 
उपायों का आश्रय लिया । क्रोट नेता रेडिष को गिरफ्तार कर लिया गया, भौर * कप is 


` किसान पार्टी को भंग करने की आज्ञ दे दो गई (१९२४)। पर दमनकारी उपायों ते (| 


र 


_CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri न 


विद्व के विविध राज्य और उनको राजनीतिक. प्रगति १४३ 


के विरुद्ध आन्दोलन में कमी नहीं हुई। आखिर विवश होकर छः महीने बाद न केवल 
रेडिष को जेल से मुक्त कर दिया गया, अपितु उन्हें मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने के 
लिए भी निमन्त्रण दिया गया । रेडिष ने यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, ओर वह 
शिक्षामन्त्री के पद पर नियुक्त हुए । पर यह संयुक्त सरकार भी देश में राष्ट्रीय भाव- 
नाओं के आपसी विरोध की समस्या को हरू नहीं कर सकी । क्रोट लोगों का कहना 
था, कि हमारा अपना पृथक्‌ राज्य होना चाहिए। हम सर्ब लोगों से केवळ इतना सम्वन्ध 
रखना चाहते हैं, कि विदेशो मामले ओर सन्धि-विग्रह के विधय ही एक संघ सरकार के 
हाथों में रहे । 

क्रोट लोगों के इस आन्दोलन ने बहुत उग्र रूप प्रास कर लिया। १९२८ में 
उनके कुछ नेताओं की पाछियामेंन्ट के अधिवेशन में हत्या कर दी गई। अब क्रोट 
लोगों ने न केवल पाछियामेन्ट का बहिष्कार ही किया, अपितु हिंसात्मक उपायों का भी 
अवलम्वन प्रारम्भ कर दिया । इस दशा में युगोस्लाविया के राजा अलेक्जेण्डर ने 
शासन-विधान को स्थगित कर शासन-सूत्र अपने हाथों में ले लिया और दमन नीति का 
प्रयोग आरम्भ किया । पर इससे भी समस्या हल नहीं हो पाई। १९३४ में जब 
अलेक्जेण्डर पेरिस में यात्रा के लिये गया हुआ था, कुछ क्रोट क्रान्तिकारियों ने उसको 
हत्या कर दी। अन्त में क्रोट लोगों को माँग स्वीकार कर छी गई, पर यह बुद्धिमत्तापूर्ण 
कार्य उस समय ( १९३९ ) किया गया, जब यूरोप के क्षितिज परं महायुद्ध के बादर 
मंडराने लग गये थे । १९१९ से १९३९ तक के बीस साल में युगोस्लाविया में तीन 
स्लाव जातियों के आन्तरिक आपसी झगड़े भयंकर रूप से चलते रहे, ओर वहाँ के 
राजनीतिज्ञ उन्हें निबटा सकने में असमर्थ रहे। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में युगोस्छाविया फ्रांस के साथ रहा । वह भी चेकोस्लो- 
वाकिया के समान फ्रांस के गुट में सम्मिलित था, और अपनी सुरक्षा के लिये उस पर 
निर्भर रहता था । १९१९ से १९२४ तक पाँच साळ युगोस्लाविया का इटलो के साथ 
फियूम के बन्दरगाह के सम्बन्ध में झगड़ा रहा । अन्त में २७ जनवरी, १९२४ को 
दोनों देशों में समझोता हो गया, जिसके अनुसार फियूम को इटली के अन्तर्गत मान 
छिया गया, पर युगोस्लाविया को यह अधिकार प्रदान किया गया कि उसके नागरिक 
इस बन्दरगाह का स्वतन्त्रता के साथ उपयोग कर सके | 

रूमानिया--महायुद्ध में रूमानिया ने मित्र-राज्यों का साथ दिया था। इसी लिये 
पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा उसके राज्यक्षेत्र को दुगमा कर दिया गया, और 
ट्रांसिववेनिया, बकोविना और बेस्सेरेबिया के प्रदेश उसे प्राप्त हुए । बेस्सेरेविया का 
प्रदेश उसे रूस से मिला था और अन्य प्रदेश पुराने आस्ट्रिया-हंगरी से । रूमानिया में 
रिपब्लिक स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। पुराना राजवंश हो वहाँ 
शासन करता रहा, यद्यपि पाछियामेंन्ट को वहाँ भी सत्ता थी । रझूमानिया में दो प्रमुख 


पाटिया यो--िबएळ और राष्ट्रीय किसान पार्टी | लिबरल पार्टी में घनी पूँजीपतियों | 
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का जोर था, और राष्ट्रीय किसान पार्टी सच्चे अथो में छोकतन्त्र स्थापित करने के 
लिये प्रयत्नशील थी । पर इस पार्टी के प्रयत्न सफल नहीं हो सके | पहले वहां बा 
शासन लिबरल पार्टी के हाथों में रहा, जो मनमाने ढंग से पालियामेन्ट का नाव 
करके स्वेच्छापूर्वक शासन करने में समर्थ थी । बाद में वहाँ भी नाजी पार्टी का संगठन 
हुआ, जिसे 'लोह रक्षक दल” ( 7707 00709 ) कहते थे । इस पार्टी का प्रधान नेता 
आक्टेवियन गोगा था । १९३७ में इस पार्टो नें सरकार पर अधिकार स्थापित करने में 
सफलता प्राप्त कर ली । पर गोगा का मन्त्रिमण्डल भी देर तक कायम नहीं रह सका। 
रूमानिया के अन्य दल नाजियों के विरुद्ध थे । मार्च, १९३८ में वहाँ के राजा कैरोह़ 
ने गोगा के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त कर दिया, सब शासनशक्ति अपने हाथों में छे 
छी, और सब राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया । १७ एप्रिल, १९३८ 
को लोह रक्षक दल के सब नेता गिरफ्तार कर लिये गये । राजा कॅरोल ने सब राजशक्ति 
अपने हाथों में लेकर रूमानिया में एक नये प्रकार के अधिनायकवाद को स्थापित 
किया । १९३९ में द्वितीय महायद्ध के प्रारम्भ होने के समय रूमानिया में राजा कैरो 
के एकतन्त्र शासन की ही सत्ता थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूमानिया भी फ्रांस का मित्र और अनुयायो था । 
. पोलैण्ड_वर्साम्य की सन्धि द्वारा पोलैण्ड के पृथक्‌-एवं स्वतन्त्र राज्य का 


निर्माण किया गया था । पोळ छोगों द्वारा आवाद जो प्रदेश पहले रूस, जर्मनी और 
आस्ट्रिया-हंगरी के अघोन थे, उन सब को पृथक्‌ कर इस नये राज्य के अन्तर्गत कर दिया 
गया था । पोळेण्ड में लोकतन्त्रवाद पर आधारित रिपब्लिक फी स्थापना की गई, ओर 
देश का संविधान तैयार करने के लिये एक संविधान परिषद्‌ का संगठन किया गया। 
संविधान परिषद्‌ ने फ्रांस के संविधान को आदर्श बना कर पोलैण्ड के' लिये नये 
संविधान को रचना की । यह संविधान १९२१ में लागू कर दिया गया, और इसके 
अनुसार पालियामेंन्ट का चुनाव कराया गया। पर यूरोप के अन्य अनेक' राज्यों के 
समान पोछण्ड में भो छोकतन्त्रवाद के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थीं। वहाँ दो गु 
राजनीतिक पार्टियां थीं-कन्अवेटिव ओर लिबरक । इनके संघर्ष-के कारण खोकले 
शासन पोछेण्ड में सफल नहीं हो सका । इस दशा में वहाँ के वीर सेनापति पिल्सुदूली 
ने संविधान की उपेक्षा कर सब शासनशक्ति को अपने: हाथों में ले लिया | मई, १ ९२ 
में उसने सेना को साथ छेकर वारसा कीं ओर प्रस्थान किया; और तीन दिल के युद के 
पदचात्‌ पोलेण्ड की राजघानो पर कब्जा:कर लिया । पिल्सुदूस्की ने! संविधान का 
नहीं किया, आपितु पालियामेंन्ट से यह मांग की कि प्रोफेसर मोस्कोको को रापत र 
पद पर निर्वाचित किया जाए। मोस्कोकी को राष्ट्रपति चुन लिया गया; और 20 
मन्त्री के पद पर काशिमोर बाटल को. नियुक्त किया गया; क्योंकि पिल्सुदूस्की उसी की. 
इस पद पर नियुक्त कराना चाहता था । यद्यपि पाछियामेण्ट कीः सत्ता अब भी काया 
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मेण्ट में यह साहस नहीं था, कि वह पिल्सुद्स्की की किसी भी बात का विरोध कर सके । 
१९३० में पिल्सुदूस्क्रो के आदेश पर पाछियामेण्ट के ९० सदस्यों को इसलिए निरफ्तार 
कर लिया गया, क्योंकि वे सरकार के कार्य में 'बाघा' उपस्थित करते थे । १९२८ से 
१९३५ तक पोलेण्ड में आठ मन्त्रिमण्डल कायम हुए, पर वे सब पिलसुद्स्की के हाथों 
में कठपुतली के समान थे । वह जिसे चाहता मन्त्री बनाता, जिसे चाहता मन्त्रि पद से 
हटा देता । १९२१ में पोछंण्ड का जो संविधान बना था, वह लोकतन्त्रवाद पर आघा- 
रित था । पिल्सुद्स्की को वह सह्य नहीं. था, क्योंकि उस द्वारा राजनीतिक दल सर- 
कार की आलोचना करने के अवसर प्रास कर सकते थे। १९३४ में पिल्बुदूस्की ने 
नये संविधान का निर्माण कराया, जिस द्वारा वोट का अधिकार बहुत कम लोगों तक 
सीमित कर दिया गया। मई, १९३५ में पिलबुद्स्की की मृत्यु हो गई, पर लोकतन्त्र 


का अन्त कर जिस ढंग के शासन की स्थापना उसने पोलँण्ड में की थो, वह उसके बाद 
भी जारी रहा । 


महायुद्ध के बाद जिन नये राज्यों का निर्माण किया गया था, उनमें राजकीय 
सीमाओं के सम्बन्ध में प्रायः विवाद उत्पन्न होते रहते थे । पोलेण्ड के राज्यक्षेत्र में भी 
कतिपय ऐसे प्रदेश सम्मिलित कर दिये गये थे, जिनमें पोल-भिन्न विजातीय लोगों का 
निवास था । विरोषतया, जर्मनी के राज्यक्षेत्र के बीच में से होकर जो गछियारा समुद्रः 
तट तक जाने के लिए पोलेण्ड को दिया गया था, जर्मन लोगों की दृष्टि में वह संथा 
अनुचित था । इसी कारण पोलैण्ड को जर्मनी की शक्ति से सदा भय बना रहता था। 
उसके लिए यह स्वाभाविक था, कि जर्मनी को सैन्यशक्ति को न बढ़ने देने की नीति में 
वह फ्रांस का साथ दे । इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में उसने फ्रांस के नेतृत्व को 
स्वीकार किया, और उसके गुट में सम्मिलित हुआ । 

बद्गारिया--महायुद्ध में बल्गारिया जर्मनी के पक्ष में था। इसी कारण महा- 
युद्ध की समाप्ति पर उसके साथ न्यीय्यो की जो सन्धि ( नवम्बर, १९१९ ) की गई, 
उस द्वारा बल्गारिया का अंगभंग किया गया, और अनेक प्रदेश उसके राज्यक्षेत्र से 
पृथक्‌ कर दिये गये । अब इश राज्य का क्षेत्रफल केवल ४०,६५० वर्गमील रह गया 
था, ओर जनसंख्या केवल ४८,००,०००। १९१९ से १९२३ तक बल्गारिया की 
शासनशक्ति अळेक्जेण्डर स्ताम्बुकिस्को के हाथों में रही । वह किसान पार्टी का नेता 
था, ओर न्यीय्यी को सन्धि की शतों को पूरा करने के लिए मित्रराज्यों के साथ सहयोग 
की नीति का पक्षपाती था। हरजाने की राशि को ईमानदारी के साथ अदा करने के 
लिए उसने राजकीय आमदनी का अच्छा बड़ा भाग मित्रराज्यों के पास जमानत के रूप 
में रख दिया था । पर बल्गारिया में ऐसे नेताओं की :मी कमी नहीं थो, जो त्यीस्यी को 
सन्धि से असन्तुष्ट थे । बल्गारिया के जो अनेक प्रदेश अन्य राज्यों के अन्तर्गत कर दिये 
गये थे, उन में बल्गारियन लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। उपमे राष्ट्रीय 
भावना उग्र रूप से विद्यमान थी, और वे इस प्रयत्न में थे कि फिर से अपने प्रदेशों को 
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 छ्या। यद्यपि नई सरकार ने देश को दल्षा को सुधारने के लिए अनेक शरी 


१४६ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


बल्गारिया में सम्मिलित कराएं । परिणाम यह हुआ कि बल्गारिया में भो एक राष्ट्रीय 
दल का प्रादुर्भाव हुआ, जो नाजो और फासिस्ट पार्टियों के समान हो उग्र राष्ट्रवादी 
था । जून, १९२३ में इस पार्टी ने विद्रोह कर दिया । स्ताम्बुखिस्की विद्रोहियों के कोप 
का शिकार बना, और बल्गारिया का शासन किसान पार्टी के हाथों से निकल गया। 
प्रोफेसर त्सान्कोव के नेतृत्व में नई सरकार का निर्माण हुआ, जो उग्र राष्ट्रवाद को 
अनुयायो थी । पर सब बल्गारियन लोग त्सान्कोव की नीति के समर्थक नहीं थे। 
कम्युनिस्ट लोग भी वहाँ जोर पकड़ रहे थे। अपने विरोधियों को कुचल डालने के लिए 
त्सान्कोव नें. कठोर उपायों का प्रयोग किया । पर कम्युनिस्ट लोग भी शान्त नहीं रहे। 
उन्होंने भी आतंकवाद का आश्रय लिया । सरकार के पक्षपाती और विरोधी एक दूसरे 
का विनाश करने के लिए भयंकर से भयंकर उपायों का अनुसरण करने लगे । १९२५ 
तक यही स्थिति रही । बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और आतंक का अन्त होकर 
वैध रूप से देश का शासन प्रारम्भ हुआ । यूरोप के अन्य अनेक राज्यों के समान बलाः 
रिया में भो १९३० के बाद फासिस्ट प्रवृत्तियाँ प्रबळ होने लगीं, और मई, १९३४ म 
कतिपय सैनिक अफसरों ने शक्ति के प्रयोग द्वारा सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर लिया । नवम्बर, १९३५ में एक बार फिर बल्गारिया में षड्यन्त्र द्वारा सरकार मे 
परिवर्तन किया गया, और राजा बोरिस ( बल्गारिया में भी वंशक्रमानुगत राजाओं की 
सत्ता विद्यमान थी ) ने अपने कुछ सहयोगियों की सहायता से सम्पूर्ण राजशक्ति अपने 
हाथों में छे लो । वैध राजतन्त्र शासन वहाँ असफल हो गया । तीन साल के छगगग 
तक बल्गारिया में कोई भी चुनाव नहीं किये गये । मई, १९३८ में राजा की आज्ञा पे 
वहाँ चुनाव कराया गया । पर वोट का अधिकार बहुत कम लोगों को प्राप्त था, बर 
किसी मी पार्टी को अपने उम्मीदवार खड़े कर सकने को अनुमति नहीं थी । इस है 
में जो पालियामेण्ट निर्वाचित हुई, वह राजा के स्वेच्छाचार को मर्यादित करने २ 
सर्वथा असमर्थ थी । वस्तुतः, इस समय बल्गारिया में एकतन्त् स्वेच्छाचारी शासं ¢ 
विद्यमान था । PF । ठ 
प्रीस--महायुद्ध के वाद ग्रीस के राज्यक्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई थी । हे | 
` सन्विद्वारा तुर्की के अनेक प्रदेश उसे प्राप्त हुए थे। पर ग्रीस इन पर देर तक अपी | 
अधिकार नहीं रख स॒का । कमालपाशा के नेतृत्व में पूर्वी थूस को तुर्की ते ग्रीस 
रांत कर लिया ( १९२३ ) | तुर्की के साथ युद्ध में ग्रीस को जिस प्रकार चीच 9 
पड़ा या, उसके लिए वहाँ के राजा कान्सटेन्टाइन को उत्तरदायी समझा गया, बो 
राजाही छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा । १९२४ में प्रस में रिपन्लिक की पू हवा 
हो गई, ओर वेनेजिलोस ने नई रिपब्लिकन सरकार के शासनसूत्र को अपने हे 
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(पर पूर्वी यूरोप के अन्य राज्यों के समान ग्रीस में भी लोकतन्त्रवाद को ब 
नहीं हुई । वेनेजिलोस पर यह आरोप लगाया गया, कि वह अधिनायकवाद ' | 
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में तत्पर है। उसके विरुद्ध भावना बहुत तीब्र हो गई, ओर एक बार फिर ग्रोस में 
राजसत्ता की स्थापना को गई ( १९३५ )। पर इससे भी वहाँ को समस्या हल नहीं 
हो सकी । परिणाम यह हुआ, कि जनरल जॉन मेटाक्सास के नेतृत्व में वहाँ एक ऐसा 
शासन स्थापित हुआ, जो नाजो शासन के सदुश था । 

अल्बानिया -महायुद्ध में अल्बानिया तटस्थ रहा था, पर आस्ट्रिया, इटली 
और सविया को सेनाएं इस राज्य की भूमि का युद्ध के लिए स्वेच्छापूर्वक प्रयोग करती 
रहो थीं। पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ में इटली ने यह मांग को, कि इस राज्य का शासन 
राष्ट्रसंघ के अधीन मेन्डेट द्वारा उसे सौंप दिया जाए। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता 
नहीं हुई, और अल्बानिया एक पुथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य बना रहा । १९२० में वहाँ 
-एक सामयिक सरकारःसंगठित की गई। पर इस सरकार की स्थिति सुरक्षित नहीं 
थो । विविध पार्टियां और सरदार वहाँ संघर्ष में तत्पर थे। अन्त में अहमद जोगू नाम 
का एक मुसलिम सरदार अल्वानिया में. व्यवस्थित शासन स्थापित करने में समर्थ हुआ 
: ( जनवरी, १९२५ ) । अल्वानिया के लिए एक नया संविधान तैयार किया गया, जो 
आंशिक रूप से लोकतन्त्रवाद पर आधारित था। जोग अल्थातिया की रिपब्लिक का 

राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, और इटली की सहायता से उसने देश की आथिक दशा को 

- सुधारने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। नवम्बर, १९२६ में इटली और अस्बानिया ने एक 
सन्धि की, जिसके अनुसार इटलो ने यह स्वीकार किया कि यदि अल्बानिया को राजनी- 
तिक स्थिति और राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न किया 
जायगा, तो यह बात इटली के हित में नहीं होगी । साथ हो, दोनों राज्यों ने यह भी 
तय किया कि वे किसी अन्य देश के साथ कोई ऐसी सन्धि या समझौता नहीं करेंगे, जो 
. उनमें से किसी एक के लिए हानिकारक हो । यह सन्धि तिराना की सन्धि के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसके कारण इटली ओर अल्बानिया में घनिष्ठ मैत्री स्थापित हो गयी । 

१ सितम्बर, १९२८ को जोगू ने अपने को अल्बानिया का राजा घोषित कर 
दिया, और इस प्रकार वहाँ राजतन्त्र शासन का प्रारम्भ हुआ । तिराना की सन्धि के 
बाद अल्बानिया पर इटली के प्रभाव में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थो । एक इटा- 
छियत कम्पनी ने अल्बानिया के तैल कूपों से तेल निकालने का अधिकार प्रास कर 
छिया था, और वहाँ की मुद्रापद्धति पर मो इटली ने अपना नियन्त्रण स्थापित कर 
लिया था ; यह बात राजा जोगू को पसन्द नहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि धीरे- 
धीरे अल्बानिया और इटली के सम्बन्ध बिगड़ने शुरू हो गये। पर मुसोलिनी अपने 
साम्राज्य विस्तार के प्रयत्न में अल्बानिया को भी अपने प्रभुत्व में छे आने के लिए 
उत्सुक था । इसीलिए ८ एप्रिल, १९३९ को इटली की एक सेना ने अल्बातिया पर 
आक्रमण कर दिया, और उसकी राजघानी तिराना पर कब्जा कर लिया। राजा जोगू 
को स्वदेश छोड़ कर अन्यत्र चले जाने के लिए विवश होना .पड़ा, भोर अल्बानिया 
इटली की अधीनता में चला गया । पः 
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. वहाँ एक सामयिक सरकार का संगठन किया गया, और संविधान परिषद्‌ के तिरा | 


१४८ विइब की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


(९) बाल्टिक सागर के तटवर्ती राज्य 
महायुद्ध के पश्चात्‌ बाल्टिक सागर के तट के साथ-साथ चार नये राज्य कायम 
हुए थे--फिनलैण्ड, एस्थोनिया, लैटविया और लिथुएनिया । इन राज्यों के प्रदेश पहु 
रूसी साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 

फिनलैण्ड--अठारहवों सदी तक फिनछूण्ड स्वीडन के अन्तर्गत था। १८०९ में 
वह रूस के अधोन हुआ। १९१७ में जब रूस में राज्यक्रान्ति हो गई ओर रूसी साम्राज्य का 
केन्द्रीय शासन अस्त-व्यस्त हो गया, तो फिन लोगों को स्वतन्त्रता प्रात करने का अवसर 
मिला । ६ दिसम्बर, १९१७ को उन्होंने स्वतन्त्रता घोषित कर दी, और एक सामयिक 
सरकार का संगठन कर लिया । २७ दिसम्बर, १९१७ को रूस की बोल्शेविक सरकार 
ने भी फिनलेण्ड की स्वाधीनता और पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार कर रिया । पर स्वाधी- 
तता के साथ ही फिनलैण्ड की समस्याओं का अन्त नहीं हो गया । रूस के कम्यु- 
निउम का असर वहाँ भी पड़ रहा था । १९१७ को क्रान्ति के समय जो रूसी सेनाएँ 
फिनलैण्ड में विद्यमान थीं, उनमें से बहुत-सी अभी रूस वापस नहीं गयी थीं। इनके 
सैनिक कम्युनिस्ट विचारों के थे। फिनलैण्ड के कम्युनिस्टों ने सोचा कि रूसी सैनिकों की 
सहायता से अपने देश में भी कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, अतः 
उन्होंने विद्रोह कर दिया । बाकापदा गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया, ओर दक्षिणी फिनलेण्ड 
पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। कम्युनिस्टों के विरुद्ध फिनलैण्ड की जो सेनाएं 
युद्ध में तत्पर थीं, उनका प्रधान सेनापति जनरल मैनरहाइम था । यद्यपि वह अत्यन्त 
कुशल था ओर फिन लोग भी उसके साथ थे, पर विदेशी सहायता के बिना कम्युनिस्ट 
को परास्त कर सकता सम्मव प्रतीत नहीं होता था । जर्मनो ने मैनरहाइम को सहायता 
करना स्वीकार कर छिया, और जनरल रूडिगर के नेतृत्त्व में एक जर्मन सेना फिन 
पहुँच गई। फित और जर्मन सेनाओं के सम्मिलित प्रयत्न से एप्रिल, १९१८ में कम्युनिस्ट 
सेनाएं परास्त हो गईं, और फिनलैण्ड के गृहकलह का अन्त हुआ । अब वहाँ छोकतर्त, 
वाद के आधार पर रिपब्लिक की स्थापना को गई, और नये संविधान का निर्माण किया 
` राया। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में फिनलेण्ड की नीति यह थी, कि वह अपने पड़ोसी रा 

स्वीडन, नावे ओर डेन्माकं के साथ सुलह से रहे। वह राष्ट्रसंघ का सदस्य था, 
उस पर उसका अतुछ विशवास था । रूस और स्वीडन के साथ उसके जो भी गई 
हुए, उन सबको उसने राष्ट्रसंघ के समक्ष उपस्थित किया । पर फिनलैण्ड देर तक बि 
लोकतन्त्र श्ञासन को कायम नहीं रख सका। जब इटली में फासिएम और जर्मनी र | 
नाजीउम ने जोर पकड़ा, तो फिनछैण्ड भी उनके प्रभाव में आ गया । के 
पस्थोनिया--फिनलण्ड के समान एस्थोनिया का प्रदेश भी पहले स्वीट रह 
अन्तर्गत था, और बाद में रूस ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था । १% पा ध्य 
जब रूस में राज्यक्रान्ति हुई, तो एस्थोनिया को भी स्वतन्त्र होते का अवसर गिरी | 
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विशव के विविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १४९ 


की व्यवस्था की गई। पर एस्थोनिया देर तक अपनी स्वतन्त्रता को कायम नहीं रख 
सका । १९१८ के प्रारम्भ में जमंन सेनाओं ने उस पर कब्जा कर लिया | महायुद्ध में 
जर्मनी के परास्त हो जाने पर एस्योनिया की रिपब्लिक का पुनरुद्धार हुआ । कम्युनिस्टों 
की समस्या इस राज्य में भी विद्यमान थी । १९२० तक कम्युनिस्ट वहाँ सत्ता प्राप्त 
करने के लिए संघर्ष में तत्पर रहे। पर वे सफल नहीं हो सके। लोकतन्त्र शासन 
वहाँ कायम रहा, पर १९३४ के बाद एस्थोनिया भो फासिस्ट प्रभाव में चछा गया । 

छेटविया--फिनलैण्ड और एस्थोनिया के समान लैटविया भी पहले स्वीडन के 
साम्राज्य के अन्तर्गत था। वाद में वह भी रूस की अधीनता में चला गया था । रूस में 
राज्यक्रान्ति हो जाने पर छटविया भी स्वतन्त्र हो गया, और संविधान परिषद्‌ द्वारा 
देश के लिए लोकतन्त्र संविधान का निर्माण किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ लैटविया 
को भी कम्युनिस्टों की समस्या का सामना करना पड़ा । पर वहाँ भी कम्युनिस्ट सफल 
नहीं हो सके, ओर लेटविया में लोकतन्त्र रिपन्लिक अपनी स्थिति को संभाल सकने में 
समर्थ रही । 

लिथुएनिया-मघ्य काल में खिथुएनिया के सब प्रदेश पोलँण्ड के अन्तर्गत 
थे, पर बाद में उन्हें रूस ने अपने अधीन कर लिया था । महायुद्ध के प्रारम्भ होने के 
कुछ समय बाद ही जर्मन सेनाओं में उन पर कब्जा कर लिया था, और युद्ध की समाप्ति 
तक ये उसी की अधीनता में रहे थे। जर्मनी की पराजय हो जाने पर लियुएनिया के 
देशमक्तों ने अपने देश को स्वतन्त्रता की घोषणा कर दो, और संविधान को तैयार 
करने के लिए एक संविघान-परिषद्‌ का संगठन किया । १ अगस्त, १९२२ को नया 
संविधान लागू कर दिया गया, और उसके अनुसार लिथुएनिया में लोकतन्त्र रिपब्लिक 
को स्थापना की गई । पर वहाँ भी लोकतन्त्र शासन सफछ नहीं हो सका, और बाल्टिक 
सागर के तटवर्ती अन्य राज्यों के समान लिथुएनिया में भी फासिस्ट पार्टी प्रबल हो 
गई। १९२६ से १९३६ तक वहाँ की पाियामेण्ट का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ । 
राष्ट्रीय संघ नाम की एक राजनीतिक पार्टी ने वहाँ को सारी राजशक्ति को अपने 
हाथों में कर लिया था, और यह पार्टी नाजी व फासिस्ट विचारधारा के अनुसार देश का. 

शासन करने में समर्थ थो। , 

" ©लटविया, एस्थोनिया ओर छलिथुएनिया के अन्तर्राष्ट्रीय हित एक सदुश थे। 
अतः उन्होंने मिलकर एक त्रिगुट का संगठन कर छिया था। इस गुट का यही प्रमत्न 
रहता था, :कि वे अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में परस्पर सहयोग से काम करें। अपने क्षेत्र 
में शान्ति और व्यवस्था स्थापित रखने में इस गुट को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। 


(१०) तुर्की में रिपब्लिकन शासन 


महायुद्ध में तुकी जर्मनी का पक्ष लेकर सम्मिलित हुआ था । जर्मनी के पक्ष के 
परास्त हो जाने पर तुर्की के साथ सेव्र की जो सग्धि की गई, उस का उल्लेख पहले 
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३७७ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय संम्वन्ध 


किया जा चुका है। इस सन्धि के परिणामस्वरूप तुर्की का विशाल साम्राज्य खण्ड-खण्ड 
हो गया, और एक करोड़ बीस झाल की आबादी के प्रदेश उसकी अधीनता से मुक्‍त 
हो गये । तुर्की एक छोटा-सा राज्य रह गया, जिसकी जनसंख्या केवळ अस्सी लाख 
थी । अब उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं रह गये थे, जिनमें तुक-भिन्न लोगों 
का निवास हो। पर तुर्की के साम्राज्य का अन्त हो जाने की अपेक्ष भी महत्त्वपूर्ण बात 
तुक॑ सल्तनत की इति थी । तुर्की के सुलतान न केवल तुकं साम्राज्य के अधिपति 
होते ये, अपितु मुस्लिम संसार के खलीफा ( प्रधान घर्माचार्य ) भी माने जाते थे। 
यद्यपि सुलतान ने सेव्र की संधि को स्वीकार कर छिया था, पर महायुद्ध के पदचात्‌ 
तुकी की वास्तबिक राज्यशक्ति मुस्तफा कमालपाशा के हाथों में आ गई थी, जिसने 
अन्कारा में एक नई तुकं सरकार की स्थापना कर छी थी। इस सरकार ने न केवल 
यह घोषणा की, कि सेन्न की सन्धि उसे स्वीकार्य नहीं है, अपितु पेरिस की शान्ति- 
परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार ग्रीस ओर इटली ने तुकी के जिन प्रदेशों पर अपना 
` अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था, उन्हें भी अपने स्वत्त्व में बनाये रखने का 
प्रयत्न किया । सुलतान इस समय पूर्णतया मित्र राज्यों के साथ था । उसने घोषित 
किया, कि तुकों की न्याय्य और वेघ सरकार कमाळपाशा के कार्य-कलाप से सहमत 
नहीं है, ओर सब राजमक्त तुकों का कर्तव्य है कि वे अन्कारा की सरकार से कोई 
भी सम्बन्ध न रखें । पर ग्रीस ओर इटली के विरुद्ध कमालपाशा जो अनुपम वीरता 
प्रदर्शित कर रहा था, तुर्क जनता उससे बहुत प्रभावित हुई और सब प्रकार से उसकी 
सहायता करने रग। इसी बीच में रूस को बोल्शेविक सरकार ने अन्कारा की सरकार 
को तुर्को की वैत्र सरकार स्वीकार कर लिया था। शीघ्र हो, इटली ने भी यह अनुभव 
कर छिया कि कमाळपाणा से लड़ाई को जारी रखना निरर्थक है। उसने तुर्की से 
अपनी सेनाओं को वापस बुला लेने का निश्‍चय कर लिया | पर ग्रीस और तुर्की का 
युद्ध दो साल ( १९१९-२१ ) तक जारी रहा। कुछ समय के लिये ग्रीक सेनाओं ने 
बनेतोलिया पर कब्जा भी कर लिया, और यह भी प्रयत्न किया कि अन्कारा को जीत 
कर कमाळपाशा की सरकार का अन्त कर दें। पर इसमें उन्हें सफलता प्रास नहीं हो 
सको । 'कमालपाशा के साथी इस्मत ने इनोनू के रयक्षे्रमें ग्रीक सेनाओं को बुरी तरह से 
परास्त किया। इसो विजय के कारण आगे चल कर वह इस्मत इनोनू के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । कमालपाशा के नेतृत्व में तुर्की में जो नवीन भावना ओर स्फू्ति उत्पन्न हो गई 
थी, मित्र राज्य मी उसकी उपेक्षा नहीं कर सके। फ्रांस और ब्रिटेन ने अनुभव किया कि 


 कमाङपाशा का विरोध करना निरर्थक है, ओर उसके साथ समझौता कर छेने में ही 


हति है । इसी का यह परिणाम हुआ कि सेतर.की सन्धि के स्यान पर तुर्की के साथ 
एक नई सन्धि करने का निश्चय किया गया, और सन्ध्रि की शर्तों को तय करने के लिये 
: “ee ह कअम र लोज़ान में एक काम्फरेन्स का आयोजन किया गया । 

जान कान्फरेन्स के शुरू होने से पूर्व हो सुरान मुहम्मद तुकी छोड़ कर विदेश चला 
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गया था, और अन्कारा की सरकार ही तुर्की की एकमात्र सरकार रह गई थी । अक्टूबर; 
१९२३ में तुर्की को एक रिपब्लिकन राज्य घोषित कर दिया गया, और कमाळपाा 
को उसका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया । ` कमाळपाशा तुर्की में लोकतन्त्र 
रिपब्लिक की स्थापना करके ही संतुष्ट नहीं हो गया, सामाजिक क्रान्ति के लिये भी 
उसने असाधारण प्रयत्न किया । उसी के प्रयत्नों का यह परिणाम हुमा, कि सीध ही 
तुर्की एक आधुनिक एवं प्रगतिशील राज्य बन गया । ` 

लोज्ञान की सन्धि द्वारा पूर्वी थेस, सिमर्ना, अनेतोलिया और सीलिसिया के 
प्रदेशों पर तुर्की का अधिकार फिर से स्थापित हुआ, और कुदिस्तान पर भी उसके 
अधिकार को स्वीकृत किया गया । छोज़ान की सन्धि द्वारा जो नई व्यवस्था की गई 
थी, उसके अनुसार तुर्की का राज्यक्षेत्र पर्याप्त रूप से विशाल हो गया था, और उसकी 
जनसंख्या भी १,३०,००,००० से अधिक हो गई थी । सेन्न की सन्धि का अविकल 
रूप से प्रत्याख्यान कर एक नई सन्धि करना अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में कमालपाशा की 
भारी विजय थी । 

पर तुर्की के नेता लोजान की सन्धि से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं थे । बोस्पोरस और 
डार्डनल्स के जलडमरूमध्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण अब तक भी कायम था। यह 
उन्हें अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल प्रतीत होता था । इसी लिए १९३६ में मोन्त्रो के 
समझौते द्वारा यह निश्‍चय किया गया, कि इस क्षेत्र में तुर्की अपनी इच्छा के अनुसार 
किलाबन्दी कर सके और उसे यह भी अधिकार हो कि युद्ध के समय उभय पक्ष के जंगी 
जहाजों का इस जलमार्ग से आना-जाना रोक सके । इस समझौते का यह परिणाम 
हुआ, कि तुर्की के आन्तरिक क्षेत्र में ( स्थल और जल दोनों क्षेत्रों में ) किसी अन्य 
देश का कोई नियन्त्रण नहीं रह गया। 

कमार पाशा के समर्थ नेतृत्व में तुर्की ने असाधारण उन्नति को। महायुद्ध में 
परास्त होने के कारण जिस प्रकार के आधिक संकट का सामना जर्मनी, आस्ट्रिया औरं 
हंगरी को करना पड़ा था, वैसा तुर्की को नहीं करना पड़ा। राज्यक्रान्ति द्वारां तुर्को 
से केबल सुलतान ने एकतन्त्र शासन का हो अन्त नहीं हुआ, अपितु साथ हो वह एके 
प्रगतिशील आधुनिक राष्ट्र के रूप में भी परिवर्तित हो गया। 


( ११ ) चीन ओर जापान 


महायुद्ध के प्रारम्भ से ढाई साल के लगभग पहले चीच में राज्यक्रान्ति हो 
गई थी ( १९११-१२), और वहाँ के प्राचीन मज्यू राजवंश के शासन का अन्त 
होकर चोन में रिपब्लिक की स्थापना कर ली गई थी । चीन में क्रान्ति के परिणामः 
स्वरूप जो सामयिक सरकार स्थापित की गई, उसके अध्यक्ष डा० सन यात सेन थे। 
पर वह देर तक अपने पद पर नहीं रह सके । देश की एकता को दृष्टि में रख कर 
उन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपने पद का परित्याग कर दिया, और युआन शी काई को चीन 
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का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय युआन 
शौ काई हो चीन के राष्ट्रपति थे। चीन भी भित्र-राष्ट्रों का पक्ष लेकर युद्ध में सम्मि- 
लित हुआ था ( अगस्त, १९१७ )। महायुद्ध की समाप्ति पर पेरिस में जो शान्ति- 
परिषद्‌ हुई, चीन के प्रतिनिधि भी उसमें शामिळ हुए। पर युद्ध में चीन का कोई 
विशेष कतृत्त्व नहीं था । पूर्वी एशिया ओर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जो प्रदेश व 
द्वीप जर्मनी के अधोन थे, उन पर जापान ने कब्जा कर लिया था, और युद्ध के समाप्त 
हो जाने के बाद भी वह उन्हें अपने अधिकार में रखने के लिये इच्छुक था । शान्ति- 
परिषद्‌ में जापान के सम्मुख चीन की एक नहीं चली । वर्साग्य की सन्धि के अनुसार 
शान्तुंग प्रान्त में जर्मनी के जो विशेषाधिकार थे, वे जापान को हस्तान्तरित कर दिये 
गये ओर कियाऊ चियाळ प्रदेश का जो पट्टा जर्मनी के पास था, वह भी जापान को दे 
दिया गया। ये सब प्रान्त व प्रदेश चीन के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं, अतः स्वाभाविक 
रूप से इन पर किसी अन्य राज्य का स्वत्व चीन को स्वीकार्य नहीं था। वर्साय्य की 
सन्वि से चीन के प्रतिनिधियों को बहुत निराशा हुई, और उन्होंने इस सन्धि पर हस्ता- 
क्षर करने से इन्कार कर दिया । २० मई, १९२१ को चीन ने जर्मनो के साथ पुथक्‌ 
रूप से सर्वि को, जिसके अनुसार जर्मनी ने उन सब विशेषाधिकारों का परित्याग 
कर देना स्वीकार कर लिया, जो उसे चोन में प्राप्त थे। पर इस सन्धि द्वारा चीन 
शान्तुंग ओर कियाऊ चियाऊ में जापानी प्रभुत्व की समस्या को हल नहीं कर सका । 
मञ्चू वंश के एकतन्त्र शासन का अन्त और रिपब्लिक की स्थापना हो जाने पर 
भी चोन में व्यवस्था ओर शान्ति स्थापित नहीं हो सकी थी। वहाँ दो सरकारें कायम थीं, 
एक पीर्किग में और दूसरी कैन्टन में । अपने-अपने प्रदेशों पर भी इन सरकांरों का शासन 
` सुब्यवस्थित नहीं था, क्योंकि विविध सिपहसाळार विभिन्न प्रदेशों में स्वतन्त्र शासकों 
के समान आचरण करने में तत्पर थे, ओर पीकिंग या केन्टन की सरकारों की जरा 
भी परवाह नहीं करते थे । इनका यही प्रयत्न रहता था, कि अपनी शक्ति को बढ़ा कर 
पीकिग व केन्टन को सरकारों पर अपना प्रमुत्व स्थापित कर छें। चीन में इन सिंपह- 
साहारों को 'तुचुन' कहते ये। १९१७ से १९२६ तक का काळ चीन के इतिहास में 
ड सला 283 का युग था ।.रिपब्लिक का ढाँचा वहाँ अवदय विद्यमान 
|, स्तविक शासन-शक्ति इन सिपहसाछारों के मे 
९१९२६ में चोन में कुओमिन्तांग दल न स । यह चीन का 
राष्ट्रीय दळ था, ओर इसके प्रधान नेता डॉ० सन यात सेन थे । उन्हीं के प्रयत्न से इस 
द्छ का व था। यद्यपि मार्च, १९२५ में सन यात सेन की मृत्यु हो गई थी, 
पर उन द्वारा संगठित कुओमिन्तांग पार्टी को शक्ति में निरन्तर वृद्धि होती गई। शीघ्र 
_ ही, यह पार्टी कैन्टन की : सरकार को अपने हाथों में छे आने में समर्थ हो गई । अब 
शाह अमला ल कि सम्पूर्ण चोन को एक सुव्यवस्थित शासन में के आया जाए, 
जिससे देश में राट्रीय एकता स्थापित हो सके । यह तभी सम्भव था, जब कि कुओ- 
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मिम्तांग सरकार की सैन्यशक्ति इतनी प्रबल हो जाए कि विविध तुचुन ( सिपहसालार ) 
उसका सामना न कर सके । सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिन्तांग का नेतुत्व 
चियांग काई दोक के हाथों में आ गया था । उसने अपनी सेनाओं को साथ लेकर 
उत्तरी चीन पर आक्रमण प्रारम्भ किया, और हैन्को, नानकिंग तथा शंघाई को जीत 
लिया । क्योंकि कैन्टन दक्षिणी चीन में था, अतः अब नानकिंग को कुओमिन्तांग सरकार 
की राजधानी बनाया गया । १९२८ में चियांग काई छेक ने पीकिंग पर भी आक्रमण 
किया, और उस पर भी कब्जा कर लिया । पीकिंग की विजय के कारण प्रायः सारा 
चीन कुओमिन्तांग के शासन में आ गया था । पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि 
अब देश में एक सुव्यवस्थित शासन को स्थापना हो गई थी । अब तक भी अनेक तुचुन 
चीन के विविध प्रदेशों पर अधिकार किये हुए थे, और चिथांग काई दोक को उन्हें 
काबू में छाने के लिये घोर संघ करना पड़ रहा था । 

पर कुओमिन्तांग सरकार के सम्मुख केवल तुचुनों को समस्या ही नहीं थी । 
कम्युनिस्ट पार्टी भी चीन में शक्ति प्राप्त करने में तत्पर थी । पहले कम्युनिस्ट भी कुओ- 
मिन्तांग में सम्मिलित थे, और सन यात सेन के नेतृत्त्व को स्वीकार करते थे । पर उनकी 
मृत्यु के परचात्‌ कम्युनिस्टों का कुओमिन्तांग से मतभेद व विरोध प्रारम्भ हो गया । 
चियांग काई शेक कम्युनिस्टों का प्रबल विरोधी था, और उनका दमन करने के लिये 
अपनी सैन्यशाक्ति का प्रयोग करने में भी तत्पर था। कुछ समय के लिये उसे अपने प्रयत्न 
में सफलता भी प्राप्त हुई, और कम्युनिस्टों की शक्ति को नष्ट करने के लिये उसने कठोर 
उपायों का प्रयोग किया। 

पीकिंग को विजय के पचात चीन की राष्ट्रीय राजनीतिक एकता बहुत कुछ 
पूर्ण हो गई थी, ओर देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने में चियांग काई शेक 
को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी । अब उसका ध्यान उन विदेशी राज्यों की ओर गया, 
जिन्होंने चीन के अनेक प्रदेशों में कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे । ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रांस, जापान, इटली और अमेरिका के चोन के विभिन्न प्रदेशों में कतिपय ऐसे विशेषाः 
धिकार विद्यमान थे, जिनके कारण इस देश को सम्पूर्णःप्रभृत्व-सम्पन्न राज्य नहीं समझा 
जा सकता था । ये अधिकार चिर काल से चले आते थे और इनके द्वारा विदेशी राज्यों 
ने चीन में अपने ऐसे प्रभाव-क्षेत्र बनाये हुए थे, जिन में वे मनमानी कर सकते ये । 
इतना हो नहीं, महायुद्ध के बाद जापान पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में 
अपने प्रभुत्त का विस्तार करने के लिये विशेष रूप से तत्पर हो गया था, और इसके 
कारण अमेरिका से उसका विरोध निरन्तर बढ़ता जा रहा था। जापान अपनी महत्त्वा- 
कांक्षाओं की पूर्ति के लिये चीन को उपयुक्त क्षेत्र समझता था, पर कुओमितांग सरकार 
यह सहन करने के लिये तैयार नहीं थी कि उसकी स्वाधीनता में कोई भी बाधा रह 
पाए । पूर्वी एशिया के क्षेत्र में बिविध राज्यों में जो परतिदरिता थी, उसे दृष्टि में रख 
कर नवम्बर, १९२१ में वाशिगटन में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया था, जिसमें 
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ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, बेल्जियम, हालण्ड, पोर्तुगाल ओर चीन कें 
प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । चोन के सम्बन्ध में जो निर्णय इस कान्फरेन्स में हुए, वे 
'नौ राज्यों को सन्धि' के ताम से प्रसिद्ध हैं। इस सन्धि द्वारा चीन को सम्मूर्ण-प्रभुत्व- 
सम्पन्नता को सब राज्यों ने स्वीकार किया । पर मुख्य समस्या उन विशेषाधिकारों के 
सम्बन्ध में यी जो चीन में विदेशो राज्यों को प्राप्त थे इस पर विचार करने के लिये 
एक कमीशन की नियुक्ति की गयी । पर यह कमीशन किसी ऐसे निर्णय पर नहीं पहुँच 
सका, जो सब को स्वीकार्य हो । ज्यों-ज्यों चीन में व्यवस्था स्थापित होती गई और 
वहाँ की सरकार शक्ति प्रास करती गई, विदेशियों के लिये अपने विशेषाधिकारों का 
प्रयोग कर सकना कठिन होता गया । इसमें सन्देह नहीं कि चियांग काई शोक के नेतृत्त्व 
में कुओमिन्तांग सरकार को चीन के राष्ट्रीय गौरव की स्थापना में अच्छी सफलता 
प्राप्त हुई । र 

पर चियांग काई शेक जापान के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद से अपने देश की रक्ष 
कर सकने में समर्थ नहीं हुआ । १९३१ में जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने 
के लिये विशेष रूप से प्रयतन प्रारम्भ किया, और मञ्चूरिया पर आक्रमण कर उसे 
जीत लिया । मञ्चूरिया चीन का ही एक प्रदेश है । साम्राज्य विस्तार के प्रयत्न में 
जापान ने १९३१ में मळ्चूरिया से चीनी सरकार के प्रभुत्व का अन्त किया, और 
मञ्चूकुओ नाम से वहां एक पृथक्‌ राज्य की स्थापना की । नाम को तो यह मञ्चूकुओ 
एक पृथक्‌ एवं स्तरतन्त्र राज्य था, पर यथार्थ में यह पूर्णतया जापान का वशवर्ती था । 
जापान के साम्राज्य-विस्तार और उसके कारण उत्पन्न अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं पर हम . 
आगे चल कर विशद रूप से विचार करेंगे। ` 

मंचूरिया पर जापान के प्रभुत्व की स्थापना के कारण ही चीन और जापान में 
युद्धका प्रारम्म हुआ । जापान:केवळ मंचूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करके ही 
सन्तुष्ट नहीं हुआ, अपितु होपेई, शान्सी और शान्तुंग प्रान्तों में भी उसने अपनी शक्ति का 
विस्तार शुरू किया। यदि इस समय चीन में एक सुव्यवस्थित व शक्तिशाली केन्द्रीय संर- 
कार को सत्ता होती, तो वह जापान का मुकाबला करने में समर्थ हो सकता । पर चोन 
सें अभी किसी एक केन््रीय सरकार की सुदृढ़ रूप से स्थापना नहीं हुई थी । चियांग- 
काई शेक के नेतृत्व में कुओमितांग पार्टी कुछ समय के लिए देश .में व्यवस्था कायम 
करने में अवश्य सफल हुई थो, पर उसके विरोधियों की भी कमी नहीं थी । १९३३ तक 
यह दशा आ चुकी थी, कि नानकिग की कुओमितांग सरकार के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
सरकारें चीन में कायम हो गई थीं। कै्टन में कुओभिन्तांग पार्टी के ही वामपक्षी वर्ग 
. ने अपनी पुथक्‌ सरकार की स्थापना कर लो थी, जिसके नेता वांग चिंग वेई और चेन 


न कुंग-पो थे। ये चियांग काई शोक की नीति से सहमत नहीं थे। कियांग-सी, आन्हुई 
हे . और फूकिएन प्रान्त कम्युनिस्टों के अधिकार में थे, जिनका नेता माओ त्से-तुंग था | 


उत्तरी चीन के कतिपय प्रदेशों पर अब तक भी तुचुनों का शासन था, जो नानकिंग की 


विश्व के विंविध राज्य और उनकी राजनीतिक प्रगति १५५ 


कुओमिन्तांग सरकार की अघीनता स्वीकृत करते हुए भो क्रियात्मक दृष्टि से अपने-अपने 
प्रदेशों में स्वतन्त्रता से शासन कर रहे थे । 'यदि इसे समय चीन में एक सुव्यवस्थित 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार स्थापित होती, या चीन की विविध सरकारें परस्पर सह- 
योग से काम कर सकतीं, तो वे जापान के बंढ़ते हुए साम्राज्यवाद का सफलता के साथ 
मुकाबला कर सकती थीं । पर चियांग काई शोक की दृष्टि में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह 
थी, कि अन्य चीनी सरकारों को अपना वशवर्ती वना कर राष्ट्रीय एकता को कायम 
करे । उसकी दृष्टि में न लोकतंन्त्रवाद का महत्त्व था, और न जापान के विरुद्ध संघर्ष 
में अन्य सवके सहयोग को प्राप्त करने का । इसी कारण उसने अपनी शक्ति का प्रयोग 
कम्युनिस्टों के विरुद्ध किया, और कैन्टन को सरकार के विरुद्ध भी संघर्ष जारी रखा। 
परिणाम यह हुआ कि जापान चीन में अपनी शक्ति का विस्तार करता गया । इस बोच 
में कुओमिन्तांग सरकार कम्युनिस्टों से युद्ध में तत्पर रही, और १९३४ के अन्त तक 
वह कम्युनिस्टों का दमन करने में सफल भी हो गई। धीरे-धीरे वे सब प्रदेश चियांग 
काई शेक द्वारा अधिगत कर लिये गये, जिन पर कम्युनिस्टों का अधिकार था । विवश 
होकर कम्युनिस्टों को उत्तर-पूर्व चीन को ओर महाप्रस्थान करना पड़ा, और घोर कष्ट 
उठा कर उनकी सेना या उसके बचे-खुचे सैनिक शेन्सी पहुँचने में समर्थ हो गये, जहाँ 
उन्होंने येनान नगर को केन्द्र बना कर अपनी सरकार का पुनः संगठन किया । शेन्सी 
प्रान्त का उत्तरी भाग और कान्सू प्रान्त का उत्तर-पूर्वी भाग इस नई कम्युनिस्ट सरकार 
को अधीनता में आ गये, और यहाँ से उसने चियांग काई शेक से रोहा छेते की तैयारी 
शुरू कर दी । कम्युनिस्टों का यह नया राज्य जापान द्वारा अधिकृत चीन के बहुत 
समीप था । अतः स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान चीन पर निरन्तर बढ़ते हुए जापानी 
प्रभुत्व की ओर. आकृष्ट हुआ । उनका कहना था कि नांनकिग की कुओमिन्तांग सरकार 
और येनान की कम्युनिस्ट सरकार को मिल कर चोन में लोकतन्त्र शासन को स्थापना 
करनी चाहिए, ओर मिल कर जापान का मुकाबला करना चाहिए। पर चियांग काई 
शेक इससे सहमत नहीं था। उसका विचार था कि जापान का सफलतापूर्वक मु का- 
बला करने के लिए पहले कम्युनिस्टों को परास्त कर देना आवद्यक है, ताकि चीन को 
राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो जाये । पर अन्त में कुओमिन्तांग ओर कम्युनिस्ट पार्टियों में सम- 
झोता हो गया ( दिसम्बर, १९३६ ) और इन्होंने मिल कर जापान की शक्ति के विरुद 
संघर्ष करने का निश्चय किया । यूरोप में द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने से पूर्व ही चीन 
में जापान और चीन का युद्ध प्रारम्भ हो गया था ( जुलाई, १९३७ ) । १९४५ में 
जब द्वितीय महायुद्ध का अन्त हुआ, तो चीन को अपने उत्कर्ष का असाधारण अवसर 
प्राप्त हुआ । पर यह उत्कर्ष चियांग काई छेक के नेतृत्व में न होकर कम्युनिस्ट पार्टी 
के प्रधान नेता माओ त्से-तुंग को अधिनायकता में हुआ, जिन्होंने चीन की राष्ट्रीय एकता 
की स्थापना में अनुपम कर्तृत्व प्रदशित किया । र 
जापान के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालना इस प्रन्य के लिए विशेष 
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३५६ चिञ को राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


उपयोगी नहीं है। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्यास होगा कि वहाँ वंशक्रमानुगत 
राजाओं का शासन था, ओर १८८९ में देश के शासन के लिए जापान में एक संविधान 
का भी निर्माण कर लिया गया था, जिसके अनुसार वहाँ पाछियामेण्ट की भी स्थापना 
कर दी गई थी । पर पाछियामेण्ट की सत्ता के होते हुए भी जापान में राजा और 
कुलीन वर्ग का बहुत अधिक महत्त्व था, और सर्व-साबारण जनता के अधिकार अधिक 
नहीं थे। १९१४-१८ के महायुद्ध से पूर्व हो ओद्योगिक क्षेत्र और सैन्य-शक्ति में जापान ने 
इतनी अधिक उन्नति कर ली थी, कि उसकी गणना विद्व के प्रमुख राज्यों में की जाने 
लगी थी । अम्य शक्तिशाली राज्यों के समान जापान भी अपने साम्राज्य-विस्तार के 
लिए तत्पर था। १८७५ में उसने कुरील द्वीप-समूह पर अपना अधिकार स्थापित 
किया, और १८९४-९५ में फार्मूसा पर। १९०५ में उसने कोरिया को अपना संरक्षित 
राज्य बना लिया, और मञ्चूरिया में लिआओ-तुंग प्रायद्वोप में कतिपय विशेषाधि- 
कार प्राप्त कर लिये। महायुद्ध के अवसर पर उसे अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए 
अनुपम अवसर मिला । जर्मनी के विरुद्ध उसने मित्रराज्यों का साथ दिया, और चीन 
तथा प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जो प्रदेश जर्मनी द्वारा अधिकृत थे, उन पर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । पेरिस की शान्ति परिषद्‌ ने चीन की उपेक्षा कर इन 
प्रदेशों पर जापान के अधिकार को स्वीकार किया, जिससे उसके साम्राज्य-विस्तार में 
बहुत सहायता मिली । पर जापान को इससे भी सन्तोष नहीं हुआ और उसने चीन 
को आन्तरिक निर्वळता से छाम उठा कर वहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार करने के 
लिए संघर्ष प्रारम्भ कर दिया | किस प्रकार उसने मळ्चूरिया को अपने प्रभुत्व में छे 
छिया, और चीन के अन्य प्रदेशों को अधिगत करने के लिए युद्ध का प्रारम्भ किया, 
इसका उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका है । द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ 
होने के समय ( १९३९ में ) जापान इस युद्ध में व्यापृत था। 

` महायुद्ध को समाप्ति पर लोकत्त्रवाद की लहर बहुत प्रबल हो गयी थी। 
जापान भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। इसी लिए १९२० में वहाँ की पारिया- 
मण्ड का जो चुनाव हुआ, उसके परिणामस्वरूप वहाँ ऐसी पार्टो बहुमत प्राप्त करने में 
समर्थ हो गई, जो लोकतन्त्रवाद में विस्वास रखती यी । १९२० से १९३० तक के दो 
महायुद्ध के मध्यवर्ती काळ में जो अनेक मन्त्रिमण्डल जापान में बने, देश की आधिक 
एवं औद्योगिक उन्नति के लिएं उन सबने बहुत प्रयत्न किया । उन सब के सम्मुख यह 
लक्ष्य विद्यमान रहा कि जापान के साम्राज्य का. बिस्तार हो । जापान की इस बढ़ती 
हुई शक्ति से विश्व के अन्य शक्ति्षाछी राज्य बहुत चिन्तित हुए। विद्येषतया, संयुष्त- 
राज्य अमेरिका यह महीं चाहता था कि पर्थी एशिया में की क्त इतनी 
अधिक बढ़ जाये । इसी कारण द्वितीय महाय र क 

` इभा, और कुछ समय के किए क ब 
SR जप A नह भायः सम्पूर्ण पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया को 


अपने अ्रभुत्व में छे आने में समर्थ हो गया । 
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छठा अध्याय 


अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या 
( ९) फ्रांस द्वारा सुरक्षा के साधनों को खोज 


महायुद्ध में सबसे अधिक नुकसान फ्रांस को उठाना पड़ा था । लड़ाई मुख्यतया 
उसी के प्रदेशों में छड़ी गई थी । उसके कल-कारखाने, खानें, इमारतें ओर कृषियोग्य 
भूमि--सब जर्मनी के आक्रमण द्वारा क्षतःविक्षत हो गये थे। आधी सदी से भी कम 
समय में जर्मनी ने दो बार फ्रांस को आक्रान्त किया था, १८७०-७१ में और १९१४- 
१८ में । फ्रांस को भय था कि भविष्य में भी जर्मनी उस पर आक्रमण कर सकता है। 
अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस यह आवश्यक समझता था, कि ( १ ) जर्मनी को इतना 
कमजोर कर दिया जाय कि वह फिर कभी फ्रांस पर हमला करने का साहस न कर 
सके । यह तभी सम्भव था, जब कि जर्मनी अपनी सैन्यशक्ति में वृद्धि न कर सके । उसके 
अस्त्र-शस्त्र एक निदिचित सीमा में रहें, ओर वह अपनी दक्षिणी सौमा पर किलाबन्दी 
न करने पाए । इसी प्रयोजन में फ्रांस ने रहाइनलैण्ड पर मित्र-राज्यों की सेनाओं का 
कब्जा करवाया था, और पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ से यह भी स्वीकृत करा लिया था कि 
रहाइनलैण्ड से विदेशी सेनाओं के वापस आ जाने के बाद भी जर्भनी इस प्रदेश में किला- 
बन्दी न कर सके । फ्रांस को तो यह भी मांग थी कि र्‌हाइनळेण्ड को जर्मनी से पुथक्‌ 
कर|के एक पृथक्‌ राज्य के रूप में परिणत कर दिया जाए, पर लायड जार्ज और विल्सन 
उसके इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए थे । इसीलिए शान्तिपरिषद्‌ द्वारा रहाइनलेण्ड में 
१५ वर्ष तक मित्र-राज्यों की सेनाएँ रखने और वहाँ जर्मनी को किलाबन्दी न करने देने 
की व्यवस्था की गई थी । ( २ ) राष्ट्रसंघ के पास अपनी सेना रहे, ताकि यदि कोई 
राज्य उसके निर्णय को अस्वीकार कर लड़ाई के लिए उठारू हो, तो राष्ट्रसंघ को 
अन्तर्राष्ट्रीय सेना उसे काबू में छा सके पर विल्सन और छायड जार्ज इससे भी सहमत 
नहीं हुए । 
_गारण्टी सन्धियाँ--इस दथा में फ्रांस ने अनुभव किया कि पेरिस की शान्ति 
परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाएँ उसको सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहों हैं । उसने ग्रेट ब्रिटेन 
और अमेरिका से माँग की, कि वे फ्रांस को यह 'गारण्टी दें कि यदि कोई अन्य राज्य 
उस पर आक्रमण करेगा, तो वे उसकी पूरी तरह से सहायता करेंगे और उप्तकी राष्ट्रीय 
सीमाओं को रक्षा के लिए घन और सेना द्वारा पूरा-पूरा सहयोग देंगे । ब्रिटेन और 
अमेरिका इसके लिए तैयार हो गये, और इसी प्रयोजन से उन्होंने फ्रांध के साथ सन्पियाँ 
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१५८ विश्‍व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


कीं, जिन्हें गारण्टीःसन्ियां ( ७०7६०९९ 77९६९ ) कहते हूँ । ये सन्धियाँ २८ 
जून, १९१९ के दिन की गई थों। पर अमेरिका ओर फ्रांस की गारण्टो-सन्धि अमेरिका 
की सीनेट ने अस्वीकृत कर दी । ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो गारण्टो-सन्धि हुई थी, 
वह भी स्वयमेव अस्वीकृत हो गई, क्योंकि ब्रिटेन ने यह सन्धि इस शर्त पर को थी, कि 
जमेंरिका भी इसो प्रकार की सन्धि करेगा । अकेला ब्रिटेन फ्रांस की रक्षा को उत्तर- 


दायिता लेने के लिए उद्यत नहीं था।. . 
आंस द्वारा अन्य देशों के साथ सन्धियों--अब यह स्पष्ट हो गया था कि फ्रांस 


अपनी सुरक्षा के लिए न राष्ट्रसंघ पर भरोसा कर सकता है, -और न ग्रेट ब्रिटेन और 
अमेरिका पर। अब उसने अन्यत्र सुरक्षा की खोज प्रारम्भ को । महायुद्ध के बाद 
यूरोप में जो नये राज्य कायम हुए थे, उन सव को भो यह भय था कि जर्मनी और 
आस्ट्रिया फिर से प्रबळ न हो जाएँ । उनके लिए भी अपनी सुरक्षा का प्रश्न उतना 
ही महत्त्व का था, जितना कि फ्रांस के लिए । फ्रांस के नेताओं ने सोचा कि यूरोप के 
इन नये व परिवर्तित राज्यों के साथ सैनिक सन्धियों करके एक ऐसा गुट बनाया जा 
सकता है, जो जर्मनी के सम्भावित भय का सामना कर सके ओर जिससे अन्तर्राष्ट्रोय 
क्षेत्र में फ्रांस को स्थिति सुदृढ़ हो जाए।. फ्रांस के अतिरिक्त बेल्जियम, पोलैण्ड और 
चेकोस्लोवाकिया की सीमाएँ भी जर्मती के साथ लगती थीं। इन राज्यों के साथ सन्धियाँ 
करके फ्रांस अपनी सुरक्षा का साधन कर सकता था। इसीलिए उसने १९२० में वेल्जियम 

से, १९२१ में पोछण्ड से और १९२४ में चेकोस्छोवाकिया के साथ सन्धियां थीं । 
१९२० में फ्रांस ने बेल्जियम के साथ जो सन्धि को, उस द्वारा दोनों राज्यों ने 
जर्मनी द्वारा उनमें से किसी पर भो आक्रमण होने को दशा में एक दूसरे को सैनिक 
सहायता देने का वचन दिया। राष्ट्रसंघ को इस सत्धि की सूचना दे दी गई, यद्यपि 
को कुछ शतो को गुप्त रखा गया । इस सन्धि के कारण फ्रांप्त को उत्तर-पदिचमी 
सीमा पर्याप्त अंश में सुरक्षित हो गई थी । पर फ्रांत को दृष्टि में यह पर्याप्त नहीं था । 
महायुद्ध से पूर्व फ्रांस ने रूस के साथ इस प्रयोजन से सन्धि को हुई थो कि यदि जम॑नी 
| फ्रांस पर आक्रमण करे, तो रूस उत्तर-पूर्व की ओर से उसकी सहायता के लिए रणक्षेत्र 
में उतर आए, ताकि जर्मनी की सैन्य-शक्ति को दो क्षेत्रों में युद्ध करना पड़े । पर रूस में 
इस समय बोल्रोविक शासन स्थापित हो गया था, और उसके साथ पुरानी सन्धि को 
दोहरा सकता सम्भव नहीं था। इस दश्ा में फ्रांस का ध्यान पौलेन्ड की ओर गया, 
द जिसकी पूर्वी सीमा जर्मनी के साथ लगती थी, ओर जिसे फ्रांस के समान ही जमंनी 
हर कई था। डान्द्सिग और जर्मनी के मध्य के पोल गलियारे के प्रश्‍न पर पौलेैण्ड और 
जर्मनी में घोर विद्वेष था । इस कारण फ्रांस को पोलण्ड के साथ सर्वि कर सकते में कोई 
र Ss । फरवरी, १९२१ में दोनों देशों में सन्धि ही गई, जो 'फ्रांको-पोलिश 
मैत्रोन्सन्वि' (६ Franco-Polish Alliance.) के नाम से. प्रसिद्ध है। इस सन्बि के 
फ्रांस और पोलेण्ड ने यह निर्णय किया कि, अपने सर्वसामान्य हितों के मामलों 
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अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा को समस्या १५९ 


में वे. एक-दूसरे के साथ परामर्श से काम छेंगे, उन्होंने विदेशों के साथ जो सन्धियाँ को _ 


हुई हों या भविष्य में वे जो सन्धियाँ करेंगे उनकी शर्तों को पूरा करने में एक-दूसरे 
को सहयोग देंगे, और यदि उनमें से किसी पर भी बिना उत्तेजना के कारणों से कोई 
अन्य देश आक्रमण करे तो सेना द्वारा उसका प्रतिरोध करने में वे एक दूसरे की सहा- 
यता करेंगे । बाद में इस सन्धि को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस यर पौलण्ड 
ने अन्य भी अनेक समझौते किये, जिनमें १९२२ का सैनिक समझोता प्रधान था। शुरू 
में यह समझौता दस साल के लिए किया गया था, पर १९३२ में जब इसकी अवघि 
समाप्त हो गई, तो इसे फिर दस साल के लिए दोहराया गया । १९२१ को सन्धि और 
बाद के समझौतों के कारण फ्रांस और पोलैण्ड की मंत्री बहुत सुदृढ़ हो गई, और अन्त- 
राष्ट्रीय मामलों में वे एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करने लगे । इसके बाद जो 


भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, सब में पोलैण्ड ने फ्रांस का साथ दिया । 
बेल्जियम और पोलैण्ड के साथ की गई सन्धियों से उत्साहित होकर फ्रांस ने 


ग्रेट ब्रिटेन से सन्धि करने का एक बार फिर प्रयत्न किया । पर यह प्रयत्न सफल नहीं 
हो सका । ब्रिटेन इस बात के छिए तैयार था कि यदि जर्मनी फ्रांस पर सीधा आक्रमण 
करे, तो वह फ्रांस को सहायता करेगा । पर फ्रांस की यह माँग थी कि यदि जर्मनी पोलँण्ड 
प्र आक्रमण. करे, और उसके कारण फ्रांस को भी पोलैण्ड की सहायता के लिए अपनी 
सैन्यशक्ति को प्रयुक्त करना पड़े, तो भो ब्रिटेन उसको सहायता करे । ब्रिटेन के प्रधानः 
मन्त्री लायड जार्ज इसके लिए सहमत नहीं हुए। इसी बीच में फ्रांस और ब्रिटेन में अन्य 
भो अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रइनों पर: मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो गए। १९२१-२२ में निः- 
शस्त्रोकरण के सम्बन्ध में वाशिगठन में जो कान्फरेन्स हुई, उसमें ब्रिटेन और अमेरिका 
की ओर से यह प्रस्ताव किया गया, कि पनडुब्बिियों को सब देश समाप्ति कर दें। पर 
फ्रांस इससे सहमत नहीं था । फ्रांस के विरोध के कारण ही यह प्रस्ताव वाशिंगटन 
कान्फरेन्स में स्वीकृत नहीं हो सका । जर्मनी और उसके साथी राज्यों से हरजाने के 
रूप में वसूछ की जाने वालो धनराशि के सम्बन्ध में भी ब्रिटेन और फ्रांस में चोर मतभेद 
था । इस दद्या में ब्रिटेन और फांस के बीच में सन्धि की बात सफल नहीं हो सकी । ` 

जनवरी, १९२३ में फ्रांस, बेल्जियम ओर इटली की सेनाओं ने जर्मनी के 
रूहर प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। यह कब्जा इस बात को निमित्त बना कर 
किया गया था, कि जर्मनी ने लोहा और कोयला आदि को हरजाने के रूप में प्रदान 
करने में प्रमाद किया है । पर ब्रिटेन इससे सहमत नहीं था । वह ख्ह.र के कब्जे को 
अवैध समझता था.। इसो कारण उसकी सेनाओं ने इस कब्जे में कोई भाग नहीं लिया 
था । रूह केप्रश्‍न को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में मनमुटाव बहुत बढ़ गया । अब उसे 
यह चिन्ता हुई कि. अपनी सुरक्षा के लिए यूरोप के अन्य राज्यों के साथ सन्धियाँ व 
समझौते करे । इसी कारण १९२४ के प्रारम्भ में उसने चेकोस्लावाकिया के साथ! एक 


पैक्ट किया, जिसके अनुसार दोनों देशों ने यह निइचय किया कि वे. आपस के झगड़ों के 
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१६० विइव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


निबटारे के लिए शान्तिमय उपायों का उपयोग करेंगे, यदि जर्मनी और आस्ट्रिया ने 
परस्पर मिल कर एक राज्य बनने का प्रयत्न किया तो इस प्रश्‍न पर आपस में परामर्श 
करके कोई निर्णय करेंगे, यदि जर्मनी और हंगरी में राजसत्ता की पुनः स्थापना के 
लिए कोई उद्योग किया गया तो इस मामले पर भो परस्पर परामर्श से अपनी नीति 
का निर्धारण करेंगे, और अपनी सुरक्षा तथा महायुद्ध के बाद को सन्धियों को शतों के 
पालन के सम्बन्ध में भी एक साथ मिल कर काम करेंगे। इस पैक्ट के कारण फ्रांस और 
चेकोस्लावाकिया के सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गये । 

दो वर्ष पश्चात्‌ १९२६ में फ्रांस ने रूमानिया के साथ भी एक सन्धि को, 
जिसके अनुसार उन्होंने यह निश्‍चय किया कि यदि उन दोनों में किसी प्रदन पर कोई 
विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय वे पञ्च-निर्णय पद्धति द्वारा किया करेंगे । 
पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ द्वारा जो विविध सन्धियाँ की गई थीं उनके द्वारा यूरोप के 
विविध राज्यों की निर्धारित स्थिति में परिवर्तन करने का यदि किसी देश द्वारा कोई 
प्रयत्न किया गया तो उस सम्बन्ध में दोनों राज्य परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे; और 
यदि उत्तमं से किसो पर किसी अन्य देश चे उत्तेजना के कारण के अभाव में आक्रमण 
किया तो उसके निराकरण के लिये कया कार्रवाई को जाए, इसका फैसला भी वे 
परस्पर विचार-विमर्श द्वारा करेंगे। १९२७ में इसी प्रकार की सन्धि फ्रांस ने युगो- 
स्लाविया के साथ भी को । इसमें सन्देह नहीं कि इन सन्धियों पके कारण फ्रांस की 
सुरक्षा की समस्या बहुत कुछ हल हो गई थो । पर फ्रांस अपनी सुरक्षा के .लिये केवल 
इन पर ही निर्भर नहीं रह सकता था। इस व्यवस्था में अनेक कमजोरियाँ भी थीं । 
महायुद्ध के बाद स्थापित हुए पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों की दशा अच्छी 
नहीं थी । ये राज्य अपनी शक्ति तभी बढ़ा सकते ये, जब कि भारिक दृष्टि से इनकी भर- 
पूर सहायता दी जाए । फ्रांस इन्हें कर्ज देने के लिये विवश था । उस द्वारा अच्छी बड़ी 
कमें इन्हें कर्ज के रूप में दी गईं, ताकि ये अपने खर्च चला सकें और साथ ही अपनी 
सैनिक उन्नति भी कर सकें । फ्रांस ने अपने अफसरों को भी इन राज्यों में इस प्रयोजन 
से भेजा, ताकि वे इनकी सेनाओं को भली भाँति प्रशिक्षित कर सकें । इस सम्बन्ध में 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया की 
सीमाएँ फ्रांस के साथ नहों लगती थीं। भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य फ्रांस से दुर थे । 
युद्ध के समय यह सुगम नहीं था कि इनकी सेनाएँ फ्रांस की सहायता के लिये तुरन्त 
था सक या फ्रांस इनकी सहायता के लिये अपनी सेनाए' भेज सके । फिर इन राज्यों 
को भी अपनी-अपनी अन्तरराष्ट्रीय समस्याएँ थीं। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ इनके 
झगड़े उत्पन्न होते रहते थे । सैनिक सन्धियों द्वारा फ्रांस ने यह भी जिम्मा लिया था, 
कि ऐसे झगड़ों में वह उन का साथ देगा इस कारण फ्रांस की सैनिक जिम्मेदारियां 


बहुत अधिक बढ़ गई थीं। अपनो सुरक्षा के छिये फ्रांस ने मध्य और पूर्वी यूरोप के 


= थिन राज्यों के साथ गुट बनाये थे, उनमें अन्य भी अनेक कमजोरियाँ थी। उनमें 
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ऐसी जातियों के छोग भो बड़ी संख्या में निवास करते थे जो राष्ट्रीय दृष्टि से मिन्न 
थे । विशेषतया, पोलैण्ड ओर चेकोस्लोवाकिया में जर्मन छोगों द्वारा आवाद प्रदेश इन 
राज्यों के लिये बहुत खतरे के कारण थे। किसी भी समय जर्मनी अपने सजातीय 
लोगों द्वारा आवाद प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की माँग कर सकता था। इस दशा में 
पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया सदृश राज्यों के सम्मुख अपनी सुरक्षा की समस्या और 
भी अधिक विकट हो जाती थो । फ्रांस ने इन राज्यों को सैनिक सहायता का वचन” 
देकर अपनी सैनिक जिम्मेदारियों को बहुत बढ़ा रिया था। पर मध्य और पूरवो यूरोप 
के इतने राज्यों के साथ सन्धि कर लेने के कारण अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस का 
महत्त्व और बल बहुत बढ़ गया था । वह ऐसे गुट बनाने में समर्थ हो गया था, जिनमें 
सम्मिलित राज्य किसी भी संकट के समय उसकी सहायता करने को उद्यत थे । 
१९२० से १९३४ तक का काळ यूरोप के इतिहास में फ्रांस के प्राधान्य और नेतृत्व 
का समय था । इस काल में उसका यही प्रयत्न रहा कि पेरिस की शान्ति परिषद्‌ 
द्वारा की गई व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन न होने पाए, और जर्मनी फिर से शक्ति- 
शालो न हो सके । वेल्जियम, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया ओर युगोस्लाविया का हित भी 
इसी वात में था। पर १९३४ में जब जर्मन को शासन-शक्ति हिटलर के हाथों में 
चलो गई, और उस ने वर्साय्य की सन्धि को टुकड़े-टुकड़े कर डालने का कार्य आरम्भ 
कर दिया, तो यूरोप को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस का वह प्राधान्य नहीं रह गया, 
जो पहले था । 


( २) यूरोप के राज्यों के अन्य गुट 


फ्रांस के समान यूरोप के अन्य राज्य भी गुट बना कर अपनी सुरक्षा की 
ष्यवस्था के लिये प्रयत्नशील थे । राष्ट्रोय सुरक्षा के लिये केवल राष्ट्रसंघ पर निर्भर 
रहना उन्हें पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था । 
इटली का गुट--महायुद्ध में इटलो मित्र-राज्यों के पक्ष में लड़ाई में शामिल 
हुआ था । पर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो 
सको थीं। १९२३ में जब मुसोरिनी के नेतृत्व में फासिस्ट पार्टी ने इटली के शासन- 
सूत्र को सम्भाल लिया, तो इटली भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
भात करने के लिये प्रयत्नशील हुआ । फ्रांस की बढ़ती हुई शक्ति से वह बहुत चिन्तित 
था । जिन बातों पर इटली ओर फ्रांस में मतभेद व विरोध था, वे निम्नलिखित थीं-- 
(१) फ्रांस वर्साय्य की सन्धि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं होने 
देना चाहता था । पर इटली इस सन्धि से सन्तुष्ट नहीं था । वह समझता था कि पेरिस 
को शान्ति परिषद्‌ द्वारा उसके साथ न्याय नहीं किया गया है। इसी लिये उसकी इच्छा 
थी कि वर्साय्य को सन्धि में ऐसे परिवर्तन किये जाएँ, जिनसे उसकी राष्ट्रीय आकां- 
क्षाएँ पूर्ण हो सकें । (२) भूमध्य सागर के क्षेत्र में इटली की फ्रांस से प्रतिस्पर्धा थी । 
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इसी लिये इटली अपनी सामुद्रिक शक्षित में वृद्धि करने के लिये प्रयत्नशील हुआ, और 
निःशस्त्रीकरण के प्रयोजन से जो अनेक कान्फरेन्से समय-समय पर हुईं, उनमें इटली ने 
यह माँग की कि उसकी सामुद्रिक शक्ति फ्रांस के बराबर होनो चाहिये । पर फ्रांस 
इससे सहमत नहीं हुआ। उसका कहना था कि समुद्र पार के जो एशियन और अफ्रीकन 
प्रदेश उसके अधीन हैं, उनकी रक्षा के लिये उसके पास सामुद्रिक शक्ति का बड़ी मात्रा 
में रहना आवश्यक है। (३) पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ द्वारा फ्रांस ने अफ्रीका में कतिपय 
ऐसे प्रदेश प्राप्त कर लिए थे, जो इटली की सम्मति में उसे प्राप्त होने चाहिये थे । 
अफ्रीका में फ्रांस का विशाल साम्राज्य पहले ही विद्यमान था, और महायुद्ध के परिणाम- 
स्वरूप उसमें और भी अधिक वृद्धि हो गई थो। जर्मनी को अधीनता में विद्यमान 
अफ्रोका के प्रदेशों के कतिपय भागों को प्राप्त कर सकने में इटली जो असमर्थ रहा था, 
उसके लिए वह फ्रांस को ही दोषी समझता था। 

फ्रांस के मुकाबळे में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए इटली मध्य और 
पूर्वी यूरोप के विविध राज्यों के साथ सम्धियाँ करने के लिए प्रवृत्त हुआ । सबसे पहले 
१९२४ में चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया से सन्धियाँ को गईं । इन सन्धियों का 
प्रयोजन परस्पर मैत्री स्थापित रखना और किसी अन्य देश से युद्ध होने को दशा में 


तटस्थ नोति को बरतना था। १९२६ में इसी प्रकार की सन्धियाँ रूमानिया ओर . 


स्पेन के साथ को गईं । पर इसी काल में फ्रांस भी इन देशों के साथ सन्धियाँ करने में 
तत्पर था, और यूरोप के जिन देशों से मिल कर उसने अपने गुट का निर्माण कर लिया 
था, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रूमानिया भी उसमें सम्मिलित थे । इस दशा 
में इनके साथ को गई सन्धियाँ इटली के लिए विशेष उपयोगो नहीं हो सकती थी । अब 
उसका ध्यान अल्बानिया, हंगरी, तुर्की ओर ग्रीस को ओर आकृष्ट हुआ, और इन राज्यों 
के साथ उस ने सन्धियाँ कीं । अल्वानिया और इटली के बीच में ओत्रान्तो का जलडमरू- 
मध्य है, जो केवल ४७ मील चौड़ा है। इटली के सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से इसका 
बहुत महत्व है। १९२६ में इटली ने अल्वानिया के साथ एक समझोता किया, जिसके 
परिणामस्वरूप ओत्रान्तो के जलडमरू मध्य पर उसका अधिकार स्थापित हो गया । इस 
समझौते द्वारा इटली ने अल्बानिया को यह बचन भी दिया था कि यदि उसकी राजनी- 
तिक स्थिति में किसी राज्य द्वारा कोई परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जायगा, तो 
इटली उसको सहायता करेगा । ओत्रान्तो के जलडमरूमध्य पर पूणं अधिकार प्राप्त कर 
छेने के कारण एड्रियाटिक सागर में इटली को स्थिति पूर्णतया सुरक्षित हो गई थो । 

न १९२७ में इटली ने हंगरो के साथ सन्धि की । त्रियानो को सन्धि के द्वारा 
हंगरी के राज्य-क्षेत्र की जो व्यवस्था की गई थी, हंगारियन लोग उससे बहुत असन्तुष्ट 


थे। उनका प्रयत्न था कि इसमें परिवर्तन किये जाएँ। १९२७ की सन्धि द्वारा इटली. 


. ने उनका समर्थन करने का वचन दिया। १९२८ में तुकीं और ग्रीस और १९३० में 
 ्ट्रिया भी इटली के साथ सन्धि के सूत्र में बेंध गये इन सन्धियों द्वारा इटली 
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को यह भरोसा हो गया था कि यदि वह पेरिस को शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई व्यव- 
स्थाओं की उपेक्षा कर अपने. साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तत्पर होगा, तो पड़ोस 
के राज्य उसके मार्ग में बाधक नहीं होंगे। इटली ने जिन राज्यों के साथ ये सन्धियाँ 
कीं, उनमें से कतिपय राज्य इसी ढंग को सन्धियाँ फ्रांस के साथ भी कर चुके थे । पर 
इस युग में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनोति का यही ढंग था। कोई राज्य किसी एक 
शक्तिशाली राज्य के साथ ही सन्धि द्वारा सम्बद्ध रहे, यह आवश्यक नहीं समझता 
जाता था। पर इसमें सब्देह नहीं कि पड़ोस के राज्यों के साथ सन्धियाँ कर इटली ने 
अपनी स्थिति को बहुत कुछ सुरक्षित कर लिया था । १९३४ में जब हिटलर ने जर्मनी 
के शासन-सूत्र को अपने हाथों में छे लिया, और उसके नेतृत्व में जर्मनी की सैन्य शक्ति 
में असाधारण खूप से वृद्धि होने छगी, तो यूरोप में शान्ति के कायम रह सकने में 
आशंका उत्पन्न होने छगी । इस दशा में मुसोलिनो ने यह सुझाव दिया कि परिचमी 
यूरोप के प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधि एक निश्चित काळ के लिए शान्ति स्थापना की 
गारन्टी दें। इसी का यह परिणाम हुआ, कि जुलाई, १९३३ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, 
जर्म॑ती ओर इटली के प्रतिनिधि रोम में एकत्र हुए, और उन्होंने एक पैक्ट पर हस्ताक्षर 
किये, जो “रोम का पैकंट' के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार यह निश्‍चय किया गया 
कि ये राज्य सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक और आधिक प्रइनों पर परस्पर विचार-विमर्श 
द्वारा कोई निर्णय किया करेंगे, और निःशस्त्रोकरण के लिए राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग 
करेंगे । इस पैक्ट द्वारा भी इटली को अपनी सुरक्षा का भरोसा हो गया था । 

पर रूस रोम के पैक्ट को इस दृष्टि से देखता था, कि यह पश्चिमी यूरोप के शक्ति- 
शाली राज्यों का एक ऐसा गुट है, जिसका निर्माण कम्युनिजम के विरोध के लिए किया 
गया है। अतः उसने अपने पड़ोसी राज्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे आपस में 
मिल कर एक ऐसी सन्धि कर ळें, जिसके द्वारा वे एक दूसरे पर आक्रमण न करने का 
वचन दें। रूस के पड़ोसी राज्यों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया, और चेकोस्लो- 
वाकिया, अफगानिस्तान, एस्थोनिया, लैटविया, रिथुएनिया, ईरान, पोलंण्ड, रूमानिया, 
तुर्की, युगोस्लाविया और रूस ने लण्डन के रूसी दूतावास में तीन पृथक्‌ समझोतों पर 
हस्ताक्षर किये। ये समझौते “लण्डन समझौते' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस द्वारा इन सब 
देशों के राज्य-क्षेत्रों की अक्षुण्णता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया । लण्डन के 
समझोतों के कारण रोम के पैक्ट का कोई महत्त्व नहीं रह गया था । पोलैण्ड, चेकोस्छो- 
वाकिया और युगोस्लाविया इस पैक्ट के विरुद्ध थे। उन्तका भी यही विचार था कि 
रोम का पैक्ट शक्तिशाली राज्यों का एक ऐसा गुट है, जिस द्वारा निर्बळ राज्यों पर 
वे अपनो प्रभुता स्थापित कर सकते हैँ । रूस और उसके पड़ोसी राज्यों के विरोध के 
कारण रोम का पैक्ट निरर्थक हो. गया, और मुसोलिनी ने इटली की सुरक्षा के लिए 
पश्चिमी यूरोप के शक्तिशाली राज्यों के साथ जो समझौता करने का प्रयत्न किया था, 
नह.सफल नहीं हो सका । इसी लिए बाद में उसने हंगरी, अल्वानिया, ग्रीस, तुर्की 
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और आरस्ट्रिया के साथ सन्धियाँ कीं । इनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अन्त- 
राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इन सन्धियों द्वारा मुसोलिनी ने इटली की स्थिति को 


त॒ क्षित बना दिया था । ; 
हू ज के राज्यों का छोटा गुट--१९२०-२१ में मध्य यूरोप के तीन 


राज्यों ने मिलकर अपचे गुट का निर्माण किया था, जिसे छोटा गुट (Little Entente) 
कहते हैं । इसमें चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रूमानिया सम्मिलित थे । पुराने 
आस्ट्रिया-हंगरो के साम्राज्य के खण्डहरों पर चेकोस्लोवाकिया ओर युगोस्लाविया का 
निर्माण हुआ था । स्वाभाविक रूप से ये राज्य इस बात के लिए उत्सुक थे कि त्रियानो 
को सन्धि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए, हाप्सबुर्ग राजवंश फिर से अपनी 
सत्ता स्थापित न कर सके, और हंगरी की. शक्ति न बढ़ने पाए। महायुद्ध के परचात्‌ 
रूमानिया के राज्य-केत्र में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थो, और उसने भी पुराने आस्ट्रिया- 
हंगरी के अनेक प्रदेशों को प्राप्त किया था । अपने सर्वसामान्य हितों को रक्षा के लिए 
ही इन तोन राज्यों ने अपने इस गुट का निर्माण किया, और उन्होंने आपस में सन्धियाँ 
कों । ये सन्धियाँ चेकोस्लोवाकिया ओर युगोस्लाविया में, चेकोस्लोवाकिया और 
रूमानिया में और युगोस्लात्रिया और ख्मानिया में की गई थीं। इन सन्धियों द्वारा 
मध्य यूरोप के इन तीनों राज्यों ने यह समझोता किया था कि यदि कोई अन्य राज्य 
विना किसी उत्तेजनात्मक कारण के उनमें से किसी पर आक्रमण कर दे, तो बाकी दो 
राज्य सेना द्वारा उसकी सहायता करेंगे। बाद में पोलंण्ड के साथ भी इन राज्यों ने 
इसी प्रकार की सन्धियाँ कीं । यद्यपि पौलैण्ड छोटे गुट का सदस्य नहीं था, पर चेको- 
स्लोवाकिया, युगोस्लाविया ओर रूमानिया परस्पर विचार-विनिमय के लिए समय-समय 
पर जो कान्फरेन्सँ किया करते थे, पोलेण्ड को भी उनमें निमन्त्रित किया जाता था । 
१९२४ में चेकोस्लोवाकिया के साथ फ्रांस ने एक पैक्ट किया, और १९२६ में रूमानिया 
के साथ फ्रांस का पैक्ट हुआ। बाद में १९२७ में पोलेण्ड के साथ भी फ्रांस द्वारा 
पैक्ट किया गया । इन पैकटों के कारण छोटे राज्यों के गुट को अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध 
में फ्रांस को सहायता का भी भरोसा हो गया । इन पैकटों के सम्बन्ध में इसी अध्याय 
में ऊपर लिखा जा चुका है। फ्रांस को शक्ति और महत्ता की वृद्धि में इन पैक्टों द्वारा 
बहुत सहायता मिली । अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये 
छोटे गुट के राज्यों ने १९३३ में रूस और बाल्टिक सागर के तटवर्ती एस्थोनिया आदि 
राज्यों के साथ मी समझौते किये, जो लण्डन समझौतों के नाम से प्रसिद्ध हैँ, और 
जिनका उल्लेख इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका है । अब ये राज्य अपनी सुरक्षा 
के लिए केवळ फ्रांस पर ही निर्भर नहीं रह गये । रूस जैसे शक्तिशाली व विशाल 
देश का सहयोग मी उन्हें प्राप्त हो गया। १९३३ में जर्मनी में नाजी पार्टी के 


उत्कर्ष के कारण यूरोप की वन्तराष्ट्रीय राजनीति में भारी परिवर्तन आना प्रारम्भ हो 


याया जर्मनी को शक्ति में वृद्धि का यह परिणाम अवद्यम्भावी था कि पौरण्ड 
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और चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्यों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए । इसी कारण मध्य 
यूरोप के इन राज्यों ने रूस और उकके पड़ोसी राज्यों के साथ मैन्रो-सम्बन्ध स्थापित 
करने की आवश्यकता अनुभव को थी । 

रूस द्वारा किये गये पैक्ट--महायुद्ध के बाद के कुछ वर्षों में जर्मनी और रूस 
दोनों ही यूरोप की अन्तराष्ट्रीय राजनोति में अछूत समझे जाते थे । उन्हें राष्ट्रसंघ को 
सदस्यता का अधिकार भी नहीं दिया गया था। युद्ध में परास्त हो जाने के कारण जर्मनी 
को मित्र-राज्य अपने साथ सम्मिलित करने को तैयार नहीं थे, और रूस में कम्युनिस्ट 
व्यवस्था स्थापित हो जाने के परिणामस्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस आदि राज्यों ने उसका 
बहिष्कार किया हुआ था । १९२१ में फ्रांस ने पोलेण्ड के साथ जो सन्धि की थी, उससे 
जर्मनी और रूस दोनों ही चिन्तित थे। पोलेण्ड का निर्माण करते हुए अनेक ऐसे प्रदेश 
इस नये राज्य में सम्मिलित कर दिये गये थे, जिन पर जर्मनी ओर रूस अपना अधिकार 
समझते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि रूस और जमनी एक दूसरे के प्रति 
आङृष्ट हों । इसी कारण एप्रिल, १९२२ में इन दोनों राज्यों ने रापालो नामक स्थान 
पर एक सन्धि की, जिसकी मुख्य शतें निम्नलिखित थों--(१) जर्मनी रूस की कम्यु- 
निस्ट सरकार की वैध सत्ता को स्वीकार करे। (२) दोनों राज्य परस्पर राजनयिक 
और व्यापारिक सम्बन्धों को स्थापित करें, और दोनों के राजदूत एक दूसरे की रान- 
घानियों में रहें । (३) महायुद्ध से पूर्व जर्मनी और रूस की एक दूसरे को जो कुछ भी. 
देनदारी थी, उसे रह समझा जाए। रापालो की इस सन्धि के कारण यूरोप में रूस को 
स्थिति सुदृढ़ हो गई । कम से कम यूरोप का एक शक्तिशालो राज्य ऐसा हो गया 
जो उसकी कम्युनिस्ट सरकार की वैध सत्ता को स्वीकार करने ओर उसके साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने को तैयार था । 

१९२५ में रूस ने तुर्की के साथ सन्धि को । इस समय तुर्को में रिपब्लिकन 
सरकार की स्थापना हो चुकी थी, और ब्रिटेन, फ्रांध आदि देश इस सरकार के प्रति 
सोहाद-भाव नहीं रखते थे। अतः रूस का ध्यान उसको ओर भी गया, और उसने 
तुर्की के एक साथ सन्धि की, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने यह निएचय किया कि उनमें 
से कोई राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे। यदि कोई अन्य राज्य दोनों में से किसी 
पर आक्रमण करे, तो दूसरा राज्य युद्ध में तटस्थ रहे। साथ ही, यदि कोई अन्य राज्य 
उन दोनों में से किसी के विरुद्ध राजनीतिक व आथिक कार्रवाई करे, तो दूसरा राज्य 
उसमें सहयोग न दे । इस सन्धि के कारण रूस ओर तुर्की में मैत्री-सम्बन् स्थापित 
हो गया, जो इन दोनों राज्यों के लिए महत्त्व को बात थी । १९२६ में इसी प्रकार की 
सन्धि रूस ने जर्मनी के साथ की, और १९२६ के समास होने से पूर्व ही ऐसी सन्धियाँ 
. अफगानिस्तान और लिथुएनिया कें साथ भी कर ली गईं। १९२७ में इसी ढंग की सन्धि 
ईरान के साथ भी की गई। अफगानिस्तान, लिथुएनिया, ईरान ओर तुर्की के साथ रूस 
_ ` की सोमाएँ मिलती थीं । इनके साथ अनाक्रमण को सन्धियाँ करके सुरक्षा के सम्बन्ध में | 
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रूस ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया था। 

तीन विभिन्‍न गुट--इस प्रकार १९२७ तक यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
तीन विभिन्न गुट स्पष्ट रूप से नज़र आने छग गये थे, जिनके नेता क्रमशः फ्रांस, इटली 
ओर रूस थे। मध्य यूरोप के छोटे राज्यों का गुट फ्रांस के नेतृत्व को स्वीकार करता था, 
मर पोळैण्ड भी उसके गुट में शामिल था । आस्ट्रिया, बल्गारिया, ग्रीस, तुर्की, अल्वा- 
निया और हंगरी के साथ इटलो ने ऐसी सन्धियाँ कर ली थीं, जिन के द्वारा ये राज्य 
इटलो के नेतृत्त्व को स्वीकार करचे छगे थे रूस का कोई ऐसा गुट तो नहीं बना था, 
जिससे कि वह अन्य राज्यों की सहायता का भरोसा कर सकता । पर उसने अपने 
पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसी सन्धियां अवश्य कर ली थीं,. जिनके कारण उसकी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सुरक्षित हो गई थी । : 


(३) राष्ट्संघ द्वारा राज्यों की सुरक्षा की व्यवस्था और विविध पैक्ट 


यद्यपि फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के प्रयोजन से अनेक राज्यों के साथ सन्धियाँ को 
थीं, और वह अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए केवल राष्ट्रसंघ पर ही निर्भर 
नहीं रहना चाहता था, पर साथ ही वह इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का उपयोग भी अपनी 
सुरक्षा के लिए करने को प्रयत्नशील था। राष्ट्रसंघ का एक प्रधान उद्देश्य यह था कि 
राज्यों के पारस्परिक झगड़ों को निवटाने के लिए युद्ध का आश्रय न लेकर शान्तिमय 
उपायों का प्रयोग किया जाए। पर फ्रांस के राजनीतिज्ञ अनुभव करते थे, कि संघ 
के संविघान में दो बड़ी कमियाँ हैँ--(१) उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन 
परिस्थितियों में किसी राज्य को “विद्रोही” करार दिया जायगा, और (२) विद्रोही 
राज्य को काबू में छाने के लिए किन उपायों का सुनिर्चित रूप में उपयोग किया 
जायगा । विश्व के बहुसंख्यक राज्यों ने राष्ट्रसंघ के संविधान को स्वीकार तो कर लिया 
था, पर उसके कारण उन पर जो जिम्मेवारियाँ आ जाती थीं, उनको निभाने में वे 
संकोच करते थे । इसी कारण १९२१ में डेनमार्क, नावें ओर स्वीडन ने संघ की एसे- 
स्बली के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया था, कि संघ का प्रत्येक सदस्य-राज्य स्वयं हो 
यह निर्णय किया करे कि किसी राज्य ने संघ के संविधात का अतिक्रमण किया है या 
नहीं। इसका अभिप्राय यह था कि संघ का निर्णय सब राज्यों के लिए अनिवार्य रूप 
से स्वीकार्य न समझा जाए। इसी प्रकार १९२३ में कनाडा को ओर से यह प्रस्ताव 
किया गया था कि किसी राज्य के राज्यक्षेत्र की अखण्डता को. कायम रखने के लिए 
संघ की कौंसिल द्वारा जो प्रस्ताव पास किये जायें, उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में 
प्रत्येक राज्य की पालियामेच्ट को यह निदचय करने का अधिकार हो कि वह किस हद 


बे न वक पे प्रस्ताव को क्रियान्वित कराने में हाय बरा सकता है। इसी प्रकार के अन्य 
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जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिये उत्साह नहीं रखते, जो संघ द्वारा की गई व्यव- 
स्थाओं के अनुसार उनके ऊपर आ जाती थीं। 

` जिनीवा प्रोटोकोळ--विविघ राज्यों के इस रुख से फ्रांस का चिन्तित होना 
सर्वथा स्वाभाविक था । राष्ट्रसंघ के प्रति अनेक राज्यों की जो भावना थी, उसे दृष्टि 
में रखते हुए फ्रांस के राजनीतिज्ञ यह समझते थे, कि जब तक राष्ट्रसंघ की शक्ति 
ओर भधिकार-क्षेत्र को भलीमांति स्पष्ट नहीं कर दिया जायगा, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा 
के लिये उस पर भरोसा कर सकता सम्भव नहीं होगा । इसीलिए उन्होंने संघ के अन्य 
सदस्य-राज्यों से बातचीत शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप जिनीवा प्रोटोकोल का 
निर्माण हुआ ( १९२४ )। इस समय ग्रेट ब्रिटेन में मजदुर पार्टी का मन्त्रिमण्डल 
विद्यमान था, और रामजे मेकडानल्ड उसके प्रधान मन्त्री थे। फ्रांस में भी रेडिकळ 
पार्टी के नेता हेरियो प्रधान मन्त्री के पद पर विराजमान थे। १९२३ में नियुक्त हुए 
डावस कमोशन ने हरजाने को समस्या के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनके कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में भी कमी आ गई थी । जिनीवा प्रोटोकोल को तैयार करने के 
लिये विविध राज्य जो एकमत हो सके, उसका कारण ये परिस्थितियाँ ही थीं । इस 
प्रोटोकोल द्वारा यह निर्णय किया गया, कि ( १ ) आक्रमणकारी युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय 
अपराध माना जायगा । ( २ ) प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने वाले किसी ऐसे राज्य 
के विरुद्ध लड़ाई नहीं करेंगे, जो अपनी अन्तराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने के 
लिये उद्यत हो । ( ३ ) वे अपने राजनीतिक विवादों का निर्णय राष्ट्रसंघ को कोंसिल 
या उस द्वारा नियुक्त पञ्च-निर्णय-समितियों द्वारा ही करायेंगे, और जिन विवादों में 
कोई कानूनी प्रश्‍न हो उसका निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाळ्य द्वारा कराया करेंगे । ( ४) 
जब कोई विवाद विचाराधीन हो, तो अपनी सैन्यशक्ति को युद्ध के लिये समुद्यत नहीं 
करेंगे। (५) उस राज्य को 'आक्रान्ता' या “विद्रोही” करार दिया जायया, जो अपने 
विवाद को शान्तिमय उपायों से तिबटाने को उद्यत न हो, या जो कौंसिल व पञठ्च- 
निर्णय-समिति के फसले को न मान कर युद्ध का आश्रय छे। ( ६) राष्ट्रसंघ की 
कौसिल को यह अधिकार होगा, कि वह “आक्रान्ता” राज्य के विरुद्ध आधिक बहिष्कार 
के उपाय का प्रयोग कर सके । ( ७ ) आक्रान्ता राज्य द्वारा प्रारम्भ किये गये युद्ध के 
लिये वह उसी अंश तक हरजाना देने के लिये जिम्मेवार ठहराया जायगा, जिस अंश 
तक हुरजाना दे सकने की उसकी क्षमता हो । पर ऐसे हरजाने की वसुली के लिये 
आक्रान्ता राज्य के राज्य-क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमी नहीं को जायगी । ( ८) 
सस्त्र-सस्त्रों में कमी करने के प्रयोजन से एक अन्तराष्ट्रीय कान्फरेत्स को आयोजना की 
जाए, ओर इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने वाले सब राज्य उसमें भाग ७ । | 


जिनीवा प्रोटोकोल तैयार तो हो गया, पर अनेक शक्तिशाली राज्य उस पर | 


हस्ताक्षर करने को उद्यत नहीं हुए । प्रेट ब्रिटेन इनमें प्रधान था । नवम्बर, १९२५ में 


रामजे मैकडानल्ड के मजदूर मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया था, और उसके स्थान पर 
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कन्जवेटिव पार्टी ने नई सरकार का संगठन कर लिया था । बाल्डविन नये प्रधान मन्त्री 
बने थे। उनका विचार था, कि इस प्रोटोकोल के कारण ब्रिटेन को यूरोप के झगड़ों में 
व्यर्थ हो अपने घन और जन का विनाश करना होगा । यूरोप में फ्रांस की प्रभुता है, 
और राष्ट्रसंघ में भो उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । वेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, पोलेण्ड 
आदि राज्य उसके साथ हैं । यदि फ्रांस के नेतृत्व में राष्ट्रसंघ ने किसी राज्य को 
आक्रान्ता' या “विद्रोही” ठहरा दिया, तो ब्रिटेन को भी उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई 
करने के लिये विवश होता पड़ेगा । वह इसके लिये उद्यत नहीं था। परिणाम यह 
हुआ, कि उसने प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया । ब्रिटेन के इस 
कार्य पर अनेक विचारकों ने विशद रूप से विचार-विमर्श किया है | कुछ विचारकों का 
मत है, कि अपने विशाल साम्राज्य और औपनिवेशिक राज्यों के हितों को दृष्टि में रख 
कर ही ब्रिटेन ने प्रोटोकोल पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्क्रार किया था । न्यूजीलैण्ड, 
आस्ट्रेलिया ओर भारत इस प्रोटोकोल के विरोध में थे । विशेषतया, आर्थिक बहिष्कार 
की बात उन्हें पसन्द नहीं थी, क्योंकि इससे उनके विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता 
था । यूरोप के छोटे-छोटे राज्यों के आपसी झगड़ों में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं 
थी। ब्रिटेन के समान अमेरिका और कनाडा भी यूरोप के आन्तरिक झगड़ों से पृथक्‌ 
रहने की नीति के पक्षपाती थे। उन्होंने भी इस प्रोटोकोल को स्वीकार नहीं किया । 
यद्यपि १७ राज्यों ने इस प्रोटोकोल को स्वीकार कर छिया था, पर ब्रिटेन और 
अमेरिका जैसे शक्तिशाली राज्यों के विरोध के कारण यह योजना धूल में मिल गई । 

इसमें सन्देह नहीं, कि राष्ट्रसंघ की स्थायी शान्ति स्थापित करने की क्षमता 
के लिये यह प्रोटोकोल बहुत उपयोगी था। शान्तिमय उपायों द्वारा और अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून का पान कराके विश्‍व में शान्ति स्थापित रखने के लिये इसने कतिपय क्रियात्मक 
बातों को व्यवस्था को थी । यदि सब राज्य इसका समर्थन करते, तो सम्भवतः राष्ट्र- 
संघ में वास्तविक शक्ति का संचार कर सकना सम्भव हो जाता । 

०5 छोकानों पैक्ट--जिनोवा प्रोटोकोछ के ग्रेट ब्रिटेन आदि बड़े राज्यों द्वारा 
तर कर दिये जाने से फ्रांस को बहुत निराशा हुई । राष्ट्रसंघ के माध्यम से अपनी 
सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की आशा का परित्याग कर अव उसने सुरक्षा के अन्य 
साधनों की खोज आरम्भ की । अयुद्ध के परचात्‌ जर्मनी में जो वाइमर रिपब्लिक 
कायम हुई थी, उसके नेता अपने. देश में लोकतन्त्र शासन की सफलता के छिये उत्सुक 
थे। इसीळिये वे चाहते थे, कि फ्रांस को जर्मनी के आक्रमण की जो आशंका परेशान 
. करती रहती है उसे दूर करने का प्रयत्न किया जाए, ताकि उसे जर्मनी के विरुद्ध उग्र 
उपायों ( यथा रूहूर पर कब्जा ) का आश्रय छेने की आवश्यकता न रह जाए । इसी 


. प्रयोजन से १९२२-२३ में जर्मनी द्वारा फ्रांस के सम्मुख अनेक बार ऐसे प्रस्ताव उप- 


स्थित किये गये, जिनका उद्देश्य यह था कि दोनों राज्य एक दुसरे की सीमाओं का 
अतिक्रमण न करने की गारण्टी दें, पारस्परिक विवादों का निबटारा करने के लिये 
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युद्ध का आश्रय न लेने का वचन दें, और पञ्चनिर्णय द्वारा अपने झगड़ों का निर्णय 
कराने की बात को स्वीकार करें। पर इस काल में फ्रांस के प्रधान मन्त्री पोअन्कारे 
थे, जो जर्मनी के प्रति कठोर नीति को बरतने के पक्षपाती थे। जिनीवा प्रोटोकोल के 


असफल हो जाने पर एक वार फिर जर्मनी ने अपने प्रस्तावों को फ्रांस के सम्मुख प्रस्तुत 


किया । इस समय पोअन्कारे का मन्त्रिमण्डल हट चुका था, और रेडिकळ पार्टी के नेता 
हेरियो ने एक ऐसी सरकार संगठित कर ली थी, जिसमें वामपक्षो दलों का बहुमत 
था । इस से उत्साहित होकर जर्मनी के परराष्ट्र मन्त्री स्ट्रेस्समान ने फ्रांस के समक्ष 
निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किये--( १ ) ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी 
सम्मिलित रूप से यह गारण्टी दें, कि र्‌हाइन नदो को जर्मनी की सीमा स्वीकार किया 
जायगा, ओर इस सीमा का किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं किया जायया। इस 
सीमा के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद उपस्थित हो, तो उसका फैसला पञ्चनिर्णय 
द्वारा कराया जायगा । ( २ ) जर्मनी अपने पड़ोसी राज्यों से ऐसी सन्धियां करे, जिनका 
प्रयोजन आपसी झगड़ों के निबटारे के लिये पंचनिर्णय का आश्रय लेना हो। समय 


को दृष्टि में रखते हुए इस बार फ्रांस ने जर्मनी के प्रस्तावों की उपेक्षा नहीं को । पर 


उसका कहना था, कि इससे पूर्व कि जर्मनी के प्रस्तावों पर कोई बात चलायी जाए, 
जर्मनी को निम्नलिखित बातें स्वीकार कर छेनी चाहियें--( १ ) जर्मनी राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दे। ( २ ) विचार-विमर्श के अनन्तर 
जो भी पैक्ट स्वीकार किया जाए, बेल्जियम भी उसे स्वीकार करने को उद्यत हो। 
( ३ ) पोलंण्ड से सन्धि कर के फ्रांस ने उस देश के प्रति कतिपय जिम्मेदारियाँ अपने 
ऊपर ली हुई हैं। जो भी समझौता जर्मनो के साथ हो, उसके कारण इन जिम्मेदारियों 
में किसी भी प्रकार से अन्तर न आने पाए। इसो प्रकार राष्ट्रसंघ के संविधान के 
अनुसार मित्र-राज्यों के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनमें भी नये समझौते के कारण 
कोई फर्क न पड़े । ( ४ ) पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया को भी समझौते की बातचीत 
में भाग छेने के लिये निमन्त्रित किया जाए । स्ट्रेसमान ने इन बातों को स्वीकार कर 
छिया । अपने देश की आथिक दशा को उन्नत करने के लिये वह इस समय अन्य राज्यों 
से कर्ज लेने के लिये उत्सुक था, और साथ ही उसकी यह भी इच्छा थी कि यूरोप के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में जो तनाव विद्यमान हूँ, उसमें कमी आ जाए। 

अक्टूबर, १९२५ में स्विटूजरलंण्ड के अन्यतम नगर लोकार्नो में एक कात्फरेन्स 
प्रारम्भ हुई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, पोलेण्ड और चेको- 
स्लोवाकिया--इन सात राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। यह पहला अवसर था, 
जब कि एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन. में जमनी को मी उपस्थित होने का अवसर मिला 
था। इस कन्फरेन्स का वातावरण अत्यन्त मैत्रीपूर्ण था, और इसमें सम्मिलित सभी 
राज्य परस्पर सहयोग द्वारा यूरोप के विभिन्न राज्यों की सुरक्षा की समस्या को ह 


करने के लिये प्रयत्नशील थे । लोकानों कान्फरेन्स द्वारा सात सन्धियों की रूपरेखा 
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१७० विस्व की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


तैयार की गयो-- (१) पहली सन्धि जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम में 
पारस्परिक गारनटी की सन्धि (Treaty of Mutual Guarantee) थी । (२) चार 
सन्धियाँ जर्मनी द्वारा बेल्जियम, फ्रांस, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया के साथ को गई 
थीं । (३) फ्रांस दवारा पोलेण्ड के साथ और फ्रांस द्वारा ही चेकोस्छोवाकिया के साथ दो 
पृथक्‌ सन्धियाँ भी की गई थीं । इनमें पहली सन्धि सबसे अधिक महत्व की थी । 
उस द्वारा यह तथ किया गया था, कि (१) वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी और बेल्जि- 
यम तथा जर्मनी और फ्रांस के बीच जो सीमाएँ निर्धारित को गई थीं, पाँचों राज्य 
( जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन ओर बेल्जियम ) उनका अतिक्रमण न करने की 
सामूहिक रूप से एवं पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से गारन्टी देते हैं । साथ ही, वर्साय्य की सन्धि 
द्वारा रहाइन नदी के पूर्वी तट के साथ के ३० मील चोड़े प्रदेश पर किलावन्दी न किये 


जाने की जो बात स्वीकार की गई थी, उसका पालन करने की भी पांचों राज्यों ने ' 


गारन्टी दो । (२) जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम ने यह भी स्वीकार किया, कि वे 
कतिपय विशेष दशाओं के अतिरिक्त न एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे, और न एक 
दूसरे के विशुद्ध युद्ध शुरू करगे । ये विशेष दशाए' निम्नरिखित थीं--अपनी सुरक्षा 
के लिये समुचित कारण उपस्थित होना, रहाइन के क्षेत्र में किलाबन्दी करना यां 
सस्त्रशक्ति का जमाव करना, राष्ट्रसंघ के आदेश का पालन करने के लिये 
शस्त्र-शक्ति का प्रयोग, और संघ के किसी सदस्य-राज्य पर आक्रमण किये जाने की 
अवस्था में उस राज्य की सहायता के लिये सेना का प्रयोग । (३) फ्रांस, जर्मनी और 
बेल्जियम में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो, तो उसका निवारण ये तीनों राज्य शान्तिमय 
उपायों द्वारा ही किया करेंगे, और उसके लिये युद्ध का आश्रय नहीं लेगे। (४) पांचों 
राज्यों ( फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम ) ने यह भी स्वीकार किया, कि 
यदि उनमें से किसी ने इस सन्धि का अतिक्रमण किया, तो अन्य सब राज्य उस राज्य 
को सहायता करेंगे जिसे इस अतिक्रमण के कारण नुकसान पहुंचता हो । सन्धि का 


अतिक्रमण किया गया है या नहीं, इस प्रश्‍न पर मतभेद होने की दशा में उसका निर्णय | 


राष्ट्रसंघ की कॉसिळ द्वारा किया जायगा । (५) जब जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य बन 
जायगा, यह सन्धि तभी लागू होगी । 
जमनी द्वारा जो चार सन्धियाँ बेल्जियम, फ्रांस, पोछँण्ड और चेकोर्लोवाकिया 
' के साथ की गईं, उन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि इन राज्यों के साथ जर्मनी के 
जो विवाद उत्पन्न हों उनका निर्णय यदि कृटनयिक साधनों द्वारा न किया जा सके, 
तो उनका फैसला या तो पञ्च-निणंम की पद्धति से कराया जाए और या अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय द्वारा। पर यह व्यवस्था भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों के लिंये ही,थी। 
पर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा किये गये निर्णयो या वर्साय्य की सन्धि के अनुसार 
स्थापित व्यवस्था के कारण यदि कोई विवाद उत्पन्न हो, तो उसके लिये यह सन्धि लागू 
नहीं होती यी । इसी छिये डान्दिसिग के बन्दरगाह या जर्मनी के राज्यक्षेत्र में विद्यमान 
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पोल गछियारे के सम्रन्ध में जर्मनी भोर पौळंण्ड में जो झगड़े विद्यमान थे, उनके फैसले 
के लिये पञ्चनि्णय या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का उपयोग नहीं किया जा सकता था। 

फ्रांस ने जो दो सन्धियाँ पोलेण्ड और चेकोस्लोवाकिया के साथ की थीं, उन 
द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि लोकारनों पैक्ट का समुचित रूप से पालन न हो और 
उसके परिणामस्वरूप बिना किसी उत्तेजनात्मक कारण के इनमें से किसी राज्य को 
युद्ध में फंस जाना पड़े, तो अन्य दोनों राज्य उसकी तुरन्त सहायता करेंगे । 

लोकानों में की गई ये सात सन्धियाँ ही 'लोकानों पैक्ट' कहाती हैं। १ दिसम्बर, 
१९२५ के दिन सातों राज्यों ने इन पर. हस्ताक्षर कर दिये थे, थौर १४ सितम्बर, 
१९२६ से ये लागू भी हो गई थों। इस बीच में जर्मनी राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन 
गया था । 

छोकानों पैक्ट की आळोचना--इसमें सन्देह नहीं, कि यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ों के लिये लोकार्नों पैक्ट ने एक नये युग का सूत्रपात किया। इसके जो परिणाम 
हुए, उन्हें संक्षेप के साथ इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता हैं--(१) फ्रांस और जर्मनी 
के वीच जो कटुता और तनाव चिरकाल से चले आ रहे थे, उनमें बहुत कमी आ गई। 
उनके सम्बन्ध मधुर हो गये, और दोनों को ही अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के सम्बन्ध में 
निरचिन्तता हो गई । आल्सेस-छारेन के प्रदेशों के सम्बन्ध में फ्रांस को जर्मनी से जो भय 
था, वह दूर हो गया । साथ ही, अपनी सुरक्षा को दृष्टि में रखकर फ्रांस रहाइनलूण्ड 
का एक पृथक्‌ राज्य बनाने की जो माँग किया करता था, उसका उसने परित्याग कर 
दिया । (२) जर्मनी के लिये राष्ट्रसंघ का सदस्य बन सकने का मार्ग प्रशस्त हो गया । 
यह बात भी युरोप की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिये अत्यन्त महत्त्व की थो, क्योंकि 
अब जर्मनी भी विश्व के मामलों में हाथ बटा सकता था, ओर अन्य राज्यों के साथ 
सहयोग करना उसके लिये सम्भव हो गयां था । पहले राष्ट्रसंघ में केवळ वे राज्य ही 
सम्मिलित थे, जिन्होंने महायुद्ध में जर्मनी और उसके साथियों को परास्त किया था। 
इसी कारण उसे 'बिजेता राज्यों का संघ” भी कहा जाता था । राष्ट्रसंघ के वातावरण 
में जर्मनी के साथ बदला लेने को भावना रहा करती थो, और जर्मनी व अन्य परास्त 
राज्यों को अपना दुष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं मिळता था। पर अब इस दशा 
में भारी परिवर्तन आ गया । छोकारनो पैक्ट द्वारा सच्चे अर्थों में एक ऐसे युग का प्रारम्भ | 
हुआ, जिसमें युद्ध का वातावरण दूर होकर शान्ति और समझौते का वातावरण उत्पन्न 
हो गया था। ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्री चेम्बरलेन ने ठीक हो कहा था, कि 'खोकानों 
पैट युद्ध के वर्षों और शान्ति के वर्षों के बोच की वास्तविक भेंदन-रेखा के समान है।' 
(३) इस पैक्ट से पूर्व फ्रांस वर्साग्य की सन्बि को शर्तों का अविकल रूप से पालन | 
किये जाने की बात पर अड़ा रहता था । इसके विपरीत जर्मनो की यह मांग रहती थी, 
कि वसांग्य की सन्धि में ऐसे परिवर्तन व संशोधन किये जाने चाहियें, जिन दवारा उसके 
i अति न्याय हो सके । छोकानों पैक्ट द्वारा इन परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों से संतुलन 
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स्थापित किया गया । इसके कारण फ्रांस और जर्मनी दोनों राज्यों को यह भरोसा हो 
गया, कि उनके बीच की राजकीय सीमाओं का अतिक्रमण करने का कोई प्रयत्न किसी 
राज्य द्वारा नहीं किया जायगा । यदि फ्रांस ने इस सीमा का अतिक्रमण करने का प्रयत्न 
किया, तो ब्रिटेन, बेल्जियम और इटली जर्मनी की सहायता करने के लिए वचनबद्ध 
थे । इसी प्रकार जर्मनी द्वारा इस सीमा के अतिक्रमण करने पर इन सब राज्यों को 
सहायता फ्रांस को प्रास हो सकती थी । इसी कारण फ्रांस का परराष्ट्र-सचिव ब्रियां 
यह कह सका था कि यह पैक्ट जर्मनी के लिए शान्ति हूँ, फ्रांस के लिए शान्ति है। 
इस द्वारा इतिहास के पुष्ठों को काला करने वाले रक्तरंजित एवं भयङ्कर संघषों को 
सुदीर्घ ऋंद्भूला का अन्त हो गया है।' 
पर लोकानों पैक्ट में अनेक कमियाँ भी थीं-( १ ) इस द्वारा यह तो स्वीकार 
कर लिया गया था, कि जर्मनी और फ्रांस के बीच को सीमा अनुल्लंघनीय है, पर 
जर्मनी और पोलैण्ड तथा जर्मनी ओर चेकोस्लोवाकिया के बीच की सीमाओं के सम्बन्ध 
में ऐसी कोई बात झोकानों पैक्ट द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी थी । इन सीमाओं का 
निर्घारण भी वर्साय्य को सन्धि द्वारा किया था। अब जर्मनी को यह दावा करने का 
अवसर था, कि क्योंकि फ्रांस और उसके बीच की सीमा को उसने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार 
कर छिया है, अतः उसका अतिक्रमण न करने की तो उसकी जिम्मेवारी है; पर पोरैँड 
ओर चेकोस्लोवाकिया के साथ को अपनी सीमाएँ उस द्वारा स्वीकृत नहीं की-गयी हैं, 
अतः उनका अतिक्रमण न करने की वह कोई जिम्मेवारी नहीं छे सकता । यह बात 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए विघातक थी। ( २ ) ग्रेट ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राज्य ने 
फ्रांस मौर जर्मनी के बीच की सीमा के अतिक्रमण किये जाने को दशा में हस्तक्षेप 
करने की गारण्टी तो दे दी थी, पर ऐसी. कोई गारण्टी उसने जर्मनी और चेकोस्लो- 
वाकिया तथा जर्मनी ओर. पोलंण्ड की सीमाओं के विषय में नहीं दी थी। इसका 
स्वाभाविक रूप से यह परिणाम हुआ कि चेकोस्लोवाकिया ओर पोलैण्ड जैसे पूर्वी राज्यों 
में अपने राज्य-क्षेत्रों की सुरक्षा के सम्बन्ध में दुर्चिन्ताएँ उत्पन्न होने लगीं । उन्होंने 
अनुभव करना शुरू किया, कि वे अपनी सुरक्षा के लिए ग्रेट ब्रिटेन जैसे राष्ट्रसंघ के 
भमुख राज्यों पर निर्भर नहीं कर सकते । उन्हें यह विशवास हो गया कि यदि जर्मनी 
- नें अपने राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए उन पर आक्रमण किया, तो ग्रेट ब्रिटेन व इटली आदि 
er आप नहीं हो. सकेगी । इसो कारण वे अपनी सुरक्षा के लिए 
क म॑ तत्पर हो गये। ( ३ ) लोकार्नो पैक्ट द्वारा यह भावना 
Oe म सन्ि द्वारा की गयी कुछ व्यवस्थाएँ अधिक महत्त्व की 
5 म महत्व को । फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा का महत्त्व जर्मनी 
< की पूर्वी सीमाओं की तुरना में अधिक है। साथ ही, जर्मनी वर्साय्य की सन्धि की 


._ केवळ उन व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए ही उद्यत है, जिन्हें उसने स्वयं स्वेच्छा- 
` पूर्वक भी स्वीकार कर लिया हो । इससे. जर्मनी को यह प्रोत्साहन भिला, कि वह | 
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वर्साय्य की सन्धि की उन व्यवस्थाओं की कोई भी परवाह न करे, जो उसकी दृष्टि में 
अनुचित थीं । इसी कारण बाद में उसने सुडटनलैण्ड ( चेकोस्लोवाकिया ) को अघि- 
गत किया, और र्‌हाइन नदी के तटवरती प्रदेशों में भी किलाबन्दो प्रारम्म कर दी । 
< (४) यदि लोकार्नो पैक्ट द्वारा जर्मनी के असन्तोष के सब कारणों को दुर करने का 
प्रयलल किया जाता, तो इस द्वारा स्थायी लाम सम्भव था। पर डान्ट्सिग, सुडटनछेण्ड 
और जर्मनी के बीच के पोल गलियारे की समस्याएं जर्मनी में घोर असन्तोष उत्पन्न 
कर रही थीं । इनका समाधान करने को कोई प्रयत्न लोकार्नो को कान्फरेन्स द्वारा नहीं 
किया गया । इससे कुछ समय के लिए फ्रांस ओर जर्मनी के सम्बन्ध कुछ अंश तक अवश्य 
सौहा्रपूर्ण हो गये, और उन्हें अपनी राष्ट्रोय सीमाओं की सुरक्षा का भी कुछ भरोसा 


हो गया, पर यूरोप में शान्ति को स्थापित रखने के लिए इन्हें पर्याप्त नहीं समझा जा . 


सकता था। (५ ) फ्रांस ने पृथक्‌ सन्धियों द्वारा पोलैण्ड ओर चेकोस्लोवाकिया को 
राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने के प्रयोजन से उनकी सहायता करने का जिम्मा ले 
लिया था, जिसके कारण उसकी सैनिक उत्तरदायिता बहुत बढ़ गयी थी । पर ग्रेट- 
ब्रिटेन ने इस प्रकार का कोई जिम्मा नहीं लिया था । इससे यह स्पष्ट हो गया था कि 
ब्रिटेन की दृष्टि में वर्साग्य की. सन्धि द्वारा की गयी सब व्यवस्थाएं एक समान अनुः 
ल्छंघनीय नहीं हैं । यह बात राष्ट्रसंघ को निर्बल बनाने में बहुत सहायक हुई । 
केलोग-ब्रियां पैक्ट--लोकार्नो के पैक्ट से फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्ध बहुत 
मधुर हो गये थे। इससे इन दोनों राज्यों के बोच की सीमा के सम्बन्ध में युद्ध को 
आशंका नहीं रह गयी थी । पर जर्मनी और पोलंण्ड के बीच की तथा जर्मनी और 
चेकोस्लोवाकिया के बीच की सीमाओं की सुरक्षा की उत्तरदायिता केवळ फ्रांस नेही 
अपने ऊपर ली थी । यदि जर्मनी अपनी पूर्वो सीमा को अनुचित समझ कर पोलेण्ड या 
चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करे, तो छोकार्नो पैक्ट के अनुसार फ्रांस के लिए उनकी 
सहायता करना आवश्यक था । युद्ध शुरू होने को अधिक सम्भावना जर्मनी की पूर्वी 
सीमा के सम्बन्ध में ही थी, और ऐसे युद्ध में फ्रांस के लिए तटस्थ रह सकचा सम्भव 
नहीं था। इस दृष्टि से फ्रांस की सुरक्षा की समस्या भलीमांति हरू नहीं हो पायी थी। 
पर छोकारनों पैक्ट द्वारा सहयोग और समझौते की जो नयी भावना उत्पन्न हुई थी, वह 
अभी भन्द नहीं पड़ी थी । इसीलिए फ्रांस ने सुरक्षा की खोज को जारी रखा, और यह 
प्रयत्न किया कि लोकार्नो की भावना से छाभ उठा कर अन्य देशों के साथ भी 
चिरमैत्री के सस्बन्प्र स्थापित किये जाएं । ६ एप्रिल, १९२७ के दिन फ्रांस के परराष्ट्र 
मन्त्री ब्रियां ने यह घोषणा की, कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ऐसा 
समझौता करने को उद्यत है, जिस द्वारा राजकीय नीति में युद्ध का बहिष्कार कर दिया 
जाए। अमेरिका २ एप्रिल, १९१७ के दिन महायुद्ध में सम्मिलित हुआ था, और सित्र- 
राज्यों की दृष्टि में इस दिन का बहुत महत्त्व था। अमेरिका के महायुद्ध में शामिल 


. होदे के दशान्दि-त्सव में भाषण करते हुये ही ब्रियाँ ने अपना यह विचार अमेरिका 
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के सम्मुख प्रस्तुत किया था । कुछ समय के बाद २० जून को ब्रियाँ ने अपने प्रस्तावित 
समझौते का मसविदा भी अमेरिका की सरकार के पास भेज दिया । अमेरिका और फ्रांस 
के बीच युद्ध छिड़ने का कोई प्रश्‍न ही नहीं था। इस दशा में युद्ध का बहिष्कार करने 
के सम्बन्ध में ब्रियाँ के प्रस्ताव का कया अभिप्राय था, यह स्पष्ट नहीं है। अमेरिका के 
परराष्ट्र मन्त्री कैलोग ने छः मास वाद ब्रियां के प्रस्ताव पर अपनी सम्मति प्रगट की । 
उन्होंने यह सुझाव दिया, कि राजकीय नीति में युद्ध का बहिष्कार करने के लिए 
अमेरिका और फ्रांस जो समझोता करें, उसमें अन्य राज्यों को भी सम्मिलित किया 
जाए । पर फ्रांस के लिए इसे स्वीकार कर सकना कठिन था।' उसका कहना था कि 
विविध सन्धियों द्वारा जो जिम्मेवारियाँ उसने अपने ऊपर ली हुई है, उन्हें दृष्टि में रखते 
हुए उसके लिए यह सम्भव नहों होगा कि अन्य राज्यों के साथ भो इस प्रकार का 
समझौता कर सके । फिर भो एप्रिल, १९२८ में वह इस बात के लिए तैयार हो गया 
कि राजकीय नीति में युद्ध का बहिष्कार के सम्बन्ध में जो पत्रव्यवहार उसने अमेरिका 
के साथ किया है उसकी प्रतिलिपियाँ अर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली और जापान की सर- 
कारों के पास भेज दे। इस पत्र-व्यवहार में युद्ध के बहिष्कार का जो प्रस्ताव किया गया 
था, जर्मनी ने उसका सहर्ष स्वागत किया । ग्रेट ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव पर यह आपत्ति 
को, कि विस्व के कतिपय प्रदेशों में वहाँ के निवासियों के हित और कल्याण की उत्तर- 
दायिता ब्रिटेन ने अपने ऊपर ली हुई है, और उनकी सुरक्षा का भार भी उसी के ऊपर 
हँ । अतः युद्ध के उपाय का सर्वथा परित्याग उसके लिए सम्भव नहीं होगा । वस्तुतः, 
. ब्रिटेन के सामने अपने विशाल साम्राज्य को बनाये रखने की समस्या विद्यमान थी, और 
इस कारण वह युद्ध का सर्वथा परित्याग कर देने की बात को स्वीकार नहीं कर सकता 
था। फ्रांस के सम्मुख भो अपनी जिम्मेवारियों को पुरा करने के लिए और साथ ही 
अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध को आरम्भ कर सकने के अधिकार को सुरक्षित रखने की 
बात थी। कैलोग ने इन विप्रतिपत्तियों की दृष्टि से: यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, 
कि आत्मरक्षा और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए जो युद्ध अनिवार्य हो, 
बह इस समझौते दवारा निषिद्ध नहीं होगा । इस स्पष्टोकरण के बाद कैलोग के प्रस्ताव 
पर विचार करने में किसी राज्य को एतराज नहीं रह गया । २७ अगस्त, १९२८ के 
दिन पेरिस में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, 
जापान, इटली ओर जर्मनो के अतिरिक्त वेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, भारत, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, नयूजीलँण्ड, दक्षिणी अफ्रोका और आयलेण्ड के भी प्रतिनिधि एकत्र. 
ईए । उंद्ध का बहिष्कार करने के समझोते का जो मसविदा इस कान्फरेन्स के सम्मुख 


7 


` तक ६६ राज्यों के इप पर हस्ताक्षर हो गये। यहो समझौता कँछोग-ब्रियां पैक्ट और 
ही “युद्ध के परित्याग को सर्वंसामान्य 
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सन्धि’ ( General Treaty for the Renunciation of War ) भी कहते हें। 
कैलोग-ब्रियां पैक्ट द्वारा निम्नलिखित बातें स्वीकार की गयी थीं--( १ ) इस 
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने सत्य निष्ठा पूर्वक अपनी जनताओं के नाम 
पर यह घोषित किया, कि वे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निबटाने के लिए युद्ध का आश्रय 
लेने की निन्दा करते हैं, और एक दूसरे के साथ अपने सम्बन्धो में राजकीय नीति के 
रूप में युद्ध के उपाय का परित्याग करते हैं । ( २ ) इन राज्यों में जो भी विवाद व 


बिरोघ उत्पन्न हों, चाहे उनका रूप कुछ भी हो ओर उनका मूल कोई भी हो, उनको « 


निवटाने के लिए वे शान्तिमय उपायों के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय का कदापि 
आश्रय नहीं छेंगे । ( ३ ) यह समझोता कव से लागू हो और जो अन्य राज्य इसमें 
सम्मिलित होना चाहें उनके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जाय, यह भी इस समझौते में 
स्पष्ट कर दिया गया था। 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में इस केलोग-ज्नियाँ पैक्ट का महत्त्व बहुत 
अधिक है। इसका क्षेत्र राष्ट्रसंघ की अपेक्षा भी अधिक व्यापक था । राष्ट्रसंघ में 
संयुक्त-राज्य अमेरिका सम्मिलित नहीं था, पर इस पैक्ट पर उसने भी हस्ताक्षर किये 
थे, और उसके अतिरिक्त अमेरिका महाद्रोप के कतिपय अन्य राज्यों ने भी । यह 
पहला अवसर था, जब कि इतने अधिक राज्यों ने अपने झगड़ों को तिबटाने के लिए 
यद्ध का आश्रय न लेने की बात को स्वीकार किया था। इस पैक्ट पर ६५ राज्यों ने 
हस्ताक्षर किये थे, जब कि इस काल में राष्ट्रसंघ के: सदस्य-राज्यों की संख्या ५८ थी । 
संयुक्त राज्य अमेरिका को तो इस पैक्ट का प्रधान श्रेय था ही, पर उसके अतिरिक्त 
रूस जैसे शाक्तिश्षाली राज्य ने भी इस पर हस्ताक्षर किये थे । ये दोनों राज्य राष्ट्रसंघ 
के सदस्य नहीं थे, इस कारण विश्‍व की समस्याओं का समाधान करने की इस अन्तः 


'  रराष्ट्रय संगठन में उतनी क्षमता नहीं थो, जितनी कि इस कैलोग-ब्रियाँ पैक्ट में थो । 


पर इस पैक्ट में कतिपय कमियां भी थीं-( १ ) इस पैक्ट द्वारा संसार के 
विविध राज्यों ने युद्ध के बहिष्कार का संकल्पमात्र किया था। यदि कोई राज्य युद्ध 
का आश्रय छे, तो उसे रोका कैसे जाए इस सम्बन्ध में इस पेष्ट द्वारा कोई व्यवस्था 
नहीं की गयी थी । राष्ट्रसंघ ने अपनी नीति में युद्ध का सर्वथा बहिष्कार बेशक नहीं 
किया था, पर उसके संविधान में इस बात की व्यवस्था अवश्य कर दी गयी थी कि 
यद्ध प्रारम्भ करने वाळे राज्य के विरुद्ध अन्य राज्य क्या कार्रवाई करें। उचित तो यह 
था, कि जिनीवा प्रोटोकोळ द्वारा प्रदर्शित मागं का अनुसरण कर इस व्यवस्था को अधिक 
सुदृढ़ व स्पष्ट किया जाता । केवळ संकल्प से अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर 
सकता सम्भव नहीं होता। ( २) इस पैक्ट पर जिन राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे, 
उनमें से बहुत-से ऐसे थे, जो कतिपय शतों के साथ ही इसे स्वोकार करने के लिए उद्यत 
हुए थे। फ्रांस ने इसे स्वीकार करते हुए यह शर्तं लगायी थी कि यह पैक्ट तमी 
रागू हो सकेगा जब कि सब राज्य इसे स्वीकार कर फें, और प्रत्येक राज्य का आत्म- 
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रक्षा के लिए युद्ध कर सकने का अधिकार अक्षुण्ण रहे । साथ ही, उसने यह भी कहा 
था, कि यदि कोई राज्य युद्ध न करने को अपनो प्रतिज्ञा को भंग करे, तो अन्य राज्यों 
को भी इस प्रतिज्ञा से मुक्त समझा जाये। फ्रांस को एक शर्तं यह भी थी कि इस पैक्ट 
से पहले जो सन्धियाँ किसी राज्य ने की हुई हैं, उन पर इस पैक्ट का कोई प्रभाव न 
पड़े । इसका अभिप्राय यह था कि पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों के साथ पहले 
से की हुईं सन्धियों के कारण फ्रांस को यदि किसी युद्ध में शामिल होना पड़े, तो यह 
#केलोग-ब्रियाँ पैक्ट उसमें बाधक नहीं होगा । ग्रेट ब्रिटेन का भी यह कहना था, कि संसार 
में अनेक देश व उपनिवेश ऐसे हैं, जिनके हित और कल्याण की जिम्मेवारी उसने ली 
हुई है । उन्हें विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक है| ब्रिटेन ने इस पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया था, कि 
इसे स्वीकार कर छेने के कारण वह अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जायगा । 
अमेरिका का भी यह कहना था, कि वह अपनी सुरक्षा के लिए और मुनरो सिद्धान्त 
के अनुसार अमेरिकन महाद्वीप के देशों की रक्षा के लिए भी युद्ध कर सकेगा। जापान 
समझता था कि आत्मरक्षा के लिए युद्ध करने का तो उसे अधिकार होना ही चाहिये, 
पर मञ्चूरिया जैसे प्रदेशों में उसे जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनकी रक्षा भी आत्म- 
रक्षा के अन्तर्गत आ जाती है । वह कहता था कि मञ्जूरिया आदि में उसके हित इतने 
बद्धमूळ हैं कि आत्मरक्षा के लिए उनकी रक्षा करना भो उसके लिए आवश्यक है । 
क्योकि इन शक्तिशाली बड़े राज्यों ने कतिपय दातो व व प्रतिबन्धों के साथ ही पेरिस 
पैक्ट ( कैलोग-ब्रियाँ पैक्ट ) को स्वीकार किया था, अतः युद्धों को रोक सकने की 
उसकी क्षमता बहुत कम रह गयी थी । ( ३ ) वस्तुतः, इस पैक्ट द्वारा केवळ ऐसे 
युद्धों को ही अवैध ठहराया गया था, जो आक्रमणात्मक हों और दूसरे देशों को जीतने के 
लिए प्रारम्भ किये गये हों । पर यह निर्धारित कर सकना कठिन था, कि कौन-से युद्ध 
आक्रमणात्मक हैँ । जब १९३१ में आपान ने चीन में अपने प्रभुत्व का विस्तार करना 
प्रारम्भ किया, ओर छोटी-छोटी घटनाओं को निमित्त बनाकर चीन के विरुद्ध वह अपनी 
सैन्यदक्ति का प्रयोग करने छगा, तो इस पैक्ट के आधार पर उसके आक्रमणों को रोक 
सकना सम्भव नहीं हुआ। पेरिस पैक्ट की यह बहुत बड़ी कमजोरी थी, कि उसमें न 
आक्रमणात्मक युद्ध की परिभाषा को स्पष्ट किया गया था, और न उन साधनों का ही 
' अतिपादन किया गया था, जिन द्वारा ऐसे युद्धों को रोका जायगा । पेरिस कान्फरेन्स 
म प राजनोतिज्ञों का विचार था, कि संसार के लोकमत द्वारा ही ऐसे युद्धों का 
वारण किया जा सकेगा, ओर कोई राज्य विइव के लोकमत की उपेक्षा नहीं कर 

सकगा। पर उनकी यह आशा पूर्ण नहीं हुई । 
रोम का पैक्ट--जर्मनो में जब नाजी पार्टी ने शासन-सूत्र को अपने हाथों में छे 


छिया और हिटलर को शक्ति में असाधारण रूप से वृद्धि होने रगो, तो यूरोप के राज- 


नोतिशोने दो बन्य ऐसे पकट किये, जिनका प्रयोजन यूरोप में शान्ति स्थापित करना 
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था। ये पैक्ट रोम का पैक्ट ओर खण्डन का पैक्ट थे। नाजियों और फासिस्टों की 
शक्ति में वृद्धि हो जाने के कारण यूरोप में युद्ध के बादल फिर से घिरने ळग गये थे। 
इस दशा में मुसोखिनी ने यूरोप के विविध राज्यों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे 
कम से कम कुछ निश्चित काल के लिए परस्पर मिल कर यह समझौता कर लें कि वे 
शान्ति को कायम रखेंगे । इसी के परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली 
के प्रतिनिधि रोम में एकत्र हुए, और जुलाई, -१९३३ में उन्होंने एक पेक्ट पर हस्ताक्षर, 
किये, जो रोम के पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस पैक्ट द्वारा हस्ताक्षर-कर्ता राज्यों ने 
यह निर्धारित किया कि वे सब महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आथिक प्रइनों 
पर परस्पर विचार-विमर्श द्वारा काम करेंगे, जिनीवा के निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स 
की सफलता के लिए प्रयत्न करेंगे, और पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई 
सन्धियों में आवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे । यह 
पैक्ट दस साल के लिए किया गया था, और निस्सन्देह इस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव 
में कुछ कमी हुई थी । जब रूस को इस पैक्ट का पता ळगा, तो उसने समझा कि 
इसका प्रयोजन बोल्शेविज्म का विरोध करना है ओर पूंजोवादी राज्यों ने इसका निर्माण 
उसीके विरुद्ध किया है। इसी कारण उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर 
लण्डन पैक्ट का निर्माण किया । इस पैक्ट का उल्लेख इसी अध्याय में ऊपर किया जा 
चुका हूँ । 

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि हिटलर के शक्ति प्राप्त कर 
छेने के बाद यूरोप को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी परिवर्तन आ गया था। नाजो 
लोग वर्साग्य की सन्धि के धुरें उड़ा देने की बात खुळे तौर पर कहने छग गये थे। इस 
दशा में फांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि राज्य यह अनुभव करने लगे थे, कि वे 
अपनी सुरक्षा के लिए न राष्ट्रसंघ पर निर्भर रह सकते हैं, न फोकार्नो पैक्ट पर, और 
न पेरिस पैक्ट पर । वे लोकार्नो को सन्धि ओर पेरिस पैक्ट के शुम संकल्मों पर निर्भर 
रहने की अपेक्षा सैनिक सन्धियों को अधिक महत्त्व देने लगे । इसीलिए फ्रांस ने पोलेण्ड, 
चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और युगोस्लाविया से दुबारा सैनिक-सन्धियाँ कीं, और यह. 
भ्रयत्त किया कि इटली भी उसके सांथ सम्मिलित हो जाए। इंटरो कें अबोसीनिया 
पर आक्रमण के समय फ्रांस जो उसके विरुद्ध किसी भी कार्रवाई को करने के लिए उद्यत 
नहीं हुआ, उसका यही मूल कारण था । 


( ४) निःशस्त्रीकरण के विविध प्रयत्न 


महायुद्ध की समासि पर विविध राज्य यह अनुभव करने लगे थे कि अस्त्रः 
शस्त्रो और सेना में वृद्धि से न केवळ राजकीय आमदनो का बहुत बड़ा भाग लड़ाई 


की तैयारी में खच हो जाता है, अपितु स्थायी शान्ति का वातावरण उत्पन्न होने में मी ._ 
` ससे याघा उपस्थित होती है। इसी कारण पेरिस की शान्ति-परिषद्‌ द्वारा यह व्यवस्था 
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की गयी थी कि जर्मनी और उसके साथी राज्यों की सेना की मात्रा निश्चित कर दी 
जाए और वे उससे अधिक सेनाएं न रख सके । यदि ये राज्य अपनी सैन्यशक्ति में कमी 
कर देंगे, और उनको ओर से युद्ध का खतरा कम हो जायगा, तो फ्रांस, ब्रिटेन, पोलेण्ड 
आदि राज्य भी अपनी सेनाओं में कमी करने का निश्‍चय कर सकेंगे । शान्ति परिषद 
ने यह सिद्धान्त भी स्वीकार किया कि विश्व के विभिन्‍न राज्य केवल उतनी ही सेनाएँ 
रखें जो उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य हों । साथ ही, परिषद्‌ ने अस्त्र-शस्त्रो 
ओर सैन्य-शाक्ति में कमी करने की विस्तृत योजना तैयार करने का काम राष्ट्रसंघ की 
कौंसिल के सुपुर्द कर दिया। इसी के अनुसार जनवरी, १९२० में स्थायौ परामर्शदाता 
कमीशन ( Permanent Advisory Comrmissi0n ) का निर्माण किया गया, जिसमें 
उन सब राज्यों के स्थळ, जल एवं वायु सेना के एक-एक विशेषज्ञ सदस्यरूप से लिए गये, 
जो उस समय राष्ट्रसंघ को कासिछ के सदस्य थे। पर इस कमीशन से यह आशा नहीं 
को जा सकती थो कि वह सैन्यशक्ति को कम करने के सम्बन्ध में कोई भी महत्त्वपूर्ण 
निर्णय कर सके, क्योंकि इसके सब सदस्य सैनिक ही थे । इसोलिए नवम्बर, १९२० में 
राष्टूसंघ की कोसिळ द्वारा एक अन्य कमीशन का निर्माण किया गया, जिसमें सेना 
के विश्येषज्ञों के अतिरिक्त राजनीतिक, आथिक और सामाजिक विषयों के विशेषज्ञ भी 
सम्मिलित किये गये। यह कमीशन अस्थायी रूप से बनाया गया था, और इसे 
निःशस्त्रीकरण को एक ऐसी सन्धि का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था, जो 
सब प्रमुख राज्यों को स्वोकार्य हो सके । इस कमीशन को “अस्थायी मिश्रित कमीशन' 
( Temporary Mixed Commission ) कहते थे । 
वाशिंगटन कान्फरेन्स ( १९२१-२२ )--जिस समय राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त 
कमीशन निःञस्त्रीकरण को योजना तैयार करने में तत्पर थे, अमेरिका द्वारा वाशिगटन 
में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विविध राज्यों की सामुद्रिक 
शक्ति को नियन्त्रित करना था । इस कान्फरेन्स को अमेरिका के राष्ट्रपति हार्डिग द्वारा 
आयोजित किया गया था, ओर यह राष्ट्रसंघ से सर्वथा स्वतन्त्र रूप से बुळायी गयी 
र । रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, अमेरिका, चीन, इटली, बेल्जियम, पोर्तुगाल और 
हालेण्ड के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया । १२ नवम्बर, १९२१ को इसके अधि- 
बेशन प्रारम्भ हुए, ओर ६ फरवरी, १९२२ तक होते रहे। 
वाशिंगटन कान्फरेन्स के निर्णयों का उल्लेख करने से पूर्व यह बता देना उपयोगी 
होगा कि अमेरिका ने इस कान्फरेन्स के आयोजन की आवश्यकता क्यों अनुभव को 
थो। अमेरिका यूरोप के झगड़ों से अपने हाथ को खींच चुका था और राष्ट्रसंघ का 
सदस्य तक भी नहीं बना था, पर युदुर पूर्व के राज्यों की गतिविधि के प्रति वह उपेक्षा 
का भाव तहीं रख सकता था, क्योकि उस क्षेत्र में अमेरिका के भी अनेक स्वार्थ निहित 
5 फिलि्पोलः ढीपसमूह उसके अघीन था, और चीन के अनेक प्रदेशों में उसे विशेषा- 
'चिकार प्राप्त थे। महायुद्ध के समय जापान ने अपनी सैन्यशक्ति को बहुत अधिक बढ़ा 
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लिया था, और पेरिस की शान्ति परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार प्रायः उन सब प्रदेशो 
ब द्रीपों को प्रास कर लिया था, जो पहले जर्मनी के हाथों में थे। पर जापान इतने से 
हो सन्तुष्ट नहीं था । वह चीन में अपनी प्रभुता के विस्तार के लिए तत्पर था । इसी 
लिए वह अपनो स्थल और जल सेनाओं में बुद्धि कर रहा था, और विश्व के अन्य 
राज्यों की तुलना में उसको सैन्यशक्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी। इससे अमेरिका 
का चिन्तित होना.सर्वथा स्वाभाविक था, और उसने वाशिंगटन कान्फरेन्स का आयोः 
जन इसी प्रयोजन से किया था, ताकि विविध राज्य परस्पर मिल कर जापान की सैन्य- 
शक्ति--विशेषतया सामुद्रि क शक्ति को नियन्त्रित कर सके । 
वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा कुल मिलाकर सात सन्धियाँ की गईं, जिनमें तीन 
विशेष महत्त्व को थों । पहली सन्धि पाँच राज्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ओर 
इटली) के वोच में को गई थी, और उस द्वारा यह तय किया गया था कि इन राज्यों 
के जंगी जहाजों में यह अनुपात कायम रखा जाए, अमेरिका ५, ब्रिटेन ५, जापान ३, 
फ्रांस ११६७ और इटली १"९७। यह अनुपात बड़े जंगी जहाजों के सम्बन्ध में था । 
बड़े जंगी जहाज उन्हें माना गया था, जिनका वजन दस हजार टन से अधिक हो । इस 
व्यवस्था के अनुसार अमेरिका के जंगो जहाजों का कुल वजन ५,२५,००० टन-से 
अधिक नहीं हो सकता था, और वायुयान छे जाने वाले जंगी जहाओों का १,३५,००० 
टन से अधिक नहीं। अन्य राज्यों के जंग जहाजों की मात्रा इसी अनुपात (५, 
५, ३, १९६७ ओर १°६७ ) के अनुसार हो सकती थी । अमेरिका चाहता था कि 
छोटे जंगी जहाजों ( क्रजर, डिस्ट्रॉयर, पनडुव्बी आदि ) को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध 
में भो इसी प्रकार से फैसला कर छिया जाए। पर ग्रेट ब्रिटेन इससे सहमत नहों हुआ। 
उसका कहना था कि सातों समुद्रों में विस्तीणं विशाल ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के 
लिए छोटे जंगो जहाजों'का बहुत अधिक उपयोग है और उनके सम्बन्ध में किसी भी 
प्रकार के नियन्त्रण को स्वोकार कर सकवा उसके लिए सम्भव नहीं होगा । ब्रिटेन को 
इच्छा थो कि पनडुब्बियों और सामुद्रिक सुरंगों के प्रयोग को पूर्णतया रोक दिया जाए, 
पर फ्रांव इसके लिए उद्यत नहों हुआ । गत महायुद्ध में जर्मनी को पनड्ब्बियों ने जो 
असाधारण क्षमता प्रदर्शित को थी, उसे दृष्टि में रखते हुए फ्रांस उनका परित्याग करने 
को उचित नहीं समझता था । इसी कारण छोटे जंगी जहाजों और पनइब्न्यों को | 
मर्यादित करने के विषय में वाशिंगटन कान्फरेन्स कोई निर्णय नहीं कर सकी । इस 
सन्वि द्वारा जौ अन्य निर्णय किये गये, उनके अनुसार यह बात भो पांचों राज्यों ने 
स्वीकार को, कि अगळे दस साळ तक वे कोई नये बड़े जंगी जहाज नहं वनायेंगे और 
निर्धारित मात्रा से अधिक जो जंगी जहाज उनके पास हैं, उन्हें नष्ट कर देंगे साथ ही, 
नये नाविक अड्डों के निर्माण को नियन्त्रित करने के छिए भी इस सन्धि द्वारा कतिपय 
व्यवस्थाएँ की गईं । ५ । अर पक 
` ` दूसरी सन्धि अमेरिका, जापान, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के वोच में को गई। इस _ 
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द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में इन चारों राज्यों के 
अधिकार में जो-जो प्रदेश व द्वीप हैं, उनमें एक दूसरे के अधिकारों का वे आदर करेंगे, 
और उनके बारे में यदि कोई विवाद प्रस्तुत हों तो उनका निर्णय परस्पर विचार-विमर्श 
द्वारा किया करेंगे । हे 
तीसरी सन्धि वाशिंगटन कान्फरेन्स में सम्मिलित नो राज्यों के बीच में की गई 
थी । इस द्वारा इन सब राज्यों ने चीन की सम्पूर्ण-प्रभुत्वसम्पन्तता और उसके राज्य- 
क्षेत्र की अखण्डता को स्वीकार किया, और विविध सन्धियों द्वारा चीन के अनेक प्रदेशों 
में जो अनेक विशेषाधिकार अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि देशों ने प्राप्त किये हुए थे, 
उनके सम्बन्ध में ऐसे निर्णय किये गये जिनसे चीन उन पर अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित 
कर सकने में पर्यात अंश तक सफल हो गया । 
पर वाशिंगटन कान्फरेन्स का वास्तविक महत्त्व विविध राज्यों की सामृद्रिकः 
शक्ति को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में था। महायुद्ध के समय से विश्व के प्रमुख 
राज्यों में अपनी-अपनी जल-सैन्य-शक्ति की वृद्धि के लिए जो होड़ चळ रही थी, इस 
कान्फरेन्स ने उसका अन्त करने में अच्छी सफलता प्रात को । इस समय विश्व में ये 
पाँच राज्य ( अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली ) हो ऐसे थे, जिनकी सामु- 
द्रिक शक्ति बहुत अधिक थो । इस काल में रूस की सामुद्रिक शक्ति नगण्य थो, और 
वर्साय्य को सन्धि द्वारा जर्मनी को सामुद्रिक शक्ति को नष्ट कर दिया गया था। पर 
अमेरिका, जापान ओर ब्रिटेन अपनी सामुद्रिक शक्ति को वृद्धि में विशेष रूप से तत्पर 
थे । अपने-अपने साम्राज्यों को रक्षा के लिए वे इस शक्ति को अधिकतम मात्रा में 
रखना आवश्यक समझते थे । पर वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा उनको इस प्रतियोगिता 
का अन्त हो गया, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे न नये जंगी 
जहाज बनायेंगे, और न नये नाविक अड्डे । निस्सन्देह, इस कान्फरेन्स की यह अनुपम 
सफलता थी । 
कक जिनीवा कान्फरेन्स ( १९२७ )--वाशिंगटन कान्फरेन्स के पाँच वर्ष पदचात्‌ 
मेरिका के राष्ट्रपति कूछिज ने एक अन्य कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें ग्रेट 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटळो ओर जापान के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया। बड़े 
जंगी जहाजों को लियन्त्रित करने के सम्बन्ध में तो वाशिंगटन कान्फरेन्स ने निर्णय कर 
चिया या, पर छोटे जंगी जहार्नो को उस द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सका था। 
इस बीच में ग्रेट ब्रिटेन क्रजर, ढिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियों आदि को वृद्धि में तत्पर 
था, और यह बात अमेरिका के लिए चिन्ता का विषय थी। जिनीवा कान्फरेन्स 
का आयोजन इसी प्रयोजन से किया गया था कि छोटे जंगी जहाजों की मात्रा को भी 
. नियन्त्रित किया जा सके । केवल पेट ब्रिटेन और जापान ने अमेरिका के निमन्त्रण को 
.._ स्वोकार किया, ओर इन दो राज्यों के प्रतिनिधि अमेरिका के साथ एक कान्फरेन्स में 
जिनीवा में एकत हुए । जून, १९२७ में जिनीवा कान्फरेन्स के अधिवेशन प्रारम्भ हुए । 


DSCC -0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ME, * ० अर 3२ 


oN 2 जा 


अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या १८१ 


इसमें अमेरिका को ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया कि छोटे जंगी जहाजों के 
सम्बन्ध में भी. ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ५ ५ और ३ के उसो अनुपात को स्वीकार 
कर लें, जो उन्होंने बड़े जंगी जहाजों के सम्बन्ध में वाशिंगटन कान्फरेन्स में स्वीकृत 
किया था । पर ब्रिटेन का कहना था कि उसके विशाळ साम्राज्य में आने-जाने के लिए 
जो जल-मार्ग हैं, उनकी लम्बाई ८०,००० मील से भी अधिक है। उनकी रक्षा के 


लिए छोटे जंगी जहाजों का बहुत उपयोग है, अतः ७५०० टन वजन के और इससे . 


कम वजन के जंगी जहाजों की संख्या को किसी भी प्रकार से नियन्त्रित नहीं किया 
जाना चाहिए। वह इस बात के लिए तैयार था कि १०,००० टन के जंगी जहाजों 
को बेशक नियन्त्रित कर दिया जाए, पर अमेरिका अपने सुविस्तृत समुद्रतट की रक्षा 
के लिए इस वर्ग के जहाजों में किसी भी प्रकार के नियन्त्रण को स्वीकार करने के लिए 
उद्यत नहीं था। दो मास तक जिनीवा कान्फरेन्स के अधिवेशन होते रहे, पर कोई परि- 
णाम नहीं निकल सका । ४ अगस्त, १९२८ को यह कान्फरेन्स भंग हो गई और इसकी 
विफलता के कारण ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की नाविक प्रतिद्वन्दता में वृद्धि हो गई, 
ओर उनमें मनोमालिन्य बढ़ गया । सितम्बर, १९२८ में “न्यूयार्क अमेरिकन! नामक 
अमेरिकन समाचारपत्र ने यह प्रकाशित किया, कि जिनीवा कान्फरेन्स से पूर्व ही ग्रेट ब्रिटेन 
और फ्रांस ने एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिसके अनुसार फ्रांस ने यह वायदा किया 
था कि वह भविष्य में होने वाली निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्सों में ब्रिटेन का पक्ष लेगा, 
ओर इसके बदले में ब्रिटेन फ्रांस के इस मत का समर्थन करेगा कि सैनिकों की संख्या को 
गिनते हुए युद्ध-कला में प्रशिक्षित उन व्यक्तियों को नहीं गिना जायगा जो किसी राज्य में 
रिजर्व रूप में हों । इस समाचार से अमेरिका का लोकमत बहुत उद्विग्न हो गया, और 
१९२९ में अमेरिका की कांग्रेस ने सरकार को यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वह 
एक वायुयान-वाहृक जहाज और पन्द्रह नये क्रजरों का निर्माण करां सके । ब्रिटेन के 


जलसेना विभाग को इससे बहुत रोष हुआ, और इस समय से अमेरिका और ब्रिटेन के. 


पारस्परिक सम्बन्धों में पर्यास कटुता आ गई। 

छन्डन की नाविक शक्ति कान्फरेन्सराष्ट्रसंघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के लिये 
जो प्रयत्त १९२० में किये गये थे, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर. इनका 
कोई परिणाम नहीं निकला था । संघ के प्रयत्न से जिस जिनीवा प्रोटोकोळ का निर्माण 
हुआ ( १९२४ ), वह भी सफल नहीं हो सका था । पर राष्ट्रसंघ ने निःशस्त्रीकरण के 
अपने प्रयत्नों को इन विफलताओं के कारण छोड़ नहीं दिया था । इसी लिए सितम्बर, 
१९२६ में संघ की एसेम्बली का छठा अधिवेशन जब जिनीवा में हुआ, तो उसने एक 
भस्ताव पास किया, जिस द्वारा कोंसिल से यह अनुरोध किया गया कि वह अस्त्र-शस्त्रों 
में कमी करने के प्रयोजन से एक कान्फरेन्स का आयोजन करे और. उसकी तैयारी 
के लिए पहले एक तैयारी ( Preparat0rऽ ) कमीशन को नियुक्ति करे जो इस 
समस्या पर विशद रूप से विचार-विमर्श करके अपने सुझाव प्रस्तुत करे। एसेम्बली के 
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इस प्रस्ताव के अनुसार कॉसिल ने एक तैयारी कमीशन की नियुक्त की, जिसमें 
कौंसिल के तत्कालीन सब सदस्य-राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अमेरिका, रूस 
और जर्मनी के :प्रतिनिधियों को भो निमन्त्रित किया गया । रूस ने इस निमन्त्रण को 
स्वीकार नहीं किया । तैयारी कमीशन के कार्य को सुगम करने के प्रयोजन से कोंसिछ 
द्वारा एक प्रश्‍नावर बनायी गई, जिसे सब राज्यों के पास भेज दिया गया । इस प्रइना- 
वलि के जो उत्तर प्राप्त हुए, उनके आधार पर ग्रेट ब्रिटेन ओर फ्रान्स की सरकारों ने 
निःशस्त्रोकरण के सम्बन्ध में समझोतों के प्रारूप तैयार किये, और उन्हें तैयारी कमीशन 
के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया। ब्रिटेन और फ्रान्स द्वारा इस समस्या के सम्बन्ध 
में जो सुझाव दिये गये थे, उनमें किसी भी बात पर ऐकमत्य नहीं था। ये मतभेद 
प्रचानतया तीन बातों पर थे । फ्रान्स और यूरोप के अन्य अनेक देशों में बाधित सैनिक 
शिक्षा की पद्धति विद्यमान थो, जिसके कारण वहाँ के नागरिक सैनिक-सेवा में न होते 
हुए भी यृद्ध विद्या में प्रवीण हो जाते थे, ओर किसी भी समय सेना के लिए उनका 
उपयोग किया जा सकता था । फ़्ान्स का कहना था, कि ऐसे नागरिकों को सैनिकों की 
संख्या में सम्मिलित नहीं करना चाहिए | पर ब्रिटेन यह नहीं मानता था। दूसरा 
मतभेद सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध में था। इस वात को तो सब स्वीकार करते थे कि 
जंगी जहाजों की मात्रा को नियन्त्रित किया जाना चाहिये। अमेरिका ओर ब्रिटेन का 
मत था, कि किसी राज्य के पास अधिक से अधिक कितने कुल वजन के जंगी जहाज 
रह सकें, इसे निर्धारित करते समय यह भी तय कर देना चाहिये कि कोई देश किस 
किस्म के कितने जहाज रख सके। पर फान्स ओर इटली इससे सहमत नहीं थे। उनका 
कहना था, कि प्रत्येक देश को इस वात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि उसके लिए 
निर्धारित जहाजों के कुळ वजन का अतिक्रमण न करते हुए वे जिस किस्म के जितने 
जहाज चाहें रख सके । तीसरा मतभेद निःशस्त्रीकरण की निगरानी करने के सम्बन्ध 
में था। फ्रान्स ओर उसके साथी राज्यों का मत था कि निःशस्त्रीकरण के कार्यक्रम 
को सब राज्य भलोभाँति पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखने के लिये 
अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण को भी व्यवस्था की जानी चाहिए | पर अन्य राज्यों का कहना था 
कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात प्रत्येक राज्य की सद्भावना पर ही 
छोड़ देनी चाहिए । इन मतभेदों के कारण तैयारी कमीशन कोई ऐसे प्रस्ताव तैयार नहीं 
कर सका, जिस पर सब राज्यों की सहमति हो। पर जिन बातों पर सब सहमत थे, 
उनके आधार पर उसने अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए, और जिन बातों पर मतभेद 
था उनके सम्बन्ध में भी विभिन्न पक्षों के मतों को लेकर विभिन्‍न प्रकार के प्रस्तावों का 
निर्माण कर लिया । 
 इसबीच में अन्तराष्ट्रीय तनाव में कुछ कमी आने छग गई. थी। १९२८ में 
 केछोगन्नियाँ पैक्ट को विविध राज्यों द्वारा स्वीकृत कर छिया गया, जिसके कारण उन्होंने 
_ आपस के झगड़ों को निबटाने के लिए युद्ध के उपाय का बहिष्कार करने का निश्‍चय 
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किया था । इस पैक्ट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के प्रादुर्भाव में बहुत सहायता 
मिली थी । इसका परिणाम यह हुआ कि सामुद्रिक शक्ति को कम करने के लिए प्रयत्न 
को फिर से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों को प्रोत्साहन मिला, और १९३० 
में लन्डन में एक नाविक-शक्ति-कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका, 
ब्रिटेन, जापान, फ्रान्स और इटली के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । तीन मास के निरन्तर 
विचार-विमर्श के पश्चात्‌ २२ एप्रिल, १९३० के दिन एक सन्धिं पर हस्ताक्षर किये 
गये, जो 'लन्डन की सन्थि' के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धि पर केवल अमेरिका, 
ब्रिटेन और जापान ने ही हस्ताक्षर किये थे । इटली इस सन्धि पर इस शर्त पर हस्ता- 
क्षर करने को तैयार था कि उसके लिये जो भी नाविक शक्ति निर्धारित की जाए, 
वह युरोपियन महाद्वीप ( ब्रिटेन को निकाल कर ) के किसी भो अन्य राज्य के लिये 
निर्धारित नाविक शक्ति से कम नहीं होनी चाहिये। पर फ्रान्स इसे स्वीकार नहीं कर 
सकता था । उसका कहना था कि फ्रेश्न साम्राज्य एशिया ओर अफ्रीका के अनेक प्रदेशों 
में व्यास है, और उसको सुरक्षा के रिये यह आवर्यक है कि फ्रांस की नाविक शक्ति 
इटली से अधिक हो । क्योंकि इस प्रश्‍न पर फ्रान्स और इटली में ऐकमत्य नहीं हो 
सका, अतः उन्होंने लन्डन की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया । 

ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ने लन्डन में जो सग्धि की, उसकी मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं--(१) ब्रिटेन के छोटे जंगी जहाज अमेरिका के मुकाबले में जिस हृद 
तक अधिक हों, उसी हद तक अमेरिका अपने बड़े क्रजरों को ब्रिटेन के मुकाबळे में 
अधिक रख सके । इस व्यवस्था के अनुसार यह निश्चय किया गया कि अमेरिका के 
पास दस-दस हजार टन के १८ क्रजर रहें, और छोटे क्रूजरों का कुल वजन १,४३,५०० 
टन से न बढ़ने पाए। इस प्रकार अमेरिका के छोटे जंगी जहाजों का कुछ वजन 
३,२३,५०० टन निर्धारित किया गया । ब्रिटेन को १५ बड़े क्रूजर रखने ( जिनमें १३ 
दस-दस हजार टन के हों और २ साढ़े आठ-साढ़े आठ हजार टन के ) का अधिकार 
दिया गया, और १,९२,००० टन वजन के छोटे क्रजर रखने का। इस प्रकार ब्रिटेन के 
छोटे जंगी जहाजों का कुल वजन ३,३९,००० टन निर्धारित किया गया । जापान के 
सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया, कि वह १२ बड़े क्रजर ( जिनमें से दो का वजन 
७१०० टन हो और शेष का १०,००० टन ) रख सके, और उसके छोटे क्रूजरों का 
कुल वजन १,००,४५० टन से अधिक न बढ़ने पाए । जहाँ तक डिस्ट्रोयर वर्ग के जंगी 
जहाजों का प्रश्‍न था, उनकी मात्रा अमेरिका ओर ब्रिटेन के लिए १,५०,००० टन और 
जापान के लिये १,०५,००० टन निर्धारित की गई। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि लन्डन कान्फरेन्स द्वारा बड़े जंगो जहाजों को नियन्त्रित करचे का प्रयत्न 
नहीं किया गया, क्योंकि इस प्रइन पर वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा निर्णय किया जा 
चुका था। पनड्ब्बयों के बारे में यह फैसला किया गया कि तीनों राज्य इतनी पः 
डुब्बियाँ रख सके कि उनका कुछ वजन ५२,७०० टन से न बढ़ने पाए। यह भी 
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व्यवस्था को गई कि १९३६ तक तीनों राज्यों में से कोई भी कोई नया बड़ा जहाज नहीं 
बनायेगा । बड़े जंगी जहाजों और वायुयान-वाहक जहाजों के वारे में उसी फैसले को 
कायम रखा गया, जो वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा किया गया था । छन्डन की ` सन्धि 
में एक अन्य भी महत्त्वपूर्ण शर्त रखो गई.। क्योंकि इस सन्धि पर केवल तीन राज्यों ने 
हस्ताक्षर किये थे, अतः फ्रान्स, इटली आदि राज्यों से यह आशंका बनी रही थी कि 
वे स्वेच्छापूर्वक अपनी सामुद्रिक शक्ति में वृद्धि करते रहेंगे । इस बात को ध्यान में 
रख कर यह तय किया गया कि यदि किसी अन्य राज्य द्वारा अपनी नाविक शक्ति में 
वृद्धि करने के कारण सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा में 
बाघा पड़ने की सम्भावना हो, तो उसे अधिकार होगा कि वह अपने जंगी जहाजों को 
भी बढ़ा सके पर ऐसा करने को दशा में उस राज्य को इस बात की सूचना तुरन्त 
अन्य दोनों राज्यों को दे देनी होगी । 

जिनीवा की निःशचस्त्रीकरण कान्फरेन्स ( १९३२-३३ )--जिस समय छण्डन 
कान्फरेन्स ने अपना कार्य शुरू किया, राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त तैयारी कमीशन ने अपने 
कार्य को स्थगित कर दिया था। उसे आशा थी कि सामुद्रिक शक्ति को नियन्त्रित 
करने के प्रदन पर पाँचों राज्य किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुँच जायेंगे । पर फ्रांस 
ओर इटली ने छण्डन की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था । अब यह 
आवशयकता अनुभव की जाने लगी थी कि तैयारी कमीशन को अपना कार्य जारी 
रखना चाहिए, ओर निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो योज॑ना यह कमीशन तैयार करे, 
उस पर विचार करने के लिये राष्ट्रसंघ की ओर से एक बड़ी कान्फरेन्स का आयोजन 
किया जाना चाहिए । दिसम्बर, १९३० तक तैयारी कमीशन ने अपनी योजना को 
तैयार कर छिया । यद्यपि यह योजना सर्वसम्मत नहो थी, पर भावी विचार-विमर्श के 
लिये इसे आघार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था। 

राष्ट्रसंघ की कोंसिल द्वारा जिनीवा को निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स के लिये चुना 
गया, ओर ब्रिटेन के परराष्ट्र सचिव हेन्डर्सन को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया । हैन्डसँन 
मजदूर पार्टी के मन्त्रिमण्डल में परराष्ट्र सचिव ये यद्यपि अगस्त, १९३१ में मजदूर 
पार्टी की सरकार का पतन हो गया था, पर जिनीवा कान्फरेन्स के अध्यक्ष पद पर हैन्ट- 
संन ही कार्य करते रहे। जिनीवा कान्फरेन्स के अधिवेशन ३ फरवरी, १९३२ के दिन 
प्रारम्भ हुए, और उसमें ५७ राज्यों के २०० के छगमग प्रतिनिधि सम्मिकतित हुए । 
राष्ट्रसंघ के सब सदस्य-राज्यों के अतिरिक्त रूस और अमेरिका ने भी इसमें अपने प्रति- 
निधि भेजे थे । जिनीवा कान्फरेन्स को तैयारी: कमीशन द्वारा निमित योजना पर विचार 
करना था। इस योजना को मुख्य बातें निम्नलिखित थीं--( १ ) कोई राज्य अन्त्र- 


र  स्ञस्त्रों पर खर्च को जाने वाली कितनो घनराशि अपने सरकारी बजट में रखता है, 


क इसे नियन्त्रित किया जाए । ( २ ) जिन राज्यों में अनिवार्य सैनिक-शिक्षा की पंडति 


Fr 


विद्यमान है, उनमें इस सैतिक-शिक्षा और बाधित सैनिक-सेवा की अवधि कितनी रखी 
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जा सके, इस पर नियन्त्रण रखा जाए । ( ३) जिन कळ-क़ारखानों व अन्य साधनों का 
उपयोग युद्धसामग्री को तैयार करने के लिये किया जा सकता है, उन्हें भी नियन्त्रित 
किया जाए। ( ४ ) सामुद्रिक शक्ति में कमी करने के लिये . जो व्यवस्थाएँ वाशिगट 
कान्फरेन्स और लण्डन कान्फरेन्स द्वारा की जा चुकी हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए। 
(५ ) रासायनिक एवं कीटाणु युद्धों को रोका जाए। ( ६ ) एक स्थायी निःशस्त्री- 
करण कमीशन को स्थापना को जाए, जिसका केन्द्रीय कार्यालय जिनीवा में स्थित हो । 
इस कमीशन का कार्य यह देखना हो कि निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो निर्णय किये 
गये हैं, विविध राज्य उनका किस हद तक पालन कर रहे हैं । 
जिनीवा निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स का कार्य सुगम नहीं था । कोई भी ऐसा 
महत्त्वपूर्ण प्रन नहीं था, जिस पर विविध राज्यों में मतभेद न हो। सभी राज्य ऐसे 
प्रस्ताव लेकर इस कन्फरेन्स में उपस्थित हुए थे, जिनका प्रयोजन तैयारी कमीशन 
के सुझावों में परिवर्तन व संशोधन करना था। विशेषतया, फ्रांस और जर्मनी के प्रति- 
निधियों के लिये किसी भी बात पर एकमत हो सकना कठिन था। फ्रांस का कहना 
था कि अस्त्र-शस्त्रों और सेना में कमी तभो की जा सकती हूँ, जब कि सब राज्यों 
की सुरक्षा के र्ये समुचित व्यवस्थाएं कर दो जाएं । उसका सुझाव था कि राष्ट्रसंघ 
को अधीनता में एक अन्तरराष्ट्रीय सेना का संगठन किया जाए, जिसका प्रयोग 'आक्रान्ता' 
राज्य के विरुद्ध किया जा सके । जब तक ऐसी सेना का संगठन नहीं हो जायगा, किसी 
राज्य को अपनी सुरक्षा का भरोसा नही हो सकेगा । चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि 
फ्रांस के मित्र-राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन 
इससे सहमत नहीं हुए । ब्रिटेन ने प्रस्ताव किया कि जिन अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग 
केवल आत्मरक्षा के लिये किया जाता है उनके सम्बन्ध में कोई मर्यादा निर्धारित न 
की जाए, पर जो हथियार दूसरे देशों पर आक्रमण के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं उनमें 
कमी को जाए। पर यह निर्णय कर सकना कठिन था कि कौन-से अस्त्र-शस्त्र आत्म- 
रक्षा के लिये हैं, और कौन-से आक्रमण के लिये । ब्रिटेन और अमेरिका का कहना था 
कि पनडुब्बियाँ आक्रमणकारी हथियार हैँ, पर फ्रांस इससे सहमत नहीं था। वह उन्हें 
भी आत्मरक्षा के लिये आवद्यक मानता था । आखिर, इसका फैसला करने के लिये 
विदोषज्ञों की एक उपसमिति नियुक्त कर दी गई। पर वह भी किसी सर्वसम्मत निर्णय 
पर नहीं पहुँच सको । किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर एकमत न हो सकने के कारण 
'चिनीवा कान्फरेन्स के अधिवेशनों को जुलाई, १९३२ तक के लिये स्थगित कर दिया 
गया । 
जिनीवा कान्फरेन्स की इस असफलता के अनेक दुष्परिणाम हुए । इटली और 
रूस ने यह अनुभव करना प्रारम्भ कर दिंया कि विश्वशान्ति को कायम रखने में राष्ट्र 
संघ सर्वथा अशक्त है । जर्मनी को यह समझने का अवसर मिला कि फ्रांस अपनी सैन्यः 
शक्ति में किसी भी प्रकार से कमी महीं करना चाहता, और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को 
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दृष्टि में रख कर जर्मनी के लिये भौ यह अनिवाय है कि वह भी अपनी सैन्यशक्ति को 
बढ़ाने में तत्पर हो जाए। वर्साय्य की सन्धि की उपेक्षा कर जर्मती को भी अपनी 
सैन्य-्शक्ति को इस हद तक बढ़ा लेना चाहिये कि वह भी सैनिक तैयारी में अन्य शक्ति- 
शाली राज्यों के समकक्ष हो जाए। इस समय जर्मनी के युद्धसचिव जनरल कुर्ट फॉन 
इलाइशर थे । उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया, कि या तो अन्य राज्य भी अपनी 
सैन्यशक्ति में उस हद तक कमी कर दें जो वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी के लिये 
निर्घारित को गई थी, अन्यथा जर्मनी को भी इस बात की अनुमति दी जाए कि वह 
अपनी सैन्यशक्ति को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष कर सके । उसने यह भी घोषित किया 
कि जब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर लिया जायगा, जर्मनी किसी भी निःशस्त्री- 
करण कान्फरेन्स में सम्मिलित नहीं होगा । जनरल इलाइशर की यह घमकी काम कर 
गई। इस समय फ्रांस के प्रधान मन्त्री हेरियो थे। उन्होंने समझौते का एक प्रस्ताव 
उपस्थित किया, जिसके अनुसार यह सिद्धान्त स्वीकार कर छिया गया था कि जर्मनी 
को भी अपनी सैन्यशक्ति को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष कर सकने का अवसर दिया 
जाना चाहिये। पर साथ ही एक ऐसी आयोजना भी बनायी जानी चाहिये जिस द्वारा सब 
राज्यों की राष्ट्रीय सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जा सके । इस प्रस्ताव के कारण 
निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जर्मनी के लिये अन्य राज्यों के साथ सहयोग कर सकना 
सम्मव हो गया, और फरवरी, १९३३ में जिनीवा कान्फरेन्स के अधिवेशन फिर प्रारम्भ 
हो गये। पर इस बीच में ( ३० जनवरी, १९३३ ) हिंटलर ने जर्मनी की सरकार 
पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर छिया था, और वह वहाँ का प्रधानमन्त्री नियुक्त हो 
गया था । नयी जर्मन सरकार अपनो सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के 
नियन्त्रण को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं थी । फ्रांस ओर जर्मनी के मतभेदों का 
निराकरण कर सकना अब और भी अधिक कठिन हो गया था। इस दशा में ग्रेट 
ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री रामजे मेकडानल्ड स्वयं जिनोवा कान्फरेन्स में उपस्थित हुए, और 
उन्होंने वहाँ एक ऐसी योजना प्रस्तुत की, जिस द्वारा फ्रांस और जर्मनी के दुष्टिकोणों 
में सामझस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। पर यह योजना भी स्वीकृत 


नहीं हो सकी । परिणाम यह हुआ कि जून, १९३३ में जिनीवा कान्फरेन्स को फिर" 


स्थगित कर दिया गया । 
जिनीवा कान्फरेन्स को पुनरुउजीवित करने के प्रयत्न १९३३ में जारी रहे । 


पर कोई भो ऐसा सुझाव नहीं पेश किया जा सका, जो फ्रांस और जर्मनी दोनों को ' 


स्वीकार्य हो । फ्रांस इस वात पर बड़ा रहा कि अन्त्र-शस्त्रों और सैन्यशक्ति में कमी 


कर सकता तमी सम्भव है, जब कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा की पूर्ण गारन्टी प्राप्त हो 
जाए। पोलेण्ड और ' चेकोस्लोवाकिया आदि राज्य भी फ्रांस का समर्थन कर रहे थे । 


क्योंकि इस समय तक जर्मनी में नाजी पार्टी ने राजशकित प्रास कर. छी थो, अत 


ह और उसके साथी राज्यों के लिये अपने इस दृष्टिकोण में थोड़ा-सा भी परिवर्तन 
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करना सम्भव नहीं था। इसके विपरीत जर्मनी इस बात पर जोर दे रहा था कि 
उसके पड़ोसो राज्य भी पहले निःशस्त्रीकरण की नीति को स्वीकार कर ले और अपनी 
सैन्यशवित को घटाना प्रारम्भ कर दें, अन्यथा वह भी अपने अस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि 
के लिये तत्पर हो जायगा। हिटलर को निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स की सफलता में 
कोई भी दिछचस्पी नहीं थी। वह तो जर्मनी को फिर से यूरोप का सबसे अधिक 
शक्तिशाली राज्य बनाने के लिये तुळा हुआ था। १४ अक्टूबर, १९३३ को उसने घोषणा 
की, कि जर्मनी जिनीवा कान्फरेन्स से पृथक्‌ हो गया है। फिर भी अनेक बार कान्फरेन्स 
के अधिवेशन बुलाये गये, और कुछ दिनों के विचार-विमर्श के अनन्तर पुनः स्थगित कर 
दिये गये । जिनीवा कान्फरेन्स का अन्तिम अधिवेशन २९ मई, १९३४ को हुआ | इससे 
पूर्व ही ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के प्रायः अन्य सभी राज्य अपनी-अपनी सैन्यञक्ति 
को बढ़ाने में तत्पर हो गये थे, और उनके सरकारी बजटों में युद्ध विभाग के लिये 
अधिकाधिक धनराशि रखनी प्रारम्भ कर दी गई थी । 

निःशस्त्रीकरण-सम्बन्धी प्रयत्नो को असफछता के कारण--महायुद्ध के बाद 
राष्ट्रसंघ के माध्यम से तथा उससे स्वतन्त्र रूप से निःशस्त्रीकरण के जो भी प्रयत्न किये 
गये, वे प्रायः असफल रहे । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे 

( १ ) विश्व के विभिन्न राज्यों में परस्पर सहयोग और मैत्री की भावना का 
अभी समुचित रूप से विकास नहीं हुआ था । उनके साम्राज्य-सम्बन्धी हित और राष्ट्रीय 
आकांक्षाएं एक दूसरे से टकराती थों, ओर. इसी कारण वे अपनी सैन्यशक्ति में कमी 
करने के लिये उद्यत नहीं होते थे । सभी राज्य यह समझते थे कि उनकी अपनी सेनाएं 
तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये आवश्यक हैं, पर अन्य राज्य जो सेनाए रख 
रहे हैं, उका प्रयोजन आक्रमणात्मक है । जिनीवा कान्फरेन्स में सम्मिलित राज्य एक- 
दुसरे को सन्देह एवं आशंका को दृष्टि से देखते थे । 

( २) फ्रांस और उसके साथी राज्यों का कहना था कि राष्ट्रसंघ की अधीनता 
में एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सेना होनी चाहिये, जो आक्रान्ता देश के विरुद्ध प्रयुक्त की जा 
सके भौर जिसका प्रयोग विश्व में शान्ति स्थापित करने के लिये किया जाया करे। इस 
प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था हो जाने पर ही ये राज्य अपनी सैस्यशक्ति में कमी 
करने की बात को स्वीकार करने को उद्यत थे। पर ग्रेट ब्रिटेन सदृह् अनेक राज्यों का . 
यह कहना था कि अन्तर्राष्ट्रीय सेना की बात क्रियात्मक नहीं है। उनका विचार था 
कि यदि सब राज्य स्वेच्छापूर्वक अपनी सैन्यशक्ति में कमो कर दें, तो राष्ट्रीय अधुरक्षा 
के वातावरण का स्वमेव अन्त हो जायगा, और विश्व में स्थायी शान्ति स्थापित की 
जा सकेगी । , ४ 

(३ ) फ्रांस और जर्मनी के दृष्टिकोणों में जो भारी भेद था, उसका उल्लेख 
इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका है। इनमें किसी भी प्रकार से समन्वय कर सकना 
सम्भव नहीं था । | १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


( ४ ) ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, हालेण्ड, वेल्जियम, अमेरिका और रूस के विशाल 
साम्राज्य थे, जिनके कारण उनकी आथिक समृद्धि में बहुत सहायता मिल रही थी । 
जमंनी, इटली और जापान अच्छे शक्तिशाली राज्य थे, पर उनके पास साम्राज्यों का 
अभाव था । ये भी तीब्रता के साथ यह आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि हमारे भी 
साम्राज्य होने चाहिये, जिन्हें प्रास कर हम भी अपना राष्ट्रीय उत्कर्ष कर सकें । 
साञ्राज्यवादी देश अपनी सैन्यशक्ति को आवश्यकता इस कारण समझते थे, क्योंकि 
अपने सुविस्तृत साम्राज्यों को रक्षा के लिये सैन्येशक्ति का होना परमावश्यक है। इसके 
विपरीत जर्मनी, जापान और इटली अपने साम्राज्य-विस्तार के लिये सैन्यशबित में वृद्धि 
करना अनिवार्य समझते थे। इस दशा में उनके दृष्टिकोणों में सामञ्स्य स्थापित कर 
सकना सम्भव नहीं था । 

( ५ ) निःशस्त्रीकरण का क्या अभिप्राय है, इस सम्बन्ध में भी राज्यों में 
मतभेद था । सैनिकों की संख्या, जंगी जहाजों के कुछ वजन की मात्रा, टेकों, तोपों 
और अन्य युद्ध-सामग्री के परिमाण और जंगी हवाई जहाजों की संख्या को नियन्त्रित 
कर देने मात्र से निःशस्त्रीकरण सम्भव है, यह मत सब राज्यों को स्वीकार्य नहीं 
था । बाधित सैनिक-शिक्षा और अनिवार्य सैनिक-सेवा की पद्धतियों का अनुसरण कर 
कतिपय राज्य अपने नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या को युद्ध-नीति में प्रशिक्षित 
कर देते थे। इनकी गिनती स्थायी सेना के सैनिकों में नहीं की जाती थी । पर युद्ध 
शुरू होते हो इन सब सम्भावित सैनिकों का उपयोग सेना के लिए किया जा सकता 
था। सैनिकों की संख्या में कमी करने के प्रश्‍न पर इन सम्मावित या रिजर्व सैनिकों 
के सम्बन्ध में मतभेद ` उत्पन्न होना स्वाभाविक था । इसी प्रकार अनेक कल-कारखाने 
ऐसे होते हैं, जो शान्ति के समय खाद, रासायनिक द्रव्य आदि पदार्थं तैयार करते हैं, 
पर आवश्यकता पड़ने पर इनमें युद्ध-सामग्री भी सुगमता के साथ तैयार की जा सकती 
है । रासायनिक खाद बनाने वाले कारखानों का प्रयोग वारूद आदि विस्फोटक पदार्थों 
को तैयार करने के किए किया जा सकता है, और मशीनें बनाने वाले कारखानों में 
अस्त्र-दास्त्र भी बनाये जा सकते हैं । इस दशा में यह प्ररन उतपन्न होना भी स्वाभाविक 
था कि अस्त्र-शस्त्र तैयार करने वाले कारश्षानों को नियन्त्रित करते समय इन दूसरे 


- प्रकार के कारखानों पर भो नियन्त्रण रखा जाए या नहीं, ओर यदि नियन्त्रण रखा 


जाए तो उसका स्वरूप क्या हो | इस समस्या का समुचित समाधान न होने के कारण 
हथियारों को कम करने के प्रश्‍न पर एकमत हो सकना कठिन था । 
( ६ ) हथियार बनाने वाले कारखानों के मालिकों को भी यह स्वीकार्य नहीं था 


कि अन्त्रनशस्त्रों में कमी की जाए। पुंजीपतियों का हित इसी बात में होता है कि 


उनके कारखानों में तैयार हुए माल की अधिकाधिक मात्रा में बिक्री हो । अमेरिका 


_ और ब्रिटेन जैसे पूजीवादी देशों में अस्त्र-शस्त्र, जंगी जहाज आदि बनाने का कार्य भी 
. पूंजीपतियों के हाथों में था। वे यह कब सह सकते थे कि उनके देशों की सरकारें 
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युद्ध-सामग्री में कमी करने की बात को स्वीकार कर लें । इससे उनके तैयार माळ को 
बिक्री और मुनाफे में भारी कमी आ'जाती थो । इसी कारण उन्होंने निःशस्त्रीकरण 
के सब प्रयत्नों का विरोध किया, और पूंजीवाद पर आश्रित सरकारें उनकी उपेक्षा 
नहों कर सकी । 

(७ ) निःशस्त्रीकरण के सब प्रयत्नों का प्रयोजन यह था कि सैनिकों की 
संख्या और युद्धसामग्री की मात्रा में कमी को जाए । पर जिन कारणों से राज्य परस्पर 
युद्ध में व्यापृत होते हैं, और अपनी सैन्यशक्ति की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, 
उन पर इन प्रयत्नों द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया। युद्धों की समाप्ति तभी 
सम्भव है जब कि सब राज्यों को समुचित राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूर्ण हो जाए, साम्राज्य- 
विस्तार के लिए कोई राज्य प्रयत्न न करे, जो प्रदेश अन्य राज्यों के साम्राज्यवाद के 
शिकार हैं वे स्वाधोन हो जाएँ, और विशव में एक ऐसा शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय संग- 
उन स्थापित हो जाये जो राज्यों के आपसी झगड़ों को शान्तिमय उपायों द्वारा निबटां 
सके । निःशस्त्रोकरण कान्फरेन्सों ने इन मलभूत बातों पर समुचित ध्यान नहीं दिया, 
और रोग के बाह्य लक्षणों की चिकित्सा का ही प्रयत्न किया। * 

- (८ )वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी के साथ जो अन्याय किया गया 
था, उसका प्रतिशोध करने को आकांक्षा जर्मनी जैसे सशक्त देश के लिए सर्वथा स्वाभा- 
विक थी । इसो कारण वहाँ नाजी पार्टी और हिटलर का उत्कर्ष हुआ । निःशस्त्रीन 
करण कान्फरेन्सों की विफलता का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था, कि जर्मनी जब 
बातचीत और शान्तिमय उपायों द्वारा अपने प्रति किये गये अन्याय का निवारण करने 


में असमर्थ हो गया, तो उसने सैन्यशक्ति को वृद्धि का सहारा छिया, ओर उससे भय- ' 


भत एवं आशंकित होकर उसके पड़ोसी राज्य भी अपनी-अपनी सेनाओं को बढ़ाने को 
ही आत्मरक्षा का एकमात्र साधन. समझने छगे । 

खण्डन की नाविकशक्ति सन्धि ( १९३६ )--१९३४ में जिनीवा की 
निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स के असफल हो जाने पर विभिन्न राज्यों में अपनी-अपनी सैन्य- 
शक्ति को वृद्धि के लिए प्रतिद्वन्द्रिता प्रारम्भ हो गयो थी । यह दशा अमेरिका के 
छिए अत्यन्त चिन्ता की बात थी । यूरोप के राज्य अपनी स्थल-सेनाओं की वृद्धि में 
तत्पर थे, पर इससे अमेरिका के राष्ट्रीय हितों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। 
` पर कतिपय देश ऐसे भो थे, जो अपनो सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयत्न कर 
रहे थे। इस क्षेत्र में जापान का जो रुख था, उसे अमेरिका कदापि सहन नहीं कर 
सकता था । साम्राज्य-विस्तार के प्रयोजन से जापान नाविक दाक्ति की वृद्धि में 
भी तत्पर हो गया था, और यह माँग करने छगा था कि उसकी नाविक झकिति भी 
अमेरिका ओर ग्रेट ब्रिटेन के समकक्ष होनी चाहिये। १९३० में छण्डत में सामुद्रिक 
. शन्ति के सम्बन्ध में जो सन्धि को गई थी, उसकी अवधि भी १९३६ में समाप्त हो जाती 
| थो, ओर उसके बाद जापान अपनो नाविक शक्ति को बढ़ा सकने में स्वतन्त हो. जाता 
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था। इन बातों को दृष्टि में रख कर अमेरिका ने एक बार फिर प्रमुख राज्यों को लण्डन 
में नाविक शक्ति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए निमन्त्रित किया । अमेरिका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटलो और जापान के प्रतिनिधि इस कान्फरेन्स में सम्मिलित हुए, और 
दिसम्बर, १९३५ में इसके अधिवेशन प्रारम्भ हुए। पर अमेरिका ओर जापान में 
तथा फ्रांस और इटली में सामुद्रिक शक्ति को मात्रा के प्रश्‍न पर इतना अधिक मतभेद 
था कि उनमें समझौता नहीं हो सका । इसो लिए केवल अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 
ने ही इस कान्फरेन्स द्वारा निर्धारित सन्धि पर हस्ताक्षर किये । इन तीनों राज्यों ने 
यह तय किया कि वे किस मात्रा में विभिन्न वर्गों के जंगी जहाजों को रख सकेंगे, 
ओर अपनी सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध में सब सूचनाएं एक दूसरे को देते रहेंगे । 
साथ ही, यह भो निश्‍चय किया गया कि यदि कोई हस्ताक्षर-कर्ता राज्य इस सन्धि 
का उल्लंघन करे या किसो के विरुद्ध आक्रमण की आशंका हो, तो यह सन्धि लागू 
नहों समझी जायगो। जापान ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। अतः उसने 
स्वेच्छापूर्वक बड़े जंगो जहाजों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, और उसकी प्रतिइन्द्रिता 
में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी नये वड़े जंगी जहाज बनाने शुरू कर दिये । 
इसीलिए उन्होंने १९३८ में लण्डन को नाविक-दक्षित सन्धि ( १९३६.) में संशोधन 
किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी-अपनी सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने को स्वत- 
्त्रता प्रात हो गयी । निःशस्त्रीकरण का जो प्रयत्न रूण्डन को इस कान्फरेन्स द्वारा 
किया गया था, वह भी असफल हो गया । 


(५ ) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारी परिवर्तेन 


महायुद्ध के बाद के पन्द्रह वर्षो ( १९१८-३३ ) में यूरोप के राज्यों के अन्त- 

राष्ट्रीय सम्बन्यों का जो स्वरूप था, उसका विवरण इस अध्याय में ऊपर दिया जा 

चुका हुँ । राष्ट्रसंघ की स्थापना विइव में स्थायी शान्ति की स्थापना और विभिन्न 

राज्यों में सहयोग के प्रयोजन से की गई थी । यदि राष्ट्रसंघ का संगठन सुदृढ़ होता 

और उसके पास ऐसी शक्ति होती जिससे कि वह सब राज्यों को अपने निर्णयों को 

स्वीकृत करने के लिए विवश कर सके, तो विद्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को समस्या ही 

उत्पन्न न हो पाती । पर संघ को निर्बलता को दृष्टि में रख कर विविध राज्य अपनी 

सुरक्षा के लिए अन्य साधनों की खोज में तत्पर हुए, और इसीलिए उन्होंने अनेक गुटों 

का निर्माण किया । फ्रांस ने वेल्जियम ( १९२० ), चेकोस्लोवाकिया ( १९२४ ), 

रूमानिया ( १९२६ ) ओर युगोस्छाविया के साथ सन्धियाँ कीं, जिन द्वारा वह अपना 

एक दक्तिशाली गुट बनाने में समर्थ हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि में रख कर 

ही इटली भी अपना गुट बनाने में प्रवृत्त हुआ, और उसने चेकोस्छोवाकिया ( १९२० ), 

Me युगोस्लाविया ( १९२४ ), अल्बानिया ( १९२६ ओर १९२.३ ), रूमानिया (१९२६), 
Sa हंगरी ( १९२७ ), तुर्की ( १९२८ ), ग्रीस ( १९२८ ) और आस्त्रिया ( १९३० ) 
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के साथ सन्धियाँ कीं । इन सन्धियों का प्रयोजन यह था, कि सन्धियों द्वारा. आबद्ध 
राज्य एक दूसरे.पर आक्रमण न करं और किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण की दशा 
में या तो दूसरे राज्य युद्ध में तटस्थ रहें या आक्रान्त राज्य की सहायता करें | रूस 
को महायुद्ध के वाद के वर्षो में यूरोप का बहिष्कृत राज्य समझा जाता था । पर सुरक्षा 
की समस्या उसके सम्मुख भी विद्यमान थी । इसी कारण वह भी अपने पड़ोसी राज्यों 
के साथ अनाक्रमण व तटस्थता की सन्धियाँ करने को प्रवृत्त हुआ, और उसने तुर्की 
( १९२५ ), जर्मनी ( १९२६ ), अफगानिस्तान ( १९२६ ), लिथुएनिया ( १९२६ ), 
ईरान ( १९२७ ), फिनलंण्ड ( १९३१ ), एस्योनिया ( १९३१ ), पोलेण्ड (१९३१), 
फ्रांस ( १९३२ ), लैटविया ( १९३३ ), चेकोस्लोवाकिया ( १९३३ ), युगोस्लाविया 


(१९३३ ), रूमानिया ( १९३३ ) और इटली ( १९३३ ) के साथ सन्धियाँ कों । 
१९३३ में नाजी पार्टी ने जर्मनी के शासन-सूत्र को अपने हाथों में ले लिया, 


ओर हिटलर वहाँ का चान्सळर या प्रघानमन्त्रो बन गया। इस बात का विश्व के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है। इस समय तक जमनी 
पर्यासत रूप में शक्ति प्राप्त कर चुका था, और महायुद्ध में परास्त हुए अन्य राज्यों की 
दशा भी बहुत कुछ संभल गई थो। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि ये राज्य 
पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा की गई वर्साय्य आदि की सन्वियों में परिवर्तन करने की 
माँग करने लगें । ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पोलेण्ड औ< चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों के लिये 
इससे चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक था । साथ ही, इस समय इटली भी पेरिस की 
शान्तिपरिषद्‌ के निर्णयों से असंतोष प्रकट करने लगा । जर्मनी को अधीनता से मुक्त हुए 
अफ्रीका और एशिया के विविध प्रदेश प्रधानतया फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने आपस में 
बाँट लिये थे । साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी इटली की आकांक्षाएं इससे पूर्ण नहों हो सकी 
थीं । इटली में फासिस्ट व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, और यह व्यवस्था जर्मनी की 
नाजी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप थ । इस दशा में इटली का झुकाव अपने पुराने 
शत्रु-राज्यों ( जर्मनी, तुर्की, हंगरी आदि ) की ओर होने झगा, और शीघ्र ही उसने 
इन राज्यों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने प्रारम्भ कर दिये। मध्य और पूर्वी 
यूरोप के अनेक राज्य ऐसे थे जिनके सजातीय लोगों द्वारा आबाद कतिपय प्रदेश अन्य 
राज्योंके राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत कर दिये गये थे। ये राज्य (हंगरी, आस्ट्रिया और तुको 
आदि ) शान्तिपरिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं से असंतुष्ट थे । इटली ने इन का साथ 
दिया, और इनके साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किये । तुर्की ( १९३८ ), ग्रीस (१९२८) 
और आस्ट्रिया ( १९३० ) के साथ वह पहले ही सन्धियाँ कर चुका था। १९३३ में 
जव जर्मनी की राजशक्ति हिटलर के हाथों में आ गई, तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
अब जर्मनी और इटली भी परस्पर मिळ कर सन्धि कर लेंगे, जिसके कारण यूरोप में 
फ्रांस को स्थिति बहुत निर्बल हो जायगी । पर जर्मनी और आस्ट्रिया को मिंछा कर एक 


शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र बना देने की हिटलर को जो नीति थो, वह मुसोलिती को पसन्द 
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नहीँ थी । इटली की राष्ट्रीय सुरक्षा और आधिक हितों को दृष्टि में रख कर मुसोरिनी 
चाहता था कि आस्ट्रिया की स्वतन्त्रता और पृथक्त्व कायम रहें। .इसी प्रयोजन से 
उसने ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिल कर एक समझोता किया, जो “रोम प्रोटोकोळ' 
के नाम से प्रसिद्ध है ( फरवरी, १९३४) । इस द्वारा तीनों राज्यों ने यह स्वीकार 
किया कि आस्ट्रिया को पुथक्‌ सत्ता को कायम रखना आवश्यक है, और इसके लिये वे 
परस्पर सहयोग से काम करगे । बाद में आस्ट्रिया और हंगरी ने भी इस प्रोटोकोल पर 
हस्ताक्षर कर दिये ( मार्च, १९३४ ) । इस प्रकार इटली और जर्मनी का एक दूसरे के 
समीप आ जाना मौर परस्पर मिल कर एक सुदृढ़ गुट बना लेना कुछ समय के लिये 
स्थगित हो गया । 
पर जमनी की बढ़ती हुई शक्ति से फ्रांस. और उसके साथी राज्य ( पोलेण्ड, 
चेकोस्लोवाकिया आदि ) बहुत चिन्तित हुए । अब उन्होंने यह आवश्यकता. अनुभव 
करनी शुरू की, कि अपने सम्बन्घों को उन्हें और भी अधिक सुदृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण बनाना 
चाहिये । चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और: रूमानिया ने मिल कर अपना एक गुट 
बनाया हुआ था, जिसे “छोटे राज्यों का गुट' ( ..।६६।९ £०९०९ ) कहते थे। फ्रांस 
इस गुट का संरक्षक था, ओर उसने इस गुट में सम्मिलित राज्यों के साथ सन्धियाँ की 
हुई थो । हिटलर के उत्कर्ष के कारण १९३३ में इन राज्यों ने यह आवश्यक्र समझा, 
कि अपने मैत्री-सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये एक 'संगठन पैक्ट' ( Pa! 
04 Or2ni52६।०7) बना रें, जिस द्वारा छोटे राज्यों का गुट एक 'उच्चतर अन्तर्राष्ट्रीय 
ऐब्य' ( Higher Internationa! Uni ) का रूप प्राप्त कर ले। १९३३ में ही इस 
विचार को क्रिया में परिणत कर दिया गया, और यह व्यवस्था की गई कि तीनों राज्यों 
(चिकोस्छोवाकिया, युगोस्लाविया ओर रूमानिया) के परराष्ट्र मन्त्री एक कौंसिल में एकत्र 
होकर समय-समय पर यह निर्णय किया करें कि राजनीतिक, आथिक और व्यापारिक 
मामलों में वे किस प्रकार अधिकाधिक सहयोग से काम कर सकते हँ । अपनी राष्ट्रीय 
सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये इन राज्यों ने रूस और पोलंण्ड के साथ भी 
समझौते किये। लण्डन समञ्ञोतों' के नाम से इनका उल्लेख किया जा चुका है । 
छोटे राजों के गुट के ओर अधिक सुदृढ़ हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
फ्रांस को स्थिति बहुत मजबूत हो गई थो । पर जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति को दृष्टि में 
रखते हुए फ्रांस इसे पर्याप्त नहीं समझता था। उसका ध्यान अब रूस की ओर आकृष्ट 
हुआ । हिटलर कम्युनिज्म का कट्टर शत्रु था, और रूस की कम्युनिस्ट व्यवस्था को वह 
विशव के लिये अत्यन्त हानिकारक समझता था । साथ ही, हिटलर का यह भी विचार 
.था कि रूस के राज्यक्षेत्र में जो अनेक ऐसे राज्य या प्रदेश हैं, जिनमें रूसी-भिन्‍न 
जातियों का निवास है, उन्हें वह अपने प्रभाव-क्षेत्र में ला सक्ता हें । रूस उसे अपनी 
शक्ति के विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र प्रतीत होता था। अतः रूस भी जर्मनी की बढ़ती 


| हुई शक्ति से चिन्तित था। इस दशा में फ्रांस और रूस का एक दूसरे के समीप आ 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या १९३ 


जाना सर्वथा स्वाभाविक था । फ्रांस यह भी चाहता था कि अपने कारखानों में तैयार 
मशीनरी आदि माळ को वह रूस में बेच सके, और वहाँ से मिट्टी के तेल को बदले में 
प्राप्त करे। इसी कारण पहले उसने रूस के साथ एक तटस्थता ( \१९४९[/(क ) को 
सन्धि की ( १९३२ ), और फिर १९३५ में दोनों देशों ने एक दुसरे पर आक्रमण न 
करने की सन्धि पर हस्ताक्षर किये । इस सन्धि द्वारा यह निएचय किया गया, कि 
यदि उन दोनों देशों में से किसी पर किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण की आशंका हुई, 
तो इस समस्या पर वे परस्पर विचार-विमर्श करेंगे, और यदि ऐसा आक्रमण बिना 
किसी उत्तेजना के कारण से किया गया हो, तो एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। इस 
सन्धि द्वारा फ्रांस और रूस दोनों की ही स्थिति बहुत मजबूत हो गई, और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में फ्रांस का महत्त्व बहुत बढ़ गया । 

रूस और फ्रांस की यह सन्धि ब्रिटेन को अच्छी नहीं लगी । ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों 
ने अनुभव किया कि इस सन्धि के कारण यूरोप में फ्रांस की शक्ति बहुत बढ़ गई है। 


जर्मनी ने ब्रिटेन के इस रुख से लाभ उठाया, औरं उस के साथ एक सन्धिको 


( जून, १९३५ ), जिस द्वारा ब्रिटेन ने वर्साय्य की सन्धि की परवाह न करते हुए यह 
बात स्वीकार कर ली, कि जर्मनी अपनी सैन्य-शक्ति में वृद्धि कर सके, बशर्ते कि उसकी 
सामुद्रिक शक्ति ब्रिटेन की सामुद्रिक शक्ति के ३५ प्रतिशत से न बढ़ने पाए। ब्रिटेन 
समझता था कि जमनी की स्थळ ओर वायु शक्ति उसके अपने हितों के छिये विघातक 
नहीं होगी । उसे केवल सामुद्रिक शक्ति की ही चिन्ता थी । यदि जर्मनी की सामुद्रिक 
शक्ति न बढ़ने पाए, तो ब्रिटेन को उससे कोई खतरा अनुभव नहीं होता था । 

ब्रिटेन और जर्मनी की इस सन्धि से फ्रांस का चिन्तित होना स्वाभाविक था । 
दक्षिणो यूरोप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए उसका घ्यान अब इटली की 
ओर आष्ट हुआ । आस्ट्रिया के प्रन पर इटली और जर्मनी में मतभेद था, ओर इटली 
के साञ्राज्य-विस्तार का क्षेत्र अफ्रोका में था जहाँ उसे फ्रांस के विरोध की आशंका थो, 
जर्मनो के विरोध की नहीं । अतः १९३५ में हो फ्रांस और इटली ने परस्पर मिल कर 
एक समझौता कर लिया, जो लवाल-मुसोलिनी पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस पैक्ट 
हारा यह निश्‍चय किया गया कि यदि आस्ट्रिया की स्वतन्त्र व पृथक्‌ स्थिति पर किसी 
प्रकार की आँच आए, तो इटली और फ्रांस परस्पर विचार-विमर्श से ही कोई पग उठा: 
येंगे। दोनों देशों में मैत्री-सम्बन्ध की स्थापना के प्रयोजन से फ्रांस ने अफ्रीका का अपना 
कुछ प्रदेश इटली को देना स्वीकार कर लिया, और साथ ही यह बात भी कि द्युतिसिया 
में ( जो उस समय फ्रांस के अधीन था ) इटली के नागरिकों को जों कतिपय विशेषा- 


षिकार प्रास है, उन्हें १९४५ तक जारी रहने दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस पैक्ट | 


दारा फ्रांस ने इटली को यह आश्वासन भी दिया, कि यदि अफ्रीका में अपने साम्राज्य 
का विस्तार करने के प्रयत्न में इटळो अबीसीनिया पर आक्रमण करेगा, तो फांस इस 


 माएछे में तटस्थ रहेगा । कुछ समय पश्चात्‌ मुसोलिनी को अफ्रीका में अपने सान्नाज्य 
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का विस्तार करने के लिए युद्ध प्रारम्भ करने का जो साहस हुआ, उसमें लवाल-मुसो- 
लिनो पैक्ट भी एक कारण था । जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष के कारण यूरोप की राज- 
नीति में जो एक नया मोड़ आ गया था, उसी से आशंकित होकर फ्रांस ने मध्य यूरोप 
के छोटे राज्यों के अतिरिक्त रूस और इटली जैसे शक्तिशाली राज्यों के साथ भी अपबे 


मैत्री-सम्बन्घ को स्थापित किया था । 
घुरी शक्तियाँ और रूस-विरोधो पैक््ट ( Axis Powers and Anti-Com- 
mun¡ं$ Pac! )--पर फ्रांस और इटली का यह पैक्ट देर तक कायम नहीं रह सका । 
फ्रांस के तटस्थ रहने का आश्वासन पाकर १९३५ का अन्त होने से पूर्व ही इटली ने 
अबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया था। अफ्रीका में इटली के साम्राज्य-विस्तार से 
ब्रिटेन बहुत उद्विग्न हुआ । वह समझता था कि इटली जिस ढंग से भूमध्यसागर के 
क्षेत्र में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, वह ब्रिटेन के एशियन व अफ्रोकन साम्नाज्यों के 
लिए अत्यन्त विवातक है । उसके प्रयत्न से राष्ट्रसंघ ने अबीसीनिया के मामले में हस्त- 
झेप किया, और अक्टूबर, १९३५ में राष्ट्रसंघ ने यह घोषणा की, कि इटली ने अकारण 
अबीसौनिया पर आक्रमण किया है, ओर संघ के सब सदस्य-राज्यों को उसका प्रतिरोध 
करना चाहिए । इसीलिए संघ को ओर से इटली के विरुद्ध अनेक आधिक प्रतिबन्ध 
( Economic Sancti0ns ) लगाये गये। यह पहला अवसर था, जब कि राष्ट्रसंघ 
ने किसी शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का निइचय किया 
था । इससे पूर्व जब जापान ने मञ्चूरिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारम्भ किया 
था, तब भी उसे रोकने के लिए राष्ट्रसंघ के सम्मुख इस ढंग के प्रस्ताव उपस्थित किये 
गये थे । पर तब इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने जापान के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई 
करने का साहस नहीं किया था। सामूहिक सुरक्षा के नाम पर अब जो राष्ट्रसंघ ने इटली 
के विरुद्ध कार्रवाई करने का निचय किया, उसका परिणाम यह हुआ कि इटली उन 
राज्यों से दूर हटने लगा जिन्होंने कि सामूहिक सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रसंघ के माध्यम 
द्वारा उसका विरोध किया था । इस समय से उसका झुकाव जर्मनी को ओर होने लग 
गया, जो राष्ट्रसंघ की जरा भी परवाह न कर अपनो शक्ति की वृद्धि में तत्पर था। 
१ नवम्बर, १९३६ को मुसोलिनी ने अपने एक भाषण में कहा था कि कोई जीवित 
राष्ट्र अपने भाग्य को किसी दूसरे के अनिरिचित हाथों के सुपुर्द नहीं कर सकता । अबी- 
सोनिया के युद्ध में जमंनो ने राष्ट्रसंघ को कोई भी परवाह न कर सब प्रकार से इटली 
का साथ दिया था । अतः उसके प्रति इटली का झुकाव निरन्तर बढ़ता गया, और 
जर्मनी तथा इटली एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गये। शासन व्यवस्था और विंचार- 
' धारा की दृष्टि से ये दोनों राज्य एकसदृश थे, पर विदेशी राजनीति में वे एक दूसरे के 
विरोधी थे । अवोसीनिया के युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों चे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में भी उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बना दिया । इस युद्ध में फांस राष्ट्रसंघ द्वारा दिये 
गये इटली के आधिक बहिष्कार के आदेश की उपेक्षा नहीँ कर सका था। इस द्या 
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में मुसोलिनी का यह समझना सर्वथा स्वाभाविक था कि जर्मनी हो इटली का असली 
मित्र है। अक्टूबर, १९३६ में इटलो और जर्मनी ने मिल कर एक पैक्ट किया, जो 
'रोम-बलिन एक्सिस' के नाम से प्रसिद्ध है । इस पैक्ट द्वारा जर्मनी ओर इटली परस्पर 
घनिष्ठ मित्र बन गये, और १९३९-४५ के महायुद्ध में भो वे साथ रहे। मुसोलिनी ने 
इस पैक्ट का समर्थन करते हुए कहा था, कि यह दोनों राज्यों के बोल्शेविज्म के विरोधी 
होने के कारण किया गया है, और इसका उद्देश्य परस्पर मिलकर कम्युनिज्म का 
विरोध करना है। मुसोलिनी के दाब्दों में इस पेक्ट द्वारा जर्मनी और इटली ने एक 
ऐसी घुरी (5.४5 ) का निर्माण कर दिया था, जिसके चारों ओर यूरोप के सव शान्ति- 
प्रिय राज्य एकजुट हो जायेंगे । 

रोम-बलिन एक्सिस के निर्माण के कुछ समय बाद नवम्बर, १९३६ में जमनी 
ने जापान के साथ एक सन्धि को, जो एण्टि-कोमिन्टर्न या एन्टि-कम्युनिस्ट पैक्ट कहाती 
है। इस पैक्ट द्वारा दोनों राज्यों ने मिल कर कम्युनिस्ट रूस का प्रतिरोध करने का 
निश्‍चय किया । उत्तरो मंचूरिया में जापान जिस ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार 
करने में तत्पर था, उससे जापान ओर रूस के हित आपस में टकराने ळग गये थे । 
इसी प्रकार रूस और फ्रांस में सन्धि हो जाने के कारण यूरोप में जर्मनी ओर रूस में 
विरोध उत्पन्न हो गया था । जर्मनी और जापान दोनों रूस के पड़ोसी थे और उनकी 
राजनीतिक, सामाजिक व आथिक व्यवस्था भो कम्युनिस्ट रूस से सर्वथा भिन्न थी।. 
दोनों को कम्युनिज्म का समान रूप से भय था । तीसरे अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन 
( Third Communist Internai0na] ) के माध्यम से रूस सर्वत्र कम्युनिज्म के 
प्रसार के लिए प्रयत्नशील था । एन्टि-कम्युनिस्ट:पैक्ट द्वारा जापान ओर जर्मनी ने यहु 
निश्चय किया कि वे तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन को गतिविधि से एक दुसरे 
को परिचित कराते रहेंगे, उसके प्रयत्नों से आत्मरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ परा 
मश करते रहेंगे, ओर इस प्रयोजन से जो पग उठाने का वे निश्‍चय करें उनमें एक दूसरे 
के साथ सहयोग किया करेंगे । एक साल बाद नवम्बर, १९३७ में इटली भी इस पैबट 
में शामिल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 'रोम-बछिन-टोक्यो-एक्सिस' का निर्माण 
हुआ । एक्सिस में सम्मिलित राज्यों और अन्य राज्यों में विचारधारा-सम्बन्धो जो 
भारो भेद था, उसे प्रगट करते हुए मुसोलिती ने कहा था--ये दोनों दो भिन्न 
दुनियाओं के समान हैं। इनमें कोई समझोता हो हो नहीं सकता । या तो वे हो रहेंगे 
ओर या हम ही रहेंगे ।' बाद में हंगरी ( फरवरी, १९३८ ) और मञ्चकुओ ( मार्च, 
१९३९ ) भी रोम-वछिन-टोक्यो-एक्सिस में शामिल हो गये। अब विश्व के प्रमुख 
राज्य दो परस्पर विरोधी व शक्तिशाली गुटों में विभक्त हो गये थे | एक गुट में जर्मनी 
जापान और इटली थे, जिनकी साञ्राज्य-विस्तार सम्बन्धी भूल अभी शान्त नहीं हुई 
थी, और जो अपने-अपने साम्राज्य बनाने और अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के 
छिपे प्रयशो थे । दूसरे गुट के प्रधान राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ओर रूस 
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थे, जिन के अच्छे बड़े साम्राज्य थे, और जर्मनी आदि की आकांक्षाओं की पूर्ति द्वारा 
जिन्हें नुकसान पहुँच सकता था । यूरोप के वे सब राज्य जिन्हे पेरिस की शान्ति 
परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं से लाम पहुँचा था, इस दूसरे गुट के साथ थे । जून, 
१९३५ में जर्मनी और ब्रिटेन में जो सन्धि हुई थी, उसका अब कोई महत्त्व नहीं रह 
गया था, क्योंकि फ्रांस के समान ब्रिटेन भो अब जर्मनो की बढ़ती हुई शक्ति से उद्वेग 
अनुभव करने लग गया था । 
नाजी-सोवियत अनाक्रमण पैक्ट ( ेazi-Soviet Non-aggression 
९४० )--पर जर्मनी केवल इटली और जापान के साथ गुट बना कर ही संतुष्ट नहीं 
हुआ। उसने यह प्रयत्न भो प्रारम्भ किया कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भो मैत्री- 
सम्बन्ध स्थापित करे, और अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए यदि 
अन्य राज्यों के साथ उसका युद्ध छिड़ जाए तो उसे चारों ओर युद्ध करने को आव- 
इयकता न रहे । इसीलिए उसने पहले बाल्टिक सागर के तटवर्ती चारों राज्यों-- 
िथुएनिया, छैटविया, फिनळेण्ड और एस्थोनिया--को यह विशवास दिलाया कि उसका 
इरादा उनको स्वतन्त्रता को नष्ट करने का नहीं है । अगस्त, १९३९ में जर्मनो के कुशल 
परराष्ट्रमन्त्री रिबनट्राप ने रूस की यात्रा को, ओर सोवियत यूनियन से भी एक 
समझोता करने का प्रयत्न किया । रूस का यह विशवास था कि ब्रिटेन के साथ उसका 
मैत्री सम्बन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन रूस को सब बातों को. सन्देह की दृष्टि से 
देखता था । विशेषतया, कन्जरवेटिव पार्टी के नेताओं का रूस के प्रति रुख अनुकूल 
नहीं था। चेम्वरछेन और उनके साथियों का विचार था कि हिंटळर जर्मनी में जो 
कुछ कर रहा है, उसे सर्वथा न्याय-विरुद्ध नहीं कहा जा सकता । नाजी पार्टी को 
अपने देश की राष्ट्रीय उन्नति का पूरा अधिकार है, ओर हिटलर के नेतृत्त्व में जो 
शक्तिशाली जर्मनी विकसित हो रहा है, वह न केवल यूरोप के शक्ति-संतुलन में सहायक 
होगा, अपितु कम्युनिस्ट खतरे से भी दुनिया का बचाव कर सकेगा । अतः ब्रिटेन ने 
| - रूस के साथ वेसा कोई समझौता नहीं किया था, जैसा कि फ्रांस ने कर छिया था । 
ः जर्मनी ने इस स्थिति से छाभ उठाया, और २३ अगस्त, १९३९ को रूस और जर्मनी 
में सन्धि हो गई। इस सन्धि द्वारा दोनों देशों ने यह निश्चय किया, कि वे एक दूसरे 
पर आक्रमण नहीं करेंगे भौर उनमें से किसी एक पर किसी अन्य राज्य द्वारा आक्रमण 
किये जाने को दशा में दूसरा देश आक्रान्ता राज्य की कोई सहायता नहीं करेगा । 
रूस के साथ इस सन्धि को कर छेने के बाद जर्मनी को यह भरोसा हो गया था कि 
यदि उसने पोछेण्ड पर आक्रमण किया तो रूस द्वारा उसके मार्ग में कोई बाघा उपस्थित 
हे नहीं को जायेगी । वह अपनी पूर्वी सीमा को ओर से सर्वथा निदिचिम्त हो गया था। | 
33०. ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध पोलेण्ड की सहायता करने को तो तैयार था, पर रूस के साथ ._ 
कोई समझोता करने के लिये उखे उत्साह नहीं होता था । वह जर्मनी की अपेक्षा स | 
को अपने लिये अधिक खतरनाक समझता था । ब्रिटेन को इसी दुविधापूर्ण नीति का | 
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अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या १९७ 


यह परिणाम हुआ कि जर्मनी और रूस परस्पर मिल कर अनाक्रमण की सन्धि करने 
में समर्थ हो सके । 

जर्मनी में नाजी पार्टी द्वारा शक्ति प्राप्त कर लेने के बाद १९३३ से विएव की 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आये, उनमें निम्नलिखित ध्यान 
देने योग्य हैं“-( १ ) सुरक्षा के छिये राष्ट्रसंघ कोई उपयोगी कार्य कर सकता है, इस 
सम्बन्ध में किसी को भी विश्‍वास नहीं रह गंया। मज्चूरिया पर जापान द्वारा और 
अवीसीनिया पर इटली द्वारा आक्रमण किये जाने पर राष्ट्रसंघ आक्रान्ताओं के विरुद्ध कोई 
ऐसी कार्रवाई नहीं कर सका जिससे कि आक्रान्ता राज्यों को वश में लाया जा सकता। 
इससे राष्ट्रसंघ की निर्वलता सर्वथा स्पष्ट हो गई, और किसी भी राज्य को अपनी 
सुरक्षा के छिये उस पर भरोसा नहीं रह गया। ( २) महायुद्ध के पश्चात्‌ के काळ 
में फ्रांस, इटलो ओर रूस के नेतृत्त्व में जिन गुटों का निर्माण हुआ था, वे भी अब 
अविकल रूप में कायम नहीं रह सके । .इटली ने मध्य यूरोप के जिन राज्यों के साथ 
सन्धियाँ को थीं, उनके साथ अब उसका मैत्री सम्बन्ध नहीं रह गया। अब उसने 
जर्मनी के साथ अपना गुट बनाया, ओर वर्साम्य की सन्धि को मिट्टी में मिला देने 
की जर्मनी की जो नीति थी, इटली भी उसका समर्थक हो गया । चेकोस्लोवाकिया, 
पोलेण्ड आदि मध्य यूरोप के राज्य ही जर्मनी के शिकार होने थे, क्योंकि इन में जर्मन 
छोगों का पर्यास संख्या में निवास था । इटली द्वारा जर्मनी के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त 
कर दिया गया, और इसीलिए वह आस्ट्रिया तया चेकोस्लोवाकिया को जीत सकने में 
समर्थ हो सका । ( ३ ) बलिन-रोम-टोक्यो-एक्सिस के रूप में एक नये शक्तिशाली गुट 
का निर्माण हुआ, जिसने विइव को अत्त्राष्ट्रीय राजनीति को एक सर्वया नया रूप 
प्रदान कर दिया । ( ४ ) रूस और फ़ांस तथा उसके साथी राज्यों में मैत्री-सम्बन्ध 
का विकास हुआ, ओर रूस अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बहिष्कृत राज्य न रह कर अपना 
महत्त्वपूर्ण एवं सम्मानास्पद स्थान प्रास कर सकने में समर्थ हुआ । र 

सितम्बर, १९३९ में जब बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का भ्रीगणेश हुआ, - 
तो संसार की राजनीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। विभिन्न राज्य अपनी 
सुरक्षा के प्रयोजन से और अपनी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिये ऐसे गुटों में 
संगठित हो गये थे, जो परस्पर-विरोधी थे। इस दशा में उनमें संघर्ष का प्रादुर्भूत होना 
सर्वया स्वाभाविक था । इसीलिए द्वितीय महायुद्ध का सूत्रपात हुआ। 
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सातवाँ अध्याय 


रूस की विदेशी राजनीति (१९१९-३९ ) 
(१) कोमिन्टने 


प्रारम्मिक कथन--११ नवम्बर, १९१८ के दिन प्रथम महायुद्ध का अन्त हुआ 
था, ओर १ सितम्बर, १९३९ को बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध या विद्वसंग्राम का 
प्रारम्भ हुआ | १९१८ से १९३९ तक के ये इक्कीस साल इतिहास में शान्ति के साळ 
थे । पर इन्हें सामयिक शान्ति का समय कहना अधिक उपयुक्त होगा। .ऊपर से देखने 
पर युद्ध को अग्नि अवश्य शान्त हो गई थी, पर राख के नीचे वे चिनगारियाँ धधक 
रहो थीं, अवसर पाते ही जो प्रचण्ड दावानल के खूप में प्रदीप्त हो उठीं। इस काल में 
यूरोप के राज्यों में फ़ान्स को प्रधान स्थान प्रास था, और उसके नेतृत्त्व में यूरोप के 
विविघ राज्य परस्पर ऐसी सन्धियाँ करने में तत्पर थे, जिन द्वारा वे अपनी सुरक्षा को 
समुचित व्यवस्था कर सके । सुरक्षा को खोज के लिए इन राज्यों ने जो प्रयत्न इस 
काल में किये, उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है । पर विशव के कति- 
पय राज्य ऐसे थे, जिन्होंने इस काल में यूरोप की आन्तरिक राजनीति में महत्त्वपूर्ण 
भाग नहीं लिया, पर इस काळ के समास होने से पूर्व ही जिन्होंने विद्व में प्रमुख स्थिति 
प्राप्त कर ली और १९३३ के बाद जो अपनी विदेशी राजनीति द्वारा संसार के अन्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्धों को विशेष रूप से प्रभावित करने छंगे ये राज्य रूस, जर्मनी, जापान 
गौर संयुक्तराज्य अमेरिका थे । १९३३ के वाद इटली की विदेशी राजनीति ने भी एक 
नया मोड़ लेना प्रारम्भ किया, ओर मुसोलिनी के नेतृत्त्व में वहाँ की फासिस्ट सरकार 
ने एक ऐसी नीति को अपनाया जिसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा । अगले पाँच अघ्यायों में इन्हों पाँच राज्यों को विदेशी राजनीति पर प्रकाश 
डाला जायेगा । इस युग की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रान्स का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान था। उसके नेतृत्तत में यूरोप के अनेक राज्यों ने जिन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को 
स्थापित किया, उनका पुनः उल्लेख करने की आवस्यकता नहीं होगो, क्योंकि उनका 
विवरण पिछले अध्याय में दिया जा चुका है । 
कम्युनिस्ट क्रान्ति के उद्देश्य और कासिन्टनं की स्थापना--१९१७ में रूस में 
कम्युनिस्ट क्रान्ति हो गई थी, और उसके परिणामस्वरूप एकतन्त्र वंशक्रमानुगत 
` शासन का अन्त होकर बोल्शेविक सरकार वहाँ स्थापित कर दी गई थी । कम्युनिस्ट 
आन्दोलन के चार परम लक्ष्य थे-(१) विविध राज्यों में पूँजीवाद पर आधारित 
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रूस की विदेशी राजनीति (१९१९-३९) १९९ 


राजनीतिक, सामाजिक और आथिक व्यवस्था का अन्त करना । (२) सब देशों में जन- 
साधारण के एकाधिपत्य ( Dictatorship of the Proletariat ) को सामयिक 
रूप से स्थापित करना । (३) कम्युनिस्ट क्रान्तियों द्वारा जब सर्वत्र सोवियत रिपब्लिकें 
स्थापित हो जाएं, तो उन सब रिपब्िकों को एक विश्व संगठन में संगठित करना । 
(४) संसार में सर्वत्र कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित करना । 

इन्हीं उद्देश्यों को सम्मुख रख कर मार्च, १९१९ में मास्को में कम्युनिस्ट 
पार्टियों को एक अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस का आयोजन किया गया । तब तक रस में कम्यु- 
निस्ट सरकार स्थापित हो चुकी थी, अतः रूसी सरकार का पूर्ण सहयोग इस काँग्रेस को 
प्राप्त था। इसी काँग्रेस द्वारा “तीसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन” ( Third Interna£।०॥३। ) 
का निर्माण किया गया, जिसे कोमिन्टर्न भी कहा जाता है। इस काँग्रेस द्वारा कम्यु- 
निस्ट आन्दोलन के उद्देश्यों और कार्यक्रम को निर्धारित किया गया, और ग्रेगरी जिनो- 
बीव को कोमिन्टर्न का पहला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । 

इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देना उचित होगा, कि पहला ( समाजवादी ) 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन १८६४ में काल माक्स द्वारा संगठित किया गया था, और १८७६ 
तक इसके वाषिक अधिवेशन नियमित रूप से होते रहे थे। दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
१८८९ में बनाया गया था । संसार की प्रायः सभी समाजवादी तथा मजदुर पार्टियाँ 
इसमें सम्मिलित थीं । महायुद्ध की परिस्थितियों में इसका कार्य स्थगित हो गया था, 
पर महायुद्ध की समासि पर १९१९ में इसने फिर से अपने कार्य को प्रारम्भ कर 
दिया था । मास्को में जिस तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया था, वह 
इस द्वितीय संगठन से पथक्‌ एवं भिन्न था । उनमें प्रायः विरोध भी रहता था, क्योंकि 
तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में केवल कम्युनिस्ट पार्टियाँ ही सम्मिलित थीं । अन्य समाज- 
वादी व मजदुर पार्टियां उसमें सम्मिलित नहीं हुई थीं । 

मास्को में संगठित तृतीय अन्तरराष्ट्रीय संगठन या कोमिन्ट्न में प्रायः सभी देशों 
को कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रतिनिधित्त्व प्रास था । कोमिन्टर्न के अधिवेशन समय-समय 
पर होते रहते थे, और उस द्वारा यह निर्धारित किया जाता था कि सर्वत्र कम्युनिस्ट 
व्यवस्था की किस प्रकार स्थापना को जाए। इसी प्रयोजन से इस द्वारा विभिन्न देशों 
में कम्युनिस्ट प्रचारक भेजे जाते थे, समाचार-पत्र व पुस्तकें प्रकाशित को जाती थीं, 
विविध देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को आधिक सहायता दी जाती थी, और यह तय 
किया जाता था, कि मजदूरों तथा किसानों को किस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था के 
विरुद्ध विद्रोह करने के लिये उद्यत किया जाए। कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल रूस तक ही 
सौमित नहीं था । बहुत-से अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पाडियाँ संगठित थीं । कोमिल्टर्न 
की सहायता और सहयोग इन्हे प्राप्त मे इसी कारण १९१९-२० के काळ में जर्मनी, 
हंगरी और बाल्टिक सागर के तटवर्ती राज्यों में स्थानीय सोवियतों को स्थापना का 


अयत्न किया गया, ओर संयुक्तराज्य अमेरिका तक में कम्युनिस्ट आन्दोलन ने जइ 
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२०० विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जमा ली। इन देशों की सरकारों को कम्युनिज्म का यह उत्कर्ष सहन नहीं हुआ। 
अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगाये गये, और कतिपय कम्युनिस्ट 
नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया । 
शुरू शुरू में कोमिन्टर्न ओर रूस की बोल्शेविक सरकार में घनिष्ठ सम्पकं था। 
रूसी सरकार द्वारा कोमिन्टनं को भरपूर मात्रा में आथिक सहायता दी गई, और अन्य 
देशों में जहाँ कही भी कम्युनिस्टों ने विद्रोह करने का प्रयत्न किया, रूसी सरकार 
द्वारा उसे प्रोत्साहन दिया गया । पर १९२१ से इस दशा में परिवर्तन आने लगा। 
बोज्शेविक सरकार इस समय तक रूस में मलीमांति स्थापित हो चुकी थी, ओर वह 
अपने देश को आथिक व ओद्योगिक उन्नति के लिये तत्पर थी । उसे यह आवश्यकता 
लनुमव हुई, कि पूँजीवादी देशों से सहयोग किये बिना काम चल सकना कठिन है। 
रूस के कल-कारखानों के लिये जिस पूँजी की आवश्यकता थी और साथ ही जिन 
तकनीकी विशेषज्ञों को, उन्हें विदेशों से ही प्रास किया जा सकता था। यह तभी सम्भव 
था, जब कि रूस अन्य देशों के कम्युनिस्टों की सहायता करना बन्द कर दे । इसो लिए 
रूसी सरकार ने कोमिन्टर्न को दो जाने वाली आथिक सहायता में कमी कर दी, और 
अन्य देशों में कम्युनिस्ट प्रचार को प्रोत्साहित न करने को नीति का अवलम्वन किया । 
इस समय रूस में यह विचार भी विकसित होना प्रारम्भ हो गया था, कि संसार के 
अन्य देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था की स्थापना की आशा तभी को जा सकती है, जब 
कि पहले अपने देश में इस व्यवस्था को सफल वना दिया जाए। रूस को इस विचार- 
सरणी ने अन्य देशों के साथ रूस के सम्बन्षों को बहुत प्रभावित किया । 


( २) रूस की विदेशी राजनीति का क्रमिक विकास 
( १९१७-१९२४) 


१९१७ में जब रूस में बोल्सेविक सरकार को स्थापना हुई, तब महायुद्ध जारी . 

था। जार ( सञ्जाद्‌ ) के शासन का अन्त हो जाने और रूस की नई सरकार के युद्ध 

से पृथक्‌ हो जाने के कारण मित्रपक्ष के राज्यों को बहुत नुकसान हुआ था । १९१७ से 

` १९२४ तक के सात वर्ष रूस में घोर संघर्ष के थे, और इस काळ में वहाँ की विदेशी 

राजनीति को चार अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा । 

पहली अवस्था ( १९१७-१९२० )--इस काछ में रूस की विदेशी राजनीति 

` के निम्नलिखित तत्त्व थे-( १ ) सम्पूर्ण विशव में कम्युनिस्ट क्रान्ति का सुत्रपात करना, 

( २ ) रूस को आधार बनाकर सर्वत्र पूंजीवाद का प्रतिरोध करना, और ( ३ ) जहाँ 

कहीं भी कम्युनिस्टों द्वारा विद्रोह किये जाएँ, उनको सहायता करना । इन्हीं उद्देश्यों 

र को दृष्टि में रखकर रूस ने प्राच्य देशों में कम्युनिस्ट शक्ति को बढ़ाने का प्रमत्त प्रारम्भ 
. किया, ओर एशिया के विविष राज्यों की सद्भावना प्राप्त करने की कोशिश की | 
.. १९०७ में रूस ओर ब्रिटेन ने परस्पर मिलकर एक सन्धि की थी, जिसके अनुसार ; 


। 
| 
| 
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रूस को विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २०१ | 


` ईरान को दो प्रभाव-केत्रों में विभक्त कर दिया गया था। उत्तरी ईरान रूस के प्रभावः 
क्षेत्र में था, और दक्षिणी ईरान ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्र में। अब रूस ने इस स्वि का 
अन्त कर उत्तरी ईरान पर से अपने प्रभाव व प्रभुत्व का परित्याग कर दिया । जार 
की सरकार ने चीन के भी अनेक प्रदेशों में अपने लिये विशेषाधिकार प्रास किये हुए 
थे । इसी प्रकार तुर्की में भो रूस को कतिपय एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल अधिकार प्राप्त थे । 
रूस की बोल्शेविक सरकार ने स्वेच्छापूर्वक इन सव विशेषाधिकारों का परित्याग कर 
दिया । उस ने अफगानिस्तान को सरकार को भो इस वात के लिए प्रेरित किया, कि 
उसके देश पर ब्रिटिश लोगों का जो नियन्त्रण है, उसका अन्त कर दे । इन सब बातों का 
यह परिणाम हुआ, कि रूस की नई सरकार के प्रति एशिया के लोगों की सद्भावना में 
वृद्धि होने लगी, और वहाँ को कम्युनिस्ट पाटियां जोर पकड़ने लगीं । इसीलिए सिंत- 
म्बर, १९२९ में बाकू में “प्राच्य लोगों की काँग्रेस! का आयोजन किया गया, जिसमें 
१९०० के लगभग प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पर ये प्रतिनिधि एशियन देशों को 
सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इसी कारण बाकू की काँग्रेस को एशिया में 
कम्युनिइम का प्रचार करने में विशेष सफलता नहीं हो सकी । 
महायुद्ध से पुथक्‌ होकर रूस की बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी के साथ पृथक्‌ 
रूप से सन्धि कर लो थी । यह सन्धि ३ मार्च,१९१८ को ब्रेस्ट-छिटोव्स्क नामक स्थान 
पर को गई थी । मित्रपक्ष के राज्य न केवल इस सन्धि से रुष्ट थे, अपितु रूस को 
कम्युनिस्ट व्यवस्था को भी वे अत्यन्त विद्वेषे को दृष्टि से देखते थे। परिणाम यह हुआ, 
कि उन्होंने रूस के बोल्शेविक-विरोधी तत्त्वों को सहायता देनी प्रारम्भ कर दी, और 
अपनी सेनाएँ भी रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजीं। मित्र-राज्यों द्वारा इस समय 
रूस के साथ जो घोर संघर्ष प्रारम्भ किया गया, उसके कारण निम्नलिखित थे 
( १) महायुद्ध के समय जर्मनी और उसके साथी राज्यों ने रूस के जिन प्रदेशों पर 
कब्जा कर लिया था, रूस की बोल्शेविक सरकार ने ब्रेस्ट-छिटोव्स्क की सन्धि द्वारा 
उन पर उन्हीं का अधिकार स्वीकार कर लिया था। इस कारण खसी पोछैण्ड, 
लिथुएनिया, कूरलंण्ड, लिवोनिया और एस्थोनिया के कुछ प्रदेश जर्मनी के हाथों में 
आ गये, ओर रूसी आर्मीनिया ( बातम, आर्दहान ओर कासं के प्रदेश ) तुर्की को 
प्रात हो गया। इन प्रदेशों पर अपना कब्जा स्थापित कर छेने के कारण जर्मनी 
ओर उसके साथी राज्यों को शक्ति बहुत बढ़ गई। यह स्वाभाविक था, कि. इससे 
मित्र-राज्य बहुत नाराज हों । ( २) बोल्शेविक सरकार ने सब कर-कारखावों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वहाँ की अनेक बड़ी कम्पनियों में विदेशो पूंजी भी 
मच्छी बड़ो मात्रा में लगी हुई थी। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह पूँजी 
भव विदेशी पूँजीपतियों के हाथों म्ले निकल गई थी। (३) रूस को बोल्शेविक 
सरकार ने सब विदेशी कणों को रह कर दिया था, और विदेशी व्यापार को सरकार 
ने अपने हाथों में ले लिया था। इससे सितरराज्यों का रुष्ट होना स्वाभाविक या। 
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( ४ ) बोल्शेविक सरकार ओर कामिन्टर्न की सब शक्ति अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट 
क्रान्ति के प्रादुर्भाव में लगी हुई थी । मित्रपक्ष के पूँजीवादी राज्य इसे सहन नहीं कर 
सकते थे । 

१९१७ से १९२० तक रूस का मित्रपक्ष के राज्यों के साथ संघर्ष जारी रहा । 
इस काल में कोई भी देश ऐसा नहीं था, जिसके साथ रूस का मेत्रो-सम्बन्ध हो । मित्र- 
पक्ष को सेनाएं रूस के बोल्शेविक-विरोधो तत्त्वों की सहायता करने में तत्पर थीं, और 
अन्य राज्यों ने उसका आथिक बहिष्कार किया हुआ था । मित्रपक्ष की सरकारें यह 
प्रयत्न भी कर रही थीं, कि रूस के अन्तर्गत विविध प्रदेशों को बोल्शेविक सरकार के 
विरुद्ध विद्रोह कर देने के लिए प्रेरित करें, ओर विद्रोहियों को सब प्रकार से सहायता 
कर्‌ं। खूस के पड़ोस में बाल्टिक सागर के तट पर जो राज्य बोल्शेविक क्रान्ति के 
कारण स्वतन्त्र हो गये थे, उन्हें भी मित्रराज्यों वे रूस के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के लिए 
प्रेरित किया, ओर उनका मुकाबला करने में बोल्शेविक सरकार को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । 

दूसरी अवस्था ( ३९२०-२१ )--छस की विदेशी राजनीति की दूसरी 

अवस्था का प्रारम्भ तब हुआ, जव कि उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सन्धियाँ 
करनी प्रारम्भ कों । ऐसो पहली सन्वि फरवरी, १९२० में एस्थोनिया के साथ तातू 
नामक स्थान पर को गई थो। वोल्रोबिक सरकार के विरुद्ध जो शक्तियां संघर्ष में 
तत्पर थीं, उनमें जनरल युडेनिख भी एक था जो एस्योनिया को आधार बनाकर 
रूस के विरुद्ध लड़ाई में संलग्न था । जब युडेनिख बोल्शेविक सेनाओं द्वारा परास्त 
कर्‌ दिया गया, तो एस्थोनिया ने मी उसका साथ छोड़ दिया, और रूस के साथ तार्तू 
की सन्धि कर ली । अक्टूबर, १९२० में पोलेण्ड के साथ भो सन्धि कर ली गई, जो 
सेगा की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेन्च सेनाओं को सहायता से पोल लोग रूस 
के विरुद्ध युद्ध में तत्पर थे, और अपने राज्यक्षेत्र को बढ़ा लेने के लिए प्रयत्वशील थे । 
रीगा को सन्धि द्वारा रूप और पोळैण्ड के बीच की सीमा निर्धारित कर दी गई, भौर 
पोळेण्ड तथा रूस के युद्ध का अन्त हो गया। इसी काल में ज्याजिया, लिथुएनिया, 
लटविया, फिनलैण्ड, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान के साथ रूस ने सम्धियाँ कीं, 
जिनका प्रयोजन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करना था। अपने पड़ोसी राज्यों के 
साय अनाक्रमण सत्वियाँ करके रूस ने अपनी विदेशी राजनीति में एक नये अध्याय का 
प्रारम्भ किया था । 
तीसरी अवस्था ( १९२३-२२ )--१९२१ तक रूस में वोल्शेविक सरकार 
की स्थिति बहुत सुरक्षित हो गई थी, ओर उसके विरुद्ध जो विद्रोह देश में हो रहे पे 
या जिन विदेशी सेनाओं ने उस पर आक्रमण किया हुआ था, उन सब को परास्त कर 
दिया गया या। इस दशा में रूस के लिए यह सम्भव था, कि वह पूँजीवादी देशों के 
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साथ भी अपने सम्बन्ध स्थापित कर सके । अपनी आधिक दशा को संभालने के लिए... 


रूस की विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २०३ 


रूस को विदेशों में बनी मशीनरी आदि की आवश्यकता थी। विइव भर में कम्युनिस्ट 
क्रान्ति को प्रादुर्भूत करने को नीति का परित्याग कर रूस अब अपने देश में कम्युनिस्ट 
व्यवस्था को भलीभाँति स्थापित करने में तत्पर था । इसीलिए १९२१ में रूस ने ग्रेट 
ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया, जिसका प्रयोजन दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित करना था । यह निश्चय किया गया, कि दोनों देश आपस के व्यापार को फिर 
से प्रारम्भ करें, ओर अपनी विचारधाराओं का दूसरे देश में प्रचार करने का कोई यत्न 
न करें साथ ही, रूस ने यह भी स्वीकार किया, कि वह एशिया में ब्रिटिश लोगों के 
विरुद्ध जनता को नहीं भड़कायेगा, और इसके बदले में ब्रिटेन ने यह स्वीकार किया कि 
रूस के बन्दरगाहों का जो व्छाकेड ब्रिटेन द्वारा किया हुआ था, उसे उठा रिया जायगा 
और रूस के समुद्र तट पर जो बारूदी सुरंगे बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध संघष के 
समय बिछा दो गई थों, उन्हें वह साफ कर देगा। १९२१ का अन्त होने से पूर्व ही 
इसी प्रकार के व्यापारिक समझौते अन्य ग्यारह राज्यों के साथ भी कर लिये गये | इन 
व्यापार-विषयक समझौतों द्वारा अनेक राज्यों ने रूस की बोल्शेविक सरकार की यथार्थ 
( D९ {९० ) सत्ता को तो स्वीकार कर छिया था, पर ये राज्य उसकी वैध ( ९ 
]५८९ ) स्थिति को स्वीकृत करने के लिए उद्यत नहीं थे। इसी कारण रूस को अभी 
राज्यों के परिवार में वैध स्थान प्राप्त नहीं हो सका था । न अभी किसी राज्य ने रूस 
में अपने दूतावास स्थापित किये थे, ओर न ही रूस के राजदूत कहीं भेजे गये थें। 
केवल व्यापारिक प्रतिनिधियों का ही आदान-प्रदान रूस और अन्य देशों के बीच में 
हुआ था । रूस को अपनी आथिक व ओद्योगिक उन्तति के लिए जिस पूंजी की आव- 
इयकता थी, वह भी उसे प्रास नहीं हो सको थो । इसका कारण यह था कि बोल्शेविक 
सरकार ने जारशाही सरकार की देनदारियों को स्वोकार करने-से इनकार कर दिया 
था । इस दशा में रूस के परराष्ट्र मन्त्रो चिचेरिन ने यह घोषणा की ( १९२१ ), कि 
यद्यपि बोल्शेविक सरकार का पिछली सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों की अदायगी 
को जिम्मेदारी छेने की बात स्वीकार करने को ओर कोई झुकाव नहीं है, पर वह इस 
मामछे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में विचार करने को तैयार है, बशतें कि उस कांग्रेस 
में बोल्शेविक सरकार की वैध सत्ता को स्वीकार करने और उसे नये कर्ज देने को बातों 
पर साथ-साथ विचार किया जाए । चिचेरिन की इस घोषणा का यह परिणाम हुआ, कि 
जिनोआ की अन्तर्राष्ट्रीय आथिक कान्फरेन्स में रूस को भी निमन्त्रित किया गया । यह 
कान्फरेन्स एप्रिल, १९२२ में शुरू हुई, ओर इसमें ३४ राज्यों के प्रतिनिधि सम्मि- 
छित हुए । जिन राज्यों के प्रति रूस की पुरानी सरकार की देनदारी थी, अमेरिका के 
अतिरिक्त वे सब इस कान्फरेन्स में उपस्थित थे। कान्फरेस्स में उपस्थित राज्यों 
की ओर से रूस के सम्मुख निम्नलिखित बातें पेश की गई--( १ ) पुरानी रूसी 
सरकार की सब देनदारियों को बोल्शेविक सरकार स्वीकारः करे। ( २) जिन 
विदेशी पूंजीपतियों और अन्य विदेशी लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बोल्शेविक सरकार | 
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द्वारा रूस में जब्त कर ली गई है, वह उन्हें वापस छोटा दी जाए। ( ३ ) रूस को जो 
नये कर्ज दिये जाएँ, उनकी अदायगी के सम्बन्ध में विशवास उत्पन्न करने के लिए 
समुचित व्यवस्था की जाए । इन शतों के जबाब में रूस का यह कहना था कि बोल्णे- 
बिक सरकार पुरानी सब देनदारियों को स्वीकार करने को तैयार है, बशतें कि उसे 
उस नुकसान का हरजाना देना स्वीकृत कर लिया जाए, जो कम्युनिस्ट क्रान्ति के बाद 
विदेशी सेनाओं द्वारा रूस में किया गया था । कई सप्ताहों तक इस विषय पर वाद- 
विवाद चलता रहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला । 
इसी बीच में रूस और जर्मनी ने जिनोम के समीप रापाललो नामक स्थान पर 
एक सन्धि कर ली थी ( एप्रिल १९२२ ), जिसके अनुसार जर्मनी ने बोल्शेविक सर- 
कार को रूस की वैध सरकार स्वीकार कर लिया था, महायुद्ध से पूर्व दोनों देशों को 
एक दूसरे के प्रति जो देनदारी थी उसे रद्द कर दिया गया था, ओर दोनों देशों ने एक 
दूसरे के साथ राजनीतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया 
था । यह पहला अवसर था, जब कि यूरोप के एक बड़े राज्य ने बोल्शेविक सरकार को 
मान्यता प्रदांन को थो, ओर रूस को उसे जो देनदारी थो उसका भी स्वेच्छापूर्वक 
अन्त कर दिया था। वास्तविकता यह है कि महायुद्ध के बाद जर्मती और रूस दोनों 
हो यूरोप और अमेरिका के शक्तिशाली राज्यों की दृष्टि में अछूत थे। अतः उनके 
लिए एक दूसरे के सान्निष्य में आ जाना अस्वाभाविक नहीं था । जिनोआ कान्फरेन्स 
द्वारा रूस को माँगों को तो पूरा नहीं किया गया, पर अब रूस का विश्व के अन्य 
राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित होना शुरू हो गया था, ओर उसकी दशा एक अछूत 
व बहिष्कृत राज्य को नहीं रह गयी थी । 
चौथी अवस्था ( १९२३-२४ )--रापाललो को सन्धि के वाद रूस के लिये 
अन्य राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया । यूरोप 
के अनेक राज्य अब यह अनुभव करने छग गये थे, कि रूस के साथ अपने व्यापार को 
बढ़ा कर आथिक लाम प्राप्त किया जा सकता है। रूस इस समय अपनी ओद्योगिक 
उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रहा था । उसे मशीनरी और पूंजी की जरू- 
रत थी, जिन्हें वह विदेशों से ही प्राप्त कर सकता था। फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन आदि 
सब देश इस बात के लिए उत्सुक थे, कि रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाकर 
मुनाफा कमाए । इस दशा में रूस ने घोषणा की, कि वह किसी देश के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात तभी शुरू कर सकेगा, जब कि वह देश पहले 
बोल्शेविक सरकार की वैव सत्ता को स्वीकार कर छे। साथ ही, उसने यह भी ऐलान 
किया, कि जो देश सबसे पहले उसकी वैध सत्ता को स्वीकार करेगा, उसे वह व्यापार 


आदि को अधिक सुविधाएँ दे सकेगा। इटली ने तुरन्त इससे लाभ उठाया, और मुसो- 
 छिनीने बोल्शेविक रूस के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत प्रारम्भ कर दी । अमी रूस | 
हट: ओर इटली की बातचीत चळ हो रही थी, कि ग्रेट ब्रिटेन में पालियामेण्ट का नया चुनाव 
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हुआ, और उसके परिणामस्वरूप मजदूर पार्टी के नेता रामजे मेकडानल्ड ने अपना 
मन्त्रिमण्डल वना रिया । मजदुर सरकार रूस को कम्युनिस्ट सरकार के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये उत्सुक थी । १ फरवरी, १९२४ को उसने बोल्शेविक सरकार की 
बैध सत्ता को स्वीकार कर लिया । इस समाचार से इटली बहुत उद्विग्त हुआ, क्योंकि 
ब्रिटेन ने उससे पहले ही रूसी सरकार की वैध सत्ता को स्वीकृत कर लिया था । अब 
इटली ने भो बातचीत में समय नष्ट नहीं किया, और ७ फरवरी, १९२४ को बोल्हो- 
विक सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। रूस ने दोनों राज्यों के साथ व्यापारिक 
सन्धियाँ कों, और उन्हें व्यापार करने तथा खस में - पूंजी लगानें की विशेष सुविधाएँ 
प्रदान कीं । अन्य राज्यों ने भी ब्रिटेन और इटली का अनुसरण किया; और १९२४ काः 
अन्त होने से पूर्व ८ अन्य राज्यों ने भी रूस में बोल्शेविक सरकार की वेध सत्ता को 
स्वीकार कर लिया। ये राज्य निम्नलिखित थे--नावें ( १५ फरवरी ), आस्ट्रिया ( २५ 
फरवरी ), स्वीडन ( १५ माचं ), हज्जाज़ ( ३० मार्च), चीन ( ३१ मई ), डेत्माकं 
'( १८ जून ), मेविसको ( १४ अगस्त ), और फ्रांस ( २८ अक्टूबर ) । ब्रिटेन में मजदूर 
दल का मन्त्रिमण्डल देर तक सरकार का सञ्चालन नहीं कर सका। क्योंकि पाछियामेण्ट 
में मजदूर दरू का बहुमत नहीं था, अतः वह तभी तक अपने पद पर रह सकता थां, 
जब तक कि लिबरल पार्टी का समर्थन भी उसे प्राप्त रहे । बोल्शेविक सरकार को मान्यता 
प्रदान करने के प्रश्‍न पर लिबरल पार्टी ने रामजे मेकडानल्ड के मन्त्रिमण्डल का विरोध 
किया, जिसके परिणामस्वरूप मजदूर पार्टी की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। अक्टूबर, 
१९२४ में पाछियामेण्ट का नया चुनाव हुआ, जिसमें कन्जर्वेटिव पार्टी की विजय हुई। 
नये प्रधातमन्त्रो बाल्डविन बोल्शेविक सरकार को मान्यता देने के विरोधी थे । शीघ्र 
ही, ऐसा अवसर उपस्थित हुआ; जब कि उन्होंने रूसी सरकार की वेध सत्ता को मानने 
से इन्कार कर दिया। पर अमेरिका ही एकमात्र ऐसा प्रमुख राज्य था, जिसने कि १९२४ 
तक रूस की वोल्शविक सरकार की वैध सत्ता को स्वीकार नहीं किया था। पर फ्रांस, 
जर्मनी, इटली आदि यूरोप के प्रधान राज्यों द्वारा मान्यता दे देने के कारण अन्तराष्ट्रीय 
राजनोति में रूस की स्थिति बहुत सम्मानास्पद हो गई थी । १९२३-२४ में रूस ने 
उन देशों के साथ व्यापारिक सन्धियां की, जिन्होंने उसकी सरकार को मान्यता प्रदान 
कर दी थो ! इन सन्धियों के कारण खस बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरी, तैयार माळ 
भादि इन देशों से मंगवाने लगा, और बदले में तेल, इमारती लकड़ी ओर अन्य कच्चा 
माल इन देशों को भेजने लगा । इस समय तक रूस की राज्यशक्ति स्टालिन के हाथों 
में आ चुकी थी, ओर वह पूंजीवादो देशों के साथ सहयोग की नीति को अपनाने के [ 
पक्ष में था । ट्राटस्को से उसका इसी प्ररन पर गहरा मतभेद था। ट्राटस्को विशव भर 
में कम्युनिस्ट क्रान्ति का समर्थक था, और पूँजीवादी देशों से किसी भी प्रकार का 
सहयोग नहीं करना चाहता था। पर स्टाछिन को नीति इससे भिन्न थी। वह पहले 
रूस में कम्युनिस्ट व्यवस्था को भलो-भाँति स्थापित करने का पक्षपाती था, और उसका 
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विश्वास था कि एक देश में इस व्यवस्था के सफल हो जाने पर अन्यत्र भो इसे स्थापित 
कर सकना सुगम हो जायगा। स्टारिन के लिए अपनी नीति को क्रियान्वित कर 
सकना सम्भव हो गया, क्योंकि बहुत-से पूंजीवादो राज्यों ने अब रूस के बहिष्कार 
को नीति का परित्याग कर दिया था । 


(३) पूँजीवादी राज्यों से सहयोग ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के 
प्रयत्न ( १९२५-३४ ) 


अक्टूबर, १९२५ में लोकार्नो की सन्धियां हुईं, जिन पर पिछले अध्याय में 
प्रकाश डाला जा चुका है। लोकार्नों कान्फरेन्स में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जि- । 

यम, चेकोस्लोवाकिया ओर थोलैण्ड के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, ओर वहाँ की गई एक 

सन्धि द्वारा फांस, ब्रिटेन, इटली और बेल्जियम ने एक दुसरे को यह गारण्टी दी थी, 

कि वे वर्साय्य को सन्धि द्वारा निर्धारित जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस को सीमाओं को 

कायम रखेंगे, ओर रहाइनलैण्ड में किलाबन्दी नहीं होने देंगे इसो प्रकार एक दूसरे 

पर आक्रमण न करने तथा आपसी झगड़ों को युद्ध के अतिरिक्त शान्तिमय उपायों से 

निबटाने के सम्बन्ध में भी विविध राज्यों द्वारा सन्धियाँ की गई थीं। इन सन्धियों 

दारा फ्रांस और जर्मनी के सम्बन्धों में माधुर्य लाने में बहुत सहायता मिली थी । रूस 

ने लोकानों को इन सन्धियों को अपने विरुद्ध षड्यन्त्र के रूप में लिया । उसने समझा, 

कि युरोप के विविध राज्यों ने परस्पर मिल कर एक गुट का निर्माण कर लिया है, 

जिसका प्रयोजन रूस की बोल्शेविक सरकार का विरोध करना हैं। अब उसे यह 

चिन्ता हुई, कि अन्य राज्यों के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करे, जिनके कारण पूंजी- 

वादी राज्यों और उसके बोच में एक सुरक्षा-दीवार खड़ी की जा सके और इस प्रकार 
वह पू जीवादी राज्यों के षड्यन्त्रों से अपना बचाव कर.सके । इसी प्रयोजन से रूस | 
के परराष्ट्र मन्त्रो चिचेरिन ने युरोप के अनेक देशों की यात्रा की । चिचेरिन के प्रयत्न | 
का यह परिणाम हुआ, कि रूस अपने पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसी सन्वियाँ करने में 
समर्थं हुआ, जिनके द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वचन दिया गया, और 
साथ ही यह आइवासन भी कि यदि कोई अन्य राज्य उनमें से किसी पर आक्रमण 
करेगा, तो दुसरा राज्य उस युद्ध में तटस्थ रहेगा । ये सन्धियाँ तुर्की (१७ दिसम्बर, 
१९२५ ), जर्मनी ( २४ एप्रिल, १९२६ ) अफगानिस्तान ( ३१ भगस्त, १९२६ ), 
छियुएनिया ( २८ सितम्बर, १९२६ ), लटविया ( ९ मार्च, १९२७) और ईरान 

( अक्टूबर, १९२७ ) के साथ की गई थीं । 

[ ` रूस जो इस प्रकार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सन्धियां व समझौते करने 
' , में तत्पर था, ब्रिटेन और फ्रांध की दृष्टि में वह अनुचित था । १९२४ का अन्त होने 
` से पूर्व ही ब्रिटेन में कन्जबेटिव सरकार कायम हो गई थी, ओर यह सरकार रूस की 
.. विरोधी थी। इसी प्रकार फांस में भी १९२५ में हेरियो के वामपंथी मन्त्रिमण्डल का 
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रूस की विदेशो राजनीति (१९१९-३९) २०७ 


पतन हो गया था, और नये मन्त्रिमण्डल का संगठन पोअन्कारे के नेतृत्त्व में हुआ था 
जो फ्रांस की कन्जरवेटिव या दक्षिण पंथी पार्टी का था । १९२६में ग्रेट ब्रिटेन के मजदूर 
संघों ( १7०06 07०१ ) ने एक व्यापक हड़ताल कर दी, और रूसी मजदूर-संघों 
ने हड़तालियों को आथिक सहायता प्रदान की । इस पर कन्जवेटिव सरकार ने रूस 
को चेतावनो देते. हुए यह घोषणा की, कि यदि रूस ने यूरोप और एशिया में ब्रिटेन 
के विरुद्ध प्रचार को वन्द नहीं किया, तो उससे अपने राजनयिक सम्बन्ध का अन्त कर 
दिया जायगा । इसी बीच में ब्रिटिश पुलिस ने आर्कस लिमिटेड नामक कम्पनी के 
दफ्तर पर छापा मारा | ब्रिटेन के युद्ध विभाग से कतिपय गुप्त कागजात चोरी चले 
गये थे । ब्रिटिश सरकार को सन्देह था, कि ये कागज आर्कस लिमिटेड के पास हैं । 
यह कम्पनी रूस द्वारा ब्रिटेन के साथ व्यापार के लिये संगठित की गयो थी । यद्यपि 
उसके दफ्तर से चोरी गये कोई कागज उपलब्ध नहीं हुए, पर ब्रिटिश सरकार का 
कहना था, कि आरकंस लिमिटेड की तलाशी द्वारा ऐसे पुष्ट प्रमाण मिल गये हैं, जिन 
से यह असंदिग्ध रूप में सिद्ध होता है कि यह कम्पनी गैर-कानूनी कार्यों में तत्पर है । 
इसे निमित्त बना कर ब्रिटेन ने रूस के साथ अपने सम्बन्धों का अन्त कर दिया 
( १९२७) । १९२९ में ब्रिटिश पाछियामेन्ट का नया चुनाव हुआ, और रामजे 
मेकडानल्ड एक बार फिर मजदूर दल का मन्त्रिमण्डल बनाने में समर्थ हुए। उन्होंने 
पुनः रूस के साथ ब्रिटेन के राजनयिक सम्बन्ध को स्थापित किया ( १९२९ ) । 

फ्रांस ने रूस की बोल्शेविक सरकार के साथ अपने राजनयिक सस्बन्धों का 
अन्त तो नहीं किया, पर पोअन्कारे के मन्त्रिमण्डळ के समय रूस और फ्रांस के पार- 
स्परिक सम्बस्धों में कटुता आ गयी । २४ एप्रिल, १९२६ को रूस ने जर्मनी के साथ 
जो सन्धि को थी, फ्रांस उससे बहुत चिन्तित हुआ । भोग-विलास और श्यृंगार की 
सामग्री फ्रांस में बड़ी मात्रा में तैयार होती थी । उसका जो माळ रूस में बिक्री के लिये 
जाता था, इस सामग्री का उसमें बड़ा भाग था ।' रूसी सरकार ने इसे अपने देश में 
आने पर प्रतिबन्ध लगा दिये, जिससे फ्रांस के विदेशी व्यापार को बहुत धक्का रूगा । 
इसी प्रकार पुराने कर्जों की अदायगी के बारे में इन दोनों राज्यों में विवाद प्रारम्भ 
हुआ, ओर उनके सम्बन्ध इतने कटु हो गये, कि पोमन्कारे ने रूस के पेरिस-स्थित 
राजदूत को वापस बुला छेने की माँग की ( १९२७ )। ब्रिटेन और फ्रांस का जो रुख 
इस समय रूस के प्रति था, उसी को दृष्टि में रख कर रूस ने अपनी सुरक्षा के प्रयो- 
जन से लैटविया और ईरान के साथ सन्धियाँ कीं, और कैलोग-ब्रियां पैक्ट ( पेरिस का 
पैक्ट ) पर भी हस्ताक्षर किये ( १९२८ )। इस पैक्ट पर पहले प्रकाश डाछा जा 
चुका है । इस पैट द्वारा विइव के बहुसंख्यक राज्यों ने अपनी राष्ट्रीय नीति में युद्ध के _ 
परित्याग का निश्चय किया था, और यह वचन दिया था कि वे अपने अन्तरराष्ट्रीय 
विवादों को निबटाने के लिए शान्तिमय साधनों का ही आश्रय छेंगे। रूस ने न केवळ 
स्वयं इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किये, अपितु अपने पड़ोसी राज्यों--एस्योनिया, लैटविया; 
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पोलैण्ड और रूमानिया को भी इसे स्वीकृत कर छेने के लिये प्रेरित किया । इस 
समय रुस के परराष्ट्रमन्त्री लित्विनोव थे । उन्होंने इन चार राज्यों के साथ मिळू कर 
एक समझौता किया, जिस द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण न करने और शान्तिमय उपायों 
द्वारा अपने झगड़ों को निबटाने की बात स्वीकार को गयी । यही समझौता लित्वि- 
वोट प्रोटोकोल के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में रिथुएनिया, तुर्की, ईरान और डान्द्सिग 
का स्वतन्त्र नगर-राज्य भी इस प्रोटोकोल में सम्मिलित हो गये ( १९२९ )। रूस 
का यह प्रयत्न इसी प्रयोजन से था, कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की समुचित व्यवस्था 
कर सके । १९२७ में रूस के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रसंघ की आथिक कान्फरेन्सों में 
सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया था, यद्यपि वह अभो संत्र का सदस्य नहीं बना था । 
१९३२ में राष्ट्रसंघ द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयोजन से जिनीवा में जो कान्फरेन्स 
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आयोजित की गयी, रूस के प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित हुए । अब रूस अन्त राष्ट्रीय 
राज्य-परिवार में अछूत या बहिष्कृत नहीं रह गया था। अपने सभी पड़ोसी राज्यों से 
उसने सन्धियाँ कर लो थीं । संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त प्रायः सभी राज्यों 

ने उसको बोल्शेविक सरकार को वैध सत्ता को स्वीकार कर लिया था, और सभी 
राज्य उसके साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील थे । यद्यपि अमेरिका ने 
रूस को बोल्शेविक सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की थी, पर वह भो रूस के साथ 
अपने व्यापार की उपेक्षा नहीं कर सकता था । १९३२ में रूस में बिकने वाले अमेरिकन 
माळ के मूल्य की मात्रा केवल १,३०,००,००० डालर थी, जब कि ब्रिटेन के रूस में 
बिकने वाले माल की मात्रा इससे तोन गुनी ओर जर्मनो के माल की मात्रा इससे दस 
गुनी थी । अमेरिका के उद्योगपतियों का इससे चिन्तित होना सर्वथा स्वाभाविक था । 
उन्होंने अपनी सरकार पर इस वात के लिये जोर देना शुरू किया, कि रूस के साथ 
अपने सम्बन्धों को अधिक सोहाद्रपूर्ण बनाना चाहिए । इसो समय में जापान मञ्चूरिया 
ओर मंगोलिया के प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने में तत्पर था, जिससे रूस और 
अमेरिका-दोनों हो समान रूप से चिन्तित थे। अब अमेरिकन सरकार के लिए यह 
सम्भव नहीं रह गया, कि वह रूस के प्रति अपनो पुरानी विरोध भावना पर कायम 
रह सके । १९३३ में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रांकलिन रूजवेल्ट ने रूस के प्रतिनिधियों 

को अमेरिका आमन्त्रित किया, ताकि दोनों देश परस्पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित 
करने के विषय में विचार-विमर्श कर सकें । इस निमन्त्रण को स्वीकार कर रूस के 
परराष्ट्र मन्त्री लित्विनोव ने अमेरिका की यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 
१९३३ में रूस ओर अमेरिका में राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हो गये, और अमेरिकां 

' ने बोल्शेविक सरकार को वैध सत्ता को स्वीकार कर किया । इसी समय दोनों देशों 
नें आपस में कतिपय समझौते किये, जिनके अनुसार ( १ ) दोनों देशों ने एक दूसरे 
के राज्यःसेत्र की अनुल्लंघनीयता को स्वीकार किया ( २ ) यह निश्चय किया, कि 
` दोनों में से किसो भी देश में कोई ऐसा संगठन या ग्रप कायम न हो सके, जिसका 


रूस की विदेशी राजनीति ( ३९३९-३९ ) २०५९ 


प्रयोजन दुसरे देश की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के प्रयोग द्वांरा 
परिवर्तन करना हो; और ( ३ ) रूस ने यह स्वीकार किया कि जो अमेरिकन यात्री 
रूस आएँ, वे अपने धार्मिक विदश्वासों के अनुसार चर्चों में पूजा-प्रार्थथा कर सके 
ओऔर किसी अमेरिकन मिशनरी को उसके मिशनरी होने के कारण ही रूस आने से न 
रोका जाए। अमेरिका और रूस में जो ये समझौते हो सके, उसका एक मुख्य कारण 
यह भी था, कि १९३३ में हिटळर ने जम॑नो में झासन-शक्ति प्राप्त कर लो थी, और 
उसको उग्र नीतियों से फ्रांस, पोळैण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों के समान रूस 
भो चिन्तित हो गया था। जर्मनी की महत्त्वाकांक्षाओं के कारण रूस की सुरक्षा को 
क्षति पहुँच सकती थी, और हिटलर के कम्युनिस्ट-विरोधी विचारों के कारण रूस 
का आशकित होना भो स्वाभाविक था । 

१९३४ में रूस राष्ट्रसंघ का भी सदस्य बन गया, और उसे संघ की कौंसिल 
की स्थायी सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। इससे एक साल पूर्व जर्मनी और जापान 
राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो चुके थे। अब रूस विए्व के पूँजीवादी राज्यों के साथ पूर्ण रूप से 
सहयोग करने छग गया था, और उसे अपनी सुरक्षा के लिये यह आवस्यक प्रतीत होने 
लगा था; कि वह अन्य राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करे। 

यह स्पष्ट है, कि १९२४ से रूस की विदेशी राजनीति में ऐसे परिवर्तन आने 
शुरू हो गये थे, जिनका प्रयोजन पूँजीवादी राज्यों के साथ सहयोग से काम करना था। 
१९१७ में रूस विश्व में सर्वथा अकेला पड़ गया था, और ट्राटस्की सदुश अनेक रूसी 
नेता यह आवश्यक मानते थे, कि पूँजोवादी राज्यों के साथ कोई भो सम्पर्क न रखा 
जाए। ये नेता विइव भर में कम्युनिस्ट क्रान्ति के पक्षपाती थे । पर स्टाछिन के नेतृत्व 
में रूस ने जिस नीति को अपनाया, वह सवके साथ सहयोग करने की थी । इसी 


` नीति की चरम परिणिति राष्ट्रसंघ की सदस्यता के रूप में हुई। १९२४ से १९३४ 


के काळ को रूस की विदेशी राजनीति की चौथी अवस्था कहा जा सकता है । 


(४ ) नाजी और फासिस्ट शक्तियों के विरोधी राज्यों के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध का काळ ( १९३५-३८ ) 

१९२३ में मुसोछिनो ने इटली में फासिस्ट व्यवस्था स्थापित करमो 
प्रारम्भ कर दी थी, और १९३३ में हिटलर ने जर्मनी में नाजी शासन का 
सूत्रपात कर दिया था। नाजी पार्टी जहाँ कम्युनिउम की कट्टर शत्रु थी, वहाँ साथ 
हो वर्साय्य की सन्धि द्वारा को गई व्यवस्था को छिन्न-मिन्नः कर देने केः रिये भी 
कटिबद्ध थो। नाजी और फासिस्ट शक्तियों का सामना करने ओर इस नई 
विचारधारा से कम्युनिएम की रक्षा करने के प्रयोजन से रूस ने यूरोप के छोकतस्त्र 
राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने को तीति को अपनाया फ्रांस, पोेण्ड, 
चेकोस्लोवाकिया आदि यूरोपियन राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियों की भी सत्ता थी, और 
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२१० विझव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


साथ ही ऐसी पार्टियों की भी, जो कम्युनिस्ट न होती हुई भी समाजवाद में विइवास 
रखती थीं । रूस का विचार था, किं इन पार्टियों के समर्थन से वह इन राज्यों के साथ 
ऐसे राजनयिक व सैनिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, जिन द्वारा उसको सुरक्षा को 
समुचित व्यवस्था हो सके । इसो लिये उसने मई, १९३५ में फ्रांस के साथ एक पैक्ट 
क्रिया, जिसके अनुसार इन दोनों राज्योंने एक-दूसरे पर आक्रमण न करने, उनमें से किसी 
पर आक्रमण होने की दशा में परस्पर परामर्श करने और यदि यह आक्रमण उत्तेजना के 
कारणों के बिना ही किया गया हो तो एक दूसरे को सहायता करने का निश्चय 
किया । यह पैक्ट वैसा ही था, जैसा कि फ्रांस और रूस ने प्रथम महायुद्ध से पूर्व १८९४ 
में किया था । इसके कारण रूस और फ्रांस दोनों को यह भरोसा हो गया था, कि 
यदि जर्मनो ने उनमें से किसी पर आक्रमण किया, तो दूसरे राज्य की सैनिक सहायता 
उसे प्रास हो जायगो | बाद में इसी प्रकार के -पैक्ट पोलेण्ड और बाल्टिक सागर फे 
तटवर्तों राज्यों के साथ भी किये गये । चेकोस्लोवाकिया के साथ भी उसने सन्धि की, 
और ब्रिटेन तथा तुर्की के साथ भो अपने सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया । 
इस प्रकार रूस ने १९३५-३६ में अनेक राज्यों के साथ ऐसे समझौते कर लिये थे, 
जिन द्वारा वह जर्मनी की नाजी शक्ति का प्रतिरोध करने में समर्थ हो सकता था । इस 
काल में फ्रांस में पोपुलर फ्रन्ट के मन्त्रिमण्डल विद्यमान थे, जिनमें वामपक्षी पार्टियाँ 
मी सम्मिलित थीं । यही दशया चेकोस्लोवाकिया में भी थी ।. वहाँ की सरकार में भी 


वामपक्षी दलों का प्रभुत्व था। इस स्थिति में रूस के लिये इन राज्यों के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित कर सकना अधिक कठिन नहीं था । 


नवम्बर, १९३६ में जर्मनी, इटली और जापान ने मिळ कर एन्टि-कोमिन्टर्न 

दैक्ट का निर्माण किया । इस पैक्ट पर पिछले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका हैं । 
यह पैक्ट रूप के विरोध में हो बनाया गया था। इसके कारण रूस के लिये यह और 
मी अधिक आवश्यक हो गया, कि वह फ्रांस, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया आदि फासिस्ट- 
विरोधी राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयत्न करे । 
पर इन राज्यों को रूस पर विश्वास नहीं था | कम्युनिज्म के भी वे विरोधी थे । आत्म- 
रक्षा के लिये एवं अपने आथिक स्वार्थों को पूर्ति के लिये ही इन्होंने रूस के साथ सन्धियाँ 
व समझौते किये थे। इसो का यह परिणाम हुआ, कि जब फासिस्ट शक्तियों के प्रति- 
रोध के अवसर उपस्थित हुए, तो इन राज्यों ने भलीभाँति रूस का साथ नहीं दिया । 
१७ जुलाई, १९३६ के. दिन स्पेन में गृहयुद्ध का श्रीगणेश हुआ। स्पेन में लोकतन्त्र 
सरकार की सत्ता थी, जिसके विरुद्ध फ्रांको के नेतृत्त्व में वहाँ की सेनाओं ने विद्रोह कां 
झण्डा खड़ा कर दिया था। इटलो के फासिंस्ट और जमंनी के नाजी फ्रांको की पीठ 
पर थे । रूस चाहता था, कि अन्य लोकतन्त्र राज्य स्पेन की रिपड्लिक की उसी ढंग से 
सहायता करें, जैसे कि इटली थोर जर्मनी फ्रांको की कर रहे थे । बहुत-सी जर्मन ओर 
` इटालियन सेनाए फ्रांको की सहायता के लिये स्पेन पहुँच गई थीं । फ्रांस आदि देशो 
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रूस को विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २११ 


ने रिपब्लिक को सहायता के लिये अपनी सेनाएं नहों मेजीं, यद्यपि बहुत-पे स्त्रयंसेवक 
इन देशों से स्पेन की रिपब्लिक की सहायता के लिये संगठित हो गये । गृहयुद्ध में 
फ्रांको की विजय हुई, और इसके परिणामस्वरूप रूस ने यह समझ लिया कि फासिस्ट 
शक्तियों के प्रतिरोध में वह फ्रांस, ब्रिटेन आदि पर भरोसा नहीं कर सकता । इसी 
प्रकार १९३८ में जव जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर उसकी स्वतन्त्रता 
की समाप्त कर दी, तब भी ब्रिटेन और फ्रांस चुप बैठे रहे । फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया 
के साथ जो अनेक सन्वियाँ व समझौते किये हुए थे, उनके अनुसार उसे जर्मनी के विरुद्ध 
अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये उद्यत हो जाना चाहिये था। जब हिटलर किसी 
देश के विरुद्ध आक्रमण करने के लिये अग्रसर होता था, तो वह कम्युनिज्म के विरुद्ध 
आग उगलना कभी नहीं भूलता था। वह यही कहता था, कि जर्मनी कम्युनिज्म से 
लोकतन्त्रवाद की रक्षा करने में तत्पर है। वास्तविक वात यह है, कि ग्रेट ब्रिटेन, 
फ्रांस आदि राज्य कम्युनिज़्म को सदा आशंका की दृष्टि से देखते थे, और यह समझते 
थे कि रूस को शक्ति उनकी पूँजीवादी व्यवस्था के लिये घातक है। इसी कारण उन्होंने 
फासिस्ट व नाजी शक्तियों का प्रतिरोध करने में रूस का साथ नहीं दिया, और जर्मनी 
तथा इटली को अपने उत्कर्षं का अवसर प्राप्त हो गया। 


(५ ) जमनी के प्रति सहयोग की नोति ( १९३८-४१ ) 


चेकोस्लोवाकिया के अंगभंग और म्यूनिच के समझौते को देखते हुए रूस को 
यह विश्वास हो गया था, कि वह अपनी सुरक्षा के लिये ब्रिटेन, फ्रांस आदि राज्यों पर 
भरोसा नहीं कर सकता । चेकोस्लोवाकिया के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये जो कान्फ- 
रेन्स सितम्बर, १९३८ में हुई थी भौर जिस द्वारा म्यूनिच समझोता किया गया था, 
उसमें रूस को निमस्त्रित तक नहीं किया गया था। उसमें केवल जर्मती, इटली, फ्रॉस 
और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। म्यूनिच के समझौते के कारण रूस में क्या 
भावना उत्पन्न हो गई थो, इसे स्टालिन के उस भाषण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हे 
जो उसने १० मार्च, १९३९ के दिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन के समक्ष 
दिया था। इसमें उसने कहा था--“फ्रांस और ब्रिटेन ने आक्रान्ता राज्यों का सामूहिक 
प्रतिरोध करने की नीति का परित्याग कर दिया है। अब उन्होंने ऐसे मामलों में. हस्त- 
क्षेप न करने -और तटस्थ रहने की नीति अपना छी है । इसका अभिप्राय यही है, कि 
जर्मनी को यूरोप में मनमानी करने दी जाए और उसे रूस से युद्ध करने से न रोका 
जार्‌ । इन ( फ्रांस और ब्रिटेन ) राज्यों ने आस्ट्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन दिया 
हुआ था । पर इन्होंने उसे जर्मनी को हड़प छेने दिया, सुडटनलैण्ड पर जर्मनी का 
कब्जा होने दिया और चेकोस्लोवाकिया को उसके भाग्य पर छोड़ दिया।” निस्सन्देह, 
अब रूस ने यह भलीमाँति समझ लिया था; कि ग्रेट बिटेन और फ्रांस उसके 
साथ नहीं है, और यदि जर्मनी ने उस पर आक्रमण किया, तो ये राज्य उसकी 
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२१२ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 
` सहायता नहीं करेंगे । 


इस दया में रूस ने एक सर्वथा नई नीति का अनुसरण किया, मई, १९३९ 

में लिटविनोव ने रूस के पराष्टरमन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया, और उनके स्थान पर 
मोलोटोव की नियुक्तिं की गई। लिटविनोव सामूहिक सुरक्षा आर फ्रांस तथा न्निटेन से 
सहयोग की नीति में विश्‍वास रखता था। पर स्पेन के गृहयुद्ध, आस्ट्रिया पर जर्मनी 
का कब्जा और चेकोस्लोवाकिया के अंगभंग के कारण यह नीति विफल हो चुकी थी। 
मोलोटोव ने जिस नई नीति का सूत्रपात किया, वह विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय नोति थी । 
उसमें विचारघाराओं के लिये कोई स्थान नहीं था । जिस वात में भी रूस का राष्ट्रीय 
हित हो वही उसे अपनानी चाहिये, यहो इस नई नीति का मूल तत्त्व था । झूस को 
सुरक्षा की प्रमुख समस्या जर्मनी के आक्रमण के भय की ही थो । यदि जर्मनी के साथ 
हो आक्रमण न करने की सन्धि कर छी जाए, तो यह भय दूर हो सकता था। इसी- 
लिये रूस ने जर्मनी की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना शुरू किया, जो अन्ततोगत्वा 
२३ अगस्त, १९३९ के दिन जर्मन-सोवियत-अनाक्रमण पैक्ट के रूप में फलीभूत हो 
गया । यह पैक्ट किंन परिस्थितियों में और किन कारणों से किया गया था, इसका 
विशद रूप से विवेचन जर्मनी की विदेशी नीति विषयक अध्याय में किया जायगा । 
यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि रूस की विदेशी नीति में इस पैकट द्वारा 
एक नये युग का सूत्रपात हुआं। अब तक जर्मनी रूस का सबसे बड़ा विरोधी और 
कट्टर शत्रु समझा जाता था, पर इस समझौते के पश्चात्‌ उनमें सोहा भ्रादुर्भूत हो 
गया । एक सप्ताह बाद जब बीसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो रूस 
ने उसमें कोई भाग नहीं छिया । उसकी तटस्थता और जर्मनी के विरुद्ध अनाक्रमण की 
नीति का हो यह परिणाम हुआ, कि महायुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में जर्मनी को अभूत- 
पूं सफलता प्राप्त हो सकी । जर्मनी अपनो पूर्वो व उत्तरी सीमा की ओर से निश्चिन्त 
था, क्योंकि रूस के आक्रमण का उसे कोई भय नहीं था । वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति को 
दक्षिण ओर पश्‍चिम को ओर लगा सकता था । 


पर रूस और जर्मनी की यह मैत्री चिरकाळ तक कायम नहीं रह सकी । जून, 
१९४१ में रूस ने भी जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर:दो। रूस की विदेशी 
नीति में यह परिवर्तन किंन कारणों से आया, इस पर हम आगे चळ कर यथास्थानं 
प्रकाश डालेंगे । इस प्रकार १९१७ से १९३९ तक के दो महायुद्धों के बीच के काल 
में रूस की विदेशी राजनीति में सात बार परिवर्तन आए, १९२४ तक चार बार और 
१९२४ से १९३९ तक तीन वार । रूस की ये विश्येष परिस्थितियां ही थीं, जो उसे 
इस प्रकार अपनी नीति को बदलने के लिये विवश कर रही थीं। कम्युनिएम के प्रति 

पृंजीवादी राज्यों का विद्वेषभाव ओर रूस द्वारा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा 


व्यवस्था की रक्षा का प्रस्न इस नीति परिवर्तन के प्रधान हेतु थे । 
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रूस की विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २१३ 


(६ ) प्राच्य देशों के प्रति रूस की विदेशी राजनीति 

सोवियत रूस की अन्य देशों के प्रति नीति कम्युनिस्ट विचारधारा द्वारा अवश्य 
` प्रभावित हुआ करती थी, पर किसी राज्य की विदेशी राजनीति केवरू विचारधारा के 
आधार पर ही निर्धारित नहीं को जाती । भौगोलिक परिस्थितियाँ, आथिक आवद्य- 
कताए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी उसे प्रभावित करती हैँ। इसीलिये यह कहा जाता 
है, कि रूस की विदेशी नीति प्रायः वही थी, जारों के एकतन्त्र स्वेच्छाचारी शासन 
द्वारा जिसकी खूप-रेखा का निर्माण किया गया था। कम्युनिस्ट व्यवस्था के स्थापित 
हो जाने के बाद भी इस नीति में विशेष परिवर्तन नहीं आया । यूरोप के क्षेत्र में 
सोवियत रूस ने कम्युनिस्ट विचारधारा को ताक में रख कर प्रधानतया राष्ट्रीय हितों 
की रक्षा की दृष्टि से किस प्रकार पहले ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पूँजीवादी देशों के साथ 
मँत्री-सम्बन्ध स्थापित किये, ओर बाद में नाजी व फासिस्ट शक्तियों के साथ मैत्री को, 
यह ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है । प्राच्य देशों के प्रति भी इसी नीति का अनुसरण 
किया गया । जारों के शासन काल में रूस की विदेशी राजनीति के मुख्य तत्त्व तिम्न- 
लिखित थे-(१) बाल्किंट सागर के तटवर्ती प्रदेशों पर अपने प्रभाव व प्रभुत्व को 
स्थापित रखना, (२) बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों पर अपना प्रभाव रखना, (३) बोस्पोरस 
आर डार्डनल्स के जलडमरू-मध्यों को अपने प्रभाव में रखना, ताकि काला सागर ओर 
भूमध्यसागर के वीच का यह जलमार्ग रूस के लिये सुरक्षित रहे, (४) मंगोलिया में 
अपनी शक्ति एवं प्रभुत्व का विस्तार करना, (५) मञ्चूरिया में अपने प्रभाव-क्षेत्र को 
स्थापित करना, (६) उत्तरी ईरान में अपने प्रभाव का विस्तार करना, और (७) 
अफगानिस्तान के साथ ऐसे सम्बन्ध रखना जिन द्वारा यह देश रूस के विरुद्ध न जा 
सके । पुरानी रूसी सरकार को इस विदेशी नीति के कारण ही उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन 
ओर रूस में निरन्तर संघर्ष होते रहे । क्रीमियन युद्ध ( १८५४ ) बाल्कन प्रायद्वीप और 
बोस्पोरस व डाडेनल्स के जलडमरू-मष्यों के क्षेत्र में रूस ओर ब्रिटेन की प्रतिद्वन्द्रिता के 
कारण ही लड़ा गया था । दक्षिणी एशिया में ब्रिटेन ने अपना जो विशाल साम्राज्य 
स्थापित कर लिया था, उसकी उत्तर-परिचिमो सीमाओं की रक्षा लिए उसे सदा रूस का 
भय बना रहता था। इसी लिये ये दोनों ही-राज्य अफगानिस्तान और ईरान को अपने- 
अपने प्रभाव में ले आने के लिये तत्पर रहते थे । उत्तर-पूर्वी एशिया के विशाल भूखण्ड 
पर जिस प्रकार रूस ने _ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसके कारण चीत 
और जापान के साथ भी उसके संघर्ष का सूत्रपात हुआ । १९०५ का रूस-जापान युद्ध 
इसी संघर्ष का परिणाम था । 


जब रूस में जारशाही शांसन का अन्त होकर कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो 
गई, तो उसने भी पुरानी सरकार की विदेशी नीति का अनुसरण किंया। बाल्टिक 
सागर के तरवर्ती देश पहले रूस के साम्राज्य के अन्तर्गत थे । महायुद्ध के समय में ख्स 
में जो कम्युनिस्ट क्रान्ति हुई, उसके कारण इन देशों ( एस्थोनिया, लैटंविया, फितलण्ड 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१७ विश्च की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


और लिथुएनिया ) ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली थी, पर रूस ने इन राज्यों के साथ ऐसी 
सन्धियाँ कीं, जिन द्वारा ये राज्य विदेशी सम्बन्धों में रस के अनुवर्ती हो गये । निकट 
पूर्व (पद्चिमी एशिया) के क्षेत्र में अपने प्रभाव व मैत्रो को कायम रखने के लिये रूस ने 
तुर्की ( १९२५ ), अफगानिस्तान ( १९२६ ), और ईरान ( १९२७ ) के साथ सन्धियाँ 
को । इन सन्धियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 
पर विदेशी राजनीति में रूस को सुदूर पव के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रा 
हुई । अनेक विदेशी राज्यों ने चोन में विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए थे, और वहाँ अपने- 
अपने प्रभाव-क्षेत्र स्थापित कर लिये थे । रूस भी इन राज्यों में एक था। १९२४ में 
बोल्शेविक सरकार ने रूस के इन विशेषाधिकारों का स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर दिया 
था, जिसके कारण इन दोनों देशों में सद्भावना विकसित हो गई थी और उनके सम्बन्ध 
बहुत मधुर हो गये थे। इसो समय रूस ने बोरोडिन नामक एक कुशल राजनीतिज्ञ को 
चीन भेजा, जहाँ उसने कुओमिन्तांग सरकार के साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किये । चीन 
ने भी अपना राजदूत मास्को भेजा, ओर इन दोनों देशों में राजनयिक सम्बन्ध कायम 
हो गया । 
वीन में भो कम्युनिस्ट पार्टी संगठित थी, और रूस का समर्थन व सहयोग भी 
इस पार्टी को प्रास था । उत्तरी चीन में रूस की वोल्शेविक सरकार अपने सिद्धान्तो के 
प्रचार में विशेष रूप से प्रयत्नशील थी। कुओमिन्तांग सरकार कम्युनिस्टों को गतिविधि 
को पसन्द नहों करती थी। मञ्चूरिया में जो रेलवे थी, उसके निर्माण में रूस का बड़ा 
कर्तृत्त या। स्स की पूंजी भी उसमें छगी हुई थी, और बहुत-से रूसी इन्जीनियर व 
अन्य कर्मचारी भी उसमें काम करते थे। १९२९ में मञ्चूरिया के सिपहसालार चांग 
ह.सुएह-लियांग ने प्रयत्न किया, कि इस रेलवे को पूर्णतया अपने स्वत्व में ले माए और 
वहाँ जो रूसी छोग विद्यमान हैं उन्हें मञ्चूरिया से बहिष्कृत कर दे। इसीछियें जून 
ओर जुलाई में रूस के सैकड़ों नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, और मञ्चूरिया 
में रूसी सरकार के जो भी राजनयिक व व्यापारिक कार्यालय थे, उन पर घावा बोल 
दिया गया । इस पर रूस ने चीन के साथ अपने राजनयिक सम्बन्धों का अन्त कर दिया, 
ओर रूस में जो बहुत-से चीनी व्यापारी निवास कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया । 
साथ ही, दोनों देशों ने युद्ध की तैयारी भो प्रारम्भ कर दी। युद्ध में चीन के लिये रूस 
का मुकावळा कर सकना सम्भव नहीं था। अतः १९२९ का अन्त होने से पूर्व ही उसने 
रूस के साथ समझौता कर लिया, जो ख़बरोव्स्क प्रोटोकोल के नाम से प्रसिद्ध है । इस 


प्रोटोकोछ द्वारा चीन ने यह स्वीकार कर रिया, कि मञ्चूरिया की रेलवे पर रूस का 


जो स्वत्व था, उसे कायम रखा जायगा। इसके बाद फिर कभी चीन ने रूस का 
प्रतिरोध करने का प्रयत्न नहीं किया था । वस्तुतः, वह इस स्थिति में था ही नहीं, कि 
खस जैसे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सके । उसे अपने आन्तरिक 

 झगड़ों से हो फुरसत नहीं थी, ओर जापान जिस ढंग से उसके राज्य-क्षेत्र में अपने 
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ˆ रूस को विदेशी राजनीति (३९१९-३५) 


प्रभुतव के विस्तार में तत्पर हो गया था (१९३१), उसके कारण उसकी शेक्ति जापान 
के साथ उलझने में ही लग गईं.थी । 

जब जापान ने चोन में अपने प्रभुत्त्वका विस्तार प्रारम्भ किया, तो रूस भी उसे 
उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता था । उत्तर-पूर्वी चीन जापान के साम्राज्य-विस्तार 
का क्षेत्र था, और उसको सीमाएँ रूस के साथ रूगती थीं। साथ ही, इस क्षेत्र की 
रेलवे, खानों ओर कळ-कारखानों में रूसी पूंजी भी छगी हुई थी। मज्चुरिया और 
मंगोलिया में जापान द्वारा अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के कारण रूस और जापान 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन पर अगले एक अध्याय में 


२१५ 


“विचार किया जायगा । यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्यास है, कि एन्टि-को मिन्टर्न 
-पैक्ट (१९३६ ) में जापान भी सम्मिलित था । जिस प्रकार जर्मनी का रूस से विरोध 


था, वैसे ही जापान का भी था । विचारधारा की दृष्टि से. भी जापान रूस का 
बिरोधी था, और उत्तर-पूर्वी चीन के क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों को दृष्टि से भो । इसी 
कारण उसने भी एन्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे। पर जिन कारणों से 
१९३९ में जर्मनी और रूस ने अमाक्रमण-समझोता कर छिया था, प्रायः वैसे ही कारणों 
से रूस और जापान के बीच में भी एक पेक्ट ( एप्रिल, १९४१ ) हो गया था । इसी 
लिये द्वितीय महायुद्ध के दौरान खूसी सेनाओं ने चिर काळ तक जापान के विरुद्ध कोई 
कर्तृत्त्व प्रदर्शित नहीं किया, और महायुद्ध की समासि से कुछ ही दिन पूर्व रूस ने जापान 
के खिलाफ लड़ाई को घोषणा की । रूस को विदेशी नीति के इस पहलू पर आगे चल 
कर प्रकाश डाला जायगा । 


(७ ) रूस की विदेश-नीति का विवेचन 


रूस की विदेशी राजनीति पर जो विचार इस अध्याय में किया गया है, उससे 
निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती है-( १ ) यह नीति किसी विचारधारा पर आश्रित 
नहों थो । इसमें सन्देह नहीं कि कम्युनिस्ट लोग विश्व-क्रान्ति में विश्वास रखते थे, और 
ट्राटस्की जैसे नेताओं का यह विश्वास था कि चारों .ओर से पूंजीवादी राज्यों द्वारा 
घिरे रहने पर कोई अकेला देश अपने यहाँ कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित कर सकने 
में सफल नहीं हो सकता । पर स्टालिन ने इस मन्तव्य के आधार पर अपची नीति का 


निर्धारण नहीं किया । शुरू-शुरू में बोल्शेविक सरकार ने रूस के पड़ोसी राज्यों में भी 


कम्युनिस्ट क्रान्तिकारियों की सहायता अवश्य की, और कोमिस्टर्न के माध्यम से वह 
बाद में भी सब देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रोत्साहन व सहायता देती रही । पर 
अन्य राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों को निर्धारित करते हुए उसने कम्युनिस्ट विचार- 
धारा को आधार नहीं बनाया । अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ही उसने प्रधान 
तया अपने सम्मुख रखा, ओर इसी लिए कभी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोकतन्त्र राज्यों 


' के साथ मैत्री को, ओर कमी कम्युनिस्ट-बिरोधी फासिस्ट और ताजी राज्यों के साथ। 
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२१३ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


( २ ) क्योंकि बोल्शेविक सरकार अपनी विदेशी नीति को निर्षारित करते हुए 
राप्ट्रीय हितों व स्वार्थों को महत्त्व देती थी, अतः उसने जारशाही युग की नीति का 
ही अनुसरण किया । पुराने समय में रूस एक विशाळ साम्राज्य का निर्माण करने 
समर्थ हुआ था। उत्तरी एशिया में अपने प्रभुत्व का विस्तार करते हुए उसने सम्पूर्ण 
साईबीरिया को जीत लिया था और अपने साम्राज्य की पूर्वी सीमा प्रशान्त महासागर 
तक पहुँचा दी थी । दक्षिण में मध्य एशिया के तुकं राज्यों को जीत कर उसने अपने 
अधीन कर लिया था, और उसकी दक्षिणो सीमा अफगानिस्तान और ईरान के साथ 
आ गी थी । बाल्टिक सागर के तटवर्ती सब राज्यों को भी उसने अपने अधीन कर 
लिया था । बाल्कन प्रायद्वीप को वह अपने प्रभाव में लाने में तत्पर था, और इसी 
कारण तुकं सुलतात के विरुद्ध उसने अनेक युद्ध किये थे । बोल्शेविक सरकार साम्राज्य- 
वाद की विरोधी थी, और उसे पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम मानती थी । पर 
बोल्लेविकों ने रूस की शासनशक्ति को प्रास कर अपने इस विशार साम्राज्य का अन्त 
कर देने का कोई प्रयास नही किया। साइबीरिया अब भी उसके अधीन रहा, और 
मध्य एशिया के विविध राज्य भी सोवियत संघके अन्तर्गत रहे। युक्रेनिया और ज्याजिया 
आदि अन्य अनेक प्रदेशों के निवासी भी जातीय दृष्टि से रूसी छोगों से भिन्त हैं । 

यद्यपि इन्हें तथा मध्य,एशिया के राज्यों को पृथक्‌ रिपब्लिकों के रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया, पर उन्हें सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्तता प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया । 
१९१७ की राज्यक्रात्ति के परचात्‌ बाल्टिक सागर के तटवर्ती राज्यों ( फिनलुण्ड, 
लेटिविया, एस्थोनिया, और लिथुएनिया ) ने स्वतन्त्रता प्रास कर ली थी, पर द्वितीय 
महायुद्ध के अवसर पर रूस ने यह आवश्यक समझा, कि इन राज्यों के साथ ऐसी 
सन्धियाँ की जाएं जिन द्वारा उसकी अपनी सुरक्षा को समुचित व्यवस्था हो सके । 
इसीलिए २८ सितम्बर, १९३६ को उसने एस्थोनिया के साथ एक सन्धि को, जिसके 
अनुसार एस्योनिया ने अपने अनेंक सामुद्रिक व हवाई अड्डे सैनिक प्रयोग के लिए 
रूस को देना स्वीकार कर लिया। साथ ही, दोनों देशों ने परस्पर मित्रता बनाये 
रखते तथा एक दुसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश के साथ पैक्ट न करने का वचन 
दिया। ५ अक्टूबर, १९३९ को इसो प्रकार की सन्धि लेटविया से और १० 
अक्टूबर, १९३९ को छिथुएनिया के साथ की गई। रूस चाहता था, कि ऐसी ही 
सन्धि फिनरूण्ड के साथ भी कर लो जाए। पर जब फिनछूण्ड इसके लिए तैयार 
नहीं हुआ, -तो रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया भर युद्ध में उसे परास्त कर 
' उन सब स्थानों को अपने अधिकार में छे किया जिन्हें कि वह अपनी सुरक्षा के लिए 
अधिकृत कर छेता उपयोगी समझता था । बाल्कन प्रायद्वीप के राज्यों, मंगोलिया और 
अंचूरिया के सम्बन्ध में भी बोल्येविक सरकार की नीति प्रायः वही रही, जो जारशाही 


„ सरकार की थी। 


यद्यपि इस बात में बहुत सचाई है, पर यह स्थापना करना क्रिं बोल्शेविक 
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रूस की विदेशों राजनीति (१९१९-३९) २१७ 


सरकार की विदेशी नीति पूर्णतया,जारशाही सरकार के समान थी, स्वांश में सही नहीं 
है। उत्तरी ईरान में रूस का जो प्रभावक्षेत्र विद्यमान था, बोल्शेविक सरकार ने 
उसका स्वेच्छापूर्वक परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार चीन के कतिपय प्रदेशों में 
एकस्ट्रा-टैरिटोरियरिटो के अपने अधिकार उसने स्वयं ही छोड़ दिये थे । बाल्टिक सागर 
के तटवर्ती राज्यों की स्वतन्त्रता जारशाही नीति के अनुकूल नहीं थी । द्वितीय महायुद्ध 
के समय रूस ने इन राज्यों के साथ ऐसी सन्धियां अवश्य कीं, जो उसकी राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए आवश्यक थी। पर इन सन्धियों के वावजूद इन राज्यों की पृथक्‌ व 
स्वतन्त्र सत्ता कायम रही, यदपि बाद में इनमें से तीन ( लैटविया, एस्थोनिया और 
लिथुएनिया ) को पृथक्‌ रिपब्लिकों के रूप में सोवियत संघ के अन्तर्गत कर 
दिया गया । . 
पर यह स्वीकार करना होगा, कि रूस की विदेशी राजनीति के मुख्य निर्णा- 
यक तत्व उसके राष्ट्रीय हित और सुरक्षा का प्रश्‍न हो रहे हैं। स्टाखिन ने इन्हीं को 
दृष्टि में रखकर अपनी विदेशो नीति का निर्धारण किया । १९३४ में उसने स्वयं ही 
कहा था--'हमारी नीति का लक्ष्य भूतकारू में भी यही रहा है और अब भी यही है 
कि सोवियत यूनियन के हितों का सम्पादन किया जाए। इसके लिए जिस किसी देश 
के साथ मैत्रो की आवब्यकता हो, हम निःसंकोच भाव से कर लेते हैं।' इसी लक्ष्य को 
. सम्मुख रखकर खूस ने पहले पूंजीवादी लोकतन्त्र राज्यों के साथ सन्धियाँ कीं (१९२२), 
ताकि उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर वह अपनी ओद्योगिक उन्नति कर सके | 
फिर उसने युद्धविरोधी कैलॉग-ब्रियाँ पैक्ट पर हस्ताक्षर किये, क्योंकि इस काळ 
( १९२८ ) में उसे अपने आधिक विकास के लिए शान्ति के वातावरण को आवश्यकता 
थी। फिर उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अनाक्रमण एबं तटस्थता के समझौते किये, 
बयोंकि तब एण्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट द्वारा नाजी और फासिस्ट शक्तियों का एक सुदृढ़ 
_ संगठन कायम हो गया था। बाद में उसने जर्मनी ( १९३९ ) ओर जापान ( १९४१) 
के साथ भी सन्धियाँ को, क्योंकि इटली द्वारा अबीसोनिया पर आक्रमण तथा स्पेन के 
गृह-युद्ध आदि के समय उसने यह अनुभव कर लिया था, कि वह अपनी सुरक्षा के लिए 
न पूँजीवादी लोकतन्त्र राज्यों पर भरोसा कर सकता है और न राष्ट्रसंघ पर । रूस 
को विदेशी नीति में निरन्तर ऐसे परिवर्तन होते रहे, ऊपर से देखने पर जिन्हें अवसर- 
वादिता और सिद्धान्तविहीनता पर आधारित कहा जा सकता है। पर वस्तुतः ये परि- 
वर्तन राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की भावना पर ही आश्षित थे, और इन्हें अनुचित कह 
सकना कठिन है, क्योंकि सभी देश अपनी आन्तरिक व विदेशी नीति का निर्धारण अपने 
राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रख कर ही किया करते हैं । 
पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि रूस ने कस्युनिस्म के प्रसार 
को कमो अपनी दृष्टि से ओझल नहीं किया। द्वितीय महायुद्ध में चिर काळ तक वह 
तरस्थ रहा । मई, १९४२ तक उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित नहीं किया, और 
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२३८ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


जुलाई, १९४५ तक जापान के विरुद्ध। इस बीच में ब्विटेन, फ्रांस आदि मित्र-राज्यों 
की शक्ति नाजी और फासिस्ट राज्यों के साथ संघर्ष में छगी रहो, और जर्मनी को 
यूरोप के बड़े भाग पर अपनी प्रभुता को स्थापित करने का सुवर्णावसर प्राप्त हो गया। 
जब जर्मनी लड़ते-लड़ते थक गया, तो रूस ने भी उसके विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर 
दी, और उसे परास्त करने में हाथ बटा कर पूर्वी तथा मध्य यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा 
कर लिया । आज जो यूरोप के इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो सकी है, 
उसका श्रेय रूस की इस नीति को हो दिया जा सकता हैँ । यही बात पूर्वी एशिया के 
सम्बन्ध में भी सत्य है। उत्तरी कोरिया, चीन और उत्तरी विएत-नाम में आज जो कम्यु- 
निस्ट सरकारें विद्यमान हैं, उसमें भो रूस को यह नोति पर्याप्त अंश तक उत्तरदायी 
है । वस्तुतः, रूस की विदेशी राजनीति न केवल अपने देश के राष्ट्रीय हितों के सम्पादन 
में समर्थ हुई, अपितु कम्युनिज्म का अन्यत्र प्रचार होने में भी उससे बहुत सहायता 
मिली। 
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आठवाँ अध्या 
(१) ग्रेट ब्रिटेन की विदेशी राजनीति ( १९१९-३९ ) 


(१) ब्रिटिश विदेश-नीति के प्रधान तत्त्व 


बीसवीं सदी के मध्य भाग तक ब्रिटेन का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था। 
संसार के इतिहास में अब तक जितने भी साम्राज्यों का विकास हुआ है, ब्रिटिश 
साम्राज्य सम्भवतः उनमें सब से बड़ा था | कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी 
अफ्रीका और च्यूफाउण्डलैण्ड के औपनिवेशिक राज्य जहाँ उसके अन्तर्गत थे, वहाँ भारत 
जैसा विशाल देश भी उसके अधीन था । हिन्द महासागर के बहुत-से द्वीपों पर उसका 
प्रभुत्व था, और वेस्ट इन्डीज, मलाया और सिंगापुर, माल्टा, जिबराल्टर, ईस्ट इन्डी जञ, 
हांगकांग, बरमा, मारिशस आदि कितने हो अन्य प्रदेश व द्वीप भी उसकी अधीनता 
में थे। पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अरब और अफ्रीका 
के भी अनेक प्रदेश राष्ट्रसंघ की अधीनता में उसे शासन के लिये प्रदान कर दिये गये 
थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि वह अपनो विदेशी राजनीति का इस ढंग से 
निर्धारण करे, जिससे कि उसका यह विशाळ साम्राज्य सुरक्षित रहे और संसार का 
कोई अन्य देश इसे किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचा सके । इस आधारभूत बात को 
दृष्टि में रखते हुए ग्रेट ब्रिटेन जिस विदेश्-नीति का अनुसरण किया करता था, उसके 
प्रधान तत्त्व निम्नलिखित थे 

(१) ससुब्रों और जल मार्गों पर प्रभुत्त--पाँचों महाद्वीपों और सातों समुद्रं 
में फैले हुए अपने विञ्ञाल साम्राज्य की रक्षा के प्रयोजन से ब्रिटेन के लिए यह आवश्यक 
था, कि वह समुद्रों और जळमागों पर अपने प्रभुत्व को कायम रखे। इङ्ग रण्ड से 
भारत, बरमा, मलाया आदि प्राच्य देशों को जाने वाला जछमार्ग स्पेन के दक्षिणी तट, 
भूमष्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर और हिन्द महासागर से होकर जाता है। इसी 
लिये ब्रिटेन ने जिबराल्टर ओर माल्टा को अपने अधीन किया, वहाँ अपने नाविक 
अड्डे बनाये, स्वेज नहर कम्पनी के हिस्से खरीद कर उस पर अपना नियन्त्रण स्थापित 
किया, ईजिप्ट के शासन पर अपने प्रभाव व प्रभुत्व को 'कायम किया, अदन ओर 
उसके समीपवर्ती प्रदेश को अपने अधीन किया, अदन की किलाबन्दी को, सिंगापुर को 
अपना सुदृढ़ नाविक दुर्ग बनाया. और प्रान्त महासागर में अपने हितों की रक्षा के 
प्रयोजन से हाँगकाँग को अपनी नाविक शक्ति का केन्द्र बनाया। ब्रिटेन का सदा यह 
प्रयत्न रहा कि कोई अन्य देश इस जळमागं के क्षेत्र में अपनी शक्ति को न बढ़ा सके । 
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२२० विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


इसोलिये उन्नीसवीं सदी में उसने तुर्की के रुग्ण राज्य को मरने से बचाने के लिये भर- 
सक कोशिश की, और बाल्कन प्रायद्वीप पर रूस का प्रभाव स्थापित नहीं होने दिया । 
प्रथम महायुद्ध से पूर्व जर्मनी ने आस््ट्रिया-हंगरी और तुर्की के साथ घनिष्ठ मैत्री 
कर प्राच्य देशों तक पहुँचने के लिये जव एक नये मार्ग का निर्माण करने का प्रयत्न 
किया ( यह मार्ग जर्मनी से आस््ट्रिया-हंगरी होते हुए तुर्की पहुँचता था और वहाँ से 
तुर्क साम्राज्य के अन्दर-अन्दर होकर ईरान की खाड़ी में स्थित बसरा के बन्दरगाह 
तक ), तो ब्रिटेन बहुत चिन्तित हो गया, और उसने जर्मनी तथा उसके साथी राज्यों 
को अपने प्रयत्न में सफल नहीं होने दिया । उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन ने युरोप के जिन 
युद्धों में भाग लिया, उनमें उसका एक मुख्य लक्ष्य अपने इस जलमार्ग को रक्षा करना 
हो था । नेपोलियन के नेतृत्त्व में फान्स ने तुर्की और ईजिप्ट पर अपना आधिपत्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर ब्रिटेन ने उसे सफल नहीं होने दिया । बाद में जब 
खूस ने तुर्को के विरुद्ध बाल्कन राज्यों को सहायता की, तो क्रीमियन युद्ध द्वारा ब्रिटेन ने 
रूस की योजना के क्रियान्वित होने में बाघाएं प्रस्तुत की । 

(२) यूरोप में शक्ति सन्तुलन को कायम रखना--अपनी सुरक्षा और अपने 
साम्राज्य की रक्षा के लिये ब्रिटेन यह भी आवश्यक समझता. था, कि यूरोप में कोई एक 
राज्य या राज्यों का कोई एक गुट इतना अधिक शक्तिशाली न हो जाए कि वह उसके 
च उसके साम्राज्य के लिये खतरे का कारण हो सके । उन्नीसवीं सदी में जब नेपोलियन 
द्वारा फ़ान्स को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया, तो उसकी शक्तिको सन्तुलित 
करने के लिये ब्रिटेन ने जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रिया-हंगरी, रूस आदि राज्यों फे. साथ 
मिल कर एक गुट का निर्माण किया । इसी प्रकार वीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब 
कँसर विलियम द्वितीय की अधीनता में जर्मनी की शक्ति बहुत बढ़ गई, तो ब्रिटेन ने 
फ्ान्सके साथ अपनी पुरानी शत्रुता को भुला कर उसके साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम किया, 
ओर अनेक अन्य राज्यों के साथ भिल कर जर्मनी की शक्ति से सन्तुलन स्थापित किया। 
इसी नीति का प्रयोग ब्रिटेन ने प्रथम महायुद्ध ( १९१४-१८ ) के बाद के काळ में मी 
किया | हिटलर द्वारा जब जर्मनी की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और 
इटली भी उसके साय सम्मिलित हो गया, तो ब्रिटेन यूरोप के उस गुट में शामिल हो 
गया जिसका निर्माण नाजी और फासिस्ट शक्तियों का प्रतिरोध करने के लिये किया | 
गया था। 

(३) इम्नछिश चेनळ की सुरक्षा--ब्रिटेन एक द्वीप है जो चारों ओर समुद्र से 
घिरा हुआ है। इंगरिश-चेनळ उसे यूरोप से पुथक्‌ करती है। इस चेनल के पूर्व में 
किस राज्य की सत्ता हो, यह वात ब्रिटेन के लिए बड़े महत्त्व की है। यूरोप में इङ्ग” 
छिश्च चेनळ के साथ छगा हुआ राज्य फ्रान्स है, साम्राज्यवाद के क्षेत्र में जिसकी चिर- 
'काळ तक ब्रिटेन के साथ प्रतिद्वन्दता रही है। उसके उत्तर में बेल्जियम और हारँण्ड | 


._ को स्थिति है, जो छोटे-छोटे राज्य है। ब्रिटेन को यह नति रही है, कि ये दोनों राय 
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गेट निटेन को विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २२१ 


अपनी पृथक्‌, व स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखें, ताकि इङ्गिवा-चेनळ पर कोई एक 
बड़ा शक्तिशाली राज्य उसका पड़ोसी न हो जाए। इसी कारण उसने वेल्जियम के 
साथ तटस्थता का सन्धि की थी, और उसकी स्वतन्त्रता को गारन्टी भी प्रदान की थी। 

१९१४-१८ के महायुद्ध के समय तक यही तीन तत्त्व ब्रिटेन की विदेश-नोति 
के आधारं रहे । जर्मनो के सम्राट्‌ विलियम द्वितीय ने जव अपने देश के राष्ट्रीय उत्कर्ष 
के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, तो उसके लिये विशव में कोई भी ऐसा क्षेत्र शेष नहीं रह 
गया था जहाँ वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता । एशिया के विशाळ महाद्वीप 
में ब्रिटेन, फ्रान्स, हारेण्ड ओर रूस अपने-अपने सुविस्तृत साम्राज्यों का निर्माण कर चुके 
थे। अफ्रीका का महाद्वीप ब्रिटेन, फ्रान्स, वेल्जियम, पोतुंगाल, स्पेन और इटली में विभक्त 
हो चुका था । अफ्रीका का थोड़ा-सा भूखण्ड ही जर्मनी के हाथों में आया था । उसके 
अतिरिक्त प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीप भी उसके अधीन थे, और चीन में भी उसका 
एक प्रभाव-कषेत्र विद्यमान था। पर जर्मनी की महत्त्वाकांक्षाएँ इनसे पूर्ण नहीं हो सकती 


` थीं। इसी लिये विलियम द्वितीय ने जब साम्राज्य निर्माण की दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ 


किया, तो उससे सबसे अधिक नुकसान ब्रिटेन को हो पहुंचता था । साथ ही, जर्मनी के 
अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने से यूरोप का शाक्ति-सन्तुलन भी कायम नहीं रह सकता 
था। इस दशा में ब्रिटेन ने फ़ान्स, इटली आदि अन्य साम्राज्यवादी देशों का साथ दिया, 
और इसी कारण प्रथम महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ । 

परिवर्तित परिस्थितियाँ --पर महायुद्ध ( १९१४-१८ ) के बाद संसार में 
ब्रिटेन को वह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं रह गई, जो वीसवों सदी के प्रारम्म में थी। 
इसके निम्नलिखित कारण थे--(१) महायुद्ध के समय अमेरिका और जापान को ओद्यो- 
गिक उन्नति का अपूर्व अवसर प्राप्त हो गया था। युद्ध में मित्र-पक्ष में सम्मिलित होते 
हुए भी ये देश रणक्षेत्रों से बहुत दूर थे, और इनके अपने प्रदेशों में लड़ाई नहीं लड़ी गई 
थी । भारत, बरमा, मलाया आदि एशियन देशों में ब्रिटिश माल के जो बाजार थे, 
उन पर जापान ने कब्जा कर लिया था, और मित्र-पक्ष को युद्ध-सामग्री मृहय्या करने 
के कारण अमेरिका के कल-कारखानों को बहुत काम प्राप्त हो गया था।. उद्योग और 
व्यापार के क्षेत्रों में ये राज्य अब ब्रिटेन के प्रतिद्वन्दी बत गये थे। (२) ब्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तर्गत जो औपनिवेशिक राज्य व अधीनस्थ प्रदेश थे, उनमें स्वातन्त्य आन्दोछनों ने 
बहुत जोर पकड़ लिया था । कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि उपनिवेशन ब्रिटेन की समकक्षता 
का दावा करने लगे थे, और भारत, बरमा आदि अधीनस्थ देश राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के 
लिये संघर्ष में तत्पर हो गये थे । राष्ट्रसंघ में भी इन्हें पूथक्‌ रूप सें सदस्यता प्रदान कर 
दी गई थो, और ब्रिटेन के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था कि वह इन्हें पूर्णतया अपना 
वशवर्ती बना कर रख सके । (३) कम्युनिज्म की जिस लहर का रस से प्रारम्भ हुआ 


| झा, वह संसार के बहुसंख्यक राज्यों को प्रभावित करने लगी थी। ben 
Ee समाजवादी पाटयां संगठित हो गई थीं, और कम्युनिज्म के रूप में एक ऐसी नई श| 
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२२२ विश्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


का प्रादुर्भाव हो गया था, जिसको उपेक्षा कर सकना किसी भो राज्य के लिये सम्भव 
नहो था । ब्रिटेन में भी मजदूर पार्टी संगठित थी, और इसका झुकाव रूस के साथ 
मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करने को ओर था । (४) हवाई जहाज के आविष्कार के कारण 
सामुद्रिक जलमार्गो का अब पहले जैसा महत्त्व नहीं रह गया था । 
ब्रिटेन की विदेशी राजनीति में नया मोड़--यहो कारण थे, जिन्होंने ब्रिटेन को 
अन्य देशों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए विवश किया । अब वह 
अपने व्यापार के लिए केवल उपनिवेशों और अपने साम्राज्य के अन्तर्गत देशों पर ही 
निर्भर नहीं रह सकता था । औपनिवेशिक राज्य क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गये थे, 
और भारत आदि अधीनस्थ देश भी अपनो औद्योगिक उन्नति में तत्पर थे । .इरए दशा 
में ब्रिटेन के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वह अपने तैयार काळ को इन देशों 
में सवेच्छापूर्वक बेच सके ओर उनसे कच्चा माळ सस्ती कोमत पर खरोद सके । अब . 
उसके लिए यह आवस्यक हो गया था कि वह युरोप, अमेरिका आदि कै स्वतन्त्र राज्यों. 
के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने का प्रयत्न करे । पर यह तभी सम्भव था, 
जब कि विश्‍व में स्थायी शान्ति स्थापित रहें। युद्ध की दशा में ब्रिटेन के लिए यूरोप 
के विविध राज्यों में अपने ` व्यापार को बढ़ा सकना सम्भव नहीं हो सकता था। इसी 
लिए उसने उस नीति को अपनाया, जिसे तुष्टोकरण को नोति ( Policy of Appes- 
Semen ) कहा जाता है। नये युद्धों को तमो रोका जा सकता था, जब कि असंतुष्ट 
देशों की आकांक्षाओं को पूर्ति की जाए और इस प्रकार उन्हें संतुष्ट रखा जाए । 
(२) तुष्टोकरण की नीति 
महायुद्ध की समाप्ति पर पेरिस को शान्तिपरिषद्‌ द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गईं 
थीं, उनसे प्रधानतया तीन राज्य संतुष्ट नहीं थे । ये राज्य जर्मनी, जापात और इटली 
थे । जर्मनी इस कारण असंतुष्ट था, क्योंकि वर्साथ्य की सम्पि द्वारा उसका अंग-भंग 
कर दिया गया था, जर्मन छीगों द्वारा आवाद अनेक : प्रदेश उससे पृथक्‌ कर पोळेण्ड, 
चेकोस्छोवाकिया आदि राज्यों को दे दिये गये थे, उसके सत्र उपनिवेश व अधीनस्थ 
प्रदेश उससे छोन लिये गये थे, और हुरजाने की एक भारी रकम उस पर लाद दी गई 
यी । जापान के अस्तोष का कारण यह था कि चीन ओर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में 
उसे वे सब प्रदेश प्राप्त नहीं हुए थे, जिन पर कि वह अपना प्रभुत्त स्थापित करना 
चाहता था । इटली के असंतोष का कारण भी यही था । जर्मनी और तुर्की की अधीनता 
से मुक्त किये गये प्रायः सभी प्रदेशों को फ्रांस, ब्रिटेन ओर बेल्जियमं ने आपस में बाँट 
छिया था, और इटळो की साम्राज्य-विषयक इच्छा पूर्ण नहों हो सकी थी | ब्रिटेन 
समझता था, कि इन राज्यों को संतुष्ट रखने में ही उसका हित है । इनके असंतुष्ट रहने 
. पर विश्व में फिर युद्ध का सूत्रपात हो सकता हैं, और उसके परिणामस्वरूप ब्रिटेत 
हट के व्यापार को भारी घवक़ा लगेगा । तुष्टीकरण को नोति को अपनाने के कतिपय अन्य 
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ग्रेट प्रिटेन की विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २२३ 


( १ ) कम्युनिञम का आतंक--रूस में जो बोल्शेविक क्रान्ति हुई थी, उससे 
ब्रिटेन के उद्योगपतियों ओर पूंजीपतियों का आतंकित होना स्वाभाविक था । इसी 
कारण ब्रिटेन की कन्जवेटिव पार्टी रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने छगी। मजदूर 
पार्टी यद्यपि समाजवाद में विश्वास रखती थी, पर बोल्शेविकों की नीति का समर्थन 
कर सकना उसके लिए भी सम्भव नहीं था। इसी लिए कोई भो देश रूस के विरोध के 
नाम पर ब्रिटेन का समर्थन प्रास कर सकता था। जर्मनो, जांपान और इटली ने ब्रिटेन 
के इस रुख से पूरा-पूरा लाभ उठाया । जब जापान ने मञ्चूरिया पर आक्रमण किया, 
तो उसका यही कहना था कि वह चीन में कम्युनिस्टों के बढ़ते हुए प्रभाव से इस प्रदेश 
की रक्षा करने में तत्पर है । यह सही है, कि मंचूरिया की रेलवे आदि में रूस की पूंजी 
छगी हुई थी, और वहाँ बहुत-से रूसी इन्जीनियर आदि भी विद्यमान थे। साथ ही, 
चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का जोर भी निरन्तर बढ़ता जा रहा था । अतः जब जापान 
ने मंचूरिया पर आक्रमण को कम्युनिज्म का प्रतिरोध करने के लिए किया गया कहा, 
तो ब्रिटेन ने उसका विरोध नहीं किया । ब्रिटेन समझता था, कि शक्तिशाली जर्मनी को 
रुस की बढ़ती हुई शक्ति और कम्युनिज्म के प्रतिरोध के लिए प्रयुक्त किया जा सकता 
है। वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी के प्रति जो व्यवहार किया गया था, उसका उद्देश्य 
इस राज्य को अत्यन्त निर्बळ बना देना था। फ्रांस इसी में अपना हित समझता था, और 
अपनी सुरक्षा के छिए जर्मनी को पुनः सशक्त बनने देने का विरोधो था। पर ब्रिटेन 
को नीति यह नहीं थी। उसका विचार था, कि शक्तिशाली जर्मनी बढ़ते हुए कम्युनिज्म 
से यूरोप की रक्षा के लिए सुदृढ़ दीवार का काम कर सकेगा। इसो कारण ब्रिटेन का 
जर्मनी से वसूल किये जानेवाले हरजाने के प्रश्न फ्रांस से पर मतभेद हुआ ( १९२२ ), 
ओर १९२३ में जब फ्रांस ने जर्मनी के रूह.र प्रदेश में सेनाएँ भेजने का निश्चय किया, 
तो ब्रिटेन ने उसका विरोध किया । जर्मनी को रुष्ट न होने देने की ब्रिटिश नीति का यह 
परिणाम हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस के सम्बन्धों में कटुता आ गई। फ्रांस चाहता था, 
कि ब्रिटेन के साथ उसका जो सुमधुर सम्बन्ध ( ८7९९ ९०7५९९ ) था, उसे आर 
अधिक सुदृढ़ किया जाए । पर ब्रिटेन केवळ इतने के लिए ही तैयार था, कि यदि फ्रांस 
पर कोई राज्य सीधा हमला करे, तो वह फ्रांस की सहायता करे । फरा के प्रति ब्रिटेन 
के इस रुख का कारण जर्मनी के प्रति उसको तुष्टीकरण की नीति ही थी । १९३३ में 
जव हिटलर ने शक्ति प्राप्त कर वर्साय्य की सन्धि द्वारा की गई व्यवस्थाओं को छिन्त- 
भिन्न करना प्रारम्भ किया, तो भो ब्रिटेन ने उसका विरोध नहीं किया । हिटलर कहता 
था, कि वह कम्युनिज्म से यूरोप की रक्षा करना चाहता है। ब्रिटेन को उसकी यह बात 
समझ में आती थी । इसी लिए ब्रिटिश पाछियामेण्ट के समक्ष भाषण देते हुए लायड जाजं 
ने कहा था ( २८ नवम्बर, १९३४), कि “वह समय दूर नहीं है जब कि एक या दो 


6 ` साळ में ही देश के कन्जबेटिव तरव जर्मनी को यूरोप में कम्युनिएम से रक्षा की दीवार 


` गने लगेंगे । जर्मनी यूरोप के मध्य में है, ओर यदि उस द्वारा क्युतजम के विख 
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स्थापित रक्षा-दोवार भग हो जाती है, तो सम्पूर्ण यूरोप में कम्युनिज्म के फैल जाने की 
हांका है ।” ब्रिटेन के राजनोतिज्ञों की यही मनोवृत्ति थी, जिसके कारण हिटलर 
वर्साय्य की सन्धि की शर्तों का मनमाने ढंग से भंग करने में समर्थ हुआ । हिटलर अपने 
भाषणों में जहाँ जर्मनी के प्रति किये गये अत्याय पर जोर देकर जर्मन लोगों में राष्ट्रीय 
भावना को उत्पन्न करने का प्रयत्न करता था, वहाँ साथ ही कम्युनिज्म पर भी उग्र रूप 
से आक्षेप करता था । ब्रिटेन ने जो नाजी पार्टी के विरोध में फ्रांस का साथ नहों दिया, 
उसका कारण रूस का आतंक ही था । 

( २ ) शक्ति-सन्तुळन का सिद्धान्त--ब्रिटेन को विदेशनीति का एक प्रधान तत्त्व 
यूरोप में शक्ति-संतुलन कायम रखना था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। इसी सिद्धान्त 
को अब उसने विश्व की राजनीति में प्रयुक्त किया। वह समझता था कि यदि जर्मनी 
ओर जापान भी शक्तिशाली हो जाएँ, तो संसार में शक्ति-संतुलन स्थापित हो सकता 
है | यूरोप और एशिया में रूस को वोल्शेविक शक्ति को संतुछित करने के लिये जर्मनी 
आर जापान का भी शक्तिशाली हो जाना उपयोगी सिद्ध होगा । ब्रिटेन को न कम्युनिज्म 
पसन्द था, और न फासीज्म ६ नाजीउम। तीनों से उसका विरोध था, और वह तीनों का 
ही विनाश अपने लिये हितकर समझता था । हिटलर द्वारा जिस उग्रता से कम्युनिएम 
का विरोध किया जा रहा था, उससे उसे यह आशा होती थी कि रूस और जर्मनी में 
युद्ध अवद्यम्भावी है । यदि युद्ध में रूस परास्त हो गया, तो कम्युनिज्ष्म का संकट दूर 
हो जायगा, और यदि जर्मनी की पराजय हुई तो नाजीएम का अन्त हो जायगा । इसी 
-छिये उसने जमनी को संतुष्ट करने को नीति अपनाई । जब जर्मनी ने वर्साय्य की सन्धि 
की उपेक्षा कर अपनी सैन्य-शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और र्‌हाइनलंण्ड पर भी कब्जा 
कर लिया, तो ब्रिटेन ने फ्रांस का साथ देने की आवश्यकता नहीं समझो, और जर्मनी 
को शक्तिशाली बनने दिया । इतना हो नहीं, उसने जर्मनी का तब भी विरोध नहीं 
किया, जब कि उसने आस्ट्रिया को हडप कर एक विशाल जर्मन राष्ट्र का निर्माण कर 
छिया और चेकोस्छोवाकिया का भी अंग भंग कर दिया। इसी प्रकार जापान द्वारा 
मञ्चूरिया ओर इटळो द्वारा अबीसीनिया को जीत छेने पर भी ब्रिटेन ने इन राज्यों का 
विरोध नहीं किया । इन्हें संतुष्ट रखने में ही उसने अपना हित समझा, क्योंकि रूस का 
कम्युनिएम उसको दृष्टि में अधिक भयप्रद था। उसका विचार था. कि रूस की शक्ति 
को संतुलित करने के लिये इन राज्यों का तुष्टोकरण आवश्यक है । पर ब्रिटेन की यह 
नोति सफल नहीं हुई, क्योंकि बछिन-रोम-टोक्यो एक्सिस द्वारा इन राज्यों ने अपना एक 
ऐसा शक्तिञ्चाली गुट बना लिया, जिसे संतुलित करने के लिये यूरोप में कोई समकक्ष 

गुट नहीं बन सका । फ्रांस जर्मनी और इटली की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत चिन्तित 
था, ओर इसी लिये उसने मध्य युरोप के अनेक राज्यों के साथ सन्धियाँ की थीं । इसी 


a7 कारण उसने रूस के साथ भी मैत्री-सम्वन्ध स्थापित किया था ( १९३२ ) । पर ब्निटेन 
_आयः इन सन्पियों से पृथक्‌ रहा, और उसने मध्य यूरोप के राज्यों को यह वचन ती | 
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दिया, कि जमनी द्वारा आक्रमण किये जाने की दशा में वह भी उनकी सहायता करेंगाः। 
्वितोय महायुद्ध से पूर्व की घटनाओं में तुष्टीकरण की इस नीति के दुष्परिणाम ब्रिटेन के 
सम्मुख आ गये, और उसे भी महायुद्ध में फ्रांस का साथ देना पड़ा । 
जमनी के प्रति तुष्टीकण को नीति का प्रयोग -प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ 
तीन राज्य जर्मनी, इटली और जापान-विशेष रूप से अपनी शक्ति को वृद्धि में तत्पर 
थे। ब्रिटेन ने इन तीनों के ही प्रति तुष्ठीकरण की नीति को प्रयुक्त किया । इसोलिए 
विदेशी राजनीति में फ्रांस के साथ उसका विरोध रहा । फ्रांस चाहता था, कि जर्मनी को 
पुनः सशक्त न होने दिया जाए। पर ब्रिटेन का विचार था कि वर्साय्य को सन्धि द्वारा 
जर्मनी के प्रति जो अन्याय किये गये हैं, उनका प्रतिशोध किया जाना चाहिये । इसी लिये 
उसने जर्मनी द्वारा दी जानेवाली हरजाने की मात्रा में कमी करने का, जर्मनी को अपनो 
सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का और जर्मनी की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का 
समर्थन किया, ओर वह जर्मनी के पड़ोसो राज्यों की राष्ट्रीय सीमाओं की गारन्टी देने 
को उद्यत नहीं हुआ । इन सब मामलों में फ्रांस और ब्रिटेन की नीति में मौलिक भेद 
था। यदि ब्रिटेन फ्रांस का साथ देता, तो सम्भधतः जर्मनी को अपनो झञक्ति में 
अत्यधिक वृद्धि कर सकने का अवसर प्रास न होता । १९३३ तक फ्रांस की नीति सफल 
होती रही और जर्मनी अपना सिर नहीं उठा सका, यद्यपि तब भी ब्रिटेन का झुकाव 
जमनी को सहूलियतें देने की ओर था । १९३३ में जब जमंनी की सरकार नाजी पार्टी 
के हाथों में चलो गई तो फ्रांस और भी अधिक उद्विग्न हुआ, क्योंकि हिटलर विशाळ 
जर्मन राष्ट्र के आदर्श का डके की चोट के साथ प्रतिपादन करने में तत्पर था। पर 
ब्रिटेन की आँखें अब भी नहीं खुलों, और तुष्टोकरण की नीति का अनुसरण करते रहना 
हो उसने उचित समझा । इसीलिये उसने जर्मनी को अपनी नाविक शक्ति को बढ़ा 
- सकने का अवसर दिया, और १८ जून, १९३५ को एंग्लो -जर्मन पैक्ट कर उसने न केवल 
न्डुब्बियाँ बनाने की जर्मनी को अनुमति दे दी, अपितु साथ ही यह भी स्वीकार कर 
लिया कि जर्मनी अपनो सामुद्रिक शक्ति में वृद्धि कर सकता है, बश कि उसके जहाजों 
का उर वजन ब्रिटेन के मुकाबले में ३५ प्रतिशत से अधिक न होने पाए। १९३६ में 
जब जर्मन सेनाओं ने रहाइनळैण्ड में प्रवेश किया, तो फ्रांस ने तो इसके विरुद्ध आवाज? 
उठाई, पर ब्रिटिश सरकार ने हिटळर के इस कार्य को न्याग्य तथा समुचित माना। 
१९२८ में जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, और इस प्रकार एक विशाल 
अमन राष्ट्र को हिटलर की कल्पना साकार हो गई। कुछ समय परचातूं चेकोस्छोवाकिया 
झा भी अंग भंग किया गया, और यह राज्य भी जर्मनो के भ्रभुत्त्व व प्रभाव में आ 
गया । ब्रिटेन ने जर्मनी के इन कार्यों का कोई विरोध नहीं किया। आस्ट्रिया ओर जर्नी 
| अल एकीकरण ओर चेकोस्लोबाकिया के अंग-भंग से हिटलर को परम सन्तोष हुआ । 
| है हता था, अब विश्ञाल जर्मन राष्ट्र का निर्माण हो गया है। विविध राज्यों में. 
" हए सब जर्मन लोग अब एक सून् में संगठित हो गये हैं, और वर्साव्य की सन्ति द्वारा 
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|| 
ज्मो के प्रति जो अन्याय किया गया था, उसका प्रतिशोध हो गया है । अब जर्मनी को | 
यूरोप में किसी अन्य प्रदेश को प्रास करने की अभिलाषा नहीं है । अपने एक भाषण में | 
हिटलर ते कहा था--“मैने चेम्बरलेन को यह भरोसा दिया है ओर इसे मैं फिर से र 
दोहराता हूँ कि ज्यों ही यह ( चेकोस्लोवाकिया की ) समस्या हल हो जायगी, जर्मनी के 
सम्मुख यूरोप में किसी अन्य देश की समस्या शेष नहीं रहेगी । इसके वाद चेक लोगों के 
राज्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारण्टी देता हूँ। चेक लोगों 
से मेरा अब कोई विरोध नहीं रहेगा ।” पर हिटलर को महत्त्वाकांक्षाओं को अभी 
पूर्ति नहीं हुई थी । कुछ हो समय बाद जर्मनो ने पोछैण्ड पर भी आक्रमण कर दिया, 
जिसके कारण द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ, ' और कुछ काळ के लिए हिटलर 
यूरोप के बड़े भाग को अपने आधिपत्य में छे आने में समर्थ हो गया। पोलैण्ड पर जर्मनी 
द्वारा आक्रमण किये जाने पर ब्रिटेन के लिए भी नाजी सरकार का समर्थन कर सकनां 
सम्भव नहीं रहा, और उसे भो जर्मनो. के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस का साथ देना पड़ा । 
यदि ग्रेट ब्रिटेन तुष्टोकरण को नोति को न अपनाकर शुरू से हो फ्रांस का साथ देता, तो 
शायद हिटरूर की शक्ति बहुत न बढ़ पाती । 
जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग--१८ सितम्बर, १९३१ को 
जापान ने मञ्चूरिया पर आक्रमण कर उसको राजधानी मुकदन पर कब्जा कर लिया 
था। चीन उसका मुकाबला नहीं कर सका, ओर शीघ ही सम्पूर्ण मञ्चूरिया पर 
जापान का आधिपत्य स्थापित हो गया.। चीन ने इस आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्रसंघ से 
अपील की । संघ द्वारा लार्ड छिटन की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई 
और उसे यह कार्य सौंपा गया, कि वह सारे मामळे की जाँच कर अपनी रिपोर्ट पेश 
| करे । कमीशन की रिपोर्ट यह थी, कि जापान ने बिना किसो उपयुक्त कारण के मंचूः 
; रिया पर हमला किया है । इस समय राष्ट्रसंघ के लिए उचित यह था, कि वह जापान 
के विरुद्ध आथिक बहिष्कार की नोति का प्रयोग करता। यह नीति सफल भो हो 
fs: सकती थो, क्योंकि रूस' अपनी सोमा पर स्थित. उत्तरी चीन के अन्यतम प्रदेश पर 
जापान के अधिकार से चिन्तित था, और अमेरिका प्रशान्त महासागर कें क्षेत्र में जापाने 
«को बढ़ती हुई शक्ति को आशंका को दृष्टि से देखता था। पर ब्रिटेन पूर्वी एशिया म 
जापान के साथ झगड़ा मोळ छेने के विरुद्ध था। कंठिनाई यह थी, कि अमेरिका राष्ट्र _ 
संघ का सदस्य नहीं था, ओर रूस भो इस समय तंक संघ का सदस्य नहीं बना था । इस | 
दद्या में जापान के विरुद्ध जो भी कार्रवाई करने का निश्‍चय किया जाता, उसका सरे 
भार अेछे ग्रेट ब्रिटेन पर पड़ जाता । ब्रिटेन ने जापान के विरुद्ध कार्रवाई करने % 
जो विरोध किया, उसमें यह एक मुख्य कारण था। साथ ही, ब्रिटेन का यह भी विचा 
था, कि यदि जापान को मञ्चूरिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने में रोका जामा! | 
तो उस पर रूस के कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ जायगा । चीन इस स्थिति में नहीं था! | 
` कि वह जापान या रूस का प्रतिरोध कर .सके । उसे अपने आन्तरिक झगड़ों से हीं 
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फुरसत नहीं थी । मञ्चूरिया पर यदि जापान का प्रभुत्व स्थापित न होता, तो रूस 
वहाँ अपने प्रभाव में वृद्धि कर छेता । रूस के कम्युनिस्टों के मुकाबले में जापान का 
प्रभुत्व ब्रिटेन की दृष्टि से अधिक वाञ्छनीय था । अतः उसने जापान के प्रति तुष्टी- 
करण की नोति का प्रयोग किया, और राष्ट्रसंघ द्वारा कोई ऐसो कार्रवाई नहीं को जाने 
दो, जिससे जापान का प्रतिरोध किया जा सकता । जापान के प्रति तुष्टीकरण को नीति 
को बरतने में कतिपय अन्य कारण भी थे। राष्ट्रीयता की भावना इस समय चीन में 
जोर पकड़ रहो थो, और वहाँ की कुओमिन्तांग सरकार इस ध्रयत्न में लगी थी कि 
उसके विविध प्रदेशों में विदेशी राज्यों ने जो विशेषाधिकार प्राप्त किये हुए हैं, उनका 
अन्त कर दिया जाये । ब्रिटिश राजनीतिज्ञ सोचते थे, कि यदि चीन जापान से उलझा 
रहे, तो वह इन विरोषाधिकारों का अन्त करने की बात पर घ्यान नहों दे सकेगा । 
ब्रिटेन का यह भी विचार था, कि जापान साम्राज्य-विस्तार के लिए कटिबद्ध है। यदि 
चीन में उसका प्रतिरोध किया गया, तो उसका ध्यान दक्षिण-पूर्वी एशिया की ओर 
चला जायगा, और वह उन प्रदेशों को अधिगत करने का प्रयत्न करेगा जो ब्रिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत थे । ब्रिटेन की तुष्टोकरण को नीति का ही यह परिणाम हुआ, किं 
जापान चीन में निरन्तर आगे बढ़ता गया, ओर शीघ हो चीन और जापान में बाका- 
यदा युद्ध प्रारम्भ हो गया । 

इटलो के प्रति तुष्टीकरण की नोति--जर्मनी और जापान के समान इटली के 
प्रति भी ब्रिटेन ने तुष्टीकरण को नीति को प्रयुक्त किया । इटली पेरिस की शान्ति- 
परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं से असन्तुष्ट था, और साम्राज्य-विस्तार के लिए 
उत्सुक था। अफ्रीका उसे अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ति.का उपयुक्त क्षेत्र प्रतीत होता 
था। इसी कारण उसने अबीसीनिया पर आक्रमण किया, :जो अफ्रीका में एक स्वतन्त्र 
राज्य था । इटली ने'उस पर आक्रमण कर दिया, और मई, १९३६ तक सम्पूर्ण अबी- 
सीनिया पर इटली का प्रभुत्व स्थापित हो गया । : इटली ओर" अबीसीनिया दोतों. 
राष्ट्रसंघ के सदस्य थे ।. अबीसीनिया ने राष्ट्रसंघ से अपील की, और इस मामके को 
सघ को कौंसिल के सुपुर्द कर दिया गया। बहुत वादःविवाद के अनन्तर कोसि 
ने यह निर्णये किया, कि कोई राज्य इटली को अस्त्र-शस्त्र व अन्य युद्ध सामग्नो न दे, 
इटलो का आथिक बहिष्कार किया.जाए, और उसे कोई कर्ज न दिया जाए। पर 
थवीसीनिया जैसे निवल राज्य की विजय करने के लिए इटली को अन्य देशों से 
गे बुद्ध सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता थो, और न क छेने की [अपने आथिक 

हे की भी वह उपेक्षा कर सकता था। यदि इस अवसर पर राष्ट्रसंघ 
हरली के विरुद्ध शस्त्र-शक्ति के प्रयोग का आदेश अपने सदस्य-राज्यों को दे संकता, 
. इटली को अवश्य कावू में रखा जा सकता था। पर इसके लिए वह उद्यत नहीं 
| «४, क्योंकि ग्रेट-ब्रिदेत ओर फ्रांस दोनों हो इसके विरुद्ध थे। ब्रिटेन के समान 


. “प्रश्नों इस मामले में इटली के परति: तष्टीकरण कोः नीति का पक्षातीया। | 
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इसका प्रधान कारण यह था, कि हिटलर की नीति आस्ट्रिया और जर्मनी को मिला 
कर एक शक्तिशाली जर्मन राज्य बनाने की थी, और वह इसके लिए प्रयत्न शुरू कर 
चुका था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों आस्ट्रिया को जर्मनी से पृथक्‌ रखने के पक्ष में थे, और 
इस मामले में वे इटली को भो अपने साथ रखना चाहते थे । इसी लिए उन्होने गुप्त 
रूप से मसोलिनी के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसके अनुसार उन्होंने अबी- 
सीनिया में मनमानी करने को इटली को खुळी छुट्टी दे दी थी। फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री 
इस समय लवाल थे। जनवरो, १९३५ में हो उन्होंने रोम जाकर मुसोलिनी को यह 
भरोसा करा दिया था, कि इटली द्वारा अबीसीनिया पर आक्रमण करने की दशा में 
फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा । लवाल की इस नीति से ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्त्री 
सर सेमुअल होर भी सहमत थे। इसी लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने गुप्त रूप से इटली से यह 
समझोता कर लिया था, कि यदि राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का 
निश्चय किया, तो वे इस बात पर जोर देंगे कि इटली के विरुद्ध आथिक बहिष्कार 
की नीति को चाहे अपनाया जाए, पर संघ द्वारा उसके खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई 
न की जाये । म उसका नाविक प्रतिरोध ( \६४६। 5।0८६६५९ ) किया जाए, ओर 
न उसके जहाजों के लिए स्वेज नहर को बन्द किया जाए। इसी कारण जब अबी- 
सोनिया का मामला राष्ट्रसंघ को कॉंसिल के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसने इटली 
के विरुद्ध आथिक बहिष्कार की नीति को प्रयुक्त करने का निश्‍चय तो किया, पर 
सैनिक कार्रवाई करने की बात उसने स्वीकार नहीं की । यह बात ब्रिटेन की तुष्टी- 
करण की नीति के अनुरूप थी । आथिक बहिष्कार से इटली को कोई नुकसान नहीं 
पहुँचता था, पर उस द्वारा ब्रिटिश सरकार को अपने देश के लोकमत को सन्तुष्ट रखने 
का अवसर प्रास हो गया था। यदि इटली के विरुद्ध इस समय कोई भी कार्रवाई न 
की जाती तो ब्रिटेन का छोकमत कन्जर्वेटिव सरकार के विरुद्ध हो जाता । सर सेमुअछ 
होर की नीति के कारण ब्रिटिश. लोकमत भी सन्तुष्ट रहा, ओर अबीसीनिया की विजय 
में इटली को कोई कठिनाई भी नहीं हुई । 


( ३) तुष्टीकरण को पराकाष्ठा--म्यूनिच का समझोता . 
हिटछर के नेतृत्व में नाजी पार्टी जर्मनी की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के 
लिये कटिबद्ध यी । एप्रिड, १९३८ में आस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण या सम्मि- 
रून ( 475८।५55 ) सम्पन्न किया जा चुका था, जिसके कारण एक विद्याल जर्मन 
राष्ट्र का. निर्माण हो गया था । पर हिटलर इतने से ही संतुष्ट नहीं था । चेकोस्लोवाकिमा 
के सुडटनलैण्ड प्रदेश में ५० प्रतिशत के लगभग जर्मनों को निवास था । जब जर्मनी 


में नाजो पार्टी ने जोर पकड़ा, तो इस बातका असर चेकोस्लोवाकिया के जर्मनों पर भी 


पड़ा । उन में यह आकांक्षा प्रबल होने छगी, कि हमें भो विशाल जर्मन राष्ट्र का भर 


बन कर रहना चाहिए । बत; सुडटनलळेण्ड में भी नाजी पार्टी का संगठन किया गा 
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इसका जर्मनी की नाजी पार्टी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। सुडटन जर्मनों के आन्दोलन 
का चेकोस्लोवाकिया की सरकार पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उनको राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये १९३७ में चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने यह 
घोषणा की, कि ( १ ) सरकारी नौकरियों में जर्मनों को उनकी जनसंख्या के अनुपात 
के अनुसार स्थान दिया जायगा, ( २ ) जमंन भाषा को चेकोस्लोवाकिया को अन्यतम 
भाषा स्वीकृत किया जायगा, ( ३ ) सुडटनळंण्ड की शिक्षा तथा संस्कृति-सम्बन्धी 
संस्थाओं को सरकारी सहायता दी जायगी, ओर ( ४ ) इस प्रदेश में सार्वजनिक हित 
के कार्यों पर भरपूर खर्च किया जांयगा। पर इस घोषणा से जर्मन छोगों को संतोष 
नहीं हुआ । उनको मांग यह थी, कि सुडटनलेण्ड को चेकोस्लोवाकिया के अन्तर्गत एक 
स्वायत्त राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए । , 
जब आस्ट्रिया और जर्मनी का एकोकरण हो गया,- तो सुडटनणैण्ड के नाजियों 
की हिम्मत बहुत बढ़ गयो । १२ सितम्बर, १९३८ को हिटलर ने अपने एक भाषण 
में कहा था--“जैसे सब जातियों और राष्ट्रों को स्वभाग्य निर्णय के सिद्धान्त के 
अनुसार अपने विषय में स्वयं फसला करने का अधिकार होता है, वैसे हो सुडटनलैण्ड 
को भी होना चाहिए । यदि सुडटन लोग अपनी शक्ति से यह अधिकार प्रास नहीं कर 
सकते, तो हम उनको सहायता के लिये उद्यत हैं ।” दो दिन बाद १४ सितम्बर को 
सुडटन नाजियों के नेता हेनलाइन ने घोषणा की, कि प्रत्येक सुडटन का कर्तव्य है कि 
वह जर्मन सरकार को अपनी न्याय्य सरकार समझे और चेकोस्लोवाकिया के प्रति 
भक्ति न रखे इस पर चेकोस्छोवाकिया की सरकार ने सुडटन नाजियों के प्रति कठोर 
नीति का प्रयोग किया, जिसके कारण कुछ समय के लिये" सुडटनलेण्ड की पृथक्ता व 
स्वतन्त्रता का आन्दोलन दब गया। पर जर्मनी की नाजी सरकार इसे सहन नहीं कर 
सकी । उसने चेकोस्लोवाकिया के विरुद्ध विषवमन प्रारम्भ कर दिया ओर ऐसा प्रतीत 
होने छगा, कि हिटलर की सेनाएँ शीघ्र हो सुडटनलैण्ड में प्रवेश कर जायेंगी । फ्रांस 
ओर रूस की चेकोस्लोवाकिया के साथ सैनिक सन्धियां विद्यमान थीं, जिनके अनुसार 
विदेशी आक्रमण होने की दश्ञा में ये राज्य चेकोस्लोवाकिया की सहायता का वचन 
दे चुके थे । 
ब्रिटेन द्वारा तुष्टीकरण की नीति का भनुसरण--इस दशा में ब्रिटेन के प्रधान 
मन्त्री चेम्बरकेन ने यह उचित समझा, कि जर्मनी जाकर स्वयं हिटलर से बातचीत करे, 
और शान्तिमय उपायों से सुडटनरूण्ड के झगड़े का निर्णय करने का प्रयत्न करे। इस समय 
भी फ्रांस और रूस का साथ देकर चेकोस्लोवाकिया का पक्ष छे सकता था, और 
| . पप भ्रकार जर्मनी को कोई उग्र पग उठाने से रोक सकता था। पर चेम्बरछेन ने 
| सैकरण की नीति को अपनाया, और १५ सितम्बर, १९३८ के दिन जर्मनी के बरसटेस- 
| गाडन नामक स्थान पर हिटलर से भेंट की । बातचीत में हिटछर ने कहा-- जर्मनी 
|B. केव यह चाहता है, कि सुडटनळैण्ड के निवासियों को भी स्वभाग्य-विर्णय का अवसर 
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दिया जाये । यदि बहुमत से वे यह फैसला करें कि उन्हें जर्मनी के साथ मिळना है, तो 
सुडटनलैण्ड को जर्मनी के साथ मिला दिया जाए।” साथ ही, हिटलर ने यह भी स्पष्ट 
कर दिया, कि सुडटन लोगों की समुचित व न्याय्य राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूति के 
लिये जर्मनी सब प्रकार से उनकी सहायता करने को उद्यत है। हिटलर के दृष्टिकोण 
को भलीभांति समझ कर चेम्बरलेन ने अपनी राय कायम कर ली । उसका विचार 
था, कि सुडटनछूण्ड का जर्मनी के साथ मिल जाना ही उचित हैँ। इस प्रदेश में जर्मन 
लोगों की जो इतनी अधिक जनसंख्या ( १९३० की जनगणना फे अनुसार सुडटन 
जर्मनों की संख्या ३२,३१,६०० थी ) है, वह चेकोस्लोवाकिया के लिये सदा निर्वलता 
का निमित्त बनी रहेगी । १८ सितम्बर, १९३८ को फ्रेञ्च सरकार के साथ भो इस 
प्रश्‍न पर विचार विमर्श किया गया । अगळे दिन १९ सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस 
ने मिल कर एक योजना तैयार की, जिसके अनुसार यह निर्णय किया गया, कि(१) 
चेकोस्लोवाकिया के अन्तर्गत जिन प्रदेशों में जमंनों को आबादी ५० प्रतिशत से 
अधिक हो, उन्हें जर्मनी को दे दिया जाये, ओर (२ ) फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया 
तथा रूस ओर चेकोस्लोवाकिया में जो सैनिक सन्धियां विद्यमान है, उन्हें रदद कर के 
एक नया अन्तर्राष्ट्रीय समझोता किया जाये जिस द्वारा सव . राज्य यह गारण्टी दें कि 
चेकोस्लोवाकिया की नई सीमाएं अनुल्लंघनीय.समझी जायेंगी । ब्रिटेन इस गारण्टी में 
फ्रांस और रूस के साथ सम्मिलित होने को उद्यत था । यह योजना चेकोस्लोवाकिया 
की सरकार के सम्मुख पेश की गयी । रात के दो बजे उसके राष्ट्रपति डा० बेनस को 
सोते से जगाया गया, और सुबह होने से पहले ही मन्त्रिमण्डल की बैठक बुलायी गयी । 
चेकोस्लोवाकिया के सम्मुख इस योजना को स्वीकार कर छेने के अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय नहीं था । जिन मित्रों को संहायता का वह 'भरोसा कर सकता था, वही उसे 
नई योजना को स्वीकार करने के लिये विवश कर रहे थे। उसने फ्रांस ओर ब्रिटेन 
की योजना को स्वीकार कर लिया, ओर चेम्बरलेन बड़ी आशा लेकर एक बार फिर 
हिटलर से मिलने के लिये जर्मनी गया। २२ सितम्बर को गोड्सवर्ग नामक स्थात 
"पर उसने हिटलर से भेंट की । पर चेम्बरछेन की सब आशा घूल में मिल गयी । 
हिटलर फ्रांस और ब्रिटेन की योजना को स्वीकृत करने के लिये उद्यत नहीं हुआ। 
उसका कहना था, कि जिन प्रदेशों में जर्मन लोगों की आबादी ५० प्रतिशत से अधिक 
है, केवल उन्हीं को जर्मनो को दे देने से काम नहीं चलेगा । जिन प्रदेशों में - जर्मन 
"लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते हैं ( चाहे उनकी संख्या ५० प्रतिशत से कीं 
भी हो ) वे सब जर्मनी को मिलने चाहिएं। अतः उसने चेम्बरछेन के सम्मुख ये प्रस्तर 
प्रस्तुत किये--( १.) चेक्रोस्छावाकिया . के इन सब प्रदेशों ( जिन्हें हिटलर ने ए 
नक्शे द्वारा अंकित कर दिया था ) को १ अक्टूबर; १९३८ तक जर्मनी के सुपुर्व 5 
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 दियाजाए। (२) इन प्रदेशों से चेक सेनाएँ हटा लो जाएँ, और इन प्रदेशों मे ५ 
हे Ee चेकोस्ळोवाकिया ने जो किलाबन्दी की हुई है, जो अस्त्र-शस्त्र व युद्ध-सामग्री ४ है 


ट निरेन की विदेशी राजनीति (१९१९-३९) २३५ 


विद्यमान है, जो कल-कारखाने, रेखवे, मशीनरी आदि वहाँ हैं, और जो खाद्य सामग्री 
तथा पशु आदि वहाँ हैं, वे सब जर्मनी के सुपुर्द कर दिये जाएँ। ( ३ ) सब जर्मन 
कैदियों को रिहा कर दिया जाए। (४ ) चेकोस्लोवाकिया को नयी सोमाओं का 
निर्धारण करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन को नियुक्ति की जाए, जो लोकमत 
के आधार पर विवादग्रस्त प्रदेशों के सम्बन्ध में निर्णय करे । 

चेम्बरलेन ने हिटलर के इन प्रस्तावों को चेकोस्लोवाकिया की सरकार के पास 
पहुँचा दिया । पर डा० वेनस और उसकी सरकार का कहना था, कि ये प्रस्ताव फ्रांस 
और ब्रिटेन की योजना से बहुत अधिक हैं। जर्मनी और . चेकोस्लोवाकिया की सीमा 
पर जो भारी किलावन्दी चेक सरकार द्वारा की गई थी, उस पर अनन्त घनराशि व्यय 
हुई थी, ओर चेकोस्छोवाकिया की प्रायः सब युद्ध-सामग्री वहीं पर विद्यमान थी। 
उसके प्रायः सभी बड़े कल-कारखाने भी इन्हीं प्रदेशों में स्थित थे । स्कोडा का प्रसिद्ध 
कारखाना भी वहीं पर था । हिटलर के इन प्रस्तावों का अभिप्राय यह था, कि जर्मन 
सेनाएँ चेकोस्लोवाकिया में जहाँ तक चाहें अधिकार कर ले, और उन्हें आगे बढ़ने से 
रोकने के लिये चेक सरकार के पास कोई भी साधन शेष न रहे | डा० वेनस ने हिटलर - 
के प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया, और चेक सेनाओं को युद्ध की तैयारी के लिये आदेश 
दे दिया गया । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब युद्ध अवश्यम्मावी है । चेम्बरळेन ने 
हिटलर को संतुष्ट करने का जो प्रयत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका । रूस, फ्रांस 
और ब्रिटेन ने घोषणा की, कि वे चेकोस्लोवाकिया को रक्षा करने के लिये उद्यत हैं । 
पर इस बीच में जर्मन लोग भी चुप नहीं बैठे थे। नाजी सैनिकों की टोलियाँ सुडटनलैण्ड 
में घुसनी शुरू हो गयी थीं । इसी समय एक सभा में भाषण करते हुए हिटलर ने कहा 
था--“'चेकोस्लोवाकिया एक घोखा है, झूठ है, इस सारे घोखे की जड़ बेनस है। 
हजारों जर्मन चेकोस्लोवाकिया की जेलों में पड़े सड़ रहे हैं ॥ उत्त पर जुल्म किये जा 
हैं । वेनस झूठा है, दगाबाज है ।” इस वातावरण में शान्ति का कोई भी प्रय सफल 
नहीं हो सकता था । 

पर चेम्बरलेन को अभी भी आशा थी। उसने होरेस विल्सन को एक व्यक्तिगत 
पत्र के साथ हिटलर के पास यह प्रार्थना लेकर भेजा, किं इस विवाद को शान्तिम 
उपायों द्वारा निबटा लिया जाए। उसने मुसोलिनी से भी सम्पर्क किया, भौर एक 
कान्फरेन्स की आयोजना की । २९ सितम्बर, १९३८ को चेम्बरछेन, मुसोलिनी, हिट" 
छर और दछादिये ( फ्रांस का प्रधानमन्त्री ) म्युनिच में एकत्र हुए, और उन्होने साथ 
भिल कर चेकोस्लोवाकिया की समस्यां पर विचार करना प्रारम्म क्या। 


स्यूनिच का समझौता--२९ सितम्बर; १९३८ को म्यूनिच में जो विचार: 


विमर्श प्रारम्भ हुआ, उसमें चेकोस्लोवाकिया को सम्मिलित नहीं किया गया था। रू 
को भी इसमें शामिल होने के लिए निमन्त्रण नहीं दिया गया था। मध्यराति. ड 
, जर्मनी, फ्रांस ओर इटली के प्रतिनिधि चेकोस्लोवाकिया के प्रस्न पर विचार करते 
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२३२ विश्व की राजनीति और अन्तराट्रीय सम्बन्ध 


रहे । इस विचार के परिणामस्वरूप उन्होंने जो निर्णय किये, वे ही “म्यूनिच समझौता” 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये निर्णय प्रायः वही थे, जिन्हें गोड्सवर्ग में हिटलर ने प्रस्तावित 
किया था । इनके अनुसार यह निश्‍चय किया गया, कि ( १) १० अक्टुवर, १९३८ 
तक जर्मन सेनाएँ सुडटनलैण्ड पर अपना अधिकार स्थापित कर लें । चेक सरकार वहाँ 
से कोई युद्ध सामग्री व मशीनरी आदि न हटा सके, पर खाद्य पदार्थो और पशुओं को 
वहाँ से ले जा सकने का उसे अधिकार हो। ( २) सुडटनलेण्ड के अतिरिक्त अन्य 
प्रदेशों के जर्मनी को प्राप्त होने या न होने के सम्बन्ध में थह निश्चय किया गया, कि 
इन प्रदेशों के निवासियों का इस प्रश्‍न पर लोकमत लिया जाए और यह लोकमत किन 
प्रदेशों में लिया जाए, इसका निर्णय पांच सदस्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन द्वारा 


किया जाए। ( ३ ) चेकोस्लोवाकिया की जेलों में जो जर्मन बन्द है, उन्हें चार सप्ताह - 


के समय में जेल से मुक्त कर दिया जाए। ( ४ ) चेकोस्लोवाकिया की सीमाओं का 
अन्तिम रूप से निर्धारण करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति की जाए। 
(५ ) जो प्रदेश जर्मनी को प्रास हों, उनके निवासियों को यह अधिकार प्रदान किया 
जाए कि वे छः मास के -अन्दर-अन्दर यह निश्‍चय कर लें कि उन्हें जर्मनी के अन्तर्गत 
होकर रहना है या नहीं । यदि वे जमनी के अधीन न रहना चाहें, तो इस अवघि में 
अन्यत्र जा कर बस सकने की उन्हें स्वतन्त्रता हो। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया के 
प्रदेशों से जो छोग जर्मनो में सम्मिलित प्रदेशों में आकर बसना चाहें, वे भी इस अवधि 
में वहाँ आकर बस सकं । हे 

जब सब बातों पर फंसछा हो गया, तो चेकोर्छोवाकिया के प्रतिनिधियों को भी 
बुलाया गया और ये निर्णय: उन्हें सुना दिये गये । डा० बेनस की सरकार इस फैसले 
को स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुई, पर इसका विरोध करने की शक्ति भो उसमें 
नहीं थी । अतः उसने त्यागपत्र दे दिया, और डा० हेचा के चेतुत्त्व में नई चेक सरकार 
का संगठन हुआ। विवश होकर इस सरकार ने म्यूनिच के समझोते को स्वोकार कर 
छिया । निःसन्देह, यह समझोता चेकोस्लोवाकिया के लिए मृत्युदण्ड के समान था | 
जर्मनी के परराषटरन्त्री रिबनद्राप ने म्यूनिच कान्फरेन्स के बाद चेम्बरलेन के सम्बन्ध में 


कहा था--'इस वृद्ध पुरुष ने अपनी मृत्यु के आज्ञा पत्र पर स्वयं हस्ताक्षर कर दिये हैं। | 


अब केवळ यह कार्य शोष है, कि उस पर मृत्युदण्ड की तारीख भो डाल दी जाए।' 
निःसन्देह, यह समझौता तुष्टीकरण को नोति की पराकाष्ठा का परिचायक था । प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप के विविध राज्यों ने अपनी सुरक्षा की जो भी व्यवस्थाएँ की 
थीं, इस द्वारा उन सब का अन्त हो जाता था, और अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता इससे 


 अरीभांति प्रगट हो जाती थी । 


म्यूनिच समझोते के परिणामस्वरूप चेकोस्लोवाकिया एक छोटाःसा राज्य .रह 
गया । इस समझौते के परिशिष्ट में ब्रिटेन और फ्रांस ने यह गारण्टी दी थी, कि यदि 


Lo ` उत्तेजना के कारण के अभाव में किसी अन्य राज्य ने चेकोस्छोवाकिया पर आक्रमण F [ ; 
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अट ब्रिटेन को विदेशों राजनीति (४९३९-३९) २३३ 


किया, तो वे उसकी सहायता करेंगे । जर्मनी और इटली इस गारण्टी में शामिल नहीं 
हुए थे । उनका कहना था, कि जब पोलेण्ड और हंगरी के ऐसे प्रदेशों के सम्बन्ध में भी 
निर्णय हो जायगा जहाँ पोल-भिन्‍न और हंगारियन-भिन्‍न लोगों का पर्याप्त संख्या में 
निवास है, तभी वे कोई गारण्टी दे सकेंगे । म्यूनिच समझौते के कारण ११,५०० वर्ग- 
मील के प्रदेश चेकोस्लोवाकिया से निकल.कर जर्मनी को प्राप्त हो गये थे । ये प्रदेश 
औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध थे । 

म्यूनिच में हिटलर की सब मांगें स्त्रीकृत कर कर ली गई थीं। पर उसे इससे 
भी संतोष नहीं हुआ । जमंनो ओर चेकोस्लोवाकिया के बीच की सीमाओं को निर्घा- 
रित करने के लिए जिस कमीशन को नियुक्ति को गई थो, वह अभी कार्य कर ही रहा 
था कि जर्मन सेनाएँ चेकोस्लोवाकिया में निरन्तर आगे बढ़ती गईं, ओर उन्होंने ऐसे 
प्रदेशों व नगरों पर भो कब्जा कर लिया जिनको थबादी . प्रधानतया चेक लोगों की 
थी । मार्च, १९३९ में केन्द्रीय चेकोर्लोवाकियन सरकार ने स्लोवाकिया के मन्त्रिमण्डल 
को वर्खास्त कर दिया. ( चेकोस्लोवाकिया के राज्य में तीन प्रदेश थे, चेकिया, स्छोवा- 
किया और कर्पाथो-युक्रेन ) । इसका कारण यह था कि स्लोवाकिया का मन्त्रिमण्डल 
अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र राज्य कायम करने का प्रयत्न कर रहा था । स्लोवाकिया के पदच्युत 
मन्त्रिमण्डल ने हिटलर से अपील की । हिटलर को और क्या चाहिये था ? उसने तुरन्त 
स्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया । इस पर चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हिटलर से 
मिलने के लिये जर्मनी गये। वहाँ उन्हें कहा गया, कि प्राग तथा अन्य नगरों में बसे हुए 
जर्मनी की जान व माळ सुरक्षित नहीं है । अतः सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिया का शासन 
जर्मन लोगों के नियन्त्रण में कर लिया जाना आवश्यक है । इस बीच में जर्मन सेनाओं 
ने प्राग की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया था । इस दशा में चेकोस्लोवाकिया ने 
हिटलर के सम्मुख घुटने टेक दिये, और सम्पूर्ण चेकोस्लोवाकिला पर जर्मनी का आधि- 
पत्य स्थापित हो गया ( १५ मार्च, १९३९ ) । चेकिया ओर स्लोवाकिया को पृथक्‌ 
रूप से जर्मनी के संरक्षित राज्य बना दिया गया, और कर्पाथो-युक्रेन के प्रदेश पर हंगरी 
ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । इस प्रदेश में हंगारियन लोगों की अच्छी संख्या 
थी, ओर इस समय हंगरी. जर्मनी के साथ सहयोग में तत्पर था । चेकिया और स्लोवा- 
किया की जमंनो के अधीन वही स्थिति थो, जो जापान की अघीनता में मंचूकुओ राज्य 
की थी । म्यूनिच के समझौते के परिशिष्ट द्वारा फ्रांस ओर ब्रिटेन ने क्षीण चेकोस्छो- 
वाकिया की सीमाओं की रक्षा करने की जो गारण्टी दी थो, वह किसी काम में नहीं 
आई भोर यह राज्य हिटळर की महत्वाकांक्षा का शिकार हो गया। 

स्यूनिच समझौते का विवेचन--प्रेट ब्रिटेन द्वारा जर्मनी, जापान और इटली 
के तुष्टीकरण की जो नीति अपनायी जा रही थी, म्यूनिच समझौते द्वारा वह पराका 
को पहुँच गई थी । जिन कारणों से ब्रिटेन इस समझौते के छिए प्रवृत्त हुआ, वे 
छिखित थे--( १ ) ब्रिटेन समझता था, कि वर्साम्य की सत्धि द्वारा अर्मती के प्रति 
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न्याय नहीं किया गया था । ऐसे कतिपय प्रदेश जो राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के आवार पर 

जर्मनी के थे, चेकोस्छोवाकिया, पोलेण्ड आदि राज्यों को दे दिये गये थे । हिटलर का 

यही कहना था, कि वह केवल उन्हीं प्रदेशों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, जो 

वस्तुतः जर्मनी के हैं । ब्रिटेन को यह बात न्यायसंगत प्रतीत होती थी । इसी कारण 

उसने म्यूनिच के समझौते द्वारा सुडटनलैण्ड तथा कतिपय अन्य प्रदेशों को जर्मनी को दे 

देने की बात का समर्थन किया । ( २) ब्रिटेन हिटळर के इस दावे को बहुत महत्त्व 

देता था, कि वह कम्युनिज्म से यूरोप की रक्षा करने के लिए तत्पर है। इसी कारण 

उसका विचार था कि जब जर्मनी की राष्ट्रीय आकांक्षाएँ पूर्ण हो जायेंगी, तो उसकी 

सम्पूर्ण शक्ति कम्युनिज्म के प्रतिरोध में लग जायगी । पूंजीवाद पर आधारित ब्रिटेन 

कम्युनिज्म से अपनी रक्षा करना बहुत महत्त्व को बात समझता था। ( ३ ) महायुद् 

को विभोषिका भो ब्रिटेन की नीति को प्रभावित कर रही थो। वहाँ की सरकार इस 

, बात के लिए उत्सुक थी, कि किसी ऐसे प्रश्‍न पर युद्ध को पुनः प्रारम्भ.च किया जाये 

जिसके साथ ब्रिटेन का सीधा सम्बन्ध न हो। चेकोस्छोवाकिया के साथ वह अपना सीधा 

सम्बन्ध नहीँ समझतो थी । इसी लिए चेम्बरलेन ने २४ सितम्बर, १९३८ को पाछिः 

यामेण्ट में भाषण देते हुए कहा था--“यह अत्यन्त हास्यास्पद, भयास्पद और अदि- 

इवसनीय वात है कि हम एक सुदूर देश में लड़े जानेवाले युद्ध के लिए अपने देश में 

खाइयाँ खोदने लगे और जहरीली गैसों से रक्षा करने वाले साधनों से अपने को सुस- 

ज्जित करने लगें ।""मैं स्वोकार करता हूँ कि हिंटळर का रुख युक्तिसंगत नहीं है, पर 

यदि हमें युद्ध में शामिल होना ही हो, तो किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न पर ही रंणक्षेत्र में उतरना 

चाहिये ।” पर यह स्वीकार करना होगा कि म्यूनिच में चेम्बरलेन ने जिस नीति का 

आश्रय लिया, वह युक्तियुक्त नहीँ थी । हिटलर जहाँ कम्युनिज्म का विरोधी था, वहाँ 

साय ही जर्मनी के राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए भी प्रयत्नशील था। यह राष्ट्रीय उत्कर्ष 

केवल उन जर्मन प्रदेशों को प्रास करके ही नहीं किया जा सकता था, जिन्हें वर्साय्य की 

सन्वि द्वारा(अन्य राज्यों में सम्मिलित कर दिया गया था। हिटलर चाहता था, कि जर्मती _ 

के मी प्रभावःेत्र हों, उसका भी साम्राज्य हो और वह भी यूरोप को प्रधान शक्ति बंत | 

जाए। चेम्बरळेन ने जर्मनी को महत्त्वाकांक्षाओं को सही रूप में समझने का प्रयल _ 

नहीं किया । इसी कारण उसने ऐसी भूले कीं, जिनके परिणामस्वरूप जर्मनी को भूख | 
निरन्तर बढ़ती गई, ओर एक साल बाद द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया। 

. स्यूनिच के समझौते के अनेक परिणाम हुए । इनका निदर्शन इस प्रकार किया 
जा सकता है--( १ ) इस समझोते के कारण जर्मनी के राष्ट्रीय उत्कर्ष में बहुत सही" 
यता मिली । आस्ट्रिया को वह पहले ही अपने राज्यक्षेत्र में शामिल कर चुका था! | 
 „ चेकोस्छोवाकिया का अंगमंग करके अव उसके राज्य का क्षेत्रफल -२,२६,००० वर्गमील 

. हो गया, ओर उसको जनसंख्या ८ करोड़ से भी अधिक हो गई। अब वह रूस के अति” | 
र रिक्त शेष यूरोप में सबसे,बड़ा राज्य हो गया था, ओर यूरोप के अन्य राज्यों का हा हि 
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आझंकित होना सवथा स्पाभाविक था । ( २ ) अब जर्मनी अपनी पूर्वी सोमा की सुरक्षा 
के सम्बन्ध में निरिचन्त हो गया । इस क्षेत्र में चेकोस्लोवाकिया से अपनी रक्षा करने 
का प्रन अब उसके सम्मुख नहीं रह गया । मध्य यूरोप पर अव उसका आधिपत्य 
स्थापित हो गया था, और कैसर-विलियम द्वितीय को योजना के अनुसार वाल्कन प्राय- 
द्वीप तथा काला सागर के तटवर्ती प्रदेशों पर अपना प्रभुत्त स्थापित कर सकने का 
मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो गया था । साथ हो, वह अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग फ्रांस 
के विरुद्ध भी निश्चिन्तता के साथ कर सकता था, क्योंकि यूरोप में फ्रांस उसका प्रधान 
शत्रु था । ( ३ ) म्यूमिच के समझौते के कारण सुरक्षा की वह व्यवस्था छिन्नःमिन्त हो 
गई, जिसका निर्माण फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया आदि राज्यों के साथ सन्धियां करके किया 
था। अब मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राज्यों को फ्रांस की सहायता का भरोसा नहीं 
रह गया, और वे जर्मनी के जाळ में फंसते गये। इन राज्यों में भी नाजी व फासिस्ट 
पार्टियाँ संगठित थीं। ये पाटिया अब शक्ति पकड़ने रग गईं और जर्मनी की संरक्षा को 
स्वीकार कर छेने में ही अपने-अपने देश का हित समझने लगीं । ( ४ ) इस समझौते 
से रूस बहुत रु्ट हुआ । उसे म्यूतिच कान्फरेन्स में आमन्त्रित तक नहीं किया गया था। 
उसे यह विश्‍वास हो गया, कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कम्युनिज्म के विरोध के 
कारण उसके साथ किसी भी प्रकार से सहयोग व परामर्श करने को तैयार नहीं हैं । 
इसीलिए उसने अपने पुराने साथियों की उपेक्षा कर जर्मनी के साथ पृथक रूप से सन्वि 
(२३ अगस्त, १९३९ ) कर केने में अपना हिंत समक्षा, ओर द्वितीय महायुद्ध के 
समय चिर काल तक वह युद्ध में तटस्थ रहा । ( ५) इस समझौते के कारण राष्ट्र्सघ 
अत्यन्त निर्बळ हो गया । उसके माध्यम से किसी देश को विदेशी आक्रमणों से बचाया 
जा सकता है, इस का कोई भरोसा नहीं रह गया। म्यूनिच में एकत्र हुए राजनी तिज्ञों ने 


` चेकोस्लोवाकिया की समस्या को हल करते हुए राष्ट्रसंघ को पूर्ण रूप से उपेक्षा की 


थी । यह बात इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सर्वत्र निरर्थक बना देने में सहायक हुई । 
( ६ ) चेकोस्लोवाकिया को हस्तगत कर छेने के पद्चात्‌ जर्मनी का ध्यान पोलेण्ड को 
ओर आक्ृष्ट हुआ, और उसके राज्य-क्षेत्र में जर्मन लोगों द्वारा आबाद जो प्रदेश थे 
उन्हें हस्तगत करने का प्रयत्न उसने प्रारम्भ कर दिंया। यदि फ्रांस और ब्रिटेन 
म्यूनिच में हिटलर की मांगों का प्रतिरोध करते, तो सम्भवतः हिटलर के लिये पोलेण्ड 
पर आक्रमण करना सम्भव न होता । ह 

इसमें सन्देह नहीं, कि म्यूतिच का समझौता करके ब्रिटेन और फ्रांस ने भारी 
भूछ की थी। इसमें फ्रांस का उतना दोष नहीं था, जितना कि ब्रिटेन का था। 
चेम्बरछेन तुष्टीकरण की नीति का पक्षपाती था, और फ्रांस एक अंग से अधिक उसका _ 
प्रतिरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जर्मनी से अपनी रक्षा करने के लिए वह ब्रिटेन 
को सहायता के बिना काम नहों चछा सकता था । चेम्बरलेन ने यह कमी नहीं समझा, 


कि हिटकर की भूज अनन्त है, और बह: एक ऐसी बस्ति के समान है जो बाहूतियाँ पा- ES 
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पाकर और भी अधिक भड़कती जाती है। म्यूनिच के समझौते के विरोध में मन्त्रिमण्डछ 
से त्यागपत्र देते हुए डफ कूपर ने बहुत ठोक कहा था, कि “हमारे प्रधानमन्त्री को 
हिटळर को सदाकांक्षाओं और वचनों पर विदवास है, यद्यपि जब उसने वर्साय्य को 
सम्बि को तोड़ा, तो लोकानों की सन्धि के पालन का वचन दिया था, ओर जब 
लोकानों की ससि के प्रतिकूल आचरण किया तो यह कहा था कि अब यूरोप में उसकी 
प्रदेश-्सम्बन्यी कोई मांग शेष नहीं है। जब उसने शक्ति का प्रयोग कर आस्ट्रिया में प्रवेश 
“किया, तो अपने गुगों को यह कहने का अधिकार दिया कि हिटलर चेकोस्छोवाकिया के 
मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा । यह बात छः महीने पहले को हो तो है। फिर भी 
हमारे प्रधानमन्त्री को विश्वास है, कि हिटलर पर विश्‍वास किया जा सकता हुँ।” 
बस्तुतः, डफ कूपर का यह कहना अविकल रूप से सत्य था। हिटलर के वचनों पंर 
विश्वास कर के ही ब्रिटेन ने उसे अन्य राज्यों को हड़पने दिया, और शीक्र ही जर्मनी 
इतना अधिक शक्ति्यालो हो गया कि यूरोप का शक्ति-संतुलन कायम नहीं रह सका । 


(४) तुष्लेकरण की नीति की विवेचना 


म्यूनिच के समझौते पर विचार करते हुए ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति का 
पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है । फिर भो इस सम्बन्ध में कतिपय अन्य बातें ध्यान 
देने योग्य हें 
( १ ) जर्मनो की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में ब्रिटेन के सम्मुख यह विचार 
विद्यमान था, कि शक्तिशालो जर्मनी द्वारा यूरोप के मध्य भाग में एक ऐसी सुरक्षा- 
दीवार स्थापित हो जायेंगी, जो कम्युनिस्ट रूस के विरुद्ध अन्य देशों की रक्षा में काम 
आयगी और जिस द्वारा कम्युनिज्म के प्रसार को रोका जा सकेगा । ब्रिटेन समझता 
था, कि जर्मनी के साथ मित्रता कर उसे रूस के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। 
इसी लिए म्यूनिच कान्फरेन्स में रूस को निमन्त्रित नहीं किया गया था, और उसकी पीठ 
पीछे ही चेकोस्छोवाकिया के अंग भंग का फैसछा कर लिया गया था। निःसन्देह, ब्रिटेन 
की यह भारी भूल थो । यदि रूस के साथ सहयोग और मैत्री की फ्रांस को नीति का 
ब्रिटेन भी समर्थन करता, तो ये तीनों राज्य मिल कर हिटलर का प्रतिरोध कर सकते 
थें । जर्मनी को संब से अधिक भय इस वात से था, कि कहीं उसे दो--पूर्वो ओर 
परिचिमी--रणक्षेत्रों में एक साथ न लड़ना पड़ जाये । रूस के साथ रहने पर यह भय 
यथार्थ रूप भ्राप्त कर छेता या। पर ब्रिटेन ने इस बात पर समुचित ध्यान नहीं दिया, 
और हिटलर को संतुष्ट करना ही अपनी विदेशी राजनीति का घ्येय बना छिया । इस 
. से रूस को यह समझने का अवसर मिला, कि ब्रिटेन ओर फ्रांस जैसे पूँजीवादी राज्य 
. उसके प्रति विद्वेष भावना रखते हैं, ओर किसी भी प्रकार उससे सहयोग करने को 
तैयार नहीं हैं । रू के इस रख का ही यह परिणाम हुआ क्रि द्वितीय महायुद्ध के 
प्रारम्भ होने से कुछ दिन पूर्व हो उसने जर्मनी के साथ अनाक्रमण को सन्धि कर ली 
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( २३ अगस्त, १९३९ ), जिसके कारण जर्मनी अपनी पूर्वी सीमा की रक्षा के सम्बन्ध 
में निरिचन्त हो गया और वह अपनो सारी शक्ति को फ्रांस आदि पश्‍्चिमो व दक्षिणी 
राज्यों के विरुद्ध प्रयुक्त कर सका । द्वितीय महायुद्ध में मित्र-राज्यों (ब्रिटेन, फ्रांस आदि) 
को तभी सफलता प्राप्त होनी प्रारम्भ हुई, जब कि रूस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी ( जून, १९४१ )। दो रणक्षेत्रों में एक साथ लड़ सकता जर्मनी के 
लिये सम्भव नहीं रह गया, ओर रूस की अपार शक्ति उसके विरुद्ध प्रयुक्त होनी प्रारम्भ 
हो गई । जर्मनी को वश में रखने के लिये रूस का कितना अधिक उपयोग है, यह बात 
मित्र-राज्यों को अब समझ में आई। यदि वे पहले ही रूस की उपेक्षा कर जर्मनी के 
प्रति तुष्ठोकरण की नीति को न बरतते, तो सम्भवतः जर्मनी को युद्ध प्रारम्भ करने 
का साहस ही न होता । 

( २ ) इटली के प्रति तुष्टोकरण को नीति को बरत कर भी ब्रिटेन ने भारी 
भूल की । इटली भी पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा को गई व्यवस्थाओं से असंतुष्ट 
था, और अफ्रोका में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिये प्रयत्नशील था । वह 
भूमध्य सागर को अपनी झील या प्रादेशिक समुद्र समझता था, और पुराने रोमन 
साम्राज्य का पुनरुद्धार करने के लिए उत्सुक था । इसी प्रयोजन से उसने अबीसीनिया 
पर आक्रमण किया था। यदि ब्रिटेन इस अवसर पर उसका प्रतिरोध करता और 
राष्ट्रसंघ द्वारा इटली के विरुद्ध सैनिक शक्ति को प्रयुक्त करने की नीति का समर्थन 
करता, तो इटली की महत्त्वाकांक्षाओं को काबू में रखा जा सकता था। पर ब्रिटेन 
इससे सहमत नहीं हुआ, और राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध केवळ आधिक बहिष्कार का 
ही निश्चय किया। यह उपाय इटली को अबीसीनिया की विजय से रोक सकने में अस- 
मर्थ रहा, और पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्र में इटली का आधिपत्य स्थापित हो गया । 
दवितीय महायुद्ध में यह बात मित्र-राज्यों के लिये घातक सिद्ध हुई, ओर ब्रिटेन का 
अपने प्राच्य साम्राज्य के साथ सम्पर्क टूट गया। यदि अबीसीनिया के प्रश्न पर ब्रिटेत 
इटली को सद्भावना ही प्राप्त कर सकता, तो भो उसके लिये सन्तोष का कुछ कारण 
होता । पर आधिक बहिष्कार को बात से भी मुसोलिनी अत्यन्त रुष्ट हुआ, और शीघ्र 
ही वह हिटलर के जाल में फंस गया । इसी कारण उसने जर्मनी के साथ मिल कर 
एन्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट का निर्माण किया ( मवम्बर, १९३६ ), जिससे इन दोनों राज्यों 
की मैत्री बहुत चनिष्ठ हो गई । तुष्टीकरण की नीति से यदि ब्रिटेन इटली को अपने 
साथ रख सकता, तो इस नीति को उपयोगिता को स्वीकार किया जा सकता था । पर 
इटली में भी यह नीति विफल रही, और यह राज्य भो जर्मनो के साथ मिल गया। 

(३ ) जापान के प्रति तुष्टीकरण की नोति बरतने के कारण ही मज्चूरिया 
भौर आम्यन्तर मंगोलिया में जापान अपने भ्रमुत्व का विस्तार कर सका। ब्रिटेन 
समझता था, कि जापान पूर्वी एशिया के क्षेत्र में कम्युनिज्म के - वरद संघर्ष का साम 
है। इसी कारण उसने जापान का प्रतिरोध करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पर 
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जापान का उद्देश्य रूसी कम्युनिज्म का विरोध करने का उतना नहीं था, जितना कि 
अपने साम्राज्य का विस्तार करने का । वह समझता था, कि पूर्वी और दक्षिणपूर्वी 
एशिया उसके साम्राज्य-प्रसार के समुचित क्षेत्र हैं। साम्राज्य-सम्बन्धी उसको भूख 
केवल चीन पर अपने प्रभुत्व की स्थापना द्वारा ही संतुष्ट नहीं हो सकती थी । दक्षिण- 
पूर्वी एशिया के जो उपनिवेश, प्रदेश व द्वीप ब्रिटेन के अधीन थे, उन्हें भी अपने प्रभुत्व 
में छे आना जापान को अभीष्ट था । ब्रिटेन को तुष्टीकरण की नोति के कारण जापान 


की भूख भो निरन्तर बढ़ती गई, और द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी के पक्ष में सम्मिलित 


होकर उसने सुदूरपूर्व के क्षेत्र से ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त कर दिया । 

( ४ ) तुष्टोकरण को नीति के पक्ष में ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति यह थी, 
कि जर्मनी आदि को समुचित राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण कर दिए्व में युद्ध की आव- 
इयकता का अन्त किया जा सकता है। पर यह ब्रात भो सत्य सिद्ध नहीं हुई । जब 
चेम्वरलेन म्यूनिच का समझोता करके इङ्गलेण्ड वापस आया, तो उसने स्वागत के .लिए 
आये हुए लोगों को एक कागज दिखाते हुए कहा था--'यह युद्ध को रोकने के लिए हिटलर 
के साथ किया हुआ समझोता हे। इसका अभिप्राय है, हमारे युग में शान्ति का स्थापित 
रहना ।' पर यह उसकी कंसो भयंकर भूल थो । एक साल बाद ही विश्व में द्वितीय 
महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया । ब्रिटेन के रुख को देखते हु ए स्टालिन ने ठीक ही कहा 
था, ( १० मई, १९३९ ) कि ब्रिटेन और फ्रांस निरन्तर पीछे हटते जा रहे हैँ, ओर 
वे यूरोप के डिक्टेटरों को एक के बाद एक सुविधाएं देने में व्यापृत हैं। उन्होंने आक्रान्ता 
के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की नोति का परित्याग कर दिया है । तुष्टीकरण को नीति 


का यही परिणाम था। इससे हिटलर, मुसोलिनी और तोजो की भूख निरन्तर बढ़ती 
ही जाती थी। 
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जर्मनी की विदेशी राजनीति 


(१) वाइमर रिपव्छिक की परराष्ट्र नीति ( १९१९-३२ ) 


` महायुद्ध के समाप्त होने पर किस प्रकार जर्मनी से वंशक्रमानुगत राजसत्ता का 
अन्त होकर लोकतन्त्र रिपब्लिक को स्थापना हुई, इस पर पाँचवें अध्याय में प्रकाश 
डाला जा चुका है। नये रिपब्छिकन राज्य के संविधान का निर्माण वाइमर नामक नगरीं 
में आयोजित संविधान सभा या राष्ट्रीय महासभा द्वारा किया गया था, इसीलिए उसे 


वदाइमर रिपब्लिक' कहा जाता हैं। रिपब्लिकन सरकार के नेताओं के सम्मुख परराष्ट्र . 


नीति के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या यह थी, कि जर्मनी फिर से विश्‍व के 
राज्यों में.समुचित स्थान प्राप्त करे और विजेता राज्यों द्वारा उसके प्रति जो बछ्त का 
सा व्यवहार किया जा रहा है, उसका अन्त हो । महायुद्ध के कारण जर्मनी का जो 
अंग भंग कर दिया गया था और हरजाने की जो भारी मात्रा उस पर छाद दी गई 
थी, उसमें समुचित संशोधन करना भी वाइमर रिपब्लिक के नेताओं के सम्मुख एक 
महत्पूर्ण प्रश्‍न था । जर्मनी की ध्वस्तं दश्षा को संभालने के लिए यह भो आवश्यक 
या, कि अन्य देशों के साथ उसका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो, क्योंकि इसके बिना 
न वह अपनी आथिक दशा को संभाळ सकता था आर न हरजाने की धनराशि को 
अदा कर सकता था । इस दशा में रिपब्लिक के नेताओं के समुखं दो विचार थे, या 
तो वे रूस. के साथ अपने सम्बन्धों को बढ़ाएं और या फ्रांस तथा ब्रिटेन सदृश अपने 
पुराने चत्रु-राज्यों के साथ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करें। बोल्शेविक 
क्रान्ति के कारण महायुद्ध के बाद के काल में रूस को भो अन्य राज्य अछूत समझते 
थे । कुछ लोगों का विचार था, कि रूस के साथ घनिष्ठता बढ़ा कर जर्मनी जहाँ अपने 
विदेशी व्यापार को फिर से प्रारम्भ कर सकता है, वहा वर्साय्य की सन्धि द्वारा किये 
गये अन्यायों का भी प्रतिशोध कर सकता है। दुरे मत के नेता यह समझते थे कि 
फ्रांस और ब्रिटेन आदि पर्चिमो राज्यों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने में ही जर्मनी 
का हित है। ऐसा करके वे वर्साय्य की सन्धि की शतो में सहूलिय्तें आस कर सकेगे। 
१९२२ तक वाइमर रिपब्लिक की नीति रूस के साथ अपने सम्बन्धों को 
बढ़ाने की रहो । इसीलिए रापोको को सन्धि (एप्रिल, १९२२) की गई, जिसके 
अनुसार जर्मनी और रूस की सरकारों ने एक दूसरे की वैष सत्ता को स्वीकार किया, 
_ और दोनों राज्यों ने परस्पर व्यापार प्रारम्भ करने का निश्‍चय किया। इसी सन्धि को 
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और अधिक सुदृढ़ करने के लिए २४ एप्रिछ, १९२६ को जर्मनी और रूस ने एक अन्य 
सन्धि की, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने यह स्वीकार किया, कि ( १ ) यदि उनमें 
से किसी पर उत्तेजनात्मक कारण के अभाव में किसी अन्य राज्य ने आक्रमण किया, 
तो दसरा राज्य उस युद्ध में तटस्थ रहेगा, और ( २ ) यदि उनमें से किसो के विरुद्ध 
अन्य राज्यों ने आर्थिक व वित्तसम्बन्धी बहिष्कार का निश्चय किया, तो दूसरा राज्य 
उनका साथ नहीं देगा । इस प्रकार १९२६ के प्रारम्भिक भाग तक जमंनी और रूस के 
मैत्रो-सम्बन्ध में निरन्तर वृद्धि होती गई। ये दोनों ही राज्य अब तक अन्तर्राष्ट्रीय 
राज्य-परिवार में बहिष्कृत थे, भौर राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी इन्हें प्राप्त नहीं हुई 
थी । अतः इनमें घनिष्टता का विकसित होना सर्वथा स्वाभाविक था । पर १९२६ में 
इस नीति मे परिवर्तन आना शुरू हुआ। इस समय वाइमर रिपब्लिक के परराष्ट्र 
मन्त्री स्ट्रेसमान थे, जो फ्रांस और ब्रिटेन जैसे परिचमी राज्यों के साथ सहयोग के 
पक्षपाती थे । उनका यह मत था, कि जर्मनी का हित इन राज्यों के साथ सुळह कर 
लेने में हो है । इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनो, फ्रांस, और इटली के सम्मुख यह 
प्रस्ताव रखा, कि वे जर्मनी के साथ एक ऐसा पेक्ट कर हें जिसके द्वारा सब राज्य 
जर्मनी को तत्कालीन सीमा ( र्‌हाइन नदी ) की गारण्टी प्रदान कर दें, और आपस 
के सब विवादों का फसला 'पञ्चनिर्णय की पद्धति द्वारा करने की बात को स्वीकार 
कर छें । यह प्रस्ताव स्ट्रेसमान द्वारा फरवरी, १,९२५ में प्रस्तुत किया गया था । इसी 
के परिणामस्वरूप लोकार्नो में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसमें जर्मनी, 
फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि सम्मिलित 
इए ( गक्तूबर, १९२५ ) । वहाँ जो समझौता किया गया, उस पर पहले प्रकाश डाला 
जा चुका है । इस द्वारा जर्मनी ओर वेल्जियम तथा जर्मनी और फ्रांस के बीचं की तत्का- 
लीन सीमाओं की अनुल्छंनीयता की गारण्टी दी गई, ओर अपने पड़ोसी पश्चिमी 
राज्यों के साथ जमनी के सम्बन्ध मधुर हो गये । स्ट्रेसमान को यही अभीष्ट था, और 
इसे सम्पन्न करने में उसे पूरी सफलता प्रास हुई। १९२६ में जर्मनी को राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता भी प्रास हो गई। अब वह अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अछूत नहीं रह गया, और 
युद्धों को रोकने के लिए जो प्रयल राष्ट्रसंघ द्वारा किये जा रहे थे, उनमें भी भाग छेने 
लगा । निःसस्त्रीकरण को समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रसंघ ने जिस तैयारी 
कमीशन को नियुक्ति की थी, जर्मनी ने उसके साथ भी सहयोग किया । कैलोग-ब्रियाँ 
पैक्ट ( पेरिस पैक्ट ) पर भी जर्मनी ने हस्ताक्षर किये, आर वह भी इस युद्ध-विरोधी 
पैक्ट में शामिल हो गया ( १९२८ ) । लोकानों के समझौते और पेरिस पैक्ट के कारण 
जमनी और उसके पुराने शत्रु-राज्यों में जो मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया था, उसी 
के कारण यंग योजना स्वीकृत हो सकी, जिसके परिणामस्वरूप जर्मनी द्वारा दी जागे- 
' वाळी हरजाने को मात्रा में भारी कमी की गई ( १९२९ ), ओर हरजाने की अदायगी 
के बारे में मो जर्मनी को अनेक सुविधाएँ दी गई । कैलोग-ब्रियाँ पैक्ट ओर यंग योजना 
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पर पहले प्रकाश डाळा जा चुका है, अतः उनके सम्बन्ध में अघि 
इयकता नहीं है। यहाँ इतना निर्देश कर देना हो पर्याप्त है, कि क उच 
कारण अब जर्मनो पड़ोस के परिचिमी राज्यों के साथ सहयोग करने में तत्पर हो गया 
था, और इनके साथ उसके सम्बन्ध निरन्तर अधिक-अधिकं मधुर होने रूग गये थे । 
१९३० में रहाइनलेण्ड से मित्न-राज्यों ने अपनी सेनाएँ भी वापस बुला लो थीं । 
१९२९ में स्ट्रेसमान की मृत्यु के पश्चात्‌ डा० कटियस जर्मनी के प्रराष्ट्र-मन्त्री बने 
थे । उन्होंने भी स्ट्रेसमान की नीति को जारी रखा, पर १९३१ में उन्होंने अपने पद से 
त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि आस्ट्रिया के साथ आथिक सहयोग को स्थापित करने में वह 
असफल रहे थे। उनके बाद पापन ओर स्लाइशर क्रमशः जर्मनो के परराष्ट्र-मन्त्री 
बने, पर उन्हें परिचमी राज्यों के साथ मैत्री बढ़ाने को नीति में विशेष सफछता नहों 
हुई । इसका कारण यह था, कि अब जमंनी में राष्ट्रीय भावना जोर पकड़ने लगी थी, 
और नाजी पार्टी वर्साय्य की सन्धि के टुकड़े-टुकड़े कर देने के लिए आन्दोलन में तत्पर 
थो वाइमर रिपब्लिक के लिए इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था । 
जर्मनी अब यह माँग करने छग गया था, कि हरजाने के बोझ से उसे मुक्त किया जाना 
चाहिये, और उसे भो अन्य राज्यों के समान अपनी सैन्य शक्ति की वुद्धि का अवसर 
प्राप्त होना चाहिये। यह सहो है, कि लोकार्नो के समझौतों, पेरिस पैक्ट और यंग 
योजना आदि द्वारा जमंनी की अनेक शिकायतें दुर हो चुको थीं, पर कतिपय ऐसी सम- 
स्याएं अभी विद्यमान थीं, जो जर्मनी की जनता को उद्ि्न कर रही थों । जर्मन लोग 
चाहते थे, कि उनके देश को पूर्वो सोमा को सुरक्षा की भी समुचित गारण्टी दी जाए, 
आस्ट्रिया को जमंनो के साथ मिला कर एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया 
जाए, वर्साय्य की सन्धि द्वारा अफ्रीका और एशिया के जो अनेक जर्मन उपनिवेश व 
अधीनस्थ प्रदेश उससे छे लिये गये थे वे सब उसे वापस मिल जाएं, जर्मनो को 
युद्ध के लिये अपराधी न माना जाए, हरजाने की मात्रा तथा उसकी अदायगो को 
शर्तों पर पुनविचार किया जाए, और अस्त्र-शस्त्रों में जर्मनी को अन्य बड़े राज्यों के 


` समकक्ष होने का अवसर दिया जाए । वाइमर रिपब्लिक द्वारा जनता को ये माँग पूरी 


नहीं करायो जा सकों। इन्हें पूरा कराने का काम हिटलर ने अपने हाथों में छिया, 


| _ जिसकी नाजी पार्टो ने १९३३ के प्रारम्भः में जर्मनो की सरकार पर अपना प्रभुत्व 


स्थापित कर लिया था । र 


(२) हिटलर और उसकी परराष्ट्र नीति 
नाजी पार्टी के उत्कर्ष के कारण--ताजी पार्टी और हिटलर के उत्कर्ष के 
एतय में इस ग्रन्थ के पाँचवें अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका हैं । यहाँ उन कारणों 
का संक्षेप के साथ निर्देश करना उचित होगा, जिनसे कि हिटलर वाइमर रिपब्लिक का 


| हि अन्त कर जर्मनी में चाजो व्यवस्था को स्थापित कर सकतें में समर्थ हुआ था । ये कारण 
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निम्नलिखित ये--( १ ) जर्मन जनता वाइमर रिपब्लिक के कर्तृत्व से संतुष्ट नहीं थी । 
वर्साय्य को सन्धि ने जर्मनी में एक प्रकार के असंतोष और बेचैनी का वातावरण उत्पन्न 
कर दिया था । जनता में यह भावना विद्यमान थी, कि उसका घोर अपमान हुआ है। 
जब हिटलर और उसके साथी आवेश में आकर यह कहते थे, कि हमें वर्साय्य की सन्धि 
के घुरें उड़ा देने हैं, सब जर्मन लोगों को एक सूत्र में बाँध कर विशाल जर्मन राष्ट्र का 
निर्माण करना है, ओर खोये हुए अपने उपनिवेशों व अधीनस्म प्रदेशों को फिर से प्राप्त 
कर जर्मन साम्राज्य को पुनःस्थापित करना है, तो जर्मन जनता खुशी और जोश के 
मारे उछल पड़ती थी । उसके हृदय में वाइमर रिपब्लिक के नेताओं के प्रति असंतोष 
उत्पन्न होता था, और वह यह समझने लगती थी कि जर्मनी का उद्धार हिटलर और 
नाजी पार्टी द्वारा ही सम्भव है । वाइमर रिपब्लिक के प्रति असंतोष का मुख्य कारण 
तो यहो था, कि जर्मन लोग उसो को वर्साय्य की सन्धि तथा उसकी अपमानजनक 
शर्तों के लिये उत्तरदायी समझते ये । पर इसके अतिरिक्त जर्मन पालियामेन्ट में अनेक 
राजनीतिक दलों की सत्ता और उनके निरन्तर झगड़ों ने भी जर्मन लोगों में लोकतन्तर- 
वाद तथा सांसद प्रणाली के प्रति अनास्था को उत्पन्न कर दिया था । वाइमर रिपब्लिक 
के नेताओं में कोई भो ऐसा नहीं था, सर्वसाधारण जनता जिसके शक्तिशाली 
नेतृत्त्व से प्रभावित हो सके, और जिस द्वारा अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति की 
आशा कर सके । हिटळर के रूप में जनता को एक ऐसा नेता प्राप्त हो गया था, जो 
डके की चोट के साथ वर्साम्य की सन्धि के छिन्न-भिन्न कर देने की बात को कहता था। 
(२ ) नाजी झाक्ति के विकास का दूसरा प्रमुख कारण कम्युनिएम का खतरा 
था। रूस से कम्युनिउम की जो लहर प्रारम्भ हुई थो, जर्मनी पर भी उसका प्रभाव 
पड़ रहा था । वहाँ भो कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन हो गया था, और यह पार्टी पाछि- 
यामेण्ट के चुनावमें भी हिस्सा छेने रग गयी थी । १९३० के चुनाव में ८९ कम्युनिस्ट 
उम्मोदवार पाछियामेन्ट में निर्वाचित हो सके थे, ओर १९३२ के चुनाव में उन्हे 
१०० स्थान प्राप्त कर लिये थे। हिंटलर का कहना था, कि कम्युनिस्टों को यह बढ़ती 
हुई शक्ति जर्मन राष्ट्रीयता के लिये घातक है। कम्युनिउम अन्तर्राष्ट्रीयता को बहुत 
महत्त्व देता था, ओर विश्व भर के मजदूरों के एक हो जाने को बात पर जोर देता 
या । हिटलर कहता था, कि यदि नाजी पार्टी ने शक्ति प्रा न कर ली, तो 
वाइमर रिपब्लिक को सरकार पर छा जायेंगे । जमनी के मजदूर वर्ग को अपने राष्ट 
के लिये अपने सर्वस्व की बलि दे देने को तैयार होना चाहिये, अपने राष्ट्र के हितों का 
उनकी दृष्टि में सवसे अधिक महत्त्व होना चाहिये, भर अन्तरराष्ट्रीयता की ओर उन्हें pe 
झुकना चाहिए । कम्युनिउम का विरोधो होनेके कारण हिटलर को जर्मनी के पूं 
का सहयोग प्रास हुमा, ओर वे उसे ही अपना रक्षक व उद्धारकर्ता समझने लगे ! ह 
' ( ३) सवसाधारण जनता की बेकारी और आथिक संकट से नाजी पार्टी 


उत्कर्ष में बहुत सहायता भिछो। हिटलर का कहता था, कि जर्मन जनता को दुर्दशा F 
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का कारण वह सरकार है, जो साम्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक चुकी है । जर्मनी 
के राष्ट्रीय गौरव को पुनःस्थापित किये विना यह दझा ठीक नहीं हो सकती । जर्मन 
जाति को भो जीवित रहने के लिये स्थान को आव्यकता है। राष्ट्रीय सीमाओं का 
निर्धारण राष्ट्रीयताके आधार पर तो होना ही चाहिए, पर राष्ट्रोयता को अपेक्षा भी 
एक ऊँचा सिद्धान्त है, जिसे मानवीय न्याय का सिद्धान्त कहा जा सकता हैँ । जर्मन 
लोग ब्रिटिश या फ्रेज्च छोगों से किस बात में कम हैं? यदि उन्हें अपनो समृद्धि के लिये 
साञ्राज्यों को आवश्यकता है, तो जमंनो को क्यों नहीँ है? नाजी पार्टी का यही उद्देश्य 
था, कि वह जर्मन साम्राज्य के निर्माण का प्रयत्न करे और जर्मन लोगोंके लिये भी 
संसार में स्थान प्रा करे। 

( ४) नाजी पार्टी के उद्देश्य और कार्यक्रम जर्मन छोगों को परम्परागत 
आकांक्षाओं के अनुरूप थे । जर्मनी को वें दिनःयाद थे, जब कि उसके राजा पवित्र रोमन 
साम्राज्य के सञ्राट्‌ भी हुआ करते थे। बिस्मार्क को जमंन लोग भूले नहीं थे, जिसने कि 
विविध जर्मन राज्यों को एक सूत्र में संगठित कर जर्मन साम्राज्य का संगठन किया था, 
ओर १८७०-७१ में फ्रांस को बुरी तरह से परास्त किया था। कँसर विलियम द्वितीय 
को महत्त्वाकांक्षाओं का भी उसे स्मरण था, जो प्राच्य देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के प्रयोजन से आस्ट्रिया-हंगरी तथा तुर्क. साम्राज्य के साथ सन्धि कर बलिन से 
बसरा तक पहुँचने के रिये एक नवीन मार्ग का निर्माण करने में तत्पर था। जर्मन छोग 
समझते थे, कि हिटलर द्वारा उनके देश की इसी पुरानी परम्परा का पुनरुद्धार किया 
जा रहा है। जर्मन जनता कठोर अनुशासन के लिये अभ्यस्त थी । सैनिक सेवा को वह 
गौरव की बात मानती थी । जर्मनी के दार्शनिकों और विचारकों ने युद्ध को एक अनिवार्य 
मानव आवश्यकता के रूप में प्रतिपादित किया था । ट्रोद्स्के का कहना थां, कि युद्ध 
दैवी व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग है । बनं हार्डी ने लिखा था, किं युद्ध एक मानवोय 
आवस्यकता है । ये विचार अब तक भी जर्मनी को जनतां में विद्यमान थे, और उसे 
नाजो पार्टो द्वारा इन्हें क्रियास्वित किये जाने को बात सवंथा उपयुक्त प्रतीत होती थो । 

( ५) नाजी लोग यहुदियों के बहुत खिलाफ थे। उनका कहना था, कि जर्मनी 

को पराजय का प्रधान कारण यहूदी लोग ही हैं । महायुद्ध के समय जर्मनो के बहुसंख्यक 
कळ-कारखाने यहुदियों के स्वत्त्व में थे । राज्य पर भी उनका प्रमाव था। सवसाधारण 
जर्मन जनता की दृष्टि में वे शोषक थे, और वह उनसे घृणा करतो थी ।' हिटलर ने 
कहा, कि इन शोषक यहूदियों को जर्मनी से बहिष्कृत कर देना चाहिये, ताकि जमन 
छोग अपने देश के आथिक जीवन में समुचित स्थात प्रास कर सके । यह बात जर्मन 
लोगों को बहुत पसन्द आती थो । नाजी पार्टी के उत्क से उन्हें आशा होती थो, कि 
वे यहुदियों को नोचा दिखा सकेंगे । , 

( ६) १९३०. को विश्वव्यापक मन्दी और उसके कारण उत्पन्न हुए आधिक 
संकट ने जर्मनी को बहुत अधिक प्रभावित किया था। आधिक संकट के कारण जर्मनी 
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के बहुत-से कल-कारखाने बन्द हो गये थे, ६० छाख से भी अधिक मजदूर बेकार हो 

गये थे, और किसानों, की कर्जदारों में असाधारण रूप से वृद्धि हो गयी थी। बेकार 
मजदूरों पर कम्युनिउम का प्रभाव बहुत बढ़ने लग गया था। इसो कारण १९३० के 
चुनाव में ८९ कम्युनिस्ट पाछियामेन्ट में चुन लिये गये थे । किसान लोग कम्युनिव्म के 
बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिन्तित थे, क्योंकि वे समझते थे कि कम्युनिस्ट व्यवस्था में _ 
जमीनों पर से उनके स्वत्व का अन्त कर दिया जायगा । उन्होंने सहर्ष नाजियों का 
साथ दिया। मजदूरों में बढ़ते हुए असंतोष के कारण पूंजीपतियों का समर्थन भी 
नाजी पार्टी को प्राप्त हो गया, क्योंकि वे समझते थे कि यह पार्टी कम्युनिज्म के विरुद्ध 

है, और मजदूरोंकी शक्तिका उपयोग कल-कारखानों को उन्नति के लिए हो करेगी। 

(७) महायुद्ध के बाद जर्मनी के विद्व-विद्यालयों में विद्यार्थियों को संख्या बहुत 
बढ़ गई थी । पर सुशिक्षित जर्मन युवकों के लिये नोकरी या रोजगार प्रास कर सकता 
सुगम नहीं था। उन्हें यह आशा नहीं रह गई थी, किं वाइमर रिपब्लिक के लोकतन्त्र 
शासन द्वारा उनकी दशा में सुधार कर सकना सम्भव है। वे अनुभव करते थे, कि इस 
शासल का अन्त होने पर हो उनका अवस्था सुधर सकती है । इस कारण जहाँ बहुत-से 
युवक कम्युनिज्म की ओर आक्ृष्ट हुए, वहाँ साथ ही बहुतों ने नाजो व्यवस्था को अपने 
लिए श्रेयस्कर माना, क्योंकि हिटलर जर्मन साम्राज्य के पुनरुद्धार की बात को डके की 

चोट के साथ घोषित करने में तत्पर था । 

(८) चाजो लोगों ने जिस स्वयंसेवक सेना का संगठन किया था, वह भो जर्मन 
जनता को बहुत आश्ष्ट करती थी । जमंन लोग स्वभाव से हो वीर होते हैं, सैनिक जीवन 
को वे पसन्द करते हैं । वर्साय्य की सन्धि द्वारा जर्मनी को सेना में बहुत कमी कर दी 
गयी थो । बहुत-से जर्मन सिपाही बेकार हो गये थे । उनके लिये यह सम्भव नहीं था, 
कि किसी अन्य पेशे से अपना गुजर कर सकें । वे सैनिक बनने के लिये उत्सुक थे । 
नाजियों को प्राइवेट सेना में वे उत्साह के साथ भरती हुए ओर उन्हें यह अनुभव हुआ 
कि नाजी पारी के उत्कर्ष से उन्हें फिर सैनिक जीवन प्रास करने का अवसर मिलेगा | 
सैनिकों के सहयोग के कारण नाजियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, ओर उन्हें अपने 
विचारों को फँलाने का अनुपम अवसर हाथ लग गया था । 

(९) हिटलर का अनुपम व्यक्तित्व भो नाजो पार्टी के उत्कर्ण में बहुत सहायक 
हुआ । हिटलर में जनता को भावनाओं को समझने और अपने भाषणों द्वारा इन भाव” 
नाओं को उत्तेजित करने की अपूर्व क्षमता थो । प्रचार की कला में वह अत्यन्त नि 

_था। वह चतुर राजनोतिज्ञ भी था । वह भळो भाँति समझता था, कि कौन-से कार्य के 
लिये कौन-सा समय उपयुक्त है। इसी लिये वह कम्युनिज्म के खतरे को बात को 
सम्मुख रख कर ब्रिटेन ओर फ्रान्स का सहयोग प्राप्त करने में समर्थ हुआ, और दो रणः 
 सेत्रोमे युद्ध करने की बात को दृष्टि में रख कर रूस से समझौता कर छेने में 

उसने सफलता प्रास की | छ 
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जमनी को विदेशौ राजनीति इ 


हिटलर की परराष्ट्रनीति के उद्देश्म--ताजी पाटी ने १९३३ में जर्मनो की 
राजशक्ति को भ्रास किया था, पर उसके नेताओं ने अपनी नीति का प्रतिपादन इससे 
बहुत पहले ही प्रारम्भ कर दिया था। हिटलर ने 'मेरा सघष ( Mein Kamph ) 
नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि उसने अपने मन्तव्यो, उद्देश्यों और नीति का 
विशद रूप से प्रतिपादन किया था। पर “मेरा संघर्ष” के प्रकाशित होने से पूर्व भी “जर्मन 
श्रमिक पार्टी ( यही पार्टी बाद में नाजी पाटों कहायी थी) के अन्यतम नेता गाटफ्रीड 
फेडर ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था, कि जिन किन्ही प्रदेशों 
में भी जर्मन लोगों का निवास है, उन सबको स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार 
यह अवसर होना चाहिये कि वे आपस में मिल कर एक्‌ विशाल जर्मन राष्ट्र का निर्माण 
कर सके। साथ ही, जर्मनी को. स्थिति अन्य सब राज्यों के समकक्ष होती चाहिये, और 
इसके लिये यह आवश्यक है कि वर्साग्य और साँ जमे की सन्धियों को रह किया 
जाए। फेडर ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा था, कि जर्मन लोग 
चाहे डेन्माक में बसे हुए हों, और चाहे इटली, पोलैण्ड, फ्रान्स या चेकोस्ळोवाकिया की 
अघीनता में हों, उन सबका एक जर्मन राष्ट्र में सम्मिलित होना आवश्यक है । हम एक 
भी जर्मन को अपने राज्यक्षेत्र में बाहर नहीं रहने देंगे। इसीलिए फेडर का कहना था, 
कि आस्ट्रिया, सुडटनलेण्ड मौर आल्सेस-रारेन को जमंनी के अन्तर्गत करना ही होगा । 

हरमान राँशनिग ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम 'हिटरूर कहता है 
था । यह पुस्तक दिसम्बर, १९३९ में प्रकाशित हुई थो । रॉशरनिंग डान्द्सिग की नाजी 
पार्टी का नेता था, और १९३३ में इस स्वतन्त्र नगर की सरकार का अध्यक्ष निर्वाचित 
हो गया था। अपने ग्रन्थ में उसने हिटलर से हुई अपनी बातचीत का विशद रूप से 
उल्लेख किया है, जिससे नाजी पार्टी के वास्तविक उद्देश्यों का समुचित परिचय प्राप्त 
किया जा सकता है । इस पुस्तक में रॉशरनिंग ने लिखा था--“यदि जर्मनी को एक 
विश्व-शक्ति बनना है और केवल यूरोप का अन्यतम राज्य बन कर हो नहीं रहना (यदि 
जर्मनी को जीवित रहना है, तो उसे विश्व शक्ति बनना ही होगा ), तो उसे सबसे पूर्व 
पूर्ण स्वाधीनता प्रात करनी चाहिये । इसका कया अभिप्राय है ? क्या आपको यह स्पष्ट 
नहीं है, कि किस प्रकार हमारा मंग-मंग कर दिया गया है, और हमें एक दूसरे दर्ज 
का राज्य बना दिया गया है ? केवळ वही राष्ट्र विश्व-शक्ति बन सकते हैं, जो अपनी 
भूमि पर पूर्ण स्वतन्त्र हों और जो सैन्यशक्ति द्वारा आत्मरक्षा करने में समर्थ हों। ऐसे 
राज्य ही सच्चे अर्थों में सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न होते हैँ। रूस ऐसा राज्य है, अमेरिका 
भोर ब्रिटेन ऐसे राज्य हैं । फ्रांस भी कुछ अंश तक ऐसा राज्य है । फिर हम भी कों 
न ऐसा राज्य न बनें ? इसीलिये मैं कहता हुँ, कि हमें भी जर्मनी के लिये नये प्रदेश 
भास करने चाहियें--इतने प्रदेश जिनसे कि हम अपने विरुद्ध संगठित सैलिक गुटों का 
| | ह भुकावला कर सकें ० हमें प्रदेश चाहिये, स्थान चाहिये, ताकि हुम राजनीतिक गुटों 
| हे स्वतन्त्र रह कर अपनी रक्षा कर सके । पूर्व दिशा में कोकेशस ओर ईरान तक . 
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हमारा प्रभुत्त्व स्थापित होना चाहिये, परिचि में हमें फ्रांस के समुद्र-तट तक बढ़ जाना 
चाहिये, फ्लान्ड्स और हालंण्ड हमें प्रास होने चाहियें, और स्वीडन भी हमारा होना 
चाहिये । हमें एक साम्राज्य की आवश्यकता है । हमारी सामुद्रिक शकित ब्रिटेन के सम- 
कक्ष होनी चाहिये “हमें यूरोप पर शासन करना है | छोटे-छोटे राज्यों की अराजकता 
को हम सहन नहीं कर सकते । अब आपको समझ में आ गया होगा, कि क्यों हम 
अपने प्रसार को न पूर्व दिश्षा में रोक सकते हैं और न पश्चिम दिशा में ।” 
निःसन्देह, हिटलर के यहो विचार थे। नाजियों का विश्‍वास था, कि छोटे- 
छोटे राज्यों का युग अब समास हो गया है । छोटे राज्य शक्तिशाली राज्यों के पिछ- 
लगुए होकर ही अपनी सत्ता को कायम रख सकते हैं। बेल्जियम और हालेण्ड के बड़े- 
बड़े साम्राज्य हैं, पर यूरोप में इनकी स्थिति अत्यन्त गौण है। ये अपनी नीति का स्वतन्त्र 
रूप से निर्धारण कर ही नहीं सकते । इन्हें किसी शक्तिशाली राज्य का वशवर्ती होकर 
ही रहना होगा । अब वह युग आ गया है, जब कि रूस के अतिरिक्त शेष यूरोप पर 
जर्मनी का प्रभुत्त्व हो, सुदूर पूर्व (पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया) जापान के अघीन हो, 
अफ्रीका के विविघ प्रदेश जर्मनी ओर इटली के प्रभुत्व में रहें, और अमेरिकन महाद्वीप 
के विविघ राज्य संयुक्त-राज्य अमेरिका के संरक्षण में रहें। जब यूरोप पर जर्मनी का 
प्रभुत्त स्थापित हो जायेगा, तो अमेरिका ओर ब्रिटेन को यूरोप के मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं करने दिया जायेगा । नाजी लोग अपनी इसी कल्पना को “नई व्यवस्था” या नये 
युग” के नाम से कहा करते थे | उनका उद्देश्य इसी व्यवस्था को स्थापित करना था। 
हिटळर की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है--(१) वर्साम्य की सन्धि द्वारा जर्मन लोगों से आबाद जो प्रदेश अन्य राज्यों 
के अन्तर्गत कर दिये गये थे, उन सबको अपने साथ मिला कर एक विद्याळ जर्मन 
राष्ट्र का निर्माण करना हिटलर की विदेश नोति का प्रथम उद्देश्य था। डान्दिसग 
के प्रदेश को जर्मनी के अन्तर्गत करना, जर्मनी के राज्य क्षेत्र में पोलैण्ड को जो 
गलियारा प्रदान किया गया था उसका अन्त करना, सुडटनलैण्ड और उसके समीप- 
वर्ती अन्य जर्मन प्रदेशों कोः चेकोस्लोवाकिया से पृथक्‌ कर जर्मनी के साथ मिलाना, 
आल्सेस-छारेन पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना, पोलैण्ड के अन्तर्गत 
जर्मन प्रदेशों को जर्मनी के अन्तर्गत करना; आस्ट्रिया और जर्मनी का एकीकरण! 
बाल्टिक समुद्र के तटवर्ती राज्यों के जर्मन लोगों द्वारा आबाद प्रदेशों को 
में सम्मिलित करना ओर स्विट्जरलैण्ड के जर्मन भाषा-भाषी प्रदेशों को अपने सार 
'मिळाना-ये साधन थे, जिनसे जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को पूर्ण किया जा सकता 
था। विशाल जमंन राष्ट्र के निर्माण का खक्ष स्पष्ट रूप से हिटलर के सम्मुख वि 


मान था। ( २) वर्साम्य और सां जमे की सन्धियों को हिटछर जर्मनी के लिए श | 
मानजनक समझता था। इन सन्तियों द्वारा जर्मनी का अङ्गभङ्ग तो किया हग यु 
. था, पर साथ हो हरजाने की एक भारी रकम भी उस पर लाद दी गई थी । उसकी F 
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सैन्य-शक्ति को भी सर्वथा पंगु बना दिया गया था। हिटरूर चाहता था, कि इन सन्धियों 
के घुरें उड़ा दिये जाएँ। जर्मनी न कोई हरजाना दे, और सैन्य-दक्ति में अपनी इच्छा- 
नुसार वृद्धि कर सके । "मेरा संघर्ष” में हिटलर ने छिखा था, कि “इन सन्धियों के 
विरुद्ध छः करोड़ जर्मनों के मनों में लज्जा और घुणा की भावना इस हृद तक भर दी 
जाए कि सारा जर्मन राष्ट्र ज्वालाओं का एक अग्निसागर बन जाए और उससे यह 
घोषित करने वाला लोह संकल्प और जयघोष प्रादुर्भूत हो कि हम पुनः शस्त्र-घारण 
करेंगे ।' ( ३ ) हिटलर चाहता था, कि जर्मनो एक विश्वशक्ति बने । यह तभी सम्भव 
था, जब कि वह साम्राज्य-विस्तार के लिए तत्पर हो । अपने साम्राज्य के लिए वह पूर्व 
दिशा को उपयुक्त समझता था। उसका विचार था, कि डैत्यूब नदी की घाटी ओर 
वाल्कन प्रायद्वीप जर्मनी के विस्तार के लिए समुचित क्षेत्र हैं। साथ ही, वह यह मो 
समझता था, कि वाल्टिक सागर के तटवर्ती जो राज्य रूस के प्रभुत्व में हूँ, ` और युक्रे- 
निया आदि जो अन्य राज्य रूस के अन्तर्गत हैं, उन्हें भी जर्मनी को हस्तगत कर लेचा 
चाहिये । महायुद्ध से पूर्व जो उपनिवेश, द्वीप और प्रदेश जर्मनी के अधीन थे, हिटलर 
उन सबको भी पुनः प्रास करना चाहता था। 

उद्देश्य-पू्ति के साधन--हिटळर ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के छिए अनेक 
साधनों का प्रयोग किया । वह कूटनीति में अत्यन्त प्रवीण था । समय के अनुसार बात 
करना, अपने वास्तविक मनोभावों को छिपा कर दुसरों के सम्मुख उच्च आदर्श प्रस्तुत 
करना और जर्मनी के राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखकर अपनी नीति में परिवर्तन करते 
रहना उसके लिए साधारण बातें थीं । समय की आवश्यकता के अनुसार उसने कभी 
घमकियों से काम लिया, और कभी यह प्रदर्शित किया कि वह शान्ति चाहता हैत 
सन्धियों का भंग करने में उसने संकोच नहीं किया, और अन्त में युद्ध का आध्यय लिया । 
पर एक कुशळ राजनीतिज्ञ के समान उसने बहुत धीरे-धीरे अपने लक्ष्यों की पूर्ति को। 
सब से पूर्व उसने उन प्रतिबन्धों को भंग किया, जो वर्साम्य को सन्धि द्वारा जर्मनी पर 
लगाये गये थे। उसने अपनी सैन्य-शक्ति में वृद्धि प्रारम्भ की, पर यह भी उसने इस 
ढंग से किया, जिससे कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सके । 
निःशस्त्रोकरण के लिये किये गये प्रयत्नों में वह अन्य राज्यों के साथ सहयोग करता 
रहा, पर यह करते हुए भी अपने अस्त्र-शस्‍्त्रों की वृद्धि में वह तत्पर रहा । ब्रिटेन और 
फ्रांस के साथ उसने अनेक पैक्ट व समझौते किये, ओर उन्हें यह विश्वास दिलाता 
रहा, कि उसका एकमात्र उद्देश्य उन अन्यायों को दुर करना है जो वर्साब्य की सन्ध 
द्वारा जर्मनी के प्रति किये गये थे। ब्रिटेन जैसा छोकतन्त्र व राष्ट्रवादी देश उसका 
विरोध नहीं कर सका, और उसे यह विश्वास हो गया कि हिटलर शान्ति चाहता है, 
ओर उसको समुचित राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण कर यूरोप में शान्ति स्थापित की जा 
सकती है । पर हिटलर: का वास्तविक उद्देश्य जर्मनो को एक अत्यन्त शक्तिशाली राज्य 
बनाने का था, ऐसा राज्य जो विश्व में अत्यन्त उच्च स्थान रखे भौर जिसका अपना 
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विशाल साम्राज्य भी हो । यह उद्देश्य युद्ध द्वारा ही पूरा किया जा सकता था । इसी 
कारण हिटलर ने युद्ध की तैयारी में जर्मनी को सम्पूर्ण शक्ति को लगा दिया था। 


(३) नाजी सरकार की परराष्ट्र नीति 


अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हिटलर ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस नीति को 
अपनाया, उसकी निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं-- | 

निःशस्त्रीकरण का परित्याग--हथियारों और सैन्यशक्ति में कमी करने के लिये 
राष्ट्रसंघ दवारा जिनीवा में जिस कान्फरेन्स का आयोजन किया था ( १९३२ ), उसमें 
जर्मनी भी सम्मिलित हुआ था । वहाँ जर्मनी की ओर से यह मांग पेश की गई थी, 
कि या तो पेरिस की शान्ति परिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार अन्य सब राज्य भी अपने 
अस्त्र-शस्त्रों तथा सैनिकों में कमी कर दें, और या जर्मनी को भी अपनी सैन्यशक्ति 
को बढ़ा सकने का अवसर प्राप्त हो। इस कान्फरेन्स के सम्बन्ध में पिछले एक अध्याय 
में विशद रूप से लिखा जा चुका है। पर अभी जिनीवा कान्फरेन्स का कार्य समास 
नहीं हुआ था, कि जर्मनी की राजशक्ति हिटलर के हाथों में चली गई ( जनवरी, 
१९३३ ) । नाजी सरकार के लिये यह कदापि सम्भव नहीं था, कि वह अपनी सैन्य- 
शक्ति को किसी भी प्रकार से नियन्त्रित करने को बात को स्वीकार कर सके । अतः 
अक्टूबर, १९३२ में उसने अपने प्रतिनिधियों को जिनीवा से वापस बुला लिया । यद्यपि 
इसके बाद भी १९३४ तक निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स के अधिवेशन होते रहे, पर उनसे 
कोई परिणाम नहीँ निकल सका । जर्मनी के कान्फरेन्स से पृथक्‌ हो जाने के कारण वह 
कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकी । 

राष्ट्रसंघ से एथक्‌ हो जाना-१९२६ में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता 
प्राप्त कर ली थी, और वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ सहयोग करने 
लग गया था। पर हिटलर के शक्ति प्राप्त कर छेने पर इस नीति में भी परिवर्तन 
आया । _जिनोवा की निःशस्त्रोकरण कान्फरेन्स का परित्याग कर देने के कुछ समय 
पश्चात्‌ जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से भी पृथक्‌ हो जाने का नोटिस दे दिया। हिटलर कां 
कहना था, कि जर्मनी राष्ट्रसंघ में इस आशा से सम्मिलित हुआ था, कि वहाँ विविध 
राज्यों के झगड़ों का न्याय्य तथा निष्पक्ष रूप से निबटारा किया जा सकेगा । पर जर्मनी 
के प्रति न्याय तभी सम्भव है, जव कि उसके साथ समानता का बरताव किया जाये | 
जब जर्मनी को अन्य राज्यों के समान अधिकार मी प्राप्त नहीं हैं, वो राष्ट्रसंघ में सम्मि- 
छित रहना उसके लिये अपमानजनक है। इसीलिए उसने १२ नवम्बर, १९३४ को 
राष्ट्रसघ का सदस्य रहने के प्ररन पर जनता का ळोकमत लिया। ९५ प्रतिशतं 
मतदाताओं के वोट राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो जाने के पक्ष में आये। परिणाम यह हुआ, कि 
जर्मनी राष्ट्रसंघ से पृथक्‌ हो गया। अब हिटलर अपनी शस्त्रशकित को बढ़ाने और युद्ध 
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पोलैण्ड और जर्मनी--जनवरी, १९३४ में जर्मनी ने पोळण्ड के साथ आक्रमण 
त करने का पैक्ट ( Non-aggression Pact ) किया, जिसके अनुसार दोनों राज्यों 
ने यह निश्‍चय किया कि वे अपने आपसी श्षगड़ों का निबटारा शान्तिमय उपायों से 
किया करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और' दोनों राज्यों की सरकारें अपनी- 
अपनी जनता को जर्मनी और पोलेण्ड में मैत्री-सम्बन्ध के छाभों को समझाने की समु- 
चित व्यवस्था करेंगी । यह पैक्ट दस साल के लिये किया गया था। 

पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा यूरोप की जो व्यवस्थाएं की गई थीं, उनमें 
जर्मनी को सब से अधिक शिकायत पोलेण्ड के सम्बन्ध में ही थी। डान्द्सिग के बन्दर 
गाह को.जर्मनी से पृथक्‌ कर एक स्वतन्त्र नगर बना दिया गया था, ताकि पोलुण्ड उस 
द्वारा समुद्र के मार्ग से व्यापार कर सके । जर्मनी के राज्यक्षेत्र के बीच में एक गलि- 
यारा इस प्रयोजन से बनाया गया था, ताकि पोरलण्ड का समुद्र के साथ सीघा सम्बन्ध 
हो सके । कतिपय ऐसे. प्रदेश भी पोलंण्ड के अन्तर्गत कर दिये गये थे, जिनमें जर्मत 
लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था। इस दशा में जर्मनी की राष्ट्रीय आकांक्षाएं 
तभी पूर्ण हो सकती थीं, जब कि इन सब अन्यायों को दूर किया जाए, और ये सब प्रदेश 
जर्मती पोलैण्ड से प्राप्त कर ले। इन दोनों राज्यों में मैत्री-सम्बन्ध एक अस्वाभाविक 
बात थी । फिर भी हिटलर ने पोलेण्ड के साथ भनाक्रमण पैक्ट किया । दोनों राज्यों ने 
यह पैक्ट करना क्यों समुचित समझा, इस प्रन पर विचार करना उपयोगी है । 

. पोछेण्ड की भौगोरिक परिस्थितियाँ ऐसो थो, कि वह सब ओर से ऐसे राज्यों 
से घिरा हुआ था जिनके साथ उसके सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। उसके पूर्व में रस की 
स्थिति थी, जिसके कतिपय प्रदेश ( जो पहलछे रूस के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत थे और 
जिनमें रूसी लोगों का भी निवास था ) पोलैण्ड के अन्तर्गत कर दिये गये थे। उसके 
उत्तर में लिथुएतिया ओर पूर्वी प्रशिया थे, और परिचिम में जर्मनी को स्थिति थी । इस 
दशा में पोछण्ड को अपनी सुरक्षा का यही उपाय समझ में आता था, कि वह अस्य राज्यों 
के साथ सैनिक सम्धियाँ करे और साथ ही पञ्च-निर्णय के समझौते करे। इसीलिये उसने 
१९२१ में रूमानिया ओर फ्रांस के साथ सैनिक सन्तियाँ की थां, ओर चेकोस्लोवाकिया 
के साथ तटस्थता की सन्धि। कुछ वर्ष पदचात्‌ १९२५ में उसने फिनलेण्ड, एस्योनिया, 
लेटविया, चेकोस्लोवाकिया और आस्ट्रिया के साथ ऐसे समझौते किये, थे, जिनके अनुसार 
इन राज्यों ने उसके साथ अपने झगड़ों का निबटारा करने के लिये पञ्चनिर्णय की पदति 
का आश्रय छेने का निश्‍चय किया था । इन समझौतों के कारण पोछेण्ड की सुरक्षा को | 
समस्या बहुत कुछ हल हो गई थो । लोकार्नो समझौतों ( १९२५ ) पर हस्ताक्षर करने 
ह राज्यों में पोलेण्ड भी था। छोकानों में की गई एक सन्धि के अनुसार फ्रांस और 
पोछेण्ड ने एक दुसरे को यह वचन दिया था, कि उत्तेजना के कारण के बिना ही ल 


` से किसी एक पर यदि कोई अन्य राज्य आक्रमण कर दे, तो दूसरा राज्य उसकी सहा- 58] 
यता करेगा । इस सन्धि के कारण पोळूण्ड को यह भरोसा हो गया था, कि यदि जमती 
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या रूस ने उस पर आक्रमण किया, तो फ्रांस की सहायता उसे प्रात रहेगी । १९२९ में 
रूस, एस्थोनिया, लेटविया, पोछेण्ड और रूमानिया नें लितविनोव प्रोटोकोळ को स्वीकार 
किया, जिस द्वारा उन्होंने अपने झगड़ों का शान्तिमय उपायों से निबटाने का निश्चय 
क्रिया । इस प्रोटोकोल के कारण पोलैण्ड को रूस का भी विशेष भय नहीं रह गया 
था। १९३१ में पोलैण्ड और रूस ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने की सन्बि की, 
ओर पोळैण्ड ने फ्रांस और रूमानिया के साथ की गई पुरानी सन्धियों ( १९२१ ) को 
फिर से दोहराया । १९३१ तक यह स्थितिं थी, कि पोलण्ड अपनी सुरक्षा के लिये 
प्रधानतया फ्रांस पर ही निर्भर करता था, यद्यपि अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ उसने 
अनाक्रमण व तटस्थता की सन्धियाँ की हुई थीं । 

१९३३ में जर्मनी में हिटलर के शक्ति प्राप्त कर छेने पर इस स्थिति में 
परिवर्तन आना प्रारम्म हुआ । अब पोलेण्ड को यह भरोसा नहीं रह गया, कि फ्रांस 
जर्मनी जैसे शक्तिशाली राज्य से उसकी सुरक्षा कर सकेगा। फ्रांस और पोछेण्ड की 
सीमाएँ एक दूसरे के साथ नहीं लगती थीं । जर्मनी उनके बीच में पड़ता था। फ्रेन्न 
सेनाओं के लिये पोलेण्ड की सहायता के लिये जाने का कोई सीघा मार्ग नहीं था। साथ 
ही, नाजी शक्ति के उत्कर्ष से फ्रांस स्वयं भी आशंकित हो गया था। उसे पोलेण्ड को 
अपेक्षा अपनी रक्षा की अधिक फिक्र हो गई थी । इस दशा में पोलैण्ड ने यह उचित समझा, 
कि जर्मनी के साथ ही समझौता कर छिया जाये । जर्मनी ने भी इसमें अपना छाम 
समझा । कम्युनिस्ट व्यवस्था के कारण रूस के प्रति उसकी विरोध-भावना अत्यन्त उम्र 
हो गई थी । रूस के साथ उसकी मैत्री हो हो नहीं सकती थी। हिटलर यहीं घोषित कर 
रहा था, कि नाजी पार्टी का उद्देश्य कम्युनिउम से यूरोप की रक्षा करना है। फ्रांस आर 
ब्रिटेन जैसे पर्चिमी देशों के साथ भो उसकी घनिष्ठता का हो सकना सम्मव-नहीं थां। 
जिनोवा को निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स से वह इसीरिथे पृथक्‌ हो गया था, क्योंकि ये 


देश न अपनी सैन्यशक्ति में कमी करने को उद्यत थे, ओर न जर्मनी को ही अपनी शक्तिं _ 


बढ़ाने देने को बात को स्वीकार करने के लिये तैयार थे । राष्ट्रसंघ के प्रति भी उसकी 
आस्था नहीं रह गई थी । इस दशा में जर्मनी ने यही उचित समझा, कि अपनी पूरी 
सीमा पर स्थित पोलेण्ड के साथ सन्धि कर छेने में ही उसका लाभ है। जनवरी, 
१९३४ को सम्वि के कारण वह अपनी पूर्वी सीमा के सम्बन्ध में निश्चिन्ता शुर 
कर सकता था । इससे हिटलर को यह अवसर भी मिल गया, कि वह संसार के सम्मुख 


अपनी शान्तिप्रियता को प्रदर्शित कर सके । अब वह विश्वास के साथ यह कर्द 


था, किं जब जर्मनी पोलैण्ड तक से सुलह करने को उद्यत है, तो-उसे शान्ति की 


विरोधी कैसे कहा जा सकता है। हिटलर की नीति यह थी, कि वह धीरे-धीरे प 
बढ़ाए। चारों ओर एक साथ हमला कर देना उसे समुचित प्रतीत नहीं होता था! _ 


. वह चाहता था, कि सब से पूर्व आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिलाकर एक कर द्म. 
` जाए, फिर चेको्ठोवाकिया के जर्मन प्रदेशों (सुडटनछेप्ड आदि ) को अधिगत के 
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ओर फिर पोरूण्ड की ओर ध्यान दे । ये सब कार्य उसे करने तो थे हो, पर एक-एक 
करके । इसी कारण उसने पोलँण्ड के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने का निदचय 
किया । सार के प्रदेश का भ्रश्‍न भी उसके सम्मुख था। वर्साय्य की सन्धि के अनुसार 
१९३५ में सार में इस वात पर छोकमत लिया जाना था, कि यह प्रदेश जर्मनी के 
साथ सम्मिलित किया जाए या फ्रांस के, ओर या इसका शासन राष्ट्रसंघ के ही हाथों 
में रहे। हिटलर चाहता था कि सार का लोकमत जर्मनी के पक्ष में प्रात हो। इस कारण 
भी वह यह प्रदर्शित करना चाहता था कि नाजी सरकार शान्तिप्रिय है, और अपने 
पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री-सम्वन्ध रखना चाहती है। ये ही कारण थे, जिनसे जर्मनी 
ओर पोलेण्ड में एक दूसरे पर आक्रमण न करने का पैक्ट हो सका। निःसन्देह, पोलैण्ड 
के साथ सन्धि कर हिटलर ने अपनी नीतिकुशलता का परिचय दिया था । 

सार की प्राप्ति-आल्सेस-लारेन के उत्तर'पूर्व में सार के प्रदेश की स्थिति है। 
इसका क्षेत्रफल ७२३ वर्गमील है, और १९१९ में इसकी जनसंख्या ६,६०,००० थो । 
कोयले की दृष्टि से यह प्रदेश अत्यन्त समृद्ध है । यहाँ के निवासियों को बहुसंख्या जर्मन 
हैं । हरजाने को मात्रा को वसूल करने के लिये फ्रांस ने इस बात पर जोर दिया था, 
कि इस प्रदेश को जर्मनी से पृथक्‌ रखा जाए, ताकि वहाँ की खानों से आल्सेस-लारेन को 
लोहे के कारखानों के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो सके। पेरिस की शास्ति- 
परिषद्‌ के निर्णय के अनुसार सार का शासन १५ साळ के लिये राष्ट्रसंघ को दे दिया 
गया था, और यह निश्‍चय किया गया था कि १९३५ में वहाँ लोकमत ले कर यह 
तय किया जायगा कि यह प्रदेश जर्मनी के साथ सम्मिलित कर दिया जाए, या फ्रांस में 
मिला दिया जाए, ओर या राष्ट्रसंघ के शासन में ही रहे । जनवरी, १९३५ में राष्ट्रसंघ 
के तत्त्वावधान में सार में लोकमत लिया गया । जर्मनी की नाजी सरकार को इस 
लोकमत में बहुत दिलचस्पी थी । वह यत्न कर रही थी, कि सार के अधिक से अधिक 
निवासी अपने प्रदेश को जर्मनी में सम्मिलित कर दिये जाने के पक्ष में वोट दें। राष्ट्रीय 
एकता की ओर और विशाल जर्मन राष्ट्र के निर्माण को दिशा में यह पहला पग होगा, 
उसका यह विइवास था। सार के जो नागरिक उस समय जर्मनो, फ्रान्स और अमेरिकन 
महाद्वीप में बसने के लिये चले गये थे, वे भी अपने वोट देने के लिये सार गये। कुछ 
मतदाताओं के ९८ प्रतिशत ने वोट डाळे। ५,२५,००० बोट जर्मनी के पक्ष में आए, 
२१०० फ्रान्स के पक्ष में और ४६,५०० राष्ट्रसंघ के शासन में रहने के पक्ष में। हिंट- 
छर ने इसे अपनी नीति की शानदार विजय माना, और १ मार्च, १९३५ के दिन सार 
को जर्मनी में शामिल कर दिया गया । | 

सासुद्विक शक्ति के सम्बन्ध में ब्रिटेन और जमनी का समझोता-नाजों सर- 
कार वर्साय्य की सन्धि द्वारा की गईं व्यवस्थाओं को भंग करने pr aS 
की शान्तिपरिषद्‌ के निर्णयों के अनुसार जमंची की सेना की जो अधिकतम मात्रा नियत 


है ._ को गई थो, उसकी उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वह अपनी सैल्यगक्षित में व 
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बृद्धि करती जा रही थी। इससे चिन्तित होकर फ्रांस ने राष्ट्रसंघ के सम्मुख इस 
समस्या को उपस्थित किया । इसी प्रयोजन से संघ की कॉसिळ का एक असावारण 
अधिवेशन बुलाया गया । इससे पूर्व कि कोसिळ को बेठक हो, फ्रांस, ब्रिटेन और इटछी 
के प्रतिनिधि स्ट्रेस्सा नामक नगरो में एकत्र हुए (११ एप्रिल, १९३५) और वहां उन्होंने 


इस प्रस्त पर विचार विमर्श किया, कि संघ की कोंसिळ में उन्हें क्या रुख लेना चाहिए। | 


इटली इस समय अवीसीनिया पर आक्रमण करने की तेयारी में व्यग्र था; और फ्रांस 
त॒था ब्रिटेन इससे बहुत उद्वेग अनुभव कर रहे थे। स्ट्रेस्सा की कान्फरेन्स में कोई 
ऐसा निर्णय नहीं किया जा सका, जिससे जर्मनी के विरुद्ध कोई ठोस पग उठाया जा 
सकता । केवळ जर्मनी की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया, और उसी को 
राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने मी स्वीकार कर लिया ( १७ एप्रिल, .१९३५ ) । इस प्रसंग 
में यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि जर्मनो की बढ़ती हुई सैन्यशकिति से ब्रिटेन 
को उतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी कि फ्रांस को थी । ब्रिटेन इस बात से सन्तुष्ट था, 
कि हिटलर सामुद्रिक शक्ति को वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न नहीं कर रहा है। उसके 
साम्राज्य की सुरक्षा सामुद्रिक शक्ति पर ही निर्भर थी । इस क्षेत्र में वह किसी अन्य 
राज्य को प्रतिद्वन्द्रिता को नहीं सह सकता था । जर्मनी की सैन्यशक्ति से सबसे अधिक 
भय फ्रांस को था, क्योंकि उसकी सीमा जर्मनी के साथ लगती थी, और रुहाइनलंण्ड 
सदुश्च जर्मनी के दक्षिण-पर्चिमी प्रदेश अभो विदेशी सेनाओं के कब्जे में थे । जर्मनी 
को बढ़ती हुई शक्ति को दृष्टि में रख कर मई, १९३५ में फ्रांस ने रूस के साथ 
एक पैक्ट किया, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने और 
उत्तेजनात्मक कारण के अमाव में किसी अन्य राज्य द्वारा उन दोनों में से किसी पर 
आक्रमण किये जाने की दशा में परस्पर विचार विमर्श द्वारा काम करने का निश्‍चय 
किया। रूस ओर फ्रांस को तो यह भी इच्छा थो, कि जमनी तथा पूर्वी युरोप के 
विविध राज्य भो इस पैक्ट में शामिल हो जाएं । उन्हें आशा थी कि इस ढंग से एक 
बड़े पैक्ट के बन जाने से युरोप में युद्ध की आशंका दुर. हो सकेगो । पर जमंनी इसके 
लिए उद्यत नहों हुआ, ओर पूर्वी युरोप के राज्यों ने मी अपना हित इसी बात में माना, 
कि आत्मरक्षा के प्रयोजन से वे अपने पृथक्‌-पुथक्‌ पैक्ट बनाएँ । इसीलिए मई, १९३५ 
में रस और. चेकोस्लोवाकिया ने भी उसी ढंग का पैकट कर रिया, जैसा कि फ्रांस ने 
रूस के साथ किया था । 
ब्रिटेन अपनो और अपने साम्राज्य को सुरक्षा के लिए यह आवश्यक समझता 
था, कि उसको सामुद्रिक शक्ति का कोई अन्य प्रतिद्वन्द्वी न हो । अतः उसने यह उचित 
“समझा, कि जर्मनी के साथ एक ऐसा पैक्ट कर लिया जाए, जिससे कि जर्मनी की 
सामुद्रिक शक्ति का उसे कोई भय न रह जाए। जर्मनी इसके लिए उद्यत था । हिटलर 


बड़े स्पष्ट रूप से यह घोषणा करने में तत्पर था, कि वह संसार में शान्ति स्थापित | 
 रहनेका पक्षपाती है।. पोछण्ड के साथ किये गये समझौते का उदाहरण देकर वर्द 
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जर्मनी की विदेशी राजनीति २५३. 


घोषित कर रहा था, कि जर्मनी सब देशों के साथ मैत्री और अनाक्रमण की नौति का 

अनुसरण करने के लिए उत्सुक है । इसी प्रयोजन से उसने रिबनट्रॉप को अपना विवेष 
प्रतिनिधि बनाकर लण्डन भेजा ( जून, १९३५ ); आर उसे यह आदेश दिया कि 
ब्रिटिश सरकार के साथ सामुद्रिक शक्ति के विषय में निर्णय करे । रिवनट्रॉप ने छण्डन 
जाकर जो समझोता किया, उसके अनुसार यह तय किया. गया कि जर्मनी की सामुद्रिक 
शक्ति ब्रिटेन के मुकाबले में ३५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ने पायेगी । साथ ही, 
जर्मनी को यह अनुमति दे दी गई कि वह पनड्ब्बियाँ भी बना सके । वर्साय्य की सन्धि 
द्वारा जर्मनी के लिए यह निषिद्ध था। पर ब्रिटेन इस बात से संतुष्ट था, कि जर्मची 


. को सामुद्रिक रावित उसकी तुलना में केवल ३५ प्रतिशत रहेगो, जिसके कारण उसके 


साम्राज्य की सुरक्षा की भली-भाँति व्यवस्था हो जायगी । 

जर्मनी और ब्रिटेन के इस समझौते को कतिपय विचारको ने ब्रिटिश लोगों 
की सहज बुद्धि का परिणाम माना है। उनका यह कहना है, कि फ्रांस के राजनीतिज्ञ 
जर्मनी की स्थळ-सैन्य-शक्ति को नियन्त्रित रखने के सम्बन्धः में जर्मनी-से कोई समझौता 
नहीं कर सके, जब कि फ्रांस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना अत्यन्त आवस्यक 
था। पर ब्रिटेन की सरकार जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति की वृद्धि को उस सीमा तक 
मर्यादित करने में सफल हो गई, जो उसकी सुरक्षा को दृष्टि से आवश्यक थी | पर 
अत्य विचारक इससे सहमत नहों हैं ॥ उनका कहना है, कि स्ट्रेस्सा की कान्फरेन्स में 
ब्रिटेन, फ्रांस और इटलो ने सम्मिलित रूप से जर्मनी की सैन्य शक्ति की वृद्धि की 
निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, और राष्ट्रसंघ ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया 
था । ब्रिटेन ने पृथक्‌ रूप से जर्मनी के साथ नाविक शबिति के सम्बन्ध में समझोता करके 
्रेस्सा की भावना को सर्वथा निर्वळ कर दिया । जर्मनो की नोति को सामूहिक रूप 
से निन्दा इसी प्रयोजन से की गई थी, ताकि वर्साय्य की सन्धि द्वारा निर्धारित व्यवस्था 
को शिथिळ कर यदि सैन्य-शक्ति को बढ़ाने के सम्बन्ध में जमंनी को कोई सुविधाएँ दो 
जाएं, तो सब राज्यों को सहमति से ही दी जाएँ । पर ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ जो 
अकेले समझोता कर लिया, वह स्ट्रस्सा की भावना के सर्वथा विपरीत था। इससे नाजी 
पार्टी का साहस बढ़ गया, ओर वह वर्सास्य की सन्धि की शर्तों को भंग करने के लिए 
खुले तौर पर तत्पर हो गई। . ?ष्ञ्छः 

पर ब्रिटेन के पक्ष में यह बात कही जा सकती है, कि नाजी पार्टी ओर हिट-' 
छर के उत्कर्ष का प्रधान कारण यही था, कि पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा जर्मनी के 
प्रति न्याय नहों किया गया था। यदि यूरोप के विविध राज्य अपना गुट बता कर इन 
अन्यायों को स्थायी रूप देने का प्रयत्न करते, तो जर्मनी में नाजियों की शक्ति और भी | 
अधिक बढ़ जाती । ब्रिटेन का कहना था, कि धीरे-धीरे इन बभ्यायों को दुर करने में ही 
सबका हित है। यदि जर्मनी को भी संसार के राज्य-परिवार में समुचित ब प्रतिष्ठित 


.. स्यान प्राप्त हो जाए, उसकी समुचित शिकायतें दुर कर दी जाएँ और उसे सनतु रखा 
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जाए, तो वह शान्ति के मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर हो सकेगा। तुष्टीकरण को इस 


नीति ने ही ब्रिटेन को जर्मनी के साथ नाविक समझोता कर लेने के लिये प्रेरित किया 


था। निःसन्देह; यह हिटलर की परराष्ट्र नीति की विजय थो । वह जानता था, कि 
सब राज्यों से न एक साथ समझौते व मैत्री की जा सकती है, और न सब का एक 
साथ विरोध हो । अपनी शान्तिप्रियता की दुहाई दे कर वह कभी किसी से और कभी 
किसी से समझौते करता था, और साथ ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जर्मनी की 
सैन्य-शक्ति में निरन्तर वृद्धि करता जाता था । | 

वर्साय्य को सन्धि का संग--नाजी पार्टी का उत्कर्ष वर्साय्य की सन्धि द्वारा 
जर्मनो के प्रति किये गये अन्यायों के कारण ही हुआ था । अतः हिटलर ने इस सन्धि 
की शर्तों का उल्लंघन करने को नोति को अपनाया । वर्साय्य की सन्धि द्वारा यह 
व्यवस्था की गई थो, कि जर्मनी अपनी सँन्यशक्ति में वृद्धि न कर सके । पर हिटलर ने 
इसको कोई परवाह नहीं की, और १६ मार्च, १९३५ को यह घोषित किया, कि क्योंकि 
फ्रांस और ब्रिटेन आदि मित्र-राज्यों ने निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कोई ठोस कदम नहीं 
उठाया हैं, अतः कानूनी व नैतिक दृष्टि से जर्मनी के रिये यह आवश्यक नहीं है, कि 
वह वर्साय्य की सन्धि की उन शर्तों का पालन करे जिनका सम्बन्ध सैन्यशक्ति को 
नियन्त्रितं करने के साथ है। इसीलिये उसने अपना यह संकल्प प्रगट किया, कि जर्मनी 
में फिर से बाधित सैनिक शिक्षा और बाधित सैनिक सेवा की पद्धति को जारी किया 
जायगा । जर्मनी की स्थल सेना में सैनिकों की संख्या बढ़ा कर ५,५४,००० कर दी 
जायगी, ओर जर्मनो की वायु सेना फ्रांस और ब्रिटेन के समकक्ष होगी । पर इस 
घोषणा को करते हुए उसने शान्ति में अपने विश्वास को भी दुहाई दी, ओर यह भी 
कहा कि वह अन्य देशों के साथ मेत्री-सम्बन्ध रखने के छिये वह पूर्णरूप से उद्धत है। 
इसो लिये उसने ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के साथ सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध में बातचीत 
शुरू की, और वह नाविक समझोता किया जिसका उल्लेख अभी ऊपर किया गया है| 

मार्च, १९३६ में जर्मन सेनाओं ने रहाइनलैण्ड में प्रवेश कर लिया, और वहाँ 
किछावन्दो शुरू कर दी । वर्साय्य का सन्धि के अनुसार जर्मनी ने यह स्वीकार किया 
था, कि र्‌हाइनळेण्ड में नं वह किलावन्दी करेगा, ओर न उसकी सेनाएँ ही वहाँ प्रवेश 
करेंगी । पर हिटलर ने इसकी कोई भी परवाह नहीं को, और उसकी सेनाओं ने 
र्‌हाइनछंण्ड पर अधिकार कर लिया । इस समय इटलो अबीसोनिया की विजय में 
तत्र था, ओर राष्ट्रसंघ उसके साम्राज्य-विस्तार को नियन्त्रित करने में सर्वथा अस 
हो रहा या। ब्रिटेन ओर फ्रांस भी कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सके थे, जिससे कि 
मुसोलिनी को महत्त्वाकांक्षाओं पर नियन्त्रण रखा जा सकता । जर्मनी ने इस स्थिति से 


छाभ उठाया, और वर्साम्य की सन्धि का भंग कर रूहाइनळूण्ड पर सैनिक कब्जा 
कर छिया । 


२ ._ ₹हाइनळंण्ड पर जर्मन सेनाओं का कडा केवल वर्सास्य को सन्धि के दी 
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जर्मनी को विदेशी राजनीति २५५ 


प्रतिकूल नहीं थां । छोकानों के समझौते पर जर्मनी ने भी हस्ताक्षर किये थे ( अक्टूबर, * 
१९२५ ) । इस समझौते द्वारा जर्मनी ने यह स्वोकार किया था, कि वह वर्साय्य की 
सन्धि द्वारा निर्धारित को गई जमंनो, फ्रांस और बेल्जियम को सीमाओं को सुरक्षित 
रखेगा ओर र्‌हाइनलूंण्ड को किलाबन्दी नहीं-करेगा। पर हिटलर का कहना था, कि रूस 
के साथ सन्धि ( मई, १९३५ ) करके फ्रांस ने लोकार्नो के समझौते का भंग किया है। 
इस सन्धि का उद्देश्य एक ऐसे गुट का निर्माण करना है, जिसे जर्मनी के विरुद्ध प्रयुक्त 
किया जा सकेगा । इसी समय हिटलर ने यह भो प्रस्ताव किया, कि फ्रांस और जर्मनी 
के बीच में एक नये सैन्यरहित क्षेत्र का निर्माण किया जाए, ताक्ति दोनों देशों में 
युद्ध की सम्भावना न रहे। इस प्रस्ताव का प्रयोजन यहो था, कि नाजी सरकार की 
शान्तिप्रियता को बात संसार के सम्मुख आ जाए । 
यदि इस समय ब्रिटेन और फ्रांस. रृहाइनलंण्ड में जर्मन सेनाओं के प्रवेश का 
प्रतिरोध करने के लिये अपनी सैन्यशक्ति का प्रयोग करते, तो जर्मनी के लिये इस प्रदेश 
पर सैनिक कब्जा कर सकना सम्भव न होता । जर्मनी के सेनापतियों को इस बात. को 
सम्भावना भी थो, और इसी कारण उन्होंने रहाइनलैण्ड पर सैनिक कब्जे का विरोध 
भी किया था । पर हिटलर को इस बात में कोई सन्देह नहीं था, कि ब्रिटेन और फ्रांस 
मौखिक विरोध तो करेंगे, पर अपनी सैन्यश्षक्ति का उपयोग नहीं करेगे ।- ब्रिटेन को 
तुष्टीकरण को नीति इस समय भी काम आयी । ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का विचार था, 
कि जर्मनी ने एक ऐसे प्रदेश में अपनी सेनाएं भेजी हैँ, जहाँ उसे सेनाएं भेजने से वञ्चित 
रखना अन्याय की बात थी । इस अवसर पर लाड लोधियन का कहना था, कि 
जर्मन लोग अपने घर के पिछली ओर के बगोचे में ही तो गये हैँ । वस्तुतः, इस समय 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यही मनोवृत्ति थी। र्‌हाइनलैण्ड पर जर्मनी'के सैनिक कब्जे 
के प्ररन पर फ्रांस सैन्यशक्ति के प्रयोग के लिये उद्यत था । इसी लिये मार्च, १९३६ में 
फ्रांस के प्रधानमन्त्री सा और परराष्ट्रमन्त्री फछांदां ने छण्डन की यात्रा को, ओर वहाँ 
की सरकार से इस सम्बन्ध में बातचोत की। पर ब्रिटिश सरकार इसके लिये उद्यत 
नहीं हुई । राष्ट्रसंघ के समक्ष भी यह प्रइन उपस्थित किया गया। संघ को कॉंसिल ने 
जर्मनी की इस कार्रवाई की निन्दा का प्रस्ताव अवश्य पास कर दिया, पर इससे अधिक 
कुछ करना उसने आवश्यक नहीं समझा । : : 
र्‌हाइनलैण्ड पर जर्मनी के सैनिक कब्जे का अन्तर्राष्रीय राजनीति पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । इस प्रदेश में किलाबन्दी कर छेने के कारण जमंगी को फ्रांस के आक्रमण 
का खतरा बहुत कम हो गया, और उसके लिये यह सम्भव हो गया, कि वह अपनी 
सेनाओं के बड़े भाग को पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकियां की दिशा में प्रयुक्त कर सके । 
फ्रांस ले इन राज्यों के साथ जो सैनिक सन्धियाँ की हुई थीं, उनका महत्त्व अब बहुत 
कम रह गया । यदि जर्मनो इन राज्यों पर आक्रमण करता, तो फ्रांस तभी उनकी 


सहायता कर सकता था, जब कि उसे अपनी राष्ट्रीय सीमा की. सुरक्षा के सम्बन्ध में 
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` तिर्चि्तता होती । रुहाइनलेण्ड मे जर्मनी द्वारा किळाबन्दी कर छेने पर फ्रांस के लिये 
अपनी सुरक्षा का प्रश्‍न ही अत्यन्त विकट हो गया । इस दशा में वह अन्य राज्यों को > 


रक्षा के लिये अपनी सैन्यशक्ति का उपयोग केसे कर सकता था । साथ ही, इससे जर्मनी ` 


की शक्ति की धाक उसके पड़ोसी राज्यों पर जम गई, ओर उन्हें यह अनुभव होने लगा, 
कि वे अपनो रक्षा तभी भलीभांति कर सकते हैं, जब कि जर्मनो के साथ उनका मैत्री- 
सम्बन्ध हो । 
रहाइनलेण्ड पर अपना सैनिक कब्जा स्थापित कर हिटलर ने वर्साय्य को 
सन्धि का पूर्णरूप से अन्त कर दिया था । अब उसके लिये अपनी शक्ति को बढ़ाने ओर 
संसार में जर्मनी के लिये समुचित व न्याय्य स्थान प्राप्त करने का मार्ग अविकल रूप से 
प्रशस्त हो गया था। रहाइनलेण्ड के सैनिक कब्जे का यूरोप के छोटे राज्यों पर कया 
प्रभाव पड़ा, इसे बेल्जियम के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। लोकार्नो के 
समझौते में बेल्जियम भी सम्मिलित था । अक्टूबर, १९३६ में उसने घोषित किया, कि 
भविष्य में वह अपने को उसी प्रकार तटस्थ रखेगा, जैसे कि स्विटूजरलंण्ड है। वह किसी 
भी गुट में शामिल नहीं होगा । यदि उसके पड़ोसी राज्यों में कोई झगड़ा होगा, तो वह 
तटस्थ नीति का अनुकरण करेगा, और छोकार्नो के समझौते द्वारा जो उत्तरदायिताएं 
उसने स्वीकार की थीं, उनसे अपने को मुक्त समझेगा । वस्तुतः, अब बेल्जियम जैसे 
छोटे राज्यों को यह भरोसा नहीं रह गया था, कि फ्रांस और ब्रिटेन सदुश परिचिमी 
राज्य उनको रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैँ। यही भावना एस्थोनिया, रूंटविया 
आदि मन्य छोटे राज्यों की भी थी । 
रोम-बलिंन-रोक्यो एक्सिस-इटली द्वारा अबीसीनिया की विजय का एक 
महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ, कि जर्मनी और इटली अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में. एक 
दुसरे के घनिष्ट मित्र बन गये। शासन-व्यवस्था को दृष्टि से ये दोनों राज्य एक सदृश 
थे। दोनों में डिक्टेटरों का शासन था। पर विदेशी राजनीति में ये एक दुसरे के 
विरोधी थे । अबोसीनिया के युद्ध द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ने उन्हें परस्पर सहयोगी 
बना दिया । इटली के अबोसीनिया पर आक्रमण कंरने के समय राष्ट्रसंघ द्वारा यह 
'निश्‍्चय किया गया था, कि इटली का आथिक बहिष्कार किया जाए । ब्रिटेन और फ्रांस 
-ने भी इसका समर्थन किया था, और वे भो इटली के बहिष्कार में शामिल थे । जर्मनी 
न इस समय राष्ट्रसंघका सदस्य था, ओर न उसके आदेशों की हो उसे कोई परवाह 
थो। इस अवसर पर उसने सब प्रकार से इटली को सहायता को । अवीसीनिया के 
युद्ध में फ्रांस को भो विवश होकर ब्रिटेन का साथ देना पड़ा था । अतः इटली ने यह 


अलीमाँति समझ छिया, कि युरोप में जमनी ही उसका असळो मित्र है। इटली ला 


अब तक जर्मनी के साथ घनिष्ठ मैत्री-सम्बन्ध नहीं कर सका था, उसका कारण 
थास्ट्रिया और जर्मनी के एकोकरण का प्रदन हो था । जर्मनी आस्ट्रिया को अपने साथ 


| 23232: हाक विशाळ जर्मन राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। पर यह इटली को 
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पसन्द नहीं था । इटली की उत्तरी सीमा आस्ट्रिया के साथ लगती है, और इस सीमा 


A को रक्षा के लिये उसकी दृष्टि में ब्रैनर के दरें का बहुत महत्त्व है। भ्रास्ट्रिया जैसे 
* छोटे-से राज्य का अपनी सीमा पर होना उसके लिये खतरे की बात नहीं थो । पर 


यदि विशाल जर्मन राष्ट्र को दक्षिणो सीमा उसके साथ आ ळगती, तो यहः उसकी 
सुरक्षा के लिये समुचित न होता । जुलाई, १९३६ में उन आर्थिक प्रतिबन्धों को हटा 
लिया गया था, जो अबोसीनिया के युद्ध के समय इटली के विरुद्ध लगाये गये थे । इस 
दशा में आस्ट्रिया के प्ररन को सम्मुख ला कर फ्रांस फिर इटली के साथ मित्रता को . 
बात को शुरू कर सकता था । पर इसी समय स्पेन में गृह-युद्ध प्रारम्म हो गया । 
जर्मनी और इटली ने दिल खोळ कर फ्रांको की सहायता की, ओर फ्रांस ने स्पेन की 
रिपब्लिकन सरकार की । इस कारण फ्रांस और इटली के सम्बन्ध मधुर नहीं हो पाए, 


' और जर्मनी तथा इटली एक दूसरे के अत्यन्त समीप आ गये । इसी का यह परिणाम 


हुआ, कि २४ अक्टूबर, १९३६ को इटली ने जमंनी के साथ एक गुप्त समझौता किया, 
जिसके अनुसार उसने आस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला छेने के मामले में जर्मनी का 
विरोध न करने को बात स्वीकार कर लो । इससे पूर्व जुलाई, १९३६ में जर्मनी ने 
आस्टरिया के साथ एक समझोता कर लिया था, जिस द्वारा जर्मनी नेःआस्ट्रिया की 
सम्पूर्ण-प्रभुत््व-सम्पन्नता को - स्वीकार करते यह भी मान छिया था कि आस््ट्रिया में 
नाजी पार्टो जो जोर पकड़ रही है, वह आस्ट्रिया की सरकार का अपना मामला है 
और उसमें जर्मनी की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा । पर अक्टूबर, १९३६ 
के इटलो-जर्मनो समझौते के कारण जर्मनी को यह भरोसा हो गया था, कि यदि वह 
आस्ट्रिया को अपने साथ मिलाने का प्रयत्न करेगा, तो इटली उसका विरोध नहीं 
करेगा । इस समझौते में दोनों राज्यों ने यह भी स्वीकार किया, किं वे कम्युनिज्म का 
प्रतिरोध करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हिटलर ओर मुसोलिनी का 
विचार था, कि वे परस्पर सहयोग द्वारा कम्युतिज्म के खतरे से यूरोप को रक्षा कर 
सकते हैं । शान्तिःस्थापना के लिये उनका सहयोग बहुत उपयोगी है, और घीरे-धीरे 
अन्य राज्य भो उन द्वारा निमित इस धुरो (428) के चारों ओर एकत्र होते जायेंगे, 
भौर परस्पर मिल कर विइव में शान्ति-स्थापना के महत्त्वपूर्ण कार्य में सहयोग देंगे । 
२५ नवम्बर, १९३६ को जापान भो जर्मनी और इटली के इस गुट: में 
शामिल हो गया। उत्तरपूर्वी चीन में जापान जिस ढंग से अपने प्रभुत्व का विस्तार 
कर रहा था, उसके कारण रूस से उसका विरोध होना स्वाभाविक था। अतः उसने 
जर्मनी के साथ मिळ कर एण्टि-कोमिस्टन पैक्ट किया, और ६ नवम्बर, १९३७ को 
इटलो भी इस पैक्ट में सम्मिकित हो गया। इस प्रकार रोम-बर्िन-टोक्यो एक्सिस 
का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य परस्पर मिल कर रूस का प्रतिरोध करना था । 
जर्मनी और इटली. में. जो इस प्रकार घनिष्ठ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो सका, 


उसका एक अन्य कारण भी था। अबीसोनिया की विजय से भूमध्य सागर के दोनों 
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ओर के प्रदेश इटली के अधिकार में आ गये थे। मुसोलिनो कहता था, भूमष्य सागर 
इटली की जान है, जब कि ब्रिटेन के लिये यह केवल एक मार्ग है। पर ब्रिटेन यह 


स्वोकार करने को उद्यत नहों था । अपने पूर्वी साम्राज्य के लिये उसकी दृष्टि में इस ' 


सागर का महत्त्व बहुत अधिक था । भूमध्य सागर के क्षेत्र में इटंली का प्रभुत्त्व जिस 
ढंग से बढ़ रहा था, ब्रिटेन के लिए उसे सह सकचा सम्भव नहों था। इस क्षेत्र में 
अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के प्रयोजन से ब्रिटेन ने ईजिप्ट के साथ एक सन्धि की 
( अगस्त, १९३६ ), जिसके अनुसार ब्रिटेन ने ईजिप्ट की सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्नता को 
स्वीकार कर लिया, और वहाँ से अपनी सेनाएं हटा लीं । स्वेज नहर के क्षेत्र में केवल 
इतनी सेनाएँ रंखी गई, जो इस जल मार्ग की सुरक्षा के लिए आवश्यक थों। इस 
सन्धि के कारण ईजिप्ट ब्रिटेन का मित्र व सहयोगी बन गया, और ब्रिटेन को इस बात 
का भरोसा हो गया, कि युद्ध के समय वह ईजिप्ट के राज्यःक्षेत्र को अपनी सेनाओं के 
लिये प्रयुक्त कर सकेगा। इसी प्रकार २० जुलाई, १९३६ को मोन्त्रो कान्फरेन्स 
द्वारा डाईनल्स और बोस्पोरस के जलडमरू-मध्यों के सम्बन्ध में यह तय किया गया, कि 
तुर्की उनके झेत्र में किलाबन्दी कर सके । शान्ति के समय में इस जल मार्ग का सब 
राज्य स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग कर सक, और युद्ध के अवसर पर . तुर्की को यह अधि- 
कार हो, कि बह ऐसे राज्यों द्वारा इस जळ-मार्ग के उपयोग को बन्द कर सके जोकि 
राष्ट्रसंघ के आदेश के बिना युद्ध में व्यापृत हों और या जिनको तुर्की के साथं हुए 
किसी पैक्ट के कारण इस जल मार्ग को प्रयुक्त कर सकने का अधिकार न हो। इटली 
ने मोन्त्रो की इस सन्धि को अपने लिये विघातक समझा, क्योंकि यदि भविष्य में 
कमी राष्ट्रसंघ द्वारा इटली को आक्रान्ता घोषित कर दिया गया, तो रूस के जंगी 
जहाज इस जळू-मागं का उपयोग कर सकते थे। भूमध्य सागर के क्षेत्र में ब्रिटेन और 
इटली में जो प्रतिद्वन्दता थो, उसने भी इटलो को जर्मनी के साथ मैत्रो-सम्बन्ध बढ़ाने 
के लिये प्रेरित किया । 


(४ ) आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया की स्वतन्त्रता का अन्त 


नाजी सरकार को विदेशी राजनीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह था, कि यूरोप 
के जिन प्रदेशं में भी जर्मन छोगों का निवास है, उन सब को मिला कर एक विशाल 
जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया जाये, और जर्मनी संसारः में अपना समुचित स्था 
प्राप्त करे । इस लकय की पूर्ति के लिए हो उसने वर्साय्य की सन्धि को भंग कर सैनय” 
शक्ति में वृद्धि की, और कम्युनिउम के विरोधी इटली और जापान के साथ पर्निष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित किया । पर ये बातें नाजी पार्टी के उद्देश्यों को पूर्ण करने की साध 
सात्र थीं। अपनो शक्ति में वृद्धि कर और पेरिस की श्ञान्तिपरिषदू द्वारा निर्धारित 


| . य्यवस्थागों को छिन्न-मिन्त कर हिटलर अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग 
तेजी के साथ अग्रसर हुआ । - 
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जर्मनी की विदेशी राजनीति । २६९ 


आस्ट्रिया और जमंनी का एकीकरण ( A478॥]३5 )._. 

प्रधान पार्टियाँ थो, सोशल डेमोक्रेट और a सोशलिस्ट ।, i 
समाजवाद में विश्वास रखती थो, और देश के औद्योगिक क्षेत्रो में उसका प्रभाव अधिक 
था। देहातों के कुषिजीवि लोग प्रायः क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी के अनुयायी थे । 
जब जर्मनी में नाजी पार्टी का उत्कर्ष हुआ, तो आस्ट्रिया में भी इस पार्टी का संगठन 
किया गया, क्योंकि आस्ट्रिया के निवासी भी जर्मन जाति के हैँ । आस्ट्रिया के नाजी 
जर्मन नाजियों के समान सैनिक पोशाक पहनते थे, ,और अपने देश. को, जर्मनी के साथ 
मिलाकर एक कर देने के लिए आन्दोलन करने में तत्पर थे। पर अन्य पार्टियों को 
यह बात स्वीकार्य नहीं थी । आस्ट्रिया के निवासी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के अनु- 
यायी हैं, और जर्मन लोग प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के । १९३४ में आस्ट्रिया के प्रधानमन्त्री 
डॉ० डाल्फस थे, जो क्रिश्चियन सोशलिस्ट पार्टी के थे । उन्होंने नाजी पार्टी के दमन 
का प्रयत्न किया । इस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया, और अनेक नाजी नेता 
गिरफ्तार कर लिए गये । पर जर्मन नाजी अपने आस्ट्रियन साथियों को हर प्रकार से 
सहायता प्रदान करने को उद्यत थे। जुलाई, १९३४ में नाजियों का एक दल वोएना के 
सचिवालय में घुस गया, ओर वहाँ डॉ० डाल्फस को घायल कर दिया । किसी चिकि- 
त्सक को वहाँ नहीं आने दिया गया, और कराह-कराह कर डाल्फस की मृत्यु हो गई। 
पर नाजी लोग अपने षड्यन्त्र में सफल नहों हुए । उन्हें बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया 
गया, और नये प्रधानमन्त्री शुशनिग ने डाल्फस की नीति को जारी रखा। पर इस 
समय भास्ट्रिया में नाजी पार्टी निरन्तर जोर पकड़ती जा रही थी, और जर्मनी तथा 
आस्ट्रिया का सोमान्त क्षेत्र नाजियों का प्रधान गढ़ बन गया था । वहाँ से वे आस्ट्रियन 
सरकार के अफसरों और पुलिस पर आक्रमण करते रहते थे। स्थिति शुद्यतिग के काबू 
से वाहर होती जाती थो । इस दशा में यह विचार जोर पकड़ने लगा, कि आस्टया में 
हाप्सबुर्ग राजवंश की सत्ता को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण 
जनता में अबतक भी अपने पुराने राजवंश के प्रति भक्ति को भावना विद्यमान थो । 
पर यह आन्दोलन भी सफल नहीं हो सका, ओर आस्ट्रिया में विविप्र राजनीतिक दलों 
के पारस्परिक संघष में निरन्तर वृद्धि होती गई। जब तक इटली आस्ट्रिया और जमंनी 
के एकीकरण का विरोधी रहा, नाजी पार्टी अपने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीँ कर 
सको। १९३४ में भी एक बार आस्ट्रिया के नाजियों ने जर्मनी के साथ मिल जानें 
का प्रयत्न किया था, पर मुसोलिनी ने अपनी सेनाएं इटली के उत्तरी सीमान्त पर भेज 
दी, जिसके कारण यह प्रयत्न सफल नहीँ हो सका था। 

पर १९३६ में जब रोम-बिन एबिसस का निर्माण हो गया, तो मुसोलिनी ने 
| र्ट्रिया ओर जर्मनी के एकीकरण का विरोध करना बन्द कर दिया । इस बीच में 
| आस्ट्रिया की आन्तरिक दा निरन्तर खराब होती जा रही थी । वहाँ की जनता को 
| ने केवळ आक दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा था, अपितु विविध राजनीतिक 
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दलों के संघर्ष के कारण सरकार के लिए किसी सुदृढ़ नीति को अपना सकना भी 
कठिन हो गया था । यह स्थितिं थी, जब कि फरवरी, १९३८ में हिटलर ने शुश्निग 
को बखंटेसगाडन नामक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया । वहाँ उसने शुशनिग को 
घमकाते हुए यह कहा, कि जर्मन सेनाएं आधे घण्टे में आस्ट्रिया को जीत सकती है, 
मुसोलिनी अब उसका मित्र बन गया है, ओर जर्मन सेनाओं की प्रगति को रोक सकते 
वाला अब कोई नहीं रह गया है । पर आस्ट्रियन जनता का रकत बहाना वह नहीं 
चाहता । इधलिए उचित यह होगा, कि आस्त्रिया जर्मनी की बात मान ले, और नाजी 
पार्टी के नेता डा० सेइस इन्कुआर्ट को सरकार में गुहमन्त्री का पद दिया जाए। शुश- 
निग के लिए हिटलर का प्रतिरोध कर सकता सम्भव नहीं था। उसने हिटलर के 


प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । सेइस इन्कुआर्ट को गृहमल्त्री बनाया गया, मन्ति मण्डळ 
में कतिपय अत्य पद भो नाजियों को दिये गये, और सब नाजी कैदियों को रिहा कर. 
दिया गया। यद्यपि इस समय भी शुशनिग का यह कहना था, कि आस्ट्रिया की स्वतन्त्र 
सत्ता को कायम रखा जायगा, पर नाजी लोग अब उदृण्डता से बरतने लगे थे ओर 
जर्मनी से मिलने के पक्ष में जुलूस आदि निकालते रहते थे। उनका नारा था, जमन 
जनता एक है, जर्मन राष्ट्र एक है। नाजियों के इस रुख के कारण-शुदामिग ने ९ मार्च, 
१९३८ के दिन अचानक ही यह घोषणा कर दी, कि आस्ट्रिया और जर्मती के एको- 
करण के प्रइन का निर्णय लोकमत के अनुसार किया जायगा । २४ वर्ष से अधिक. आयु 
के प्रत्येक नागरिक को इस प्रस्न पर हाँ या ना द्वारा अपने मत को प्रगट करने का 
अधिकार रहेगा, और १३ मार्च, १९३८ को इस प्रइन पर वोट छिये जायेंगे। यदि 
लोकमत द्वारा एकोकरण के पक्ष में अधिक वोट आए, तो सरकार उसे स्वीकार कर 
लेगी । पर हिटलर ने इस समाचार का स्वागत नहीं किया । उसे भय था, कि एकी- 
करण का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत नहीं हो सकेगा, क्योंकि नाजी पार्टी में ऐसे युवकों 
ब युवतियों की संस्था अधिक थी जिनको आयु २४ वर्ष से कम थी । इन्हें वोट देने का 
अधिकार नहीं दिया गया था। छोकमत को तिथि से दो दिल पूर्व हिटलर ने घोषणा 
की, कि १३ मार्च के लोकमत-संग्रह को रह कर दिया जायें । इस बोच में जर्मन की 
सेनाएँ आस्ट्रिया के सीमान्त पर एकत्र होनी प्रारम्भ हो गई थीं । आस्ट्रिया उत 
मुकाबला नहों कर सकता था । परेशान होकर डा० शुश्चनिग ने प्रधानमन्त्री पद 
त्यागपत्र दे दिया, और सेइस इनकुआर्ट ने उसका स्थान ग्रहण कर छिया । प्र 
बनते ही उसने हिटलर के पास एक तार भेजा, जिसमें कहा गया था कि आस्ट्रिया 
में शान्ति ओर व्यवस्था कायम रखने के लिए जर्मन सेनाओं की सहायता को 
आवश्यकता है । इस समय आस्ट्रिया में न कहीं विद्रोह हो रहे थे ओर न किसी थ 
| . प्रकार की हो अव्यवस्था थी । १२ मार्च की रात तक जर्मन सेनाएं आस्द्रिया मे 
. हो गईं और शीघ्र ही सम्पूर्ण आस्ट्रिया पर उन्होंने कब्जा कर लिया । बीस सारण दे ही | 
आयु की आस्ट्रियय रिएब्लिक का इस प्रकार अन्त हुआ । आस्ट्रिया पर कब्जा * 
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जर्मनी की विदेशी राजनीति 

ही हिंटळर ने सबसे पूर्व अपने जन्म स्थान बॉनो को यात्रा को । 

जर्मनी और आस्ट्रिया के एकीकरण के प्रयोजन से आस्ट्रिया पर आक्रमण करते 
का जो समय हिटलर ने चुना था, वह बहुत उपयुक्त था। फ्रांस में इस समय छोतां 
( रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी के नेता ) के मन्त्रिमण्डल ने त्यागपत्र दे दिया था ( मार्च, 
१९३८ ), और ब्लम नया मन्त्रिभण्डल बनाने में तत्पर थे । ब्रिटेन में ईडन ने परराष्ट्र 
मन्त्री का पद छोड़ दिया था, ओर वहाँ के मन्त्रिमण्डल में ऐसे व्यक्तियों का जोर था, 
जो जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति के पक्षपाती थे। इटलो से जर्मनी को मित्रता हो 
चुकी थी, और उसके विरोध की भी अब कोई आशंका नहीं रह गई थी । १४ मार्च 
को हिटलर ने विएना में घूमधाम के साथ प्रवेश किया, और यह घोषणा की, कि 
१० एप्रिल, १९३८ को जर्मनी और आस्ट्रिया के एकीकरण के प्रदन पर जनता का छोक- 
मत लिया जायेगा । लोकमत के परिणाम के सम्बन्ध में अब किसी मतभेद को गुझ्लाइश 
ही नहीं थो । ९९ प्रतिशत से भी अधिक वोट जर्मनी और आस्ट्रिया के एकीकरण के 
पक्ष में प्रास हुए, और आस्ट्रिया को विशाल जर्मन राष्ट्र का अन्यतम प्रान्त बना दिया 
गया । अब हिटलर सन्तोष के साथ कह सकता था कि आस्ट्रियन जनता जर्मन एकता 
के पक्ष में थी, और शुशनिग की सरकार छोकतन्त्रवाद के विरुद्ध आस्ट्रिया में शासन 
कर रही थी । 

आस्ट्रिया और जर्मनी के मिळ कर एक हो जाने के अनेक मंहत्त्वपूर्ण परिणाम 
इए । जर्मनी की कुल जनसंख्या ६, ६०,००,००० के छगभग थी । अब ७० लाख 
आस्ट्रियन भी .उसमें मिल गये, और उसकी जनसंख्या सवा आठ करोड़ से भी अधिक 
हो गई । जर्मनी की सैन्यश्नित की वृद्धि में इससे बहुत सहायता मिली । आर्ट्रिया के 
सब कल-कारखाने, खानें, इमारती लकड़ी और अन्य आधिक साधन जर्मनी को प्रास हो 
गये । आस्ट्रिया के राजकीय बैंक के पास जो सोना जमा था, उसका मूल्य दो करोइ 
पौंड के लगभग था । वह भी जर्मनी के हाथ छग गया । आरस्ट्रिया में यातायात और 
संचार के जो भी साधन थे, वे सब भी जर्मनी के अधिकार में आ गये। सामरिक दृष्टि 
से अस्ट्रिया की भोगोलिक स्थिति अत्यन्त महत्त्व की थो। उसकी सीमाएं हंगरी, इटली 
और युगोस्लाविया के साथ लगती थीं। अब जर्मनी का इन राज्यों के साथ धीधा 
सम्बन्ध स्थापित हो गया, और उसके लिये इन राज्यों में अपने प्रभाव का विस्तार कर 
सकना सुगम हो गया । O 

चेकोस्लोवाकिया का अंगमंग और उस पर जर्मनी के ५०32 वश, 
प्रथम महायुद्ध के पदचातू मध्य यूरोप में जिन नये राज्यों का निर्माण किया गया था, 
कारा उनमें प्रधान था । पड़ोस के अन्य राज्यों के साथ मिल कर उसने छोटे 


२६१ 


' राज्यों के जिस गुट (7.६6 [८६९९ ) का संगठन किया हुआ था, उसका उल्लेख 


पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। फ्रांस का समर्थन इस गुट को प्राप्त था, 


और रूस के साथ भी इस गुट के राज्यों ने सन्बियाँ की हुई थीं । जर्मतो की महत्त्व र 
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काक्षाओं में इस गुट के राज्य बड़ी बाधा थे । यदि जर्मनी पूर्व की ओर अपना विस्तार 
करना चाहे, तो इन राज्यों का उसके वश में होना आवश्यक था । इसी लिये बिस्मार्क 
का कहना था, कि बोहीमिया पर जिसका नियन्त्रण हो, वही यूरोप पर नियन्त्रण रख 
सकता है। बोहीमिया का प्रदेश चेकोस्छोवाकिया के ही अन्तर्गत था। उत्तरी यूरोप के 
मैदान को डैन्यूब नदी की घाटी से पृथक्‌ करने वाली कारपेथियन पर्वतमाला इसी 
प्रदेश में है । अतः हिटलर मध्य तथा पूर्वी यूरोप को तभो अपने प्रभुत्व में ळा सकता 
था, जब कि चेकोस्लोवाकिया पर उसका अधिकार हो। औद्योगिक दृष्टि से भो इस 
राज्य का बहुत महत्त्व था । स्कोडा का प्रसिद्ध कारखाना इसी राज्य में था, जहाँ युद्ध- 
| सामग्रो बहुत बड़े परिमाण में तैयार को जाती थो । पर हिटलर केवल ओद्योगिक व 
सामरिक दृष्टि से हो चेकोस्लोवाकिया को अपने अधिकार में नहीं लाना चाहता था। 
जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया की सीमा पर स्थित सुडटनलूण्ड का प्रदेश चेकोस्लो- 
वाकिया के अन्तर्गत था और उसमें जर्मन लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था। 
पड़ोस के कतिपय अन्य प्रदेशों में भो जर्मन लोग पर्याप्त संख्या में बसे हुए थे । जर्मनी 
को राष्ट्रीय एकता को पूर्ण करने के लिए हिटलर यह आवश्यक समझता था, कि इन 
सब प्रदेशों को जर्मनी के साथ सम्मिलित कर लिया जाये । 

जब जर्मनी में नाजी पार्टी का उत्कर्ष हुआ, तो उसका प्रभाव चेकोस्लोवाकिया 
के जर्मनों पर भी पड़ा। वहाँ भी नाजी पार्टी संगठित की गई। यह पार्टी उन प्रदेशों 
को जर्मनी में सम्मिलित करने के लिये आन्दोलन में तत्पर थी, जिनमें जर्मनों का 
निवास था । इसमें सन्देह नहीं, कि चेक सरकार के शासन में जर्मन लोगों की कतिपय 
ऐसी शिकायतें थीं, जिन्हें दुर करना आवश्यक था । फ्रांस और. ब्रिटेन की प्रेरणा से 
चेक सरकार ने इन्हें दूर करने का भी प्रयत्न किया ( १९३६-३७ ) । पर इससे सुडटन 
जर्मनों सन्तोष नहीं हुआ | उनकी माँग यह धी, कि सुडटनळूण्ड को चेकोस्लोवाकिया 
के अन्तर्गत एक पृथक राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, जो अपने आन्तरिक 


A ५००३७ » 


सम्मव नहीं था, क्योंकि इनसे उसका राज्य अस्त-व्यस्त हो जाता था । पर सुड 
जों ने अपने आन्दोलन को जारी रखा, और सर्वत्र विद्रोह क कर दिये । चेकोस्टो- 
वाकिया की सरकार ने भी उनके विरुद्ध सैन्यशक्ति के प्रयोग का निर्णय किया, भोर. 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि स्थिति अत्यन्त बिकट रूप घारण कर छेगी । १५ सित 
. को हेनलाइन नें स्पष्ट रूप से घोषित किया, कि उसकी पार्टी का उद्देश्य जर्मन होगों ड 


शासन में पूर्णतया स्वतन्त्र हो । एप्रिल, १९३८ में आस्ट्रिया पर जर्मनी का कब्जा हो 
चुका था, जिससे नाजियों की हिम्मत बहुत बढ़ गई थी । २८ एप्रिल, १९३८ को सुड 
टन जर्मनों के नेता हेनलाइन ने चेक सरकार के सम्मुख आठ मांगे पेश कीं, जिनमें चेक 
; और जर्मन लोगों की समानता, जर्मन लोगों द्वारा आबाद प्रदेशों की सीमाओं कां 
H ' निर्धारण, इन प्रदेशो में स्वायत्त शासन को स्थापना और चेकोस्लोबाकिया की पररा 
'चीठि में परिवर्तन को मागें मुख्य थीं । चेक सरकार के छिये इन्हें स्वीकार कर स्की 


F ३ 
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द्वारा आबाद सब प्रदेशों को जर्मनी में सम्मिलित करना हैं। हिटलर ने भी इस समय 
यह घोषित करना शुरू किया, कि सुडटन जर्मनों को भो स्तरभाग्य-निर्णय का अधिकार 
होना चाहिए । पर चेकोस्लोवाकिया अपने क्षेत्र के नाजियों का दमन तभी कर सकता 
था, जब कि अपने मित्र-राज्यों की सहायता उसे प्राप्त हो । वह अकेला विशाळ जर्मनी 
की नाजी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ था, क्योंकि इस बात में कोई सन्देह 
नहीं था, कि युद्ध शुरू होने पर जर्मनी की सब शक्ति सुडटन जर्मनों की सहायता के 
लिए आ जायेगी । चेकोस्लोवाकिया की अनेक राज्यों के साथ सैनिक सन्धियाँ बिद्यमान 
थीं, ओर इन राज्यों को इस समय उसकी सहायता के लिये तत्पर हो जाना चाहिये था। 
पर रूस का कहना था, कि वह चेकोस्लोवाकिया की सहायता के लिये तैयार है, बशर्ते 
कि फ्रांस भी इसके लिये उद्यत हो, .और फ्रांस कहता था कि वह इस शर्त पर सहा- 
यता कर सकता है यदि ब्रिटेन भो उसका साथ दे। पर इस समय फ्रान्स ओर ब्रिटेन 
दोनों ही जर्मनी से लड़ाई मोळ नहीं छेना चाहते थे । ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति के 
कारण कोई भी राज्य चेकोस्लोवाकिया को सहायता के लिये अग्रसर नहीं हुआ। मि० 
चेम्बरछेन ने इस समस्या का हल करने के लिये जर्मनी जाकर हिटलर से भेंट की । 
उनके प्रयत्न से म्यूनिच का जो समझोता हुआ, उस पर पिछले अध्याय में विशद रूप 
से प्रकाश डाला जा चुका है । उसे यहाँ फिर से रिखने की आवश्यकता नहीं है । 
म्थूनिच में हिटलर की सब मांगें स्वीकार कर लो गई थीं । सुडटनलूण्ड को जर्मनी 
के साथ मिला दिया गया था, और चेक़ोर्लोवाकिया के जिन अन्य प्रदेशों में जर्मन 
लोग अच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे उनकी सीमा निर्धारित: करने के लिये एक 
अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति कर दी गई थो । अब चेकोस्लोवाकिया एक छोटा- 
सा राज्य रह गया था। पर यह राज्य भी देर तक अपनी स्त्रतन्त्र सत्ता को कायम नहीं 
रख सका । पहले उसके अन्तर्गत बोहेमिया-मोरेविया के प्रदेश पर जर्मती का संरक्षण 
स्थापित किया गया ( १६ मार्च, १९३९ ), और फिर स्लोवाकिया को जर्मन आधिपत्य 
में छे लिया गया । यदि हिटलर केवळ सुडटनलैण्ड और अन्य जर्मन प्रदेशों को अपने 
साथ सम्मिलित करके हो सन्तुष्ट हो जाता, तो इसे अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता था, 
क्योंकि स्वमाऱ्य निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार इन पर जर्मनी समुचित रूप से दावा 
कर सकता था । पर अन्य प्रदेशों को भो अपने प्रभुत्व में लाकर उसने यह स्पष्ट कर 
दिया कि उसका उद्देश्य एक विशाल जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना है। अब ब्रिटेन 
की भी आंखें खुळी, और उसने तुष्टीकरण की नीति का परित्याग कर यह ps 
( ३१ माच, १९३९ ), कि यदि जर्मनी ने पोलेण्ड पर आक्रमण किया, तो वे पोछण्ड 
की सहायता करेंगे । फ्रांस आदि अरस्य राज्यों ने भी इसी प्रकार को घोषणाएं को, ओर 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह गया कि यूरोप के राज्य अब जर्मनो का प्रतिरोध 
करने में संकोच नहीं करेंगे। : 3 
सेमळ को प्रासि--जर्मनो के उत्तरपूर्वी कोने पर मेमळ का प्रदेश है, जो 
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मुहाने पर स्थित है। डान्ट्सिग के समान सामुद्रिक व्यापार के लिये 
453 बह । महायुद्ध क इसका शासन भी मिंत्र-राज्यों को अधीनता 
में दे दिया गया था, और इस पर एक फ्रेज्च सेंना का कब्जा था । यह प्रदेश ( क्षेत्रफल 
११०० वर्ग मोल ) लिथुएनिया के साथ लगता है, और इसको वादी में जर्मन और 
लियुएनियन दोनों ही हैं। जनवरी, १९२३ में इसे छिथुएनिया ने हस्तगत कर र्या 
था, और एक साळ के वाद अन्य राज्यों ने लिथुएनिया के अन्तर्गत एक स्वायत्त प्रदेश 
की स्थिति में इसकी पृथक्‌ सत्ता भी स्वीकार कर छी थी । क्योंकि सेमल में भी जर्मन 
जाति के लोगों का अच्छी बड़ी संख्या में निवास था, अतः १९३२ में वहाँ भी नाज़ी 
पार्टी का संगठन हुआ, और वह इस प्रदेश को जर्मनी में सम्मिलित कर देने के लिये 
आन्दोलन में व्यापृत हो गई। लिथुएनिया के लिये इस आन्दोलन को दबा सकता सम्भव 
नहीं हुआ, और २२ मार्च, १९३९ को मेमळ भी जर्मनी में मिला दिया गया। 
(५ ) पौळेण्ड पर आक्रमण और द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ 
आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी द्वारा कब्जा कर लेने पर अब यह स्पष्ट 
हो गया था, कि शोष्न ही पोलैण्ड पर भी आक्रमण किया जायगा । डान्ट्सिग के बन्दरगाह 
ओर जर्मनी के राज्यक्षेत्र के बीच के पोल गरियारे को अधिगत कर लेना जर्मनी अपनी 
राष्ट्रीय एकता के लिये परमावश्यक समझता था। हिटलर इन्हें उसी ढंग से प्राप्त कर 
लेना चाहता था, जैसे कि उसने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को किया था । यद्यपि वह 
पो्ण्डके साथ अनाक्रमण-सन्धिकर चुका था ( २६ जनवरी, १९३४ ), और इस सन्धि 
की दस साळ की अवधि अभी समास नहीं हुई थी, पर हिटलर ने इसको कोई परवाह 
नहीं की । उसकी ओर से पोण्ड को सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव पेश किया गया कि 
डान्ट्सिग जर्मनी को दे दिया जाए, ओर पोलैण्ड के पास समुद्र-तट तक पहुँचने के लिये 
जो गलियारा है और जिसके कारण जर्मनी दो भागों में बिभक्त हो गया है, उसके बीच 
में से एक प्रदेश जर्मनी को दे दिया जाए ताकि जर्मनी के दोनों खण्ड आपस में सम्बद्ध 
हो जाएँ। इसके बदले में हिटलर ने जर्मनी और पोलैण्ड के बीच हुई अनाक्रमण-सर्षि 
की अवधि को दस साल से बढ़ा कर पच्चीस साल कर देने की बात कही । पोूण्ड की 
सरकार हिटछर के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिये उद्धत नहीं हुई । 
यह स्वीकार करना होगा, कि हिंटळर के प्रस्ताव राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के 
अनुरूप थे । राष्ट्रीय दृष्टि से डान्ट्सिग जर्मनी का अंग था । जर्मनी के राज्यक्षत्र मे से 
हो कर पोलैण्ड को एक गलियारा प्रदान करना भी समुचित व न्याय्य नहीं माता जा 
सकता । यह सही है कि पोलैष्ड को समुद्र तट तक पहुँचने के किये सुविधा मिंगी! 
नाहिये थो, पर इसके लिये जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर देना उचित नहीं थां! 
इस दशा में उचित यह होता, कि जर्मनी और पोछैण्ड परस्पर बातचीत दारां ई 


समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते। पर इस समय न पोळेण्ड को हिटर 
 क्केकयत में विश्वास रहा ,या, और न ब्रिटेन व फ्रांस को। १९ मार्च, १९२% ह 
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जमेनी की विदेशी राजनीति २३५ 


चेम्बरलेन ने यह घोषणा कर दी थी, कि ब्रिटेन पोलृण्ड की रक्षा के लिये गारन्टी देने 
को तैयार है| इसी प्रकार की गारन्टी फ्रांस द्वारा भी दे दी गई थो। पर हिटलर ने 
इसको कोई परवाह नहीं की | उसे विश्वास था, कि जिस प्रकार आस्तट्रिया और चेकोस्छो- 
वाकिया शक्ति द्वारा जीत लिये गये हुँ, ओर फ्रांस व ब्रिटेन उसके मार्ग में कोई वाघा नहीं 
डाल सके, वैसे ही वह अब पोलेण्ड को भी अपने सम्मुख घुटने टेक देने के लिये विवश 
कर सकेगा । फ्रांस और ब्रिटेन की दुविधापूर्ण नीति से लाभ उठा कर इटली भी 
इस बीच में अल्वानिया पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर चुका था (७ एप्रिल, १ ९३९) 
इससे हिटलर की हिम्मत और भी बढ़ गई थी। अल्बानिया पर इटली के कब्जे 
को दृष्टि में रख कर फ्रांस और ब्रिटेन ने ग्रीस और रूमानिया की स्वतन्त्रता की रक्षा 


` की भी गारन्टी दी, जिस द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि यदि जर्मनी व इटली ने पोलैण्ड, 


ग्रीस या रूमानिया पर आक्रमण किया, तो उसका प्रतिरोध करने के लिये फ्रांस और 
ब्रिटेन अपनी सेनाओं को रणक्षेत्र में उतार देंगे। इस समय स्थिति इतनी गम्भीर 
होती जा रही थी, कि किसी छोटी-सी वात पर भी युद्ध का श्रीगणेश हो सकता था। 

यूरोप के संकट को दृष्टि में रख कर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने मुसो- 
लिनी ओर हिटलर के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा, कि विद्व में शान्ति स्थापित रखने के 
लिये वे दस सालः तक उन राज्यों पर आक्रमण न करने का वचन दें, जिनकी सूचि 
उसने अपने प्रस्ताव के साथ भेजो थी । इन राज्यों की संझ्या ३१ थी । यह प्रस्ताव 
१४ एप्रिल, १९३९ को प्रेषित किया गया था। पर हिटलर ओर मुसोलिनी इसे स्वीकार 
करने के लिये उद्यत नहीं हुए। २८ एप्रिल के दिन हिटलर ने घोषित'किया, कि 
सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ जो पैक्ट-१९३५ में किया था, 
उसका अन्त किया जाता है और साथ ही पोलेण्ड के साथ की गई अनाक्रमण-सन्धि 
( १९३४) का भी । उसने अपने सेनापतियों को यह आदेश भी देः दिया, कि वे 
पोलैण्ड पर आक्रमण करने की योजना तैयार करें। 

प्रश्‍न यह है, कि ब्रिटेन और फ्रांस पोलूण्ड, खूमातिया तथा ग्रीस की जमती 
व इटळी के आक्रमणों से रक्षा कैसे कर सकते थे ? भोगोलिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं 
था, कि उनकी सेनाएँ इन राज्यों को रक्षा के लिये जा सके। ग्रीस की रक्षा के र्ये 
जरु-मा् से सेनाएँ अवश्य भेजी जा सकती थीं, पर पोलैण्ड तथा रूमातिया की रक्षा 
के लिये वायुमार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई सावत नहीं था। पर यदि रूस भी ब्रिटन 
ओर फ्रांस के साथ इन राज्यों की रक्षा को गारदी में शामिळ हो जाता, तो उसकी 
भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जिससे कि उसको सेनाएं तुरन्त इनकी Ra के लिये पहुच 
सकती थीं। फ्रांस और रूस में घनिष्ठ मत्री सम्बन्ध था। दोनों को ताजी जर्मनी का 
समान रूप से अय था। १९३५ में उनमें यह सन्धि भी हो पुरी यो, 37234 0 
राज्य द्वारा आक्रमण की दशा में वे एक दुसरे की सहायता करेगे । अता मे हिट 
कोशिश को, कि पोलैण्ड को रक्षा की गारन्टी में रूस भी, शामिल हो: जाए. अप 
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२६६ विश्व की राजनीति और अन्त राष्ट्रीय सम्बन्धे 


भी यही चाहता था । १५ एप्रिल, १९३९ को ब्रिटेन की सरकार ने रूस से यह प्रइन 
किया, कि क्या वह पोछूण्ड और रूमानिया की रक्षा की गारनटी में सम्मिलित होने को 
उद्यत है रूस ने इसका यह उत्तर दिया, कि इस प्रकार की गारनटी में उसके शामिल 
होने के दो परिणाम होंगे । पोलेण्ड और रूमानिया की रक्षा का सब भार उसके उपर 
आ जायगा, और केवल दो राज्यों की रक्षा की गारन्टो देने से यह समझा जायगा 
कि इन राज्यों ने परस्पर मिल कर एक गुट बना लिया है। अत॑: उचित यह होगा, 
कि फांस, ब्रिटेन और स मिल कर एक ऐसा समझौता करे, जिससे कि वे न केवल 
पोलैण्ड और रूमानिया की अपितु अन्य छोटे राज्यों की रक्षा की भी गारन्टी देना 
स्वोकार करें। रूक्ष को इच्छा यह थो, कि वाल्टिक सागर के तटवर्ती लिथुएनिया, 
लैटविया और एस्थोनिया की तथा काला सागर के तटवर्ती राज्यों की रक्षा की गारनटी 
भी फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस द्वारा सम्मिलित रूप से दी जाए। पर ब्रिटेन इसे स्वोकार 
करने को उद्यत नहीं हुआ । 
इस बीच में जमंनी की कूटनीति भी अपना काम कर रही थी । हिटलर ने 
बाल्टिक सागर के तटवर्ती राज्यों को यह विश्वस दिलाया, कि जमनी उनको स्वतन्त्रता 
को नष्ट नहीं करना चाहता । वह उनके साथ अनाक्रमण को सन्धि करने के लिये उद्यत 
है। अगस्त, १९३९ में जर्मनी का कुशल परराष्ट्रमन्त्री रिबनट्राप रूस गया, और 
वहाँ जाकर उसने यह प्रयत्न किया कि खस के साथ भी इसी प्रकार का समझोता कर 
लिया जाए। अव तक रूस को यह विश्‍वास हो चुका था, कि ब्रिटेन के साथ उसकी 
कोई मो सन्बि पुगमतापूवंक नहीं हो सकती । ब्रिटेन रूस की प्रत्येक बात को सस्देह 
की दृष्टिसे देखता था, और वह कम्युनिस्ट व्यवस्था को विश्व की शान्ति के लिये 
विघातक समझता था । कम्युनिस्ट रूस को तुलना में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ नाजी जर्मनी 
को कहीं अच्छा मानते थे। इसी का यह परिणाम हुआ, कि २३ अगस्त, १९३९ के 
दिन जर्मनी और रूस में एक सन्धि हो गई, जिसके अनुसार दोनों राज्यों ने एक दूसरे 
के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया, ओर साथ हो एक दूसरे के विरुद्ध संगठित 
किसी गुट में ञ्चामिल न होने का । इस सन्धि की अवधि दस साल रखी गई थी। 
रूस की विदेशी राजनीति का विवेचन करते हुए इस सन्धि पर प्रकाश डाला जा चुका 
हैं । उसे यहाँ दोहराने को आवश्यकता नहीं है। इस सन्धि के कारण जर्मनी को यहं 
भरोसा हो गया कि यदि उसने पोलेण्ड पर आक्रमण किया, तो रूस द्वारा उसके मार्ग 
में कोई बाधा प्रस्तुत नहों को जायगी । अपनी पूर्वी सीमा की ओर से वह पूर्णतया 
निश्चिन्त हो गया था। 
'पोलेण्ड पर आक्रमण करने से पूर्व हिटलर ने अपनी स्थिति को बहुत सुद 
कर छिया था। इटली के साथ जर्मनी की घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी, और हिंदर्छर 


| को यह विस्वास था कि युद्ध शुरू होने पर इटली की सहायता उसे प्रास हो जायगी। | 
ER रुस के साथ सन्धि कर छेने के कारणं अब उसे पूर्व की ओर से अपने देश पर आर श 


CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


का कोई भय नहीं रह गया था। साथ ही, वह पोलुण्ड के विरुद्ध प्रचार में भी तत्पर था 
और यह प्रदर्शित कर रहा था कि पोल सरकार अपने राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले 
जर्मनों पर अत्याचार कर रही है ओर वह इन अत्याचारों से अपने जातिबस्ुओं की 
रक्षा करना चाहता है । 

रूस ओर जर्मनी में सन्धि हो जोने पर ब्रिटेन ने एक बार फिर यह प्रयत्न 
किया, कि . पोछेण्ड के प्रन को हल करने के लिये शान्तिमय उपायों का अवलम्बन 
किया जाए । ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री चेम्बरलेन ने हिटलर को पत्र छिखा कि पोछूण्ड को 
समस्या ऐसी नहीं है क्रि परस्पर विचार-विमर्श द्वारा उसका समाधान न किया जा 
सके । चेम्बरलेन के बहुत जोर देने पर २८ अगस्त, १९३९ को हिटलर इस बात के 
लिये तैयार हो गया कि पोळेण्ड के प्रतिनिधियों से बातचीत करे आर सब विवादग्रस्त 
मामलों को विचारविनिमय द्वारा निबटाने का प्रयत्न करे। पर उसने यह शर्तं साथ 
लगा दी, कि पोर सरकार के प्रतिनिधियों को ३० अगस्त तक बिन पहुँच जाना 
चाहिये । पर यह सम्भव हीः नहीं था, कि इतने थोडेसे समय में पोळ प्रतिनिधि 
अपनी सरकार से पूरे अधिकार लेकर बलिन आ सकते। अतः बलिन-स्थित ब्रिटिश 
राजदूत ने हिटलर से यह अनुरोध किया, कि जर्मनी अपनी माँगों को पोलंण्ड के 
राजदूत द्वारा वारसा भेजने की वात स्वीकार कर छे और इस मामले में जल्दी न 
करे। पर जर्मनी का परराष्ट्रमन्त्री रिबनट्राप इसके लिये उद्यत नहीं हुआ। वस्तुतः, 
हिटलर पोलैण्ड के सम्बन्ध में उसी नीति का अनुसरण करना चाहता था, जो उसने 
आस्ट्रिया और चेक्रोस्लोवाकिया के सम्बन्ध में बरती थी। अब यह स्पष्ट हो गया था, 
कि शान्तिमय उपायों से पोलूण्ड की समस्या हल नहीं हो सकेगी। इसमें अब कोई 
सन्देह नहीं रह गया था, कि जर्मनी पोलैण्ड पर भी आक्रमण करेगा । ३० अगस्त, 
१९३९ को बलिन-स्थित पोळ राजदूत ने अपनी सरकार से बातचीत करने का प्रयत्न 
किया, पर टैलोफोन की तार काट दी गई थी । हिटलर इस बात के लिये कटिबद्ध 
था, कि पोलैण्ड के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जाए। .१ सितम्बर, १९३९ को प्रातः 
काळ ५५ बजे जर्मन सेनाओं ने पोलण्ड पर आक्रमण कर दिया । यह द्वितीय महायुद्ध 
का श्रीगणेश था । 

प्रथम महायुद्ध ( १९१४-१८ ) के पश्चात्‌ संसार में अन्तरराषट्रीयता की भावना 
को बहुत बल मिला था । इसीछिये राष्ट्रसंघ की. स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा 


राज्यों में परस्पर सहयोग को विकसित करने और राज्यों के आपसी झगड़ों का शान्ति- . 


मय साधनों से निबटाने का प्रयत्न किया जाता था । पर केबल २१ सार बाद बीसवीं 
सदो के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हो गया, जिसने प्रायः सम्पूर्ण संसार को द कर 

। प्रमुख राज्यों की विदेश नीति की यह भारी असफलता थो। brs प्रधान 
कारणों को इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकता है--( १ ) पेरिस की शारि 


में जमनी से बदला छेने को भावना विद्यमान थो। इसीलिये मित्र्यं ने उसके 
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२६८ विश्व को राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


प्रति अन्याय किया था, और सदा के लिये उसे अशक्त बना देने का प्रयत्न किया था। 
यह स्वाभाविक था, कि जर्मनी में इसका प्रतिशोध करने का विचार विकसित हो। 
नाजी पार्टी और हिटलर के उत्कर्ष का यही प्रधान कारण था। (२ ) मित्र-राज्यों 
की विदेशी राजनीति सही नहीं थो। उनमें ऐकमत्य का अभाव था। शक्ति-संतुरुन 
का पराना विचार उन्हें किसी एक नीति को निर्धारित नहीं करने देता था । फ्रांस और 
ब्रिटेन की विदेशी नीति में प्रायः मतभेद रहा । ब्रिटेन ने कभी फ्रांस का साथ देने की 
नीति अपनाई, और कभी जर्मनी को संतुष्ट करने की पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ द्वारा 
उन्होंने यूरोप में जिस व्यवस्था की स्थापना की थी, उसे कायम रखने के लिये उनमे 
सहयोग और ऐकमत्य का होना बहुत आवश्यक था। पर जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया और 
चेकोस्लोवाकिया को हड़प लेने के समय उन्होंने परस्पर सहयोग से काम नहीं किया, 
जिससे हिटलर की हिम्मत बहुत बढ़ गई। ( ३ ) ब्रिटेन रूस को अपना प्रधान शत्र 
समझता रहा, और कम्युनिज्म के विरोध में उसने जम॑नी की बढ़ती हुई शक्ति का _ 
स्वागत किया | फ्रांस भी रूस के प्रति ऐसी नीति को नहीं अपना सका, जिससे यह 
शक्तिशाली देश नाजियों के विरोध में उसके साथ सहयोग कर सकता । (४ ) इटली 
झर जापान की साम्राज्य, विषयक भूख ने उन्हें जर्मनी का सहयोगी बना दिया । ये ही 
-चे कारण थे, जिनसे यूरोप में शान्ति स्थापित नहीं रह सकी, थोर पोलैण्ड के प्रश्‍न पर 
द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया । 
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दसवाँ अध्याय ` 


फासिस्ट इटली को विदेश-नीति 


(१ ) इटली की विदेश-नीति के प्रधान तत्त्व 


नवम्बर, १९२२ में इटलो के शासनःसूत्र को अपने हाथों में लेकर ; मुसोलिनी ' 
ने अपने देश में फासिस्ट व्यवस्था की स्थापना कर दी थी, यह पांचवें अध्याय में लिखा : 
जा चुका है। विदेशो राजनीति के क्षत्र में मुसोलिनी ने जिस नोति का अनुसरण 
किया, उसके प्रधान तत्त्व निम्नलिखित थे-- 

( १) अपने पड़ोसी राज्यों के विषय में इटली की कतिपय ऐसी मआकांक्षाएं 
थीं, जो पेरिस को झान्तिपरिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं से पूर्ण नहीं हुई थीं ( 
दक्षिणी ताइरॉल, त्रेन्तिनो, त्रिएस्त और इस्त्रिया के प्रदेश इटळी चे आस्ट्रिया-हंगरो 
से अवश्य प्रास कर लिये थे, पर वह इतने से ही सन्तुष्ट! नहीं था । फियूम के बन्दर- 
गाह को भी वह हस्तगत करना चाहता था, आर साथ ही -डाल्मेतियत समुद्रनतट के 
समीप के अनेक द्वीपो को भी । उसको आकांक्षा थो, किः एड््याटिक सागरः ( इटली 
और युगोस्लाविया के.बीच में ) पर उसका पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो जाए। 
इसीलिए उसने अल्बानिया पर अपना आधिपत्य स्थापित'करने का - भ्रयत्न किया, और . 
ग्रोस के साथ संघर्ष में भो व्यापृत हुआ । 

( २) यूरोप के राज्यों में वह इटली को महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाना चाहता 
था । यह तभी सम्भव था, जब कि वह पड़ोस के राज्यों को अपने प्रभाव में ले आए । 
परचम की ओर बढ़ सकता उसके लिये सम्भव नहीं था, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और 
जर्मनी की शक्ति उसकी तुलना में अधिक थी । इस दशा में पूर्व यूरोप उसे अपने 
प्रभुत्त के विस्तार. का उपयुक्त क्षेत्र प्रतोत होता था । इस क्षेत्र के छोटे-छोटे राज्यों को 
अपने प्रभाव में छा कर ओर उन्हें अपना वशवर्ती बना कर वह यूरोप में महत्त्वपूर्ण | 
स्थान प्राप्त कर सकता था । इसोलिए इन राज्यों के साथ उसने एक गुट का निर्माण 
किया । इस गुट में ग्रीस, अल्वानिया, तुर्की, हँगरी आदि पूर्वी यूरोप के राज्य - 
सम्मिलित थे । इटली की इस गुटबन्दी पर पहले प्रकाश डाळा जा जु है। 

( ३ ) मुसोलिनी भूमध्य सागर को अपना स्वाभाविक प्रभाव-क्षेत्र समझता 
था । इटली को भोगोलिक स्थिति भूमध्य सागर के ठीक बोच में है। मुसोछिती कको 
स्मरण था, कि प्राचीन रोमन साम्राज्य, में यह सागर एक शो के समाव था। उसकी... 
इस स्थिति को वह पुतः स्थापित करनाः चाहता था। ` „= ल्‍ 
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( ४ ) पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा इटली की साम्राज्य-विस्तार को आकांक्षा 
पूर्ण नहीं हो सकी थो। महायु के समय मित्र-राज्यों के साथ जो गुस सन्धि उसने 
लण्डन में को थो ( १९१५ ), उसके कारण ही वह जर्मनी के विरुद्ध मित्र-पक्ष का 
साथ देकर लड़ाई में शामिल हुआ था । इस सन्धि के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस ने 
इटली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का वचन दिया था । पर राष्ट्रपति विल्सन के 
विरोध के कारण न केवळ यूरोप में उसकी ये आकांक्षाएं पूरी. नहीं हो सकीं, अपितु 
अफ्रीका के क्षेत्र में भी उसे जर्मनी के पुराने उपनिवेशों का कोई महत्त्वपूर्ण भाग प्रा 
नहीं हुआ । इटली इससे बहुत असंतुष्ट था। वह समझता था, कि उसे धोखा दिया 
गया है । फासिस्ट पार्टी के उत्कर्ष में इटालियन लोगों की यह भावना एक महत्वपूर्ण 
कारण थी । मुसोलिनी का कहना था, कि पुरानी सरकार की निर्बल नीति का ही 
यह परिणाम हुआ, कि पेरिस को शान्ति परिषद्‌ में इटली के प्रति न्याय नहीं किया 
गया । वह इटली को विस्व की एक प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था, और इसके लिये 

यह आवस्यक समझता था, कि इटली का भी साम्राज्य हो। इसीरिए वह अबोसीनिया 

की विजय के लिये प्रवृत्त हुआ । 

द ( ५ ) यद्यपि महायुद्ध में इटलो विजयी पक्ष में था, पर पेरिस की शान्ति 
परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं से उसे संतोष नहीं था । जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, 
बल्गारिया और तुकी तो इन व्यवस्थाओं से असंतुष्ट थे ही, क्योंकि वे पराजित राज्य 
ये । उनके लिये वर्साय्य और सेव्र आदि की सन्धियों में संशोधन की मांग करना सर्वथा 
स्वाभाविकं था । पर विजेता पक्ष का होते हुए भी इटली ने इन सन्धियों में संशोधन 
करने की मांग का समर्थन' किया, और स्वयं भी इनकी उपेक्षा: करने को उद्यत 
हो गया । F 


(२) पूर्वी यूरोप में इटली के प्रभुत्व का प्रसार 


इटली के प्रभुत्व और प्रभाव के प्रसार का उपयुक्त क्षेत्र पूर्वी यूरोप ही था। 
र राजशक्ति प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही मुसोलिनी ने अपने इस मन्तव्य को इस 
प्रकार प्रगट किया था--परिचम की ओर ऐसे राष्ट्रीय राज्य विद्यमान हैं, जो एक 
सुनिस्चित रूप प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें हम केवळ अपने मजदूर ही भेज सकते है, 
ओर उन्हें ग्रहण करने के सम्बन्ध में भी ये राज्य किसी भी दिन प्रतिबन्ध लगा सकते 
` हैं या उनके प्रवेश को सर्वया रोक सकते है।” अतः पूर्वी यूरोप में ही इटली को 
. अपनी सत्ता सुदृढ रूप में स्थापित करनी चाहिए । 
re I रूहोइ्र और डोडेसनोज द्रीपसमूह--तुकी के दक्षिण में र्‌होड्स और 
' डोडेसनीज द्वीपसमूह की स्थिति है, जिन्हें इटली ने १९१२ में तुर्की के विरुद्ध युद्ध में 

_ प्राप्त कर लिया था । इन द्वीपों के बहुसंख्यक निवासी ग्रीक जाति के हैं, और ग्रीस को... 
बारा थो फि अन्ततोगत्तवा वह इन्हें भास करने २९ जुलाई, | 


|] 
। में जायगा । 
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जब राष्ट्रसंघ फियूम के विषय में कोई सर्वसम्मत 
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१९१९ को इटली और ग्रीस में हुए एक समझोते के अनुसार डोडेसनीज द्वीपसमूह 
के अन्तर्गत १२ द्रीपों को ग्रीस को दे देने की बात भी इटली ने स्वीकार कर ली थी । 
पर मुसोलिनी इसके लिये तैयार नहीं हुआ । वह इन सब द्वीपों को अपने में प्रभृत्त्व 
में रखने के लिये कटिबद्ध था । इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को कायम रखने के प्रयोजन 
से उसने छेरोस द्वीप में (जो कि डोडेसनोज. द्वीपसमूह के अन्तर्गत था ) अपना 
नाविक अड्डा बनाया, और रहोड्स को अपनो स्थलू-सेचा का केन्द्र । अब इन द्वीपों पर 
इटली का प्रभुत्व असंदिग्ध रूप से स्थापित हो गया था । 

कोफू द्वीप पर बम्ब-वर्षा--ग्रीस और अल्बानिया के वीच की सीमा निर्धारित 
करने के लिये राष्ट्रसंघ की ओर से एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन की नियुक्ति की गई थी, 
जिसका अध्यक्ष तेलिनो नामक इटालियन सेनापति था । २३ अगस्त, १९२३ को इस 
जनरल और तीन इटाकियनों की ग्रीस के राज्य-क्षेत्र में हत्या कर दी गई। इटली ने 
इसके लिये ग्रोस को दोषी ठहराया, और उससे माँग की, कि ( १ ) ग्रीक सरकार द्वारा 
इन हत्याओं के लिये क्षमायाचना को जाए, (२ ) पाँच करोड़ छीर ( इटली का 
सिक्का ) क्षतिपति के रूप में ग्रोस द्वारा प्रदान किये जाएँ, और ( ३ ) हत्यारों की 
गिरफ्तारी के लिये इटली के एक सैनिक अफसर को ग्रीस में काम करने दिया. जाए । 
ग्रीस इन शतों को स्वोकार करने के लिये उद्यत नहीं हुआ, और उसने इस मामले को 
राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत किया । पर इससे पूर्व कि संघ की कॉंसिल इस सम्बन्ध में 
कोई कारवाई कर सके, इटली ने कोफूं ट्रीप पर बम्ब-वर्षा शुरू कर दो, और उस पर 
कब्जा कर खिया । पर इटली देर तक कोर्फू द्वीप को अपने अधिकार में नहीं रख 
सका । संघ के हस्तक्षेप के कारण उसे यह द्वीप खाली कर देना पड़ा । पर इस घटना से 
यह स्पष्ट हो जाता है, कि पूर्वी यूरोप और भूमष्य सागर के क्षेत्रों में इटली किस प्रकार 
अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था, ओर. साधारण-सी घटना का 
सहारा छेकर वह इन क्षेत्रों के राज्यों में हस्तक्षेप करने को तत्पर हो जाता था। 


फियूस की समस्या--फियूम का बन्दरगाह एड्रियाटिक सागर के उत्तरी कोने में 
स्थित है। इटली इसे भी हस्तगत करना चाहता था। फियूम का महत्व न केवल 
सामुद्रिक व्यापार की दृष्टि से था, अपितु एड्रियाटिक सागर पर प्रभुत्व स्थापित रखने 
के किए भी इसकी महत्ता थी । भोगोलिक दृष्टि से इसे युगोस्लाविया के बन्तर्गत 
रहना चाहिये था, क्योंकि रेलवे द्वारा इस वन्दगाह का युगोस्छाविया के साथ सम्बन्च 
था, और वहाँ के निवासियों में भी स्लाव छोग बहुसंख्या में ये। राष्ट्रसंध को कॉसिल 
में इस प्रश्‍न पर बहुत विवाद हुआ, और उसके सदस्यों के रख को अपने प्रतिकूल 
देखकर इटली के प्रतिनिधि ( ओर्लान्दो तथा सोप्षियों ) पेरिस से वापस चले आये । 
निर्णय नहीं कर सका, तो इटली 


ओर युगोस्छाविया ने आपस की बातचोत द्वारा फ़ियूम का फैसला किया, और 


सपाछो की सन्धि ( १९२०) द्वारा इस बन्दरगाह को एंक स्वतनत् नगर का रुप सत 
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कर दिया गया। पर इटली को जनता इससे भी सन्तुष्ट नहीं हुई । राजशक्ति प्राप्त 
कर मुसोलिनो ने फियूम के प्रश्‍न को फिर उठाया, ओर जनवरी, १९२४ में रोम की 
सन्धि द्वारा वह फियूम को प्रास करने में समर्थ हो गया। युगोस्छाविया के साथ जो यह 
सन्धि को गई, उससे फियूम तो रोम को प्राप्त हो गया, और उसके पड़ोस में स्थित 
बारोस का बन्दरगाह युगोस्लाविया को दे दिया गया। फियूम की प्रासि से एड्याटिक 
सागर पर इटली का प्रमुत्व स्थापित होने में बहुत सहायता मिली । 
अल्बानिया पर प्रसुत्त्व का सूत्रपात--एंड्रियाटिक सागर में प्रवेश ओट्रान्टो के 
जलडमरू-मध्य द्वारा होता है, जिसके पूर्व में अल्वानिया की और परिचिम में इटली की 
स्थिति है । एड्रियाटिक सागर पर अपने प्रभुत्व को भळी-भाँति स्थापित करने के लिए 
इटली इस जलडमरूमघ्य को अपने अधिकार में ले आना चाहता था। यह तभी सम्भव 
था, जब कि अल्वानिया उसके प्रभुत्त्व या प्रभाव में आा जाये । अपने राज्य की आतन्त- 
रिक समस्याओं से परेशान होकर अल्बानिया के राष्ट्रपति जोगु ने इटली के साथ सग्धि 
कर लेना ही हितकर समझा, और नवम्बर, १९२६ में इटळी के साथ तिराना को 
सन्धि को, जिस द्वारा अल्वानिया ने यह स्वीकार किया कि वह किसी राज्य से कोई 
ऐसा राजनीतिक व सैनिक समझोता नहीं करेगा जिससे इटली को किसी भी प्रकार 
की हानि पहुँचने को सम्मावना हो । तिराना को सम्धि से अल्वानिया इटली का संर- 
क्षित राज्य बन गया । 
पर इटलछो के लिए यही पर्यास नहीं था। जब उसने देखा कि जर्मनी ने 
आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया है, और यूरोप के अन्य राज्य 
उसके सम्मुख सर्वया असहाय हैं, तो मुसोलिनी को हिम्मत बढ़ गई। १९३९ के 
प्रारम्भ में उसने अल्वानिया के बन्दरगाहों पर हमरे शुरू कर दिये, और कुछ ही समय 
में सम्पूर्ण देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । अल्बानिया की स्वतन्त्रता 
नष्ट हो गई, ओर वह इटली के साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया । पूर्वी यूरोप पर इटली 


` का आधिपत्य स्थापित करने का मुसोलिनी का जो लक्ष्य था, उसकी पूर्ति के लिए 


यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था । न्‍ 

पूरवो यूरोप के राज्यों के प्रति इरळी की नोति--अल्बानिया के समाग युगोः 
स्लाविया को स्थिति भी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर थो । इस राज्य में पे 
अनेक प्रदेस भी सम्मिलित थे, जो पहले आस्ट्रिया-हंगरी के अन्तर्गत थे । मध्य युरोप 
के वे राज्य ( आस्ट्रिया, हंगरी ओर बल्गारिया ) जो महायुद्ध में पराजित पक्ष में थे, 
पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ की व्यवस्थाओं से असत्तुष्ट थे, और यह समझते थे कि उतके 
कतिपय प्रदेश युगोस्लाविया में सम्मिलित कर के उनके साथ अन्याय किया गया है। 


क्योंकि इटली भी पेरिस की शान्तिपरिषद्‌ की व्यवस्थाओं से असंतुष्ट था, अतः उसने 


इन राज्यों के साथ सहयोग करने में अपना हित माना | इसी लिए उसने इन राज्यों हे | 
क दशा को सुधारने के लिए सहायता देना प्रारम्भ किया, और इनके सारण चति a 
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मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । पर यह बात यगोस्काबिया 

पसन्द नहीं थी । फ्रांस भी इटली को इस नीति का बिरोषी था । पर इटली न 
कोई परवाह नहीं को, और मध्य तथा पूर्वी युरोप के साथ अपने सम्बन्धों को सुदुढ़ 
बनाने में तत्पर रहा । १९३९१ में मुसोलिनी ने यह माँग प्रस्तुत को, कि ( १ ) महा- 
युद्ध में परास्त राज्यों को हरजाने को जो राशियाँ अदा करनी हैं, उनका शीघ्र ही 
अन्तिम रूप से निवटारा कर दिया जाए, और ( २) पराजित राज्यों के साथ की 
गई सन्धियों में ऐसे संशोधन किये जायें, जो इन राज्यों ( जर्मनी, आस्त्रिया, हंगरी और 


बल्गारिया ) तथा इटली के लिए लाभकर हों। इन माँगों का यही प्रयोजन था, कि | 


इटली और इन राज्यों के सम्बन्ध अधिक मधुर व घनिष्ठ हो सकें। इसीलिए इन 
राज्यों के साथ इटली ने सन्थियाँ कीं । एप्रिल, १९२७ में हुंगरी के साथ, २३ दिस- 
म्बर, १९२८ को ग्रीस के साथ और ६ फरवरी, १९३० को आस्ट्रिया के साथ सन्धियाँ 
को गई। इनका प्रयोजन यहो था, कि पूर्वी यूरोप के राज्यों को इटली अपने प्रभाव 
में रख सके, और अपने मुख्य प्रतिस्पर्धी फ्रांस को उनसे न मिलने दे । 


( ३) मबीसीनिया की विजय 


महायुद्ध के पश्चात्‌ वर्साग्य को सन्धि द्वारा जर्मनी के अफ्रोकन उपनिवेशों का 
जिस ढंग से बंटवारा हुआ था, इटली उससे बहुत असन्तुष्ट था । वह समझता था, 
कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में अनेक नये प्रदेश प्रास कर लिए हैं, पर उसे वहाँ 
अपने साम्नाज्य-विस्तार.का कोई अवसर महां दिया गया है । इस समय अफ्रीका में 
केवल दो स्वतन्त्र राज्य थे-अवोसीनिया और रिवेरिया । मुसोलिती का विचार या, 
कि अवीसीनिया उसको अधीनता में होना चाहिये, क्योंकि उसके दोनों ओर के प्रदेश 
सोमालीछूण्ड और ए रिदट्रिया इटली के प्रभुत्व में थे। यदि अबीसीतिया पर भी इटली 
का प्रभुत्व हो जाए, तो अफ्रीका में उसका एक अच्छा बड़ा साम्राज्य कायम हो जायगा, 
भौर उसे न केवल वहाँ अपने तैयार माल को बेचने के लिए बाजार प्राप्त हो जायगा, 
अपितु उसकी बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए भो बड़ा क्षेत्र भी मिळ जायगा । 
' इसीलिए मुसोखिनी अबीसीतिया से झगड़ा मोल लेते के लिये तुळा हुआ था । दिसम्बर, 
१९३४ में अबीसीनिया की सीमा पर इटालियत और अबीसीनियन सेनाओं में मुठभेड़ 
हो गई, जिसमें कुछ इटालियन सैनिक मारे गये । मुसोछिनी तो इस प्रकार के मौके 
की प्रतीक्षा में हो था । उसने तुरन्त अबीसीनिया पर हमछा कर दिया । 
इटली राष्ट्रसंघ का प्रमुख सदस्य था। उसका भ्रतिनिधि अपने अधिकार से 
संघ की कौंसिल की स्थायी सदस्य भी होता था। उसे चाहिये था, कि अबोसीनिया 
के साथ अपने झगड़े का निबटारा राष्ट्रसंघ द्वारा कराता । अबीसोनिया भी राष्ट्रसंघ 


का सदस्य था । पर इटली ने इसकी कोई परवाह नहीं को । वह साम्राज्य-विस्तार के 


चिए अवसर की प्रतीक्षा में था । उसको ेनाएं भूमघ्यसागर को पार कर डो सुसान 5 
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सोमाछीलैण्ड और एरिट्रिया पहुँचने छगीं। शीघ्र ही, इन सेनाओं ने अबोसीनिया में प्रदिष्ट 
होना भी प्रारम्भ कर दिया। अबीसीनिया की सीमा पर जो झगड़ा हुआ था, वह तो 
निमित्त मात्र था । असली उद्देश्य तो अफ्रोका में अपने साम्राज्य का विस्तार करना 
था । इसी लिये १९३२ में इटली के परराष्ट्र-मनत्री ग्रान्दो ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा 
की थी, कि उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र का नये सिरे से बंटवारा किया जाना अत्यावद्यक 
है । उसका कहना था, कि महायुद्ध के वाद राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में शासित होने वाळे 
प्रदेशों का बेंटवारा करते हुए इटली की उपेक्षा को गई थी, अतः हमारे लिये यह 
जरूरी है कि हम यह प्रदर्शित करने के लिये बहुत अधिक श्रम करें, कि सभ्यता के 
प्रसार तथा ओपनिवेशक राज्यों के हित के लिये इटली कितना उपयोगी कार्य कर सकता 
है । इटली जिस ढंग से उत्तरी अफ्रीका में अपना प्रभृत््व स्थापित करने के लिये छटपटा 
रहा था, फ्रांस और ब्रिटेन के लिये उसकी उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं था । वे यह 
अनुभव करने ळग गये थे, कि इस मामले में इटली को संतुष्ट करना अनिवार्य है। 
इसी लिये उन्होंने टेन्जियर के स्वतन्त्र नगर की अन्तर्राष्ट्रीय सरकार में हाथ बेंटाने के 
लिये इटली को भी निमन्त्रित किया था ( १९२८ )। मोरक्को के परिचमी कोने पर 
टेन्जियर की स्थिति है। यह एक स्वतन्त्र व पृथक्‌ नगर था, जो अटलान्टिक सागर 
ओर भूमध्य सागर को मिलाने वाले जळ-मार्ग पर स्थित था। इसका शासन ब्रिटेन, 
स्पेन और फ्रांस के हाथों में था । पर क्योकि यह भूमघ्यसागर के पश्चिमी प्रवेश-द्वार 
पर था, अतः इटली की भो इसमें दिलचस्पी थो । इसी कारण ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन 
ने इसके शासन में इटली को भी सम्मिलित कर लिया था । इटलो को संतुष्ट करने के 
छिये हो ब्रिटेन के जोर देने पर ईजिप्ट और लोबिया की सीमा का नये सिरे से निर्धारण 
किया था, जिस से इटली को कुछ नया प्रदेश प्रा हो गया था । लोबिया इटली के 
अधीन था, और नई सीमा के कारण उसके राज्यक्षेत्र में वृद्धि हो गई थी (१९३४) । 
ऊचाळ-सुसोरिनी पैक्ट--अबोसोनिया और इटली के झगड़े को समस्या पर 
अमी राष्ट्रसंध ने विचार प्रारम्म भी नहीं किया था, कि फ्रांस के लवाल ने रोम जाकर 
मुसोछिनी से भेंट की, ओर एक पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिये ( जनवरी, १९३५ ) | 
इय समय तक जर्मनी में हिटलर की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, और वह आर्ट्रिया 
तथा जर्मनी के एकीकरण के छिये प्रयत्न में तत्पर था। यह बात इटली को पसन्द नहीं 
थी, क्योंकि अपनो उत्तरी सीमा पर विशाल जर्मनी का होना उसे अपने राज्य को 
सुरक्षा के लिये घातक प्रतीत होता था जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति से फ्रांस आतंकित 


या ही । इस दशा में फ्रांस ओर इटली ने एक पैक्ट किया, जो छवाल-मुसोलिती पैकेट 


ने नाम से प्रसिद्ध है। इस पैक्ट के अनुसार ( १ ) फ्रांस ने पश्चिमो फ्रेञच अफ्रोका 


. के अपने प्रदेश में से ४५ हजार वर्गमील का भूखण्ड छोबिया को देना स्वीकृत किया I 


यह भूखण्ड' छोबिया.के साथ छगता था, और इसे प्राप्त कर छेने से लीबिया 


gs ( जो इटली के अधीन था.) के राज्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो जातो थी । (२) एरिद्रिम 


“९० + उ्ें Re 
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फासिस्ट इटली की विदेश-नीति रक्प 


( इटली के अधीन ) के साथ ऊगा हुआ फ़ेञ्च सोमाछोलूण्ड का एक भाग एरिट्रिया 
से मिला दिया गया । यह भाग अदन के. ठोक सामने पड़ता था, और इसे प्राप्त कर 
छेने के कारण मदन की खाड़ी पर इटली को अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर 
मिल जाता था | (-३ ) अबीसीनिया की राजघानी अदिस अवाबा और जिवूती के 
बन्दरगाह ( फ्रेञ्च सोमालीछेण्ड में ) कों मिलाने वालो रेळवे छाइन फ्रेज्च पूँजी से 
बनायी गई थी । इस रेलवे में भो इटली को हिस्सा दिया गया। ट्यूनिसिया फ्रांस 
के अधीन था, पर उस में इटालिन लोग भी अच्छी बड़ो संख्या में निवास करते थे। 
ट्यूनिसिया में बसे हुए इटालियन लोगों को शिक्षा आदि के कतिपय विज्ञे अधिकार - 
प्रदान किये गये । मुसोलिनी के अनुसार छवाल-मुसोछिनी पैक्ट में एक गुप्त शतं मों 


थी, जिस द्वारा फ्रांस ने इटली को अबीसीनिया में अपनी शक्ति के प्रसार को खुळो 
छुट्टी दे दी थी । ; 


फ्रांस के साथ समझोता हो जाने के कारण इटली की साभ्राज्य-विस्तार सम्बन्धी 
महत्त्वाकांक्षा के पूर्ण होने में जो सब से बड़ी बाधा थी, वह दूर हो गई। फ्रांस ने 
इटली को अफ्रोका में जो अपना विस्तार करने दिया, उस का सब से बड़ा कारण 
जर्मनी में नाजी पार्टी का उत्कर्ष हो था । फ्रांस समझता था, कि इटली को मित्र बना 
कर वह यूरोप में शक्ति-संतुळन स्थापित कर सकता है.। 

राष्ट्रसंघ द्वारा अबीसीनिया का समाधान करने के प्रयस्न-१९३५ के प्रारम्भ 
में हो अबीसीनिया ने अपने और इटली के झगड़े को राष्ट्रसंघ के सम्मुख प्रस्तुत कर 
दिया था । उसके सम्राट हेल सळास्सी ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी थो कि इस 
मामले का राष्ट्रसंघ जो भी निर्णय करेगा, वह उसे स्वीकार्य होगा । उसने राष्ट्रसंघ से 
अनुरोध किया, कि इस प्रश्‍न का निर्णय करने के लिये एक पञ्चनिर्णय कमीशन को नियुक्ति 
को जाए। कुछ महीनों की टाळमटोल.के बाद इटली भो इससे सहमत हो गया । 
राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त कमीशन ने सितम्बर १९३५ में यह निर्णय दिया, कि जिस स्थान 
( बलवाळ ) पर अबोसीनिया और इटली के सैनिकों में मुठभेड़ हुई थो, दोनों ही राज्य 
उसे अपने-अपने राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत समझते हैं, अतः इस घटना के लिये किसो को भी 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर इस बीच में इटली युद्ध की तैयारी में तत्पर था, 
ओर उसको सेनाएँ भूमध्य सागर को पार कर एरिद्रिया में एकत्र हो रही थीं। मुसो- 
छिनी की योजना थी, कि ज्यों हो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, बबीसीनिया पर आक्रमण 
कर दिया जाए । 

राष्ट्रसंघ के सुझाव पर अगस्त, १९३५ में ब्रिटेन, मांस और इटछी के प्रतिनिधि 
पेरिस में एकत्र हुए, और उन्होंने अबीसीनिया के प्ररत पर विचार-विमर्श प्रारम्भ 
किया । इन तीनों राज्यों के अफ्रीका में बड़े-बड़े साम्राज्य थे, और अबीसीनिया की 


सोमाओं पर विद्यमान प्रदेशों पर भी इन तीनों राज्यों का प्रभुत्व था। अबीसी निया के 


दक्षिण में केनया की स्थिति थी, और उत्तर-पर्व में ब्रिटिश सोमालीछेण्ड को । उसके 
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२७३ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


समीप हो फ्रच सोमाली लण्ड विद्यमान था । अबीसीनिया के पूर्व में इटालियन सोमाली- 
लेण्ड की स्थिति थी, और उत्तर-पर्चिम में एरिट्रिया की, जो इटली के अधीन था। अबी- 
सीनिया के राज्य-क्षेत्र में मी इन तीनों राज्यों के प्रभाव-क्षेत्रों की सत्ता थी । इस दशा 
में इन तीनों को ही अबीसीनिया में दिलचस्पी थी । इटली को संतुष्ट करने के लिये 
ब्रिटेन और फ्रांस ने यह प्रस्ताव किया, कि अबीसी निया में इटली. को कुछ नये आथिक 
अधिकार प्रदान कर दिये जाएँ । पर मुसोलिनी इससे सहमत नहीं हुआ । उसका कहना: 
था, कि पूर्वी अबीसीनिया के वे प्रदेश उसे प्राप्त होने चाहिये, जो इटालियन सोमालीलैण्ड 
के साथ लगते हैं । चस्तुतः, इस समय तक इटली युद्ध को इतनी अधिक तैयारी कर 
चुका था, ओर उसकी जनता अफ्रीका में अपने विशाल साम्राज्य के ऐसे सुवर्णीय सपने 
लेने लग गई थी, कि मुसोलिनी के लिये अपने कदम को पीछे हटा सकचा सम्भव नहीं 
रहा था । इसी लिये वह समझौते की कोई भी बात सुनने को उद्यत नहीं हुआ । 


ग्रेट ब्रिटेन के लिये इटली के इस साम्राज्य-विस्तार को सह सकता सम्भव 

नहीं था। इसके तीन कारण थे-( १): अबीसीनिया पर इटली का प्रभुत्त्व हो 
| जाने पर पूर्वी देशों को जाने वाळा जछमागं ब्रिटेन के लिये सुरक्षित न रह जाता। 
' लाल सागर का ब्रिटेन के लिये बहुत महत्त्व था । उसके दक्षिण-पर्चिमी तट पर इटली 
का शक्तिशाली व विशाळ साम्राज्य स्थापित हो जाना उसे स्वीकार्य नहीं था। (२) 
अबीसीनिया पर इटली का प्रभुत्व स्थापित हो जाने का प्रभाव अफ्रीका के ब्रिटिश 
उपनिवेशों पर भी पड़ता, और उनमें शान्ति व व्यवस्था कायम न रह सकती । ( ३) 
इटली की साम्राज्य-सम्बन्धी भूख में वृद्धि हो जाती, और वह भूमध्य सागर के तटवर्ती 
अन्य प्रदेशों को भी अपनी अधीनता में छाने का. प्रयत्न करता। इसलिये ब्रिटेन ने 
राष्ट्रसंघ में इटली का विरोध करने का निदचय किया। पर फ्रांस का इस सम्बन्ध में 
रुख दूसरा ही था। उसकी दृष्टि में इटली के साथ मैत्री-सम्बन्ध को कायम रखना 

बहुत आवश्यक था, क्योंकि आस्त्रिया ओर जर्मनी के एकीकरण के प्रश्‍न पर वह इटली 

का सहयोग प्रास करने के लिये उत्सुक था। फ्रांस अवीसीनिया के मामके में इस शर्त 

पर ब्रिटेन का साथ देने को उद्यत था, कि यदि फ्रांस की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई 

आशंका उतपन्न हो, तो ब्रिटेन उसकी सहायता का स्पष्ठ रूप से वचन दे। पर ब्रिटेत 

का परराष्ट्रमन्त्री सर सेमुअळ होर ऐसा वचन देने के लिये उद्यत नहीं हुआ । इस सम 


; Fi दृष्टि में सूस का कम्युनिज्म जर्मनी के नाजीउम के मुकाबले में अधिक 


` राष्ट्रसंघ की कोसिल द्वारा इटली और अबीसीनिया के प्रश्‍न पर विचार किंग 

गया, ओर वहाँ यह तय हुआ, कि ( १) संघ का कोई सदस्य-राज्य इटली को अर्ग 

अस्त व अन्य युद्धसामग्री प्रदान न करे, ( २) इटली से कोई माळ आयात ग किया 

k जाए, सौर (३) इटली को कोई राज्य कर्ज न दे। यद्यपि अमेरिका राष्ट्रसंघ की 
. श्यनही था, पर अवीसोनिया ओर इटली के युद्ध को दृष्टि में रखते हुए राट 


केक फल 
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फासिस्ट इटली को विदेश-नीति दर 


रूजवेल्ट ने यह घोषणा को, कि इन दोनों में राज्य से किसी को भो कोई युद्ध-सामग्रो 
नहीं दी जायगी । राष्ट्रसंघ द्वारा इटली का जो आथिक बहिष्कार करने का निर्णय 
किया गया, उसका इटलो पर विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा, क्योंकि अबीसीनिया जैसे निर्बळ 
राज्य की विजय के लिये उसे अन्य देशों से युद्धसामग्री मेंगाने की कोई आवद्यकता 
नहीं थी । मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम को युद्धसामग्री के अन्तर्गत नहीं माना गया 
था। इनकी प्राप्ति के लिये ही इटली दूसरे देशों पर निर्भर करता था। ये उसे प्राप्त होते 
रहे । ब्रिटेन को ओर से मि० ईडन ने प्रस्ताव किया, कि इटली को तेल भेजने पर भी 
प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये, पर फ्रांस का परराष्ट्र मन्त्री फ्लांदां इससे सहमत नहीं 
हुआ । इसी बीच में ७ मार्च, १९३६ को हिटलर ने रहाइनलेण्ड में अपनी पेनाएं 
भेजनी प्रारम्भ कर दीं, ओर ब्रिटेन तथा फ्रांस को अबीसीनिया के प्रइन पर ध्यान देने 
को फुरसत ही नहीं रहो । इटली की सेनाएं अबीसीनिया में निरन्तर आगे बढ़ती गईं, 
और ९ मई, १९३६ को उन्होंने अदिस अबाबा पर कब्जा कर छिया । इटली के राजा 
विक्टर एमेनुअछ को “अबीसीनिया का सम्राट” की पदवी से विभूषित कर दिया गया । 
इटली ने अफ्रीका में जो नया राज्य प्राप्त किया, उसका क्षेत्रफल ३,५०,००० वर्गमील 
था, और १९३४ में उसकी जनसंख्या ७० लाख के लगभग थी । इस विशाल देश में 
इटली अपनी बढ़ती हुई आबादी को बसा सकता था, ओर अपने तैयार माल की विक़तो 
के लिये उसे वहाँ सुरक्षित बाजार भी प्राप्त हो गया था । १९३३ की एक राजाज्ञा द्वारा 
अबीसीनिया, ऐरिट्रिया और इटालियन सोमालीळैण्ड को मिलाकर “इटालियन ईस्ट 
अफ्रीका नाम के एक नये राज्य का निर्माण किया गया । 

अबीसीनिया के युद्ध के परिणाम--( १ ) अवोसीनिया के युद्ध में जर्मनी ने 
राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित इटली के आथिक बहिष्कार में अन्य राज्यों का साथ नहीं दिया 
था। साथ हो, जर्मनी ने यह भी स्वीकार कर लिया था, कि अवोसीनिया की विजय 
के कारण यह देश इटली की अधीनता में आ गया है । इस दशा में. इटली और जमनी 
की मैत्री में वृद्धि हुई, और ये दोनों देश एक दूसरे के बहुत समीप झा गये। १९३६ 
में स्पेन में जो गृह-युद्ध प्रारम्भ हुआ था, उसमें भी ये दोनों राज्य जनरल फ्रांको की 
सहायता में तत्पर थे । उनकी मैत्री में वृद्धि के कारण इटली ने आस्ट्रिया और जर्मती 
के एकीकरण का विरोध करना बन्द कर दिया, और अन्ततोगत्वा रोम-बलिन एक्सिस 
का निर्माण हुआ । (२) अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों में इस युद्ध के कारण अन्य मी 


अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । फ्रांस ओर इटली के सम्बन्धों में इससे कटुता आ गई, 


क्योंकि इटली के आथिक बहिष्कार में फ्रांस ने भी भाग छिया था। अब तक फ्रांस यह 
समझता था कि जर्मनी की शक्ति का मुकाबला करने में वह इटली के सहयोग का 
भरोसा कर सकता है। छववाल-मुसोलिनी पैक्ट द्वारा इसीलिये फ्रांस ने अबीसीनिया र 
इटलो को खुली छुट्टी दे दी थी, और अफ्रीका में उसके साम्राज्य-विस्तार का परी 
रूप से समर्थन भी किया था। पर अबीसीनिया के युद्ध के . कारण इटली जर्मनी के | 
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गया, ओर फ्रांस से दुर होता गया । ( ३ ) इटली ओर जर्मनी के पार- 
किम में मधुरता आ त के कारण ही जर्मनी निश्चिन्त होकर आस्या 
को अपने साथ मिला सका, चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग कर उस पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर सका, और पोछँण्ड पर आक्रमण करने को भी प्रवृत्त हुआ। अब उसे 
यूरोप में एक ऐसा मित्र प्राप्त हो गया था, जिसके सहयोग व समर्थन का बह पूरा-पूरा 
भरोसा रख सकता था। ( ५ ) राष्ट्रसंघ की निर्बलता और शक्तिशाली राज्यों से अपने 
निर्णयों को मनवा सकने की उसको अक्षमता इस युद्ध द्वारा सलीभाँति स्पष्ट हो गई । 
(५ ) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस का प्रभाव कम हो गया। मध्य यूरोप के 
राज्यों के साथ उसने जो गुट बनाया हुआ था, उसकी शक्ति कम हो गई ओर 
मध्य तथा पूर्वी यूरोप के विविध राज्यों पर जर्मनी तथा इटली का प्रमाव बढ़ने 
लग गया । 


(४ ) स्पेन का गृहयुद्ध और उसके प्रति इटली की नीति 


महायुद्ध ( १९१४-१८ ) में स्पेन तटस्थ रहा था। स्पेन में वंशक्रमानुगत 
राजाओं का शासन था, यद्यपि पालियामेन्ट की भी वहाँ सत्ता थी। पर वहाँ का 

शासन सच्चे अथों में लोकतन्त्र नहीं था। लोकतन्त्रताद ने वहाँ भी जोर पकड्ना शुरू 

किया, ओर १९३० में वहाँ राज्यक्रान्ति हो गई जिसके कारण राजा अल्फान्सो द्वादश को 

राजगद्दी का परित्याग कर देने के लिये विवश होना पड़ा ओर स्पेन में रिपन्लिक की 

स्थापना हुई । नये संविधान का निर्माण किया गया, और उसके अनुसार पाियामेन्ट 

का चुनाव हुआ। फ्रांस के समान स्पेन में भी अनेक राजनीतिक दळों की सत्ता थी, 

जिसमें रेडिकल, सोशलिस्ट और कैथोलिक पोपुलर पार्टियाँ मुख्य थीं । अनेक पार्टियों 

| की सत्ता के कारण स्पेन की रिपब्लिक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ी, 

और कोई भी पार्टी या पारियों का समूह वहाँ स्थायी रूप से शासन नहीं कर सका । 

यूरोप के अन्य राज्यों के समान स्पेन में भी कम्युनिस्ट पार्टी विद्यमान थी, और अन्य 

वामपक्षी दलों के सहयोग से यह पार्टी अपने देश में ऐसे सुधार करने के लिये प्रयत 

झील थो, जो स्पेन के प्रतिक्रियावादी छोगों को पसन्द नहीं थे । इन प्रतिक्रियावादी 

लोगों का नेता जनरल फ्रांको था, जो उत्तरी मोरबको ( यह प्रदेश इस काळ में स्पेन 

के अधीन था ) की स्पेनिश सेना का प्रधान सेनापति था । १९ जुलाई, ११२९ को 

| उसने स्पेन की रिपब्छिकल सरकार के विरुद्ध .मोरकको में विद्रोह का झण्डा खड़ा कर 

दिया, और अपनी सेना को साथ लेकर अफ्रीका से स्पेन के छिये प्रस्थान कर दिगा! 

स्पेन में जो छोग कम्युनिल्म के विरोधी थे, उन सबको फ्रांको ने रिपब्डिकत सरकी: 
के विरुद्ध विद्रोह कर देने के छिये आमन्त्रित किया । रिपब्छिकन सरकार ने अनेक ऐसे 

कारय किये थे, जिनसे स्पेन के अनेक वर्गों में भारो असंतोष था | उसने राजकीय च" 
2 समासि कर दी थी, ओर सबको घामिक मामले में स्वतन्त्रता प्रदान कर दी थी। 
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शिक्षा का कार्थ चर्च से छे छिया गया था। इससे रोमन कैथोलिक पादरी बहुत असंतुष्ट 
ये, ओर पुराने ढंग के घर्मप्राण छोगों में भी इससे बेचैनी उत्पन्न हो गई थी । रिपब्लिक 
के संविधान में यह बात भी स्वीकार की गई थी, कि स्पेन में समाजवादी आथिक 
व्यवस्था स्थापित को जायगो, समुचित मुआवजा देकर व्यक्तिगत सम्पत्ति को राज्य 
अधिगत कर'सकेगा, जमीन ओर अन्य सम्पत्ति का समुचित वितरण किया जायगा, 
और उपाधियों व खिताबों का अन्त कर दिया जायगा । रिपन्लिकन सरकार इन बातों 
को क्रियान्वित करने में भी तत्पर थी । इससे जमींदार और पूजीपति वर्गों में मो घोर 
असंतोष था । पादरियों और धनपतियों चे फ्रांको का साथ देने का निश्चय किया, और 
राजसत्ता के काळ में जो पुराने अफसर तथा दरबारी छोग थे उन सब ने भी रिपब्लिक 
का अन्त करने के कार्य में फ़ांको के साथ सहयोग करने में हो अपना हित समझा । 
स्पेन को सेना के बहुत-से अफसर भी ऐसे थे, जो पुराने विचारों के थे और अपने 
देश में समाजवादी व्यवस्था के स्थापित होने के विरोधी थे। इनके प्रभाव से सेना 
के बड़े भाग ने भी फ्रांको का साथ दिया । स्पेन में प्रवेश कर फ्रांको निरन्तर आगे 
बढ़ता गया, और परिचमी स्पेन पर उसने शीघ्र ही अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लिया । कुछ ही समय में उसको सेनाएँ स्पेन की राजघानी मेड़िड तक पहुँच गई, 
ओर नवम्बर, १९३६ में ऐसा प्रतीत होने लगा, कि वह समय दूर नहीं है जब कि 


` फ्रांको मेड़िड पर भी अपना अधिकार कायम कर छेगा। यह समय स्पेन की रिपब्लिकन 


सरकार के लिये अत्यन्त संकट का था। उसकी सेना का बड़ा माग फ्रांको के साथ 

मिल गया था, ओर उसका मुकाबला कर सकना सरकार के लिये अत्यन्त कठित या । 

इस अवसर पर सर्वसाधारण जनता से रिपब्लिक की सेना में भरती होने के लिये 

अपील की गई, ओर बहुत-से किसान तथा मजदूर स्वयंसेवक के रूप में सरकारी सेना 

में सम्मिलित होने के लिये मैदान में आ गये । शीघ्र हो, इन स्वयंसेवक सैनिकों की 

संख्या ५० हजार से. भी अधिक हो गई। यद्यपि ये युद्धनीति में सुशिक्षित सैनिक नहीं 

थे, पर लोकतन्त्र शासन और समाजवादी व्यवस्था की रक्षा के लिये इलमें अप्व 

उत्साह विद्यमान था। उन्होंने डट कर फ्रांको को सधो हुई सेनाओं का मुकाबला 
किया । सम्भवतः, ये फ्रांको को परास्त भी कर देते, पर इस समय जर्मती और इटली 
ने खुळे तौर पर फ्रांको की सहायता की, और उनकी सेनाए रिपब्लिकन सरकार के 
विरुद्ध युद्ध के लिये स्पेन पहुँच गईं। इटली और जर्मनी ने यह भी घोषणा कर दी, कि 
वे फ्रांको को सरकार को ही स्पेन की वैध व न्याय्य-सरकार स्वीकार करते है। रूप, 
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के लिये भी अब स्पेन के गृहयुद्ध में तटस्थ रह सकला 
सम्भव नहीं रह गया । यद्यपि उनको सरकारों ने स्पष्ट रूप से कि पर 
साथ नहीं दिया, पर वहाँ से बहुत-से स्वयसेवक इस समय स्पेन आए ओर fa 
सेना में भरती होकर उन्होंने फ्रांको के विरुद्ध लड़ाई में हाथ बदा र र स 
इस प्रकार स्पेन के गृहयुद्ध ने एक विश्वव्यापी युद्ध का रूप प्राप्त कर ह स 
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की भूमि पर लड़ा जा रहा था । हे 
जर्मनी और इटली द्वारा फ्रांको को सद्दायता दिये जाने के कारण--स्पेन के 
गृहयुद्ध में इटली और जमंनो ने जो फ्रांको की सहायता को, उसका प्रधान कारण 


कम्युनिज्म का विरोध था। मुसोलिनी और हिटलर ने कम्युनिज़्म का विरोध करके ही - 


शक्ति प्रास की थी, और उन द्वारा स्थापित फासिस्ट व नाजी सरकारें रूसी कम्युनिस्ट 
व्यवस्था का विरोध करने में तत्पर थीं। स्पेन पर आक्रमण करते समय फ्रांको ने भी 
यही घोषित किया था, कि वह रिपब्लिकन सरकार को समाजवादी प्रवृत्तियों का 
विरोधी है, और स्पेन को कम्युनिएम से बचाने के लिये ही प्रयत्न कर रहा है । विचार- 
घारा और राजनीतिक व्यवस्था की एकता के कारण जर्मनी ओर इटली के लिए 
फ्रांको का समर्थन करना सर्वथा स्वाभाविक था। 

पर इन दोनों राज्यों को स्पेन में फ्रांको का आधिपत्य स्थापित हो जाने से 
अनेक अन्य लाभ भी थे। इटली भूमध्य सागर पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करना चाहतां 
था । अबीसीनिया की विजय से इस सागर के पूर्वी क्षेत्र में इटली को शक्ति बहुत बढ़ 
गई थी । पर पर्चिमी भूमध्य सागर में स्थित जिबराल्टर में ब्रिटेन ने सुदृढ़ किलाबन्दी 
की हुई थी, ओर वह इस क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रधान नाविक अड्डा था । इटली समझता 
था, कि यदि स्पेन में फ्रांको को सरकार कायम हो जाए, तो भूमध्य सागर के परिचमी 
क्षेत्र में उसके लिये ब्रिटेन का सामना कर सकचा सम्भव हो जायगा । उसकी निगाह 
क्यूटा और बेलियाटिक द्रीपों पर थी, जहाँ अपने नाविक अड्डे बना कर वह जिबराल्टर 
में केन्द्रित ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति का प्रतिरोध कर सकता था । कयूटा जिबराल्टर के 
ठोक सामने भोरक्को के समुद्र-तट पर है। उत्तरी मोरक्को उस समय स्पेन के अधीन 
था । नाविक अड के लिये क्यूटा भी वैसे ही उपयुक्त था, जैसे कि जित्रराल्टर । वहाँ 
किलावन्दौ करके इटली भूमध्य सागर के पश्चिमी प्रवेशद्वार को अपने आधिपत्य में 
छा सकता था। बेलियाटिक द्वीपसयूह स्पेन के पूर्व में है। इन्हें इटली अपने हवाई 
अट्टा के लिये प्रयुक्त करना चाहता था । गृहयुद्ध के समय फ्रांको ने इटली को यह आश्वा” 
सन भी दे दिया था, कि वह स्पेन के राज्यक्षेत्र के इन प्रदेशों में उसे ये सुविधाएं देने 
को तैयार है। इस समय इटली फ्रांको की सहायता करने के लिये इन स्थानों का प्रयोग 
भी करने लग गया था। इटली को यह भी आशा थी, कि फ्रांको की विजय हो जाने 
पर उसे सेन की खनिज सम्पत्ति का विकास करने के लिये अवसर प्रास हो सकेगा । 
353 ड ताम्वे आदि की अनेक खाने थीं, जिनके माल का युद्ध के लिये बहुत 


इटली के समान जर्मनी को भी फ्रांको की विजय से अनेक लाम थे । यूरोप में 


' र्भती का प्रमुख प्रतिची व विरोधो फ्रांस हो या । यदि स्येन में भी फासिस्ट ढंग का 
| शासन स्थापित हो जाए, तो फ्रांस तीन ओर से फांसिस्ट व नाजी व्यवस्था वाले राज्यों 


Pe सेघिर जाता था, उत्तर-पूर्व मे जमनी. से, दक्षिण-पूर्व में इटली से और दक्षिण-पश्चिम 
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में स्पेन से। इस द्शा में युद्ध प्रारम्भ होने पर फ्रांस को तोन शक्तियों का एक साथ 
सामना करना अनिवार्य हो जाता था, जो बात जर्मनी के लिये अत्यन्त हितकर थी । 
इटली के समान जर्मनी को भी स्पेन के पूर्व के द्वोपों में ऐसे नाविक व वायुद्क्ति के 
अड्डे प्राप्त करने की आशा थी, जिनका. प्रयोग वह फांस तथा उसके साथियों के विरुद्ध 
कर सकता था। 

रूस द्वारा रिपब्छिकन सरकार की सहायता-स्पेन के गृहयुद्ध में रूस ने 
रिपब्लिकन सरकार की उसी ढंग से सहायता की, जैसे कि इटली और जर्मनी ने फ्रांको 
की । इसका प्रधान कारण यह था, कि स्पेन की रिपब्छिकन सरकार का झुकाव समाज- 
वाद की ओर था, ओर वह अपने देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में तत्पर थी । 
रूस समझता था, कि फ्रांको को विजय से यूरोप में एक तीसरा फासिस्ट राज्य स्थापित 
हो जायगा, जिससे हिटलर और मुसोलिनी की शक्ति में बहुत वृद्धि हो जायगी । रोम- 
बलिन एक्सिस में तब एक अन्य राज्य भी सम्मिलित हो जाता, जिससे रूस का एक 
अन्य प्रबल विरोधी बढ़ जाता। 

ब्रिटेन और मांस का रुख--स्पेन के गृहऱयुद्ध में फ्रांस ओर ब्रिटेन का रुख 
दुविधापूर्ण था । शुरू में उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण करने का प्रयत्न किया । ब्रिटेन 
में इस प्रश्‍न पर मतभेद रहा, कि स्पेन के गृहयुद्ध के प्रति किस नीति को अपनाया 
जाए । कन्जर्वेटिव पार्टी का विचार था, कि फ्रांको कम्युनिज्म के विरुद्ध संघर्ष में 
तत्पर है, और उसका उद्देश्य अपने देश में कम्युनिस्ट व्यवस्था को स्थापित न होने 
देना हो है । इस कारण उसकी सहानुभूति फ्रांको के साथ थी । ब्रिटिश पूंजीपतियों ने 
स्पेत में पूंजी भी रूगायी-हुई थी । रिओ दिन्टो को लोहे और ताँबे की खानों में तथा 
दक्षिणो स्पेन के शराब बनाने वाले कारखानों में ब्रिटेन की पूंजी अच्छी बड़ी मात्रा में 
छग हुई थी । ब्रिटिश पूँजीपतियों को आशंका थी, कि रिपन्छिकन सरकार की विजय 
हो जाने पर जब कल-कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायगा, तो ये उद्योग 
उनके हाथ से निकल जायेंगे। इसके विपरीत ब्रिटेन की मजदूर पार्टी की सहानुभूति 
रिपब्लिकन सरकार के पक्ष में थी । इस दशा में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्बरकेन ( जो 
कन्जवेंटिव पार्टी के थे ) ने यह निर्णय किया, कि स्पेन के गृह-युद्ध में तटस्थ रहा 
जाए। फ्रांस कीं जनता की सहानुभूति रिपब्लिक सरकार के प्रति थी। साथ ही, 
फ्रांस का छाम भी इसी बात में था, कि स्पेन में फ्रांको की सत्ता स्थापित न होने पाए। 
अफ्रीका में फ्रांस का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था। मोरक्को, अल्जीरिया, द्यूतिसिया 
और फ्रेन्च परिचिमीः अफ्रीका पर उसका आधिपत्य था। स्पेन में फासिस्ट शासन 
स्थापित हो जाने से उसे यह आशंका थी, कि उत्तरी अफ्रीका के अपने साम्राज्य के साथ 
उसका सम्पर्क शिथिल हो जायगा, क्योंकि तब भूमध्यसागर पर इटली का प्रभाव बहुत | 
बढ़ जायगा । अपनी दक्षिण-पश्चिमी सीमा पर एक शक्तिशाली फ़ासिस्ट राज्य की 
स्थापना भो फ्रांस की सुरक्षा के लिए खतरे की बात थी। इस दशा में फ्रांस के बिए 
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उचित तो यह था कि वह खुळे तोर पर रिपन्लिकन सरकार की सहायता करे। प्र 
फ्रांस ने उसो नीति को अपनाथा, जो ब्रिटेन ने अपनायी थी। उसने भी इस गृहयुद्ध 
में तरस्य रहना ही उचित समझा । इसका कारण यह था कि यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति को दृष्टि में रखते हुए फ्रांस कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था, जिससे कि 
वह अकेला पड़ जाए। जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने के लिए वह ब्रिटेन 
को तो अपने साथ रहना चाहता ही था, साथ ही, उसे अब तक ( १९३६ ) भी यह 
आशा थो कि इटली के साथ वह अपने मेत्री-सम्बन्य को कायम रख सकता है। इटली 
की मित्रता को महत्त्व देने के कारण ही उसने अबीसीनिया के युद्ध में सैन्य-शक्ति द्वारा 
इटली का विरोध नहीं किया था। वह अब तक भी यह समझता था, कि इटली को 
भी स्पेन के युद्ध में तटस्थता को नीति को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 
इसीलिये उसने यह प्रस्ताव किया, कि यूरोप के विविध राज्य परस्पर मिल कर एक 
समझोता कर छे, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी राज्य अस्त्र-शस्त्रों व अन्य युद्ध- 
सामग्री द्वारा स्पेन के गृह-युद्ध में किसो भी पक्ष की सहायता न करे। 

तटस्थता को नीति के लिप प्रयत्न--फ्रांस के प्रस्ताव. पर यूरोप के सत्ताईस 
राज्यों के प्रतिनिधि लण्डन में एकत्र हुए, और उन्‍्हों ने एक “स्पेन के मामले में हस्तक्षेप 
न करने के समझौते को कार्यान्वित कराने वाली अन्तराष्ट्रीय कमेटी” का संगठन किया । 
इस कमेटी को बैठकें समय-समय पर होती रहीं । इसके सम्मुख रूस ने इटली ओर 
जर्मनी पर यह आक्षेप किया, कि ये राज्य फ़ांको की सहायता में तत्पर हैं । यही 
आक्षेप इटली ओर जर्मनी द्वारा रूसी सरकार के विरुद्ध किया गया । पर यह कमेटी 
कोई उपयोगी कार्य नहीं कर सकी, ओर दोनों पक्षों को युद्ध-सामग्रो तथा सैनिकों की 
सहायता प्राप्त होती रही। इन राज्यों के सैनिक भी स्वयंसेवकों के रूप में स्पेन जाते रहे। 
अत; फ्रांस और ब्रिटेन ने यह प्रस्ताव क्रिया, कि स्वयंसेवकों को भी स्पेन भेजना बन्द 
कर दिया जाए। इस वात को सब राज्यों ने स्वीकार तो कर लिया, पर परिणाम कुछ 
नहीं निकला । दिसम्बर, १९३६ तक इटली. और जर्मनी से हजारों स्वयंवसेक-सैनिक 
स्पेन पहुँच चुके थे, और पछटनें की पलटनें स्वयंसेवक के रूप में वहाँ जाने लग गई 
थीं । इस कमेटी को जब अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, तो उसने यह निर्णय किया | 
कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ओर जर्मनी के जहाज स्पेन के सब ओर घेरा डाल दें, और 
युदध-सामग्री तया स्वर्यसेवक-सैनिकों को वहाँ पहुँचने से रोके । पर इससे भी कोई परि 
णामनह निकला, ओर युद्ध-सामग्री तथा सैनिक स्पेन पहुँचते रहे। कुछ मास बाद 
स्पेन पर से नाविक घेरा भी उठा लिया गया । अब इस कमेटी के पास यही उपाय रहे 
गया था कि वह विभिन्न राज्यों से स्पेत को युद्ध-सामग्री तथा स्वयंसेवकों को न 
` का अनुरोध करती रहें । पर इसमें भी उसे सफलता नहीं हुई । इटली और जर्मनी की 
सरकारें तो फ्रान्‍्कों की सहायता करने में तत्पर थी हीं, झब फ्रांस, ब्रिटेन और भगे. 


हि | ला आदि छोकतलल वदो राज्यों में भी सेन को रिपन्छिकन सरकार को सहायता हैं 
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लिये स्वयंसेवकों की भरती शुरू कर दी गई। यदपि इन राज्यों की सरकारें स्पेन के 
गृहयुद्ध में तटस्थता की नीति को अपना रही थीं, पर उनमें ऐसे लोगों की कमी नहीं 
थी, जो फासिज्म के विरोध के कारण स्वेच्छापूर्वक स्पेन जाने में तत्पर थे । इसी समय 
भूमध्यसागर में उन व्यापारी जहाजों पर पनइब्बियों द्वारा-हमळे होने शुरू हुए, जो 
स्पेन के लिये साघारण माळ ( युद्ध सामग्री के अतिरिक्त ) छे जाने में तत्पर थे । इन 
जहाजों में रूस के भी दो जहाज थे। रूस ओर स्पेन की रिपब्लिकन सरकार को 
सन्देह था, कि ये हमळे इटली द्वारा किये जा रहे हैं, क्योंकि फ्रान्को के पास पनदुष्वियों 
का सर्वथा अभाव था । इन हमलों के कारण स्पेन के गृहयुद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर 
होती जा रही थो । अतः ब्रिटेन ने जिनीवा के समीप निओत नामक स्थान पर एक 
कान्फरेन्स का आयोजन किया, जिसमें भूमध्यसागर तथा कारा सागर के तटवर्ती सब 
राज्यों और जर्मनी को सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण दिया गया । पर जर्मनी और 
इटली ने इस निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया । १४ सितम्बर, १९३७ को निओन 
कान्फरेन्स ने यह निर्णय किया, कि समुद्र के मार्ग से आने-जाने वाले जहाजों की रक्षा 
के लिये समुचित व्यवस्था को जाए, और भूमघ्यसागर को अनेक क्षेत्रों में बाँट कर 
वहाँ पहरा देने का कार्य इस कान्फरेन्स में सम्मिलित नौ राज्यों के सुपुर्द कर दिया 
जाए । कुछ समय बाद इटली भी भूमध्यसागर की रक्षा को इस व्यवस्था में सम्मिलित 
हो गया, और उसे इस सागर का पूर्वी क्षेत्र सुपुर्द कर दिया गया। अब यूरोप के सत्ता- 
ईस राज्यों द्वारा नियुक्त कमेटी का प्रधान कार्य यह था, कि जो स्वयंसेवक सैनिक स्पेन 
गये हुए है, उन्हें वापस छोटाने का प्रयत्न किया जाए। पर इटली और जर्मनी के 
सैनिक तब तक स्पेन से वापस महीं आए, जब तक कि फ्रान्कों को विजय हो जाने पर 
गृहयुद्ध का अन्त नहीं हो गया । दिसम्बर, -१९३६ और एप्रिल, १९३७ के बीच के काळ 
में इटली ने एकं छाख से भी अधिक सैनिक फ्रांको की सहायता के लिये स्पेन भेजे थे। 
सैनिकों के अतिरिक्त ४३७० टूक, टैन्क और मोटर गाड़ियाँ, ७५० तोपें और ४०,००० 
टन अस्त्र-शस्त्र भी इटली द्वारा फ्रांको की सहायता के लिए प्रदान किये गये थे। 
जर्मनी द्वारा स्पेन भेजे गये सैनिकों की संख्या १५,००० के लगभग थी। इटली ने 
फ्रांको की सहायता के लिये जो इतना अधिक उत्साह प्रदर्शित किया, उसका कारण 
यहो था कि वह भूमध्यं सागर के पदिचमो क्षेत्र को मी अपने प्रभाव में ले आने के लिए 
उत्सुक था । [ 
यद्यपि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन आदि देशों से स्वयंसेवक-सैनिक स्पेन को रिपः 
ब्लिकन सरकार की सहायता के लिये भी आये थे, पर उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं 
थी। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस युद्ध में तटस्थता की नीति हा अपताया था, 
अतः उनकी सरकारों का यही यत्न रहता था कि उनके नागरिक भो . स्पेन त जाने 
पाएँ । रूस खुले तौर पर रिपब्लिकन सरकार का साथ दे रहा था, और वहस यु | 
में तटस्थ नहीं था । पर स्पेन से बहुत दुर होने के कारण वह रिपम्हिकन सरकार की 
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उस ढंग से सहायता नहीं कर सका, जैसे कि इटली फ्रांको को कर रहा था। 
फ्रांको की विजय-स्पेन के गृहयुद्ध में १९३७ के मध्य से फ्रांकों का पक्ष प्रबळ 
होने छगा। फ्रांको के युद्धविद्या में प्रवीण व अनुभवी सैनिकों का मुकाबला कर सकता 
रिपन्छिकन सरकार के उन सैनिकों के लिए सम्भव नहीं हुआ, जो नये-नये ही सेना में 
भरती हुए थे । साथ ही, जर्मनी से बहुत-से ऐसे सेनापति और विशेषज्ञ भी फ्रांको को 
सहायता के लिये स्पेन पहुँच गये थे, जो आधुनिक अस्त्रःशस्त्रों के संचालन में बहुत 
प्रवीण थे । अफ्रीका में मोरक्को का जो भाग स्पेन की अघीनता में था, उस पर शुरू से 
ही फ्रांको का कब्जा था । नवम्बर, १९३६ तक फ्रांको की सेनाएं मेड्रिड के समीप तक 
पहुँच गई थीं, ओर उन्होंने उसे घेर लिया था। इस दशा में रिपब्लिकन सरकार मेड्रिड को 
छोड़ कर वर्कलोना चली आयी थो। जनवरी, १९३९ में फ़ांको की सेनाओं ने बर्कलोना 
को जीत लिया, और २९ मार्च, १९३९ को मेड़िड पर भी उनका कब्जा हो गया। 
रिपब्लिकन सरकार के लिये अब युद्ध को जारी रखना बेकार था। फ्रांको को अपने 
प्रयत्न में सफलता प्राप्त हो गई थी, और जर्मनी व इटली के समान स्पेन में भी फासिस्ट 
शासन कायम हो गया था। ब्रिटेन और फ्रान्स ने भी फ्रांको की सरकार की वैध सत्ता 

को स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार स्पेन के गृह-युद्ध का अन्त हुआ । ` 
स्पेन के गृहयुद्ध के परिणाम--(१) इस युद्ध में जर्मनी और इटली ने फ्रांको 
की सहायता की थी । अतः उनके सम्बन्धों में बहुत घनिष्ठता आ गई । अबीसीनिया 
पर इटली के आक्रमण के समय हिटलर ने जो नीति अपनायी थी, उसके कारण जर्मनी 
ओर इटली में सुदृढ़ मित्रता का सूत्रपात हो चुका था। नवम्बर, १९३४ में रोम- 
बिन एक्सिस द्वारा इस मित्रता को मूर्त रूप प्राप्त हुआ, और स्पेन के गृहयुद्ध में इन 
दोनों राज्यों ने जो परस्पर सहयोग से काम किया, उसके कारण यह मैत्री और भी 
अधिक घनिष्ठ हो गई। (२) स्पेन के गृहयुद्ध के दोनों पक्ष सुस्पष्ट रूप से दो पृथक्‌ एवं 
विरोधी विचारघाराओं के अनुयायी थे। रिपब्लिकन सरकार के नेता समाजवाद में 
विस्वास रखते थे, और फ्रांको फासिस्ट व्यवस्था में । इसी कारण रूस ने रिपब्लिक 
सरकार को सहायता की, और इटली तथा जर्मनी ने फ्रांको की । विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं का जो संघर्ष चल रहा था, इस युद्ध ने उसे अत्यन्त 
' स्पष्ट ख्य भ्रदान कर दिया। (३) फासिस्ट शक्ति की वृद्धि में इस गृहयुद्ध से बहुत 
सहायता मिलो । १९३६ में जापान और जर्मनी ने मिलकर जिस एल्टि-कॉमिन्टर्न पैक्ट 
का संगठन किया था, एक साल पद्चातूं इटली भी उस में सम्मिलित हो गया 
था । अब गृहयुद्ध की समाप्ति पर स्पेन ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिये ( २७ मार्च, 
१९३९ ) । इस प्रकार जर्मनी, जापान, इटळी और स्पेन के एक फासिस्ट गुटः का सँग” 
` ठन हुआ, जिसका उद्देश्य कम्युनिज्म का प्रतिरोध करना था। अपनी विचारधारा की 
अ बढ़ती हुई शक्ति को देख कर मुसोलिनी ने गर्व के साथ कहा था--“कल सारा यूरोप. 
` फ़ाबिस्ट हो जायेगा। दुर्दम्य विश्वास से आविष्ट १५ करोड़ नर नारी उठ कर खै 


है 
Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ऊ हि 


फासिस्ट इटी को विदेश-नीति 0 82 


हो जायेंगे । किस प्रयोजन से ? सम्पूर्ण विश्‍व में फासिस्ट व्यवस्था कायम करने के 
लिये ।” (४) इस युद्ध द्वारा राष्ट्रसंव की निर्वलता बहुत अधिक स्पष्ट हो गई। उसको 
ओर से स्पेन के इस गृहयुद्ध को केवल स्पेन तक ही सीमित रखने के लिये जो भी प्रयत्न 
किये गये, वे अविकल रूप से सफल नहीं हो सके । अन्य देशों से युद्ध सामग्री और 
सैनिक स्पेन पहुँचते रहे । राष्ट्रसंघ इटली और जर्मनी के सम्मुख सर्वथा असहाय रहा । 
(५) इस युद्ध चे फासिस्ट राज्यों के मन में यह विचार सुदृढ़ कर दिया, कि ब्रिटेन और 
फ्रांस रूस की कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपने राज्यों के पूंजीवादी व लोकतन्त्र शासन के 
लिये अत्यधिक खतरा समझते हैं। इसीलिये इन राज्यों ने इस युद्ध के सम्बन्ध में तट- 
स्थता की नीति को अपनाया था । इटली और जर्मनी को इससे यह विश्‍वास हो गया 
कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे जो भी पग उठायेंगे, कम्युनिज्म के 
भय को दृष्टि में रख कर फ्रांस और ब्रिटेन उनका विरोध नहीं करेंगे। उनका यह 
विश्वास सही भी था । इसी लिये जब जर्मनी ने आस्ट्रिया को अपने साथ मिला कर एक 
विशाळ जर्मन राष्ट्र का निर्माण कर लिया और चेकोस्लोवाकिया का अंग-भंग कर उस 
पर अपना. आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसके विरुद्ध कोई 
कार्रवाई नहीं की । इसी प्रकार इटली द्वारा अल्वानिया को जीत लिये जाने पर भीये 
राज्य निष्क्रिय बैठे रहे । (६) गुह-युद् में फ्रांको को जिस प्रकार सफलता प्रास हो रही 
थी, और इटली की सामुद्रिक सेना जिस ढंग से भूमध्य सागर में जहाजों के इबाने में 
तत्पर थी, उससे इटलो को यह नजर आने लगा कि भूमष्य सागर को वह अपनी झील 
के रूप में परिवर्तित कर संकता है, और इस सागर के तटवर्ती अफ्रोकन प्रदेशों तथा 
पदिचमी क्षेत्रों के द्वीपों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकना कठिन नहीं है । इसी 
कारण १९३८ का अन्त होने से पूर्व ही उसने यह माँग शुरू कर दो थी, कि ट्यूनिसिया 
उसे प्राप्त होना चाहिए । यह अफ्रीकन प्रदेश फ्रांस के अधीन था, ओर इसके निवासियों 
में फ्रेत़् भौर इटालियन लोगों की संख्या प्रायः एक बराबर थो। इटली का कहना था, 


` कि द्यूनिसिया में बसे हुए इटालियन छोगों के प्रति फ्ेञ्च सरकार. समुचित व्यवहार 


नहों करती है । साथ ही, इटली ने अब यह दावा करना भी प्रारम्भ कर दिया या, कि 
कोसिका i ( aos, में ) और नीस तथा सेवोय ( फ्रांस और इटली की 
सीमा के समीप ) भी उसे प्राप्त होने चाहिए ये फ्रांस के अधीन ये। इटली यह समः 
शने छग गया था, कि अपनी राष्ट्रीय व साम्राज्य विषयक महत्त्वाकांक्षाओं पूर्ति में अब 
कोई भी बाधा नहीं रह गई है । फ्रांको के रूप में अब उसे एक ऐसा मित्र प्राप्त हो 
गया है, जिसके सहयोग से वह ब्लिठेन और फ्रांस की उपेक्षा करने में समर्थ हो 
सकता है । 
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ग्यारहवां अध्याय 
संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नीति 


( १ ) अमेरिका की विदेशनीति के मूल तत्त्व 


ब्रिटिश लोगों ने उत्तरी अमेरिका में अपने जो अनेक उपनिवेश स्थापित किये 
थे, १७६६ में उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। १७८१ तक 
उनका स्वाघोनता-संग्राम जारो रहा । अन्त में ब्रिटेन की पराजय हुई, और ये उपनिवेश 
ब्रिटिश आधिपत्य से स्वतन्त्र हो गये । स्वतन्त्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन 
थे। उन्होंने अन्य देशों के प्रति अपनी नीति को इस प्रकार प्रगट किया था (१७९७) 
"विदेशों के प्रति हमारे बरताव का सिद्धान्त यह है कि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध 
तो रखें, पर जहाँ तक सम्भव हो उनके साथ राजनीतिक सम्बन्ध न रखा जाए ।” 
इसी को अमेरिका को पार्थक्य ( ]5०]६7 ) को नीति कहा जाता है । इस नीति 
का प्रयोजन यह था, कि अमेरिका यूरोप के आन्तरिक झगड़ों में न पड़ कर अपनी 
उन्नति में तत्पर रहे। अठारहवीं सदी के अन्त में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हो गई थी 
( १७८९), ओर क्रांति की इस लहर को दबाने के लिये यूरोप के निरंकुश व एकतन्त्र 
राज्यों ने परस्पर मिल कर अपना गुट बना लिया था। कुछ समय के लिये नेपोलियन 
के नेतृत्त्व में फ्रांस ने यूरोप के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया 
या, जिसके कारण कितने हो प्राचीन व गौरवशाली राजवंशों के सिंहासन डोल गये 
थे | अमेरिका यूरोप के इन युद्धों के प्रति तटस्थ रहना चाहता था | इसीलिये वाशि- 
न गठन ने पार्थक्य की नीति का प्रतिपादन किया था । - 
सुनरो सिद्धात्त--१८२० में स्पेन में राज्यक्रान्ति को अग्नि भड़क उड़ी थी। 
राज्यक्रांति की जिस लहर का फ्रांस में प्रादुर्भाव हुआ था, वह अन्य देशों को भी प्रभा” 
वित कर रही थी। स्पेन भी क्रांति की भावना से बचा नहीं रह सका। वहाँ की जनता 
लें राजा फडिनन्ड के एकतत्त्र व निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । यूरोप 
के अन्य राजा इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ चार 
शक्तिशाली राज्यों ने परस्पर मिल कर “चतुमुंख मित्रमण्डळ' ( (८2०7५९ ^ 
¡87०९ ) का संगठन किया था (२० नवम्बर, १८१५ ), जिसमें रूस, प्रशिया 
._ आस्ट्रिया और ब्रिटेन सम्मिलित थे। इसका प्रधान लक्ष्य क्रान्ति की प्रवृत्तियों का 
. प्रतिरोध करना था, और यह आधी सदी के छगमग तक यूरोप को राजनीति का 
` सद्धारत करता रहा। समय-समय पर इस भित्रमण्डळ को ओर से अन्तर्राष्ट्रीय | 
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सम्मेलन भी होते रहे, जिनमें तत्कालीन समस्याओं पर विचार किया गया। जब 
१८२० में स्पेन में राजा के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तो इस मिन्रमण्डळ द्वारा वेरोना में 
एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें यह निश्चय हुआ कि स्पेन 
के विद्रोह को शान्त करने का कार्य फ्रांस के सुपुर्द किया जाए । 

उन्नीसवीं सदी में स्पेन का साम्राज्य अत्यन्त विशाल था । ब्राजील के अतिरिक्त 
दक्षिणी अमेरिका के अन्य सब प्रदेश स्पेन की अधीनता में थे। स्पेन के शासन से इन 
प्रदेशों या उपनिवेंशों में बहुत असंतोष था । जव १८२० में राजा फडिनन्ड के विरुद्ध 
स्पेन में विद्रोह हुआ, तो दक्षिणी अमेरिका के इन उपनिवेशों पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा, और वहाँ की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। स्पेन के शासकों को युद्ध में परास्त 
कर उन्होंने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी, और अपनी पृथक व स्वतन्त्र रिपब्लिकों को 
स्थापित कर दिया । वेरोना में एकत्र यूरोपियन राजनीतिज्ञों को यह सहन नहीं हुआ, 
ओर उन्होंने प्रयत्त किया कि दक्षिणो अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेशों के विद्रोह को भी 
शान्त किया जाए और वहाँ फिर से स्पेन के प्रभुत्व को स्थापित किया जाए। यह 
स्थिति थो, जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो वे एक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ( २ दिसम्बर, १८२३ ), जो उनके नाम से 'मुनरो 
सिद्धान्त’ कहा जाता. है । अमेरिका की कांग्रेस के सम्मुख इस सिद्धान्त को प्रस्तुत करते 
हुए राष्ट्रपति मुनरो ने.यह घोषणा की थी--“यूरोप के राज्यों के ऐसे मामलों में 
जिनका सम्बन्ध केवळ उन्हीं के साथ हो, हमने अब तक कोई मी भाग नहीं लिया है 
और न यह हमारी नीति.ही रही है कि हम उनमें भाग छे । पर जब हमारे अपने 
अधिकारों पर कोई आक्रमण हो या उन पर कोई खतरा आ जाए, तभी हम उनकी 
रक्षा करने के लिये उद्यत होते. हैं ॥ इस ( अमेरिकन ) महाद्वोप में जो घटनाएँ होती 
हैं, उनके साथ हमारा सीधा सम्बन्ध रहता दै । इसका कारण सत्र निष्पक्ष व बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति भलोभाँति समझ सकते हैँ । ( यूरोप के ) मित्रमण्डळ को “राजनीतिक पद्धति 
इस विषय में हमारी पद्धति से सर्वथा भिन्न हैं।”"अतः हम स्पष्ट रूप से यह घोषणा 
करते हैं, कि यदि यूरोप के इन राज्यों ने अपनी राजनोतिक पद्धति को हमारे महाद्वीप 
में भी प्रयुक्त करने का प्रमत्त किया, तो हम उनके इस कायं को अपनी शान्ति व 
सुरक्षा के लिये घातक मानेंगे ।” राष्ट्रपति मुतरो द्वारा जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया, उसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थीं--( १ ) अमेरिका यूरोपियत राज्यों के 
झाड़ों से सदा पृथक्‌ रहा है, ओर भविष्य में भो पृषक्‌ रहेगा । (२ ) वह अमेरिकन 
महाद्वीप के मामलों में बाहर के किसी राज्य को हस्तक्षेप नहीं करने देगा। 
भविष्य में बाहर का कोई राज्य अंमेरिकन महाद्वीप के किसी प्रदेश को अपनी अ 
में लाने या उसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयत्न नहीं कर सकेगा । ह 

इसी सिद्धान्त का यह परिणाम हुआ, कि वेरोना में एकत्र 0 कर 
अमेरिका. के स्पेनिश उपनिवेशों के 'स्वातन्व्य-आन्द्रोलन का. प्रतिरोध रे मे 
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असमर्थ रहे, और थे स्वतन्त्रता प्राप्त कर सके । ग्रेट ब्रिटेन ने भी इस मामले में संयुक्त- 
राज्य अमेरिका का समर्थन किया । इसका कारण यह था, कि वह इन उपनिवेशों के 
साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था, और उनके स्पेन को अधीनता में रहने पर 
यह सम्भव नहीं था । 
राष्ट्रपति मुनरो का सिद्धान्त वाशिंगटन द्वारा प्रतिपादित अमेरिकन विदेश 
नीति के अनुकूल था। उन्नोसवीं सदो में अमेरिका की राजनीति के ये दो मूल तत्त्व 
थे--( १ ) अन्य देशों के झगड़ों से अपने को पृथक्‌ रखना, ओर ( २ ) न स्वयं यूरोप 
के झगड़ों में हस्तक्षेप करना ओर न यूरोप के राज्यों को अमेरिन महाद्वीप के मामलों 
में हस्तक्षेप करने देना । बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध के समय तक ये दो तत्त्व हो 
अमेरिका की विदेश-चीति का निर्धारण करते रहे। अमेरिका की यह नीति जो सफल 
हो सकी, उसके कारण निम्नलिखित थे--( १ ) इस काल में ब्रिटेन की सामुद्रिक 
शक्ति सर्वप्रधान थी। यूरोप का कोई अन्य राज्य इस स्थिति में नहीं था, कि इस क्षेत्र में _ 
ब्रिटेन का मुकावला कर सकता । ब्रिटेन का अमेरिका के साथ मैत्री सम्बन्ध था। 
इसी लिये १८२३ में दक्षिणी अमेरिका के स्पेनिश उपनिबेशों में विद्रोह होने पर फ्रांस 
या कोई अन्य युरोपियन राज्य इनके स्वातन्व्य-आन्दोलन का विरोध नहीं कर सका । 
' ( २) नेपोलियन के पतन के वाद यूरोप में कोई एक अत्यधिक शक्तिशाली राज्य नहीं 
रह गया था। यूरोप के राज्यों में तब शक्ति-संतुलन भली भाँति स्थापित था। 
इस कारण कोई राज्य समुद्र में ब्रिटेन को प्रभुता को चुनौती नहीं दे सका, और किसी 
का यह साहस नहीं हुआ, कि वह अटछान्टिक सागर के पार के प्रदेशों में हस्तक्षेप 
करे । ( ३ ) यूरोप और एशिया में कोई भी राज्य या राज्यों का गुट ऐसा नहीं था, 
जो शक्ति का प्रयोग कर अमेरिकन राज्यों की स्वतन्त्रता को नष्ट करने या उनके 
६ मामलों में हस्तक्षेप करने को स्थिति में हो । पूर्वी एशिया में फिलिप्पोन द्वीपसमूह 
अमेरिका को अधीनता में थे, ओर चीन के भी कुछ प्रदेश उसके प्रभाव-स्षेत्र में थे। 
` पर ये सब द्वीप व व प्रदेश यूरोप से बहुत दूर थे, और तब जापान को झकिति इतनी 
अधिक नहीं बढ़ी थी, कि वह अमेरिका के मुकाबले में. खड़ा हो सकता । (४) अमेरिका 
के पास पश्‍चिम की ओर अपना विस्तार करने के लिये विशाल भूखण्ड पड़ा हुआ था, 
जिसमें वह नये उपनिवेश बसा सकता था। यूरोप के मामलों में उसकी कोई 


नहीं थो । उसके लिये यही पर्याप्त था, कि कोई बाहरी देश अमेरिका में उसका 
्तिदरन्द्रो न होने पाए । 


(२) महायुद्ध के समय अमेरिका द्वारा मुनरो सिद्धान्त का परित्याग 
ओर पुनः उसका अनुसरण , 

Eo १७९७ से १९१७ तक संधुक्त-राज्य अमेरिका ने पार्थक्य की नोति बौर | 

ड र पुनरो सिद्धान्त का अनुसरण किया । पर १९१४ में जब युरोप में महामुद्ध का प्रारम्म 


~ 
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हुआ, तो वह देर तक अपनी इस नीति पर दृढ़ नहीं रह सका । दारू में उसने यही 
23 किया, कि इस युद्ध में भी तटस्थ रहे। इससे उसे अनेक छाम भी ये । युद्ध में 
दोनों पक्षों को अस्त्र-शस्त्रों, अन्य युद्ध-सामग्री तथा सब प्रकार के माल'की मारी मात्रा 
में आवश्यकता थी । उनके अपने कल-कारखाने बम्बवर्षा आदि द्वारा घ्वंस होने छग 
गये थे । इस दशा में अमेरिका ने दोनों पक्षों के राज्यों को अपना तैयार माल बेचना 
शुरू किया, और उसके उद्योगपतियों ने खूब मुनाफा कमाया । वहाँ के राजनीतिज्ञों 
का यह विचार था, कि इस युद्ध में तटस्थता की नीति हो उनके देश के लिये हितकर 
है । इसीलिए महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर राष्ट्रपति विल्सन ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा 
को थी, कि अमेरिका की सरकार इस युद्ध में सर्वथा तटस्थ रहेगी, और जनता को 
भी किसो का पक्ष नहीं लेना चाहिए । पर ज्यॉ-ज्यों युद्ध की अग्नि प्रचण्ड होती गई, 
यह स्पष्ट दिखायी देने लगा कि अमेरिका तटस्थता की नीति पर स्थिर नहीं रह 
सकेगा । अमेरिका के निवासियों में ऐसे लोग भी थे, जो जर्मनी तथा आस्ट्रया-हंगरो 
से आकर वहाँ बसे थे । इनकी सहानुभूति जर्मन पक्ष के साथ थी। अनेक अमेरिकन 
समाचार-पत्र यह लिखते हुए भी नहीं हिचकते थे, कि जर्मनो का अपने उत्कर्ष के लिये 
संघर्ष करना सर्वथा उचित एवं न्याय्य है। पर बेल्जियम पर आक्रमण करने, वहाँ के 
निवासियों के प्रति दुर्व्यवहार और रेस (फ्रांस में ) के प्राचीन गिरजाधर के घ्वंस के 
समाचारों ने अमेरिका की जनता में जर्मनी के विरुद्ध तीब्र रोष उत्पन्न कर दिया था। 
अमेरिका के स्वातन्त््य-युद्ध में फ्रांस ने बहुत सहायता पहुँचायी थी । इस कारण वहाँ 
की बहुसंख्यक जनता की सहानुभूत्ति फ्रांस के साथ थी । क्योंकि अमेरिका के बहुसंख्यक 
लोग इङ्गलेण्ड से आकर वहाँ बसे थे और उनकी भाषा अंग्रेजी थी--अतः स्वाभाविक 
रूप से वे ब्रिटेन के साथ सहानुभूति रखते थे। इसीलिये अमेरिका द्वारा अस्त्र-शस्त्र, 
युद्ध-सामग्री आदि प्रचुर मात्रा में मित्र-पक्ष के राज्यों को प्रदान को जा रही थी । यह 
बात जर्मनी को सह्य नहीं हुई। उसने उन जहाजों को डुबाने के लिये पनडब्बियों का 
प्रयोग शुरू किया, जो अमेरिका से युद्ध-सामग्री को ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्र-पक्ष के राज्यों 
को पहुचाने में तत्पर थे । जनवरी, १९१७ में इङ्गलैण्ड ने यह प्रयत्न किया, कि समुद्र 
के मार्ग से कोई भी माल जमंनी न पहुँचने पाए । इस पर जर्मनी ने यह घोषणा को, 
कि इङ्गूण्ड चाहता है कि जर्मनी भूखा मर जाएँ, और बाहरी देशों से उसका व्यापार- 
सम्बन्ध समास हो जाए, अतः जर्मनी भी इङ्गलेण्ड के साथ किसी देशका सामुद्रिक 
मार्ग से सम्बन्ध नहीं रहने देगा । प्रेट ब्रिटेन एक दवीप है। उसे सब प्रकार का माल 
समुद्र के रास्ते से ही मेगाना पड़ता है। अतः जर्मनी ने यह घोषणा को कि इस दवीप के 
चारों ओर के दूर-दूर तक के समुद्र को रणक्षेत्र के अन्तगं माना जायगा, और जो कोई भी 
जहाज इस समुद्र में प्रवेश करेगा, उसे पनडम्मियों से डुबो दिया जायेगा र अमेरिका को 
यहे सुविधा दी गई कि उसके जहाज पर एक तंग सामुद्रिक गली से ग्रेट ब्रिटेन आजजा 
सकेंगे, बशतें कि उनमें कोई युद्ध-सामग्री न हो। ' > 
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१ फरवरी, १९१७ से जर्मनो ने पतडुब्बियों द्वारा सामुद्रिक युद्ध. फो अत्यन्त 
बीभत्स रूप में प्रारम्भ कर दिया । लुसिटानिया नाम का एक ऐसा जहाज भी जर्मन 
पनडुन्बियों का शिकार हो गया, जिस में बहुत-से अमेरिकन यात्री सफर कर रहे थे। 
इससे अमेरिकन जनता में रोष की लहर फैल गई, और राष्ट्रपति निल्सन पर यह 
आक्षेप किया जाने रगा, कि वे अनावश्यक रूप से जर्मनी के कुकृत्यों को सहन कर रहे हैँ । 
बिल्सन के लिये लोकमत की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं हुआ । उन्होंने समुद्रों की 
स्वतन्त्रता और युद्ध में तटस्थ देशों के अधिकारों पर जोर देते हुए जर्मनी के सामुद्रिक 
युद्ध का विरोध करना शुरू किया । अमेरिका के पूँजीपतियों को जर्मनी को पनडब््रियों 
के कारण मारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, ओर अब उनके लिये अपने मार को यूरोप 
भेज सकना भी सम्भव नहीं रहा था। अतः उन्होंने भी अपनी सरकार पर इस बात के 
लिये जोर देना शुरू किया, कि वह महायुद्ध में मित्र-राज्यों के पक्ष में शामिल हो 
जाए । परिणाम यह हुआ, कि ३ फरवरी, १९१७ कें दिन अमेरिका ने जर्मनी से अपने 
राजनयिक सम्वन्ध को समाप्त कर दिया, और ६ एप्रिल, १९१७ को जर्मनी के विरुद्ध 
युद्ध को घोषणा कर दो। एक सदी में भी अधिक समय से अमेरिका पार्थकय और 
तटस्थता को जिस नीति का अनुसरण कर रहा था, १९१७ में इस प्रकार उस 
नीति का अन्त हुआ । इसो का यह परिणाम हुआ, कि महायुद्ध में मित्रपक्ष को | 
विजय हुई । 

महायुद्ध की समासि पर पेरिस में जो शान्ति परिषद्‌ हुई, उसमें भी अमेरिका 
ने आग लिया । इस परिषद्‌ के निर्णयों को राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित चौदह 
सिद्धान्तो ने पर्याप्त रूप से प्रभावित किया, ओर राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रधान श्रेय 
भी विल्सन को ही दिया जाना चाहिए। पर अमेरिका देर तक उस नीति पर स्थिर 

नहीं रह सका, जिस के कारण वह महायुद्ध में सम्मिलित हुआ था । शीघ् ही, उसने 
एक वार फिर पार्यक्य-नीति का अवलम्बन किया, और बारह साल तक वह यूरोप के 
झगड़ों से पृथक्‌ रहा । 

इस नीति-परिवर्तन के कारणों पर विचार करना आवएथक है। अमेरिका की 

जनता का विचार था, कि पेरिस को शान्ति परिषद्‌ में विल्सन छायड जार्ज और 
क्लमांसो जैसे चाणाक्ष राजनीतिज्ञों के सम्मुख झुक गया है, और उसके वे सिद्धान्त 
पूर्णतया क्रियान्वित नहों हो सके हैं, जिनकी दृष्टि में रख कर अमेरिका ३४ 
मे ‘i हुआ था। लोग समझते थे, कि शान्ति परिषद्‌ द्वारा निर्धारित 
'सन्धियों में जमनी मौर अन्य परास्त राज्यों के साथ अन्याय किया शया है । इटली 


` ओर ग्रीस जैसे देशों के प्रति भी इन सन्धियों द्वारा समुचित न्याय नहीं हग है 


और महायुद्ध के प्रायः समी.ाभ ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रास कर छिये हैं। 


अमेरिकन जनता का सबसे अधिक विरोध राष्ट्रसंघ के संविधान की दसवीं धारा . 


' रति था, जिसमे यह व्यवस्था की गई थी, कि संघ के सब सदस्य-राज्य सब स 


च 


Et 
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सयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नीति २९१ 
की राजनीतिक स्वतन्त्रता ओर राजकीय सीमाओं की अनुल्संभनीयता को स्वीकार 
करते हैं, और किसी अन्य राज्य द्वारा उन पर आक्रमण किये जाने की दक्षा में 
उनकी रक्षा का वचन देते हैं। किसी बाह्य आक्रमण के होने पर या आक्रमण होने 
की सम्भावना पर राष्ट्रसंघ को कौंसिल यह निश्‍चय करेगी, कि ऐसे आक्रमण का 
प्रतिरोध करने के लिये किन उपायों का अवलम्बन किया जाए। वस्तुतः राष्ट्रसंघ को 
स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य यही था, कि विश्व में शान्ति स्थापित रहे, और उसे 
भंग करने वाळे राज्य का संघ के सब सदस्य-राज्य सम्मिलित रूप में प्रतिरोध करें। 
पर विल्सन के विरोधियों का यह कहना था, कि इस व्यवस्था द्वारा अमेरिका की 
सम्पूर्ण-प्रभुतत्व-सम्पन्नता में बाधा उपस्थित होती है। राष्ट्रसंघ की कौंसिल की स्थिति 
एक ऐसी सर्वोच्च सरकार को बना दी गई है, जो राज्यों को आदेश दे सकती है, और 
उनको इच्छा के विरुद्ध उन्हें किसी भो राज्य के विरुद्ध सैनिक या अन्य कार्रवाई करने 
के लिये कह सकती है। राष्ट्रसंघ की सदस्यता का यह परिणाम होगा, किं अमेरिका 
को भी संघ की कॉसिळ के आदेशों का पालन करने के लिये विवश होना होगा । अमे- 
रिका के संविधान के अनुसार किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने या सँन्यशक्ति का 
प्रयोग करने का निर्णय करने का अधिकार केवल उसकी कांग्रेस को ही है । इस दशा 
में अमेरिका को यह वचन कदापि नहीं देना चाहिये, कि बह राष्ट्रसंघ की कोंसिल के 

निर्णय को स्वीकार कर 'आक्रान्ता' राज्य के विरुद्ध अपनी सैन्यशक्ति का प्रयोग करने 
को उद्यत रहेगा । इसके कारण राष्ट्रसंघ की कौंसिल की स्थिति अमेरिकन कांग्रेस से 
ऊंची हो जाती है, और अमेरिका को सपूर््ण-परभुत्व-सम्पन्नता नहीं रहने पाती । राष्ट्र 
पति विल्सन इस बात का यह उत्तर देते थे, कि राष्ट्रसंघ की कौंसिल के निर्णय सर्व- 
सम्मति द्वारा होने को व्यवस्था है। वह कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकती, कौंसिल का ' 

` एक संदस्य-राज्य भी जिसके विरोध में हो। क्योंकि अमेरिका को कौंसिल की स्थायी 
सदस्यता प्राप्त रहेगी, अतः वह कोई भी ऐसां निर्णय नहीं कर सकेगी, अमेरिकन सर- 
कार जिसके विरुद्ध हो । साथ ही, संघ के आदेशों की स्थिति कानूनी न होकर केवल 
नैतिक है। उन्हें मानना या न मानना भी संघ के सदस्य-राज्यों को अपनी इच्छा पर 
है। संघ के पास कोई ऐसी शक्ति नहों है, जिसका प्रयोग कर वह सदस्य-राज्यों को 
अपने आदेशों या निर्णयों को मानने के लिये विवश कर सके । 
पर विल्सन की इन युक्तियों का कोई असर नहीं हुआ। १९२० में अमेरिका 
के राष्ट्रपति का नया चुनाव होना था । रिपब्लिकन पार्टी इस चुनाव में सपने उम्मीद- 
वार को सफल बनाने के लिये घोर प्रयत्न कर रहो थो। दो साल पूर्व कांग्रेस का जो 
चुनाव हुआ था, उसमें इस पार्टी की विजय हो चुकी थी और कांग्रेस के दोनों सदो 
में इसे बहुमत प्रास. हो गया था । डेमोक्रेट पाटी की पराजय के लिये रिपब्लिकन पार्टी 
ने विस्सन की नीति की कटु आलोचना करना शुरू किया, और व्तरा्ट्रीय राजनीति 
के क्षेत्र में अमेरिका की परम्परागत पार्थक्य.की नीति का समर्थत किंया। १९९० द 
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8.22 . अमेरिका ने भी भाग छिया था ( १९२८ ), और १९३२ के फरवरी मास में जिनीवा 


२९२ चिइव की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध 


चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की विजय हुई, और उसके उम्मीदवार हाड राष्ट्रपति 
पद पर निर्वाचित हो गये । उन्होंने पार्थक्य की नीति व मुनरो सिद्धान्त का अनुसरण 
किया, जिसके कारण अगले १२ वर्षों में अमेरिका यूरोप की राजनीति से पृथक्‌ रहा । 
राष्ट्संघ की सदस्यता भी उसने स्वीकार नहीं की । संघ द्वारा जिस अन्तरराष्ट्रीय न्या- 
याळयं की स्थापना को गई थी, उसमें भी अमेरिका ने हाथ नहीं वटाया, ओर संघ के 
तत्वावधान में संगठित अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कमीशन सदुश संस्थाओं में भाग लेना भो 
उसने स्वीकार नहीँ किया | वर्साम्य की सन्धि को जब अमेरिका की सीनेट के सम्मुख 
स्वोकृति के लिये प्रस्तुत किया गया, तो उसने उसे भी अस्वीकृत कर दिया । इस 
प्रकार अमेरिका इस समय अपनी पुरानी परम्परागत पार्थक्य नीति का पूर्णतया अनु- 
सरण करने में तत्पर था । } र 

पर इस नीति का अविकल रूप से अनुसरण कर सकता सम्भव नहा था। 
नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसार के विभिन्न देश अब एक दूसरे के इतने 
अधिक समीप आ गये थे, कि कोई भी राज्य अन्यत्र घटित घटनाओं तथा विश्‍व की 
गतिविधि से अपने को सर्वथा पृथक्‌ नहीं रख सकता था। इसी लिये अमेरिका चिर- 
काळ तक राष्ट्रसंघ की उपेक्षा नहों कर सका । घीरे-धीरे उसने संघ के तत्वावधान में 
संगठित उन अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया, जो अस्त्र-शस्त्रों में 
कमी करने, अफीम आदि नशीली वस्तुओं के व्यापार व प्रयोग को नियन्त्रित करने ओर 
स्त्रियों के क्रय-विक्रय को रोकने के कार्य में तत्पर थीं। १९३४ में वह अन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर संघ का सदस्य भी बन गया । अमेरिका ने शुरु मे राष्ट्रसंघ की सर्वथा उपेक्ष 
को, फिर एक यथार्थ तथ्य के रूप में उसे स्वीकार किया, और बाद में उसका उपयोग 
करना भी प्रारम्भ कर दिया । १९२० से १९३२ तक के बारह वर्षों में अमेरिका का 
शासन रिपब्लिकन पार्टी के हाथों में रहा, और इसो पार्टी के हाडिग, कूलिज और हवर 
राष्ट्रपति पद पर रहे । यद्यपि रिपब्छिकन पार्टी पार्थक्य की नीति में विश्वास रखती 
थो, पर समय की गति को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए भी अपनी इस नीति को 
पूर्ण रूप से प्रयुक्त कर सकना सम्भव नहीं था । पर १९३२ के चुनाव में जब डेमो 
पार्टी के उम्मीदवार रूजबेल्ट राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गये, तो राष्ट्रस॑ के 
साथ सहयोग करने ओर पार्थव्य की नीति का परित्याग करने के युग का भ्रारग 
हुआ । १९३९ में द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने के समय रूजवेल्ट ही अमेरिका के राष्ट्र: 
पति थे । उन्होंने महायुद्ध में जर्मनी, जापान ओर इटली के विरुद्ध ब्रिटेन और फ्रांस 
के मित्र-पक्ष का साथ दिया । महायुद्ध की समाप्ति पर. संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप म जि 
नये अस्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण हुआ, अमेरिका का उसमें प्रमुख कर्तुत्व था। 

पर रूजबेल्ट के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ही अमेरिका ने यूरोप तथा विश्व के 
मामलों में दिछचस्पी छेनी शुरू कर दी थो। कैलोग-म्रियों पैक्ट ( पेरिस पैट ) *े 
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संयुक्तराज्य अमेरिका की अम्य देशों के प्रति नीति २९३ 


में जिस निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स का आयोजन किया गया था, अमेरिका के प्रतिनिधि 
भी उसमें सम्मिलित हुए थे । जर्मनी द्वारा अदा की जाने वालो हरजाने की रकम की 
वसूली के लिये या उसकी अदायगी में सुहुलियतें देने के लिये जो प्रयत्न किये गये 
अमेरिका ने उनमें भो हाथ बढाया । डावस योजना ( १९२४ ) ओर यंग योजना अमे- 
रिका के सहयोग से ही तैयार की गई थीं । 


( ३) पूर्वी एशिया के प्रति अमेरिका की नीति 

यद्यपि अमेरिका को रिपब्लिकन पार्टी को सरकार यूरोप के मामलों में पार्थक्य 
व अहस्तक्षेप को नीति का अनुसरण कर रही थी, पर उसके लिये पूर्वी एशिया के प्रति 
इस नीति को अपनाना सम्भव नहीं था। युरोप में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था, जो 
अमेरिका की अधीनता में हो । अफ्रीका और परिचिमी एशिया में भी कोई प्रदेश उसके 
अधीन नहीं थे । पर प्रान्त महासागर के क्षेत्र में फिलिप्पोन द्वीप-समुह पर अमेरिका 
का आधिपत्य था, और चोन में भी अनेक प्रदेश उसके प्रभाव-क्षेत्र में थे। प्रशान्त 
महासागर के उत्तरी क्षेत्र में भी अनेक ऐसे द्वोपों की सत्ता थी, जो अमेरिका के अधीन 
थे। इस दशा में अमेरिका के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वह पूर्वो एशिया या 
सुदूरपूर्व को राजनीति से अपने को पृथक्‌ रख सके । महायुद्ध के कारण इस क्षेत्र से 
दो बड़ी राजशक्तियों का अन्त हो गया था। रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो गई थी, 
और उसकी नई सरकार के लिये पूर्वी एशिया के मामले में दिलचस्पी के सकता 
सम्भव नहीं रहा था। जर्मनी के अधीन जो भी द्वीप व प्रदेश इस क्षेत्र में थे, वे सब 
जापान ने हस्तगत कर लिये थे, और जर्मनी भी इस क्षेत्र से बाहर निकळ गया था। 
महायुद्ध के समय जापान की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, थोर युद्ध-क्षेत्र से प्रायः पुथक्‌ 
रहते हुए उसे अपने उद्योगों को विकसित करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हो गया था । 
साथ ही, उसने चीन में अपने प्रभुत्व व प्रसार का भी प्रारम्भ कर दिया था। जापान 
की ये प्रवृत्तियाँ अमेरिका के लिये चिन्ता की विषय थीं। महायुद्ध में शामिल होते ही 
जापान ने चीन के उन प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था, जो जर्मनी की अधीनता में 
थे । पर वह इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ था। २५ मई, १९१५ के दिन उसने चीन की 
को सरकार के सम्मुख २१ मांगे पेश कीं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित थीं-( १) 
मञ्चूरिया में छिआओ-तुंग प्रायद्रीप पर जापान के पट्टे की अवधि को बढ़ाकर ९९ . 
वर्ष कर दिया जाए। (२ ) जापानी नागरिकों को अधिकार हो, कि वे दक्षिणी 
मञ्चूरिया में जहाँ चाहें यात्रा कर सकें, बस सकें, व्यापार व उद्योगों का सञ्चालन 
कर सकें, और जमीन को पट्टे पर छे सकें । ( ३ ) यदि चीनी सरकार को मळ्चूरिया 
में सैनिक, पुलिस व आथिक मामलों के लिये किन्हों विदेशो सलाहकारों या विशेषज्ञों 
की आवस्यकता हो, तो ये जापान से ही लिये जाएं । ( ४) शान्तु प्रदेश में जापान _ 
जर्मनी से जो भी फैसला करे, वह चीन को मान्य हो । इन मांगों का स्पष्ट रूप से यह 
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प्रयोजन था, कि जापान को चोन में मनमानी करने और अपने प्रभुत्व को स्थापित 
करने के लिये खुलो छुट्टी मिल जाए और पदिचमी राज्य उसमें किसी भी प्रकार से 


वाघा न डाल सके । ; 
महायुद्ध के समय मित्र-राज्य सुदूरपूर्व के मामलों में हस्तक्षेप करने की स्थिति 
में नहीं ये । अतः जापान को मनमानी करने का उपयुक्त अवसर प्रास हो गया । महा- 
युद्ध में चोन ने भी मित्र राज्यों का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दो यी । अतः पेरिस की शान्ति परिषद्‌ में जापान के साथ चीन के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हुए । उन्होंने मांग की, कि शान्तुंग प्रदेश में जर्मनी को जो विशेषाधिकार 
प्राप्त थे और जिन्हें युद्ध के समय जापान ने हस्तगत कर लिया था, वे अब चीन को 
मिळ जाने चाहिएँ । पर जापान के प्रतिनिधियों का दावा था, कि पूर्वी एशिया से 
जर्मनी के प्रमृत्व का अन्त करने में जापान ने जो कुर्बानियाँ की हैं, उनका प्रतिफल उसे 
यह मिलना चाहिए कि शान्तुंग प्रदेश में जापान के विशेषाधिकारों को स्वीकृत कर 
लिया जाए। साथ ही, प्रशान्त महासागर के उत्तरी क्षेत्र में जो दीप पहले जर्मनी के 
अघीन थे और महायुद्ध के समय जापान ने जिन्हें हस्तगत कर लिया था, उन पर उसका 
अधिकार मान लिया जाए । राष्ट्रपति विल्सन इन मांगों के विरोधी थे । पर ब्विटेन के 
लिये उनका विरोध कर सकना सम्भव नहीं था। इसके अनेक कारण थे--( १ ) 
१९०२ में ब्रिटेन और जापान ने आपस में मिळ कर एक सन्धि की थी, जिसके 
अनुसार उन्होंने यह निश्चय किया था कि यदि कोई अन्य राज्य उनमें से किसी एक 
के पूर्वी एशिया के प्रदेशों को अधिगत करने के लिये आक्रमण करे,. तो दूसरा राज्य 
उसकी सहायता करेगा । पूर्वा एशिया में जापान और ब्रिटेन दोनों के हो अपने-अपने 
साम्राज्य थे । उन्हें स ओर जर्मनी का भय था, इसी लिए उन्होंने यह सन्धि की थी । 
१९०५ और १९११ में इस सन्धि को पुनः दोहराया गया था । इसके कारण ब्रिटेन पूर्वी 
एशिया में जापान का विरोध नहों कर सकता था। ( २) १९१७ में ब्रिटेन, फ्रांस 
ओर इटली ने जापान के साथ गुप्त सन्धियाँ की थीं, जिन द्वारा उन्होंने जापान को 
जर्मनी के अधीन प्रदेशों व द्रीपों को हस्तगत कर सकने का वचन दिया हुआ था \ 
इसी का यह परिणाम हुआ, कि पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा चीन के शान्छुंग प्रदेश 
` पर जापान के विशेषाधिकार स्वोकृत कर लिये गये, ओर प्रद्यान्त महासागर के 
. बे द्वीप भी राष्ट्रसंघ के मेन्डेट के अधीन जापान के शासन को दे दिये गये जो पहुछे 
; जर्मनी के अधीन थे । इन द्वीपों में एक याप का द्वीप झा या, जो मनीला ( फिलिसीन 
र _द्वीपन्समूह को राजघाती ), शंघाई तथा इन्डोनीसिया जाने वाळी सामुद्रिक तारों का 

2: केन्द्र था| अमेरिका चाहता था, कि यह द्वीप अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार में रहे, 

इसमें केन्द्रित तारों के प्रयोग में उसे कोई रुकावट न होने पाए। पर ज्ञान्ति परिषद 

द्वारा यह भी जापान को दे दिया गया। कर 

.._ साशिंगटन कान्फरेल्स--पूर्वी एशिया ओर प्रशान्त महासागर के अनेक प्रदेश _ 
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संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नीति २९५ 


अमेरिका के अधीन थे, अतः बह इस क्षेत्र की राजनीति की उपेक्षा नहीं कर सकता 
था । महायुद्ध को परिस्थितियों में जापान ने जिस ढंग से अपनो शक्ति को बढ़ा लिया 
था, उससे वह अत्यन्त चिन्तित था। जापान भी इस समय अपनी सामुद्रिक शक्ति की . 
वृद्धि में तत्पर था। अमेरिका. चाहता था, कि जापान को सामुद्रिक शक्ति उसकी 
तुलना में बढ़ने न पाए। पेरिस को शान्ति परिषद्‌ के निर्णयों से रुष्ट होकर चीत के 
प्रतिनिधि उसे छोड़ कर चळे आये थे, अतः पूर्वी एशिया की समस्याओं का कोई ऐसा 
समाधान नहीं हो सका था जो सब सम्बद्ध राज्यों को स्वीकार्य हो। इन बातों को 
दृष्टि में रख कर अमेरिका ने १९२१-२२ में वाशिगठन में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्स 
का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन, जापान, बेल्जियम, हालैण्ड 
और पोतुंगाल के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया। इस कान्फरेन्स में छ: 
सन्थियाँ की गई, और अनेक विवादग्रस्त विषयों पर समझौते किये गये । यह कान्फरेन्स 
ओर इसके निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे, क्योंकि इन द्वारा कुछ समय के लिये विभिन्न 
राज्य सर्वसम्मत निर्णयों पर पहुँचने में समर्थ हो गये थे। पूर्वी एशिया के 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो को स्थायी व शान्तिमय रखने में इस कान्फरेन्स ने बहुत उपयोगी 
कार्य किया । 

नाविक शक्ति को सीमित करने सम्बन्ध में जो निर्णय वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा 
किये गये, उन का उल्लेख पहले किया जा चुक्रा है । ` अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस 
और इटली को नाविक शक्ति में क्रमशः ५, ५, ३, १.७५ और १,७५ का अनुपात 
रहे, यह इस कान्फरेन्स में स्वीकार कर छिया गया था । यह व्यवस्था जापान के लिये 
बहुत लाभदायक थो । इसके कारण उसके लिये यह तो सम्भव नहीं था, कि वह 
अमेरिका या ब्रिटेन पर आक्रमण कर सके । इसको उसे इच्छा भी नहीं थो । पर यदि 
अमेरिका या ब्रिटेन पूर्वों एशिया में जापान के बढ़ते हुए. प्रभुत्व का प्रतिरोध करने 
के लिये उस पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते, तो उनकी सम्मिलित नाविक शक्ति 
भो जापान को परास्त करने के लिये पर्यास नहीं हो सकती थी। जापान पर हमछा 
करने के लिये अमेरिका हवाई द्वीप को आधार के रूप में प्रयुक्त कर सकता था, 
और ब्रिटेन सिंगापुर को । पर ये दोनों जापान से इतनी अधिक दुरी पर थे, कि उनकी _ 
शक्तिशाली नौ-सेना भी उसे सुगमता के साथ परास्त नहीं कर सकती थी । ५, ५ 
ओर ३ के अनुपात को स्वीकार करते हुए जापान ने इस बात पर जोर दिया, कि वहू 
प्रशान्त महासागर के अपने अधोनस्थ द्वीपों में किलाबन्दों कर सके । कुरील, बोनिन, 
भरिआना, मार्शल आदि के द्वोप-समूह जापान के प्रभुत्व में थे। ये द्वीप-समूह जापान 
के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में इस ढंग से स्थित हैं कि इन्हें यदि सैनिक दृष्टि से डुग 
के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो इनमें स्थित जापानी सेना सुगमता गम 
आक्रान्ता से जापान की रक्षा कर सकती है। इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 


जापान को इस मांग को स्वीकार नहीं किया । इस पर जूपात ने यह मांग की, हि द के ः 
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अमेरिका और ब्रिटेन भी प्रशान्त महासोगर के अपने द्वीपों की किंलाबन्दी न कर सके । 
यह बात स्वीकार कर छी गई और यह निश्चय हुआ कि अमेरिका फिलिप्पीन, गुआम 
और अल्यूतियन द्रीपों में किलाबन्दी न कर सके । इस प्रकार हवाई और सिंगापुर 
हो दो ऐसे स्थान थे, जहाँ अमेरिका और. ब्रिटेन क्रमशः अपनी नाविक शक्ति के अड्डे 
बना सकते थे। पर जापान से इनके दूर होने के कारण उसे इनको किलावन्दी से विशेष 
भय नहीं या । 

चीन के विषय में जो व्यवस्थाएं वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा की गई, अमेरिका 
की विदेश-नीति के साथ उनका विशेष सम्बन्ध है। यह स्वीकार किया गया, कि (१) 
चीन एक सम्पूर्ण-प्रभुत्त-सम्पन्न राज्य है, मौर उसे अपने सम्पूर्ण प्रदेशों पर शासन करने 
का अधिकार है। (२) सब राज्यों को चीन में व्यापार करने का एक समान अवसर होना 
चाहिये । (३) कोई राज्य चीन के किसी विशिष्ट प्रदेश में अपने प्रभावक्षेत्र कायम करने का 
प्रयत्त न करे । (४) पूर्वी एशिया व प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में यदि भविष्य में कोई 
युद्ध हो और चीन उसमें तटस्थ रहना चाहे, तो सब राज्य उसकी तटस्यता को स्वीकार 
करें । ये निर्णय 'नौ राज्यों की सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस पर वाशिंगटन 
कान्फरेन्स में सम्मिलित पूरे नौ राज्यों ने हस्ताक्षर किये थे । क्योंकि इन सब राज्यों ने 
इन चारों सिद्धन्तों को स्वीकार कर लिया था, अतः चीन को यह भरोसा हो गया था 
कि शक्तिशाली राज्य भविष्य में उसके प्रदेशों परः अपने प्रभुत्व व प्रभाव-क्षेत्र को 
स्थापित करने का प्रयत्न नहों करेंगे । 


पर चीन की सरकार के सम्मुख अधिक गम्भीर समस्या उन विशेषाधिकारों 

की थी, जो विदेशी राज्य पहले ही चोन में प्रास कर चुके थे। इस समस्या के सम्बन्ध 

में वाशिगटन कान्फरेन्स के निर्णय निम्नलिखित थे--( १ ) जर्मनो के पास कियाऊ 

चाऊ आदि के जो प्रदेश पट्टे पर थे और जिन्हें महायुद्ध के समय जापान ने हस्तगत 

कर लिया था, वे चीन को वापस दे दिये जाएं । इन प्रदेशों में जर्मनी की जो सम्पत्ति 

थी उसे चोन जब्त कर ले, पर इस सम्पत्ति में जापान ने पिछले दिनों में जो वृद्धि कर 

ली थी उसके लिये जापान को मुआवजा दिया जाए। छह मास के भीतर-भीतर चीन 

की सरकार शान्तुंग प्रान्त में जापानो नागरिकों ओर उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा की 

समुचित व्यवस्था कर छे। यह व्यवस्था हो जाने पर जापान वहाँ से अपनी सेनाएँ 

'बापस बुला छे । त्सिंगताओ-त्सिनात रेलवे जापान द्वारा निमित थी। उसे चीन समुचित 
कीमत देकर जापान से प्राप्त कर दे, ओर जब तक यह कीमत अदा न को जाए, ईप 
रेलवे का प्रबन्ध जापान के हाथों में रहे ( २) चीन के विविध प्रदेशों में ब्रिटेन, 


अमेरिका, फ्रांस आदि राज्यों को जो अनेकविध विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनका अनय 


कर दिया जाए। विदेशी व्यापारियों और नागरिकों की रक्षा के लिये चीन में विदेशी 
 सेनाएं भी अच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थीं । यह निर्णय किया गया कि जिन प्रदेशों 
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में चीत की,सरकार विदेशियों की जान व माळ की सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके, बहाँते 


संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नोति २९७ 


विदेशी सेनाओं को हटा लिया जाए। ( ३ ) जापान के समान अन्य अनेक राज्यों ने 
भी चीन के कतिपय प्रदेश सुदीर्घ काल के जिये पट्टे पर लिये हुए थे। सिद्धान्ततः, 
उन्होंने इन पट्टों के परित्याग की बात स्वीकार कर छी, यद्यपि उसे क्रियान्वित नहीं 
किया जा सका । ( ४ ) चीन की जनता एक्स्ट्रा-टेरिटोरियेलिटी की पद्धति के बहुत 
खिलाफ थी । इस प्रयोजन से एक कमीशन को नियुक्ति को गई, कि वह चीन के 
कानूनों ओर न्याय-व्यवस्था का अनुशीलन कर यह सुझाव दे कि किस प्रकार धीरे-धीरे 
इस पद्धति का अन्त किया जा सकता है। ( ५ ) तट-कर के सम्बन्ध में यह निश्‍चय 
किया गया, कि निर्यात-कर तथा आयात-कर लगाते हुए सब राज्यों के साथ एक समान 
बरताव किया जाए । 

चीन के सम्बन्ध में-किये गये इन निर्णयो में अमेरिका का विशेष कर्तृत्व था। 
वह इस बांत के लिये उत्सुक था, कि चीन में जापान का प्रभुत्व न बढ़ने पाए और 
वह उसका अधीनस्थ राज्य न हो जाए। 

वाशिंगटन कान्फरेन्स में ही ब्रिटेन ओर जापान की उस सन्धि का अन्त किया 
गया, जो इन राज्यों ने १९०२ में की थी, ओर जिसे १९०५ ओर १९११ में दोहराया 
गया था । उसके स्थात पर अब एक नई सन्धि की गई, जिस पर ब्रिटेन, अमेरिका, 
जापान और फ्रांस ने हस्ताक्षर किये । यह सन्धि “चार शक्ति प्रशास्त महासागर सन्धि. 
( Four Power Pacific ‘Treaty ) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अनुसार 
इन चारों राज्यों ने यह स्वीकार किया, कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में उनकी अघी- 
नता में जो द्वीप तथा प्रदेश हैं, उनके सम्बन्ध में वे एक दूसरे के अधिकारों का आदर 
करेंगे । यदि इन अधिकारों का किसो अन्य राज्य द्वारा अतिक्रमण किये जाने को 
सम्भावना हो या इसके लिये कोई आक्रमणकारी पग उठाया जाए, तो ये चारों राज्य 
परस्पर विचार-विमर्श द्वारा यह तय करेंगे कि वे एकाकी रूप से या सम्मिलित रूप से 
ऐसे भय का किस प्रकार निराकरण कर सकते हैं। यह सन्धि अमेरिका के लिये 
अत्यन्त महत्त्व की थो । इस द्वारा उसे यह भरोसा हो गया था, कि प्रशान्त महासागर 
के क्षेत्र में जिन बहुत-से द्वीपों तथा प्रदेशों पर उसका प्रभुत्व है, अन्य शक्तिशाली राज्यों 
द्वारा उसका प्रतिरोध नहीं किया जायगा, और जापान भी उन्हें किसी प्रकार का भुक 
सान नहीं पहुँचायगा । 

पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा याप का द्वीप जापान के शासन में दे दिया गया 
था, और अमेरिका इस बात को अपने लिये हानिकारक समझता था, यह ऊपर रिला 
जा चुका है। वाशिंगटन कान्फरेन्स में इसके सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया, कि 
याप में अमेरिका को जापान के समान अधिकार दिये जाए, और अमेरिकन छोगों को 
वहाँ आने-जाने की पूर्ण स्वतन्त्रता रहे । ्तिपरिवद्‌ पूर्वी एशिया 

के वाशिंगटन कान्फरेन्स की क अ की शान्तिपरिषद्‌ पूर्वी एशिया और 

प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित करने के कार्य में सफल नहीं 
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२९८ विश्व की रांजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


हो सको थी । वर्साय्य की सन्बि पर चीन के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से इन्कार 

कर दिया था । पेरिस के निर्णयों से न चीन संतुष्ट था और न जापान । अमेरिका और 

जापान को इप क्षेत्र में प्रतिहन्द्रिता विद्यमान थी, और इसी कारण ये दोनों राज्य 

अपनी-अपनी सामुद्रिक शक्ति को वृद्धि में तत्पर थे। वाशिंगटन कान्फरेन्स ने न केवल 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का अन्त किया, अपितु चीन के सम्बन्ध में भी ऐसी व्यवस्थाए कीं, 

जिनसे वहाँ की जनता तथा सरकार को संतोष हो सकता था । इस कान्फरेन्स की 

सफलता इन कारणों से कही जा सकती है--( १ ) इस द्वारा विविध राज्यों को 

सामुद्रिक शक्ति को प्रतिस्पर्धा का अन्त कर ऐसा निर्णय किया गया, जिससे वे केवल 

उतनी ही जल-सेना रख सकते थे, जो उनकी सुरक्षा के लिये आवश्यक थी । इसके 

कारण ये राज्य अपनी जल-शक्ति की वृद्धि के लिये जो अपार धनराशि व्यय कर रहे 

थे, उसमें कमी आ गई और वे अपने घन को अन्य कार्यों में व्यय करने में समर्थ हो 

सके। (२ ) पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जिन राज्यों के साम्राज्य 

विद्यमान थे, उन्हें अब एक दूसरे के आक्रमण की आशंका नहीं रह गई। उन्होंने एक 

दूसरे के अधिकारों को स्वीकार कर लिया और उनकी रक्षा के लिये परस्पर सहयोग 

से कार्य करने का भी निश्चय किया। ( ३) चीन की सम्पू्ण-्रभुत्त्व-सम्पन्नता को 

स्वीकार किया गया, और उसके राज्य-क्षेत्र में अन्य राज्यों को जो विशेषाधिकार थे, 

उनकी समासि के लिये भी मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। इससे चीन की शिकायतों 

आर असंतोष को दूर होने में बहुत सहायता मिली । 

पर यह माव सकना सम्भव नहीं हैं कि वाशिगटन कान्फरेन्स द्वारा किये गये 

निर्णय पूर्णतया सन्तोषजनक थे। नाविक शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए जो 

व्यवस्था की गई थी, वह केवळ बड़े जंगी जहाजों के ही सम्बन्ध में थो। क्रूजर आदि 

छोटे जंगी जहाजों को सब राज्य स्वेच्छपूर्वक बना सकते थे। निःशस्त्रीकरण के लिये 

किये गये प्रयतं का विवरण देते हुए इस विषय पर विशद रूप से लिखा जा चुका है। 

चीन के प्रति भी इस कान्फरेन्स मं पूर्ण न्याय नहीं किया गया था। उ्नीसवीं सदी में 

ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस आदि राज्यों ने चीन के साथ जो सन्धियाँ की थीं और जित 

द्वारा उन्होंने चीन के विविध प्रदेशों में अनेकविध विशेषाधिकार प्राप्त कर छिये थे, 

वे अब भी कायम थीं और उन्हें रह नहीं किया गया था । इस दशा में चीन की सम्पूर्ण 

प्रभुत्तत-सम्पत्नता को स्वीकार कर लेने से हो उस देश को समस्या का हल नहीं हो 

सकता था। चीन की स्वतन्त्र सत्ता की रक्षा के लिये कोई गारन्टी इस कान्फरेन्स दार 

नहीं दी गई थो । इसीलिये जापान उसमें अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के रिग 
ER भवृत्त हुआ, ओर अन्य राज्य उसका प्रतिरोध नहीं कर सके । जापान ने इस कान्फरेत्स . 

पक के निर्णयों को स्वीकार अवद्य कर लिया था, पर वह उनसे सन्तुष्ट नहीं था। 

` राजनीतिज्ञों और सेनापतियों को यह समुचित ब नयाम्य प्रतीत नहीं होता था कि उरे | 
देश की सामुद्रिक शक्ति अन्य देशों की तुळा में कम हो। चीन की सम्पूर्णअभुर्त" | 
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संयुक्तराज्य अमेरिका को अन्य देशों के प्रति नीति २९९ 


सम्पन्नता स्वीकृत कर छेने को बात को वह अपने विरुद्ध को गई व्यवस्था समझता 
था । वह चोन में अपने प्रभुत्व के प्रसार के लिये उत्सुक था, और उसे अपने साम्राज्य- 
विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र मानता था । उसका यह भी विचार था, कि ब्रिटेन ने अपनो 
पुरानी सन्धि ( १९०२ ) को रदद कर उसके साथ विश्‍वासघात किया है । पर अंमेरिका 
ने वाशिंगटन कान्फरेन्स द्वारा पूर्वी एशिया के अपने साम्राज्य की सुरक्षा को समुचित 
व्यवस्था कर ली थी । के 


(४) मध्य ओर दक्षिणी अमेरिका के राज्यों के प्रति संयुक्त-राज्य 
अमेरिका की नीति 


राष्ट्रपति वाशिंगटन और मुनरो ने पार्थक्य की जिस नीति का प्रतिपादन किया 
था, उसे केवल यूरोप के प्रति ही लागू किया गया था। पूर्वी एशिया के राजनीतिक 
मामलों में अमेरिका सदा दिलचस्पी लेता रहा । १८५४ में कमोडोर पेरी ने जापान के 
साथ सम्बन्ध स्थापित किया, और वहाँ व्यापार आदि की अनेक सुविधाएं प्राप्त कों। 
चीन में भी उसने अपने प्रभुत्त्व के विस्तार का प्रयत्न किया, और १८९८ में फिलि- 
प्पोन ट्रीप-समुह को स्पेन से जीत छिया । 

मध्य और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों के प्रति भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
कभी पार्थवय की नीति का प्रयोग नहीं किया । मध्य अमेरिका में मेक्सिको, गुआतमला, 
होन्डरस, एल सल्वाडोर, निकार्गुआ, कोस्टा रिका और पनामा राज्य हैं, जिन “सब को 
स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में हैं। मेक्सिसो के अतिरिक्त ये सब राज्य 
बहुत छोटे-छोटे हैं । दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, पेर, उरुगुए, 
प्रागुए आदि अनेक राज्य हैँ । इनमें से ब्राजील की भाषा पोतुंगोज है, और अन्य सब 
की स्पेनिश । ब्राजील पहले पोर्तुगीजों का उपनिवेश था, ओर अर्जन्तिना आदि अत्य 
राज्य स्पेन के लोगों द्वारा आवाद किये गये थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिये इनकी 
राजनीति व गतिविधि से अपने को पृथक्‌ रख सकना सम्भव नहीं था। मुनरो सिद्धान्त 
का अभिप्राय यही था, कि यूरोप के राज्य अमेरिकन महाद्वीप के राज्यों के मामलों में 
हस्तक्षेप करं, और अमेरिका भी अपने को यूरोप के झगड़ों से पृथक रखे। इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन उस समय किया गया था, जब कि यूरोप के चतुर्मुख मितः 
मण्डल में सम्मिलित राज्यों ने दक्षिणी अमेरिका के mm में स्पेन के 
शासन के विरुद्ध हुए विद्रोहों में हस्तक्षेप करने की बात तय 09 व 

संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल अमेरिकन महाद्वीप के अन्य राज्यों के के 
में यूरोप के हस्तक्षेप का विरोधो था, अपितु इन अमेरिकन राज्यों की नीति को के 
अनुकूल बनाये रखने के लिये प्रयलशोल भी रहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका के 


बढ़ते हुए साम्राज्यवाद के लिए मध्य और दक्षिणी अमेरिका के विविध लक कप 
क्षेत् थे । उसकी नीति यह थी कि ये राज्य उसके प्रभाव रहें, ओर उनमें इ जे हु; 
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सरकार स्थापित न हो सके, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की विरोधी हो। संयुक्त राज्य 
अमेरिका के पूँजीपति इन देशों में कछ-कारखानों तथा खानों आदि के विकास के लिए 
पूँजो लगाने में मो तत्पर थे, और उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे हित प्रादुमृंत 
होते जा रहे थे, जिनकी रक्षा के लिए वहाँ को सरकार इन राज्यों में हस्तक्षेप करना 
सर्वया उचित व न्याय्य समझती थी । कुछ उदाहरणों से संयुक्त राज्य अमेरिका की इस 
नीति को स्पष्ट किया जा सकता हू। | 
निकागुंआा--यह राज्य मध्य अमेरिका में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीपतियों 
ने यहाँ के कारखानों व खानों में भरपूर पूँजी लगायी हुई थी, और बहुत-से अमेरिकन 
नागरिक वहाँ व्यापार आदि के लिये बसे हुए थे । निकागगुंआ में दो प्रमुख राजनीतिक 
दल थे, कन्जवेंटिव और लिबरल । १९२७ में वहाँ कन्जर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, 
आर अडोल्फो डिआज वहाँ के राष्ट्रपति थे। लिवरल पार्टी में इनके शासन से बहुत 
असंतोष था । परिणाम यह हुआ कि वहाँ विद्रोह प्रारम्भ हो गये। संयुक्त राज्य अमे- 
रिका को सरकार की सहानुभूति कन्जवेटिव सरकार के प्रति थी । अतः उसने निका- 
गुआ में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों ओर उनको सम्पत्ति की रक्षा के नाम पर 
एक बड़ी सेना वहाँ भेज दो, जिसके साथ जंगो जहाज और वायुयान भी थे। कन्ज्वे- ' 
टिव पार्टी की सरकार के प्रति अमेरिका की सहानुभूति का कारण यह था, कि उसने 
अमेरिका को अपने राज्य-क्षेत्र में एक नाविक अड्डा बनाने की अनुमति प्रदान कर दी 
थी, और साथ हो अपने तट-कर, वंक तथा रेळवे पर भी अमेरिका का नियन्त्रण 
स्वीकार कर छिया था । इतना ही नहीं, उसने यह भी मान लिया था किं अमेरिका 
उसके राज्य-कषेत्र में पनामा नहर के समान एक अन्य नहर बना सके, जिसके 
कारण अटलान्टिक ओर प्रशान्त महासागरों के बीच में सीवा सम्बन्ध स्थापित 
किया जा सकता था। निकार्गुआ में सो मील लम्बी एक शील है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका की योजना थी, कि इसे एक नहर द्वारा समुद्र से मिला दिया जाए, 
ताकि अटछान्टिक महासागर में जाने के लिये एक नया जलमार्ग बन जाए। यह मार्ग 
पनामा नहर के मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिक समोप पड़ता था । निंका- 
गुंआ की लिवरल पार्टी अपने देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के बढ़ते हुए प्रभाव के 
विरोध में थो । इसी कारण उसने विद्रोह प्रारम्भ किया था, जिसका दमन करने के 
लिये अमेरिका के राष्ट्रपति कूिज ने वहाँ अपनी सेनाएँ भेजी थीं। कूलिज के हस्तक्षेप 
से लेटिन अमेरिका के राज्यों में बहुत असन्तोष उत्पन्न हुआ । मध्य और दक्षिणी अमे- 
रिका के राज्य छेटिन राज्य कहाते है, क्योकि इनमें स्पेनिश तथा पोतुंगीज छोगों 
( जिनकी भाषाओं का उद्गम रूटिन से हुआ है) का निवास है.। कूछिज ने छेटिग 
अमेरिका के विरोध को दृष्टि में रख कर कर्नछ हेनरी स्टिम्सन को इस प्रयोजन ते 
निकागुआ भेजा, ताकि वह वहाँ की सरकार से शान्तिमय उपायों से समझौता करने की 


अल करे, और उस देश की समस्या का समाधान करे । स्टिम्सन को अपने प्रयल में ॥ 
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संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नीति ३०१ 


सफलता हुई, और उसने निकार्गुआ के गृह-युद्ध को बन्द कराके १९२८ में नये चुनाव 
को व्यवस्था की । पर लिबरल पार्टी के कतिपय नेताओं ने इस बात को स्वीकार नहीं 
किया, और जनरल ऑगुस्तो सान्डिनो के नेतृत्व में उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। 
१९३३ तक यह संघर्ष जारी रहा। अब संयुक्तराज्य अमेरिका ने यह उचित समझा, 
कि अपनी सेनाओं को निकार्गुा से वापस बुला रिया जाए । अमेरिका ने अब यह्‌ 
अनुभव कर लिया था, कि निकार्गुआ में अमेरिकन नागरिकों और उनको सम्पत्ति को 
रक्षा कर सकने का उत्तरदायित्व छे सकंना उसके लिए सम्भव नहीं रह गया है। अमे- 
रिकन सेनाओं के वापस चले जाने पर सान्डिनो ने अपने देश को सरकार के साथ 
समझोता कर लिया, और निकार्गुआ के गुह-युद्ध को समासि हुई । संयुक्तराज्य अमेरिका 
को विवश होकर लेटिन राज्यों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा था । 
मेक्सिको से झगड़ा--मघ्य अमेरिका के राज्यों में मेक्सिको सर्वप्रधात है, ओर. 
उसकी उत्तरी सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगती है । मेक्सिको में अमेरिक 
पूंजीपतियों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपनी पूंजी लगायो हुई थो, और वहाँ के अनेक 
कल-कारखानों व खानों पर अमेरिकनों का स्वत्व था । इस राज्य का शासन चिरकाळ 
( १८७७-१९११ ) तक पोरफिरिओ डिआज के हाथों में रहा था, जिसकी स्थिति एक 
डिक्टेटर के समान थी । १९१०-११ में उसके एकाधिपत्य के विरुद्ध क्रान्ति हो गई, 
और डिआज को मेक्सिको से भाग जाना पड़ा । नई सरकार समाजवाद में विश्वास 
रखती थी, और उसने अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया था जिनका प्रयोजन मेक्सिको 
की जमीन, खानों तथा कल-कारखानों को राष्ट्रीय स्वत्त्व में ले आना था । १९१७ में 
मेक्सिको का नया संविधान बनाया गया, जिस में जहाँ समाजवादी . व्यवस्था का 
निरूपण किया गया था, वहाँ साथ ही यह सिद्धान्त भो स्वीकृत किया गया था कि 
“मेक्सिको मेविसकन लोगों के लिये है' । अमेरिकन पूँजीपतियों के लिये मेक्सिको को 
इस गतिविधि को सह सकना सम्भव नहीं हुआ । उन्होंने अपनी सरकार पर, मेक्सिको 
में सैनिक हस्तक्षेप करने के लिये जोर देना शुरू किया । इसो प्रयोजन से “मेक्सिको में 
अमेरिका के अधिकारों की रक्षा के लिये एक संघ” ( Association for the Pro- 
tection of American Rights in Mexico ) का संगठन किया गया, और यह 
संघ मेक्सिकन सरकार द्वारा को गई व्यवस्थाओं के विरुद्ध उप्र आन्दोळन करने में 
प्रवृत्त हुमा । उसका कथन था, कि मेक्सिकों की सरकार अमेरिका के महाद्वीप में 
वोल्शेविज्म की स्थापना में तत्पर है, और निकागुंआ के विद्रोहियों की भी सहायता 
कर रही है । मेक्सिको की समस्या इतनी गम्भीर हो गई, कि अमेरिका के साथ उस- 
का स स्थिति में अमेरिका की सीनेट ने 
युद्ध अवश्यम्भावी प्रतीत होने लगा । पर इ समझौते 
अत्यन्त बुद्धिमत्ता से काम लिया । उसमे निर्णय किया, कि मेक्सिको के प्रति स के 
की नीति का प्रयोग किया जाना चाहिये । इसीलिये राष्ट्रपति कूछिज ने ड्वाइट भा न 
को मेक्सिको में राजदूत बना कर भेजा, और उसने मेक्सिको के साथ समझोता करने __ 


~ 
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३०२ चिइव की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


में सफलता प्राप्त की । मेक्सिको की अमेरिकन कम्पनियों ने यह स्वीकार कर लिया, 
कि वे अपने अधिकारों के प्रश्‍न को मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अन्तिम निणय 
के लिये प्रस्तुत करें । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दोनों पक्षों में स्वीकार कर लिया । 
पनामा--उन्नीसवीं सदी में संयुक्तराज्य अमेरिका से पनामा के राज्यक्षेत्र में 
एक नहर बनाने का निश्‍चय किया था, ताकि अटळान्टिक सागर से प्रशान्त महासागर 
को जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका का चक्कर काटने , की आवश्यकता" न रहे । इसी 
प्रयोजन से १८८१ में वहाँ एक कम्पनी की भी स्थापना हो गई थी । पनामा की सरः 
कार ने अपने राज्य-क्षेत्र के उस भू-माग को जहाँ 'नहर का निर्माण किया जाना था, 
स्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पर देना स्वीकार कर लिया था (१९०३) 
१९१४ में यह नहर बनकर तैयार हो गई थी, और इसके दोनों ओर को भमि पर 
अमेरिका का पूर्ण स्वत्त्व मान लिया गयां था | पनामा से इस भूमि को पट्टे पर प्रा 
करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा के साथ एक सन्धि की थी, जिस द्वारा इस 
भूमि पर अमेरिका के अधिकार व स्तत्त्व की पुष्टि कर दी गई थो । १९२६ में अमे- 
रिका ने यह माँग को, कि इस सन्धि में एक नई धारा बढ़ा दी जाए, जिस द्वारा 
पनामा राज्य यह वचन दे कि यदि अमेरिका को किसी युद्ध में भाग लेना हो, तो 
पनामा को भी उसका साथ देना होगा । यह बात पनामा की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता 
के सर्वथा विपरीत थो, क्योंकि इसके कारण उसे किसी युद्ध में शामिळ होने या न 
होने के विषय में स्वयं निर्णय करने का अविकार नहीं रह जाता था । पनामा की 
सीनेट ने इसे स्वीकार करने से इन्क्रार कर दिया । १९३२ में रूजवेल्ट अमेरिका के 
राष्ट्रपतिं पद पर निर्वाचित हो गये थे। उन्होंने पनामा के सम्बन्ध में उदार नीति का 
अनुसरण किया, ओर उसके साथ एक नई सन्धि ( १९३६ ) कर उन विशेषाधिकारों 
| का परित्याग कर दिया जो अमेरिका ने १९०३ की सन्धि द्वारा पनामा नहर के क्षेत्र 


' मं भ्रात किये थे । १९३६ की सन्धि द्वारा अमेरिका ने यह स्वीकार किया, कि पनामा 
f नहर के क्षेत्र में भी पनामा राज्य के अधिकार सर्वोपरि हैं, और अमेरिका वहाँ कोई 
5६ ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे पनामा राज्य को किसीं भी प्रकार की क्षति पहुँचने की 
हे सम्भावना हो । । 


` इन उदाहरणों से यह बात भलोमभाँति स्पष्ट हो जाता है, कि संयुक्तराज्य अमे- 
रिका अमेरिकन महाद्वीप के राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने में तत्पर रहता था। इनके 


ह पतिन वह पार्थक्य की नीति को बरतता था, और न मुनरो सिद्धान्त को हो । इनके 

5 सम्वन्ध में उसको नीति यही रहती थी, कि ये राज्य उसके प्रतिकूल आचरण न करने 

2 भाप और का बनुवर्ती होकर रहें। संयुक्त राज्य. अमेरिका की दृष्टि में यह वर 

... अमेरिकन महाद्वीप में शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित रखने के लिए आवद्यक थी ।' 
gS ( ५ ) रूजवेल्ट की विदेश-नीति 


. १९३२ के चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी को विजय हुई, भर उसके उम्मीदवार | 
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संयुक्तराज्य अमेरिका को अन्य देंझों के प्रति नीति ३०३ 


रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये । रिपव्लिकत सरकार के शासन में 
( १९२०-३२ ) पार्थकय को जिस नीति का अनुसरण किया गया था, रूजवेल्ट ने 
उसका परित्याग कर अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में अग्रसर होना प्रारम्भ किया । 
इसीलिए १९३४ में अमेरिका ने अन्तराष्ट्रीय मजदूर संघ की सदस्यता स्वीकार कर 
लो । रूजवेल्ट की सरकार चाहती थी, कि अमेरिका अन्तरराष्ट्रीय न्यायाळ्य में भी हाथ 
बटाने लगे। इसके लिए सीनेट में प्रस्ताव भी उपस्थित किया गया। पर अमेरिका 
में राष्ट्रसंघ और उससे सम्बद्ध संस्थाओं के प्रति असहयोग एवं उनसे पृथक्‌ रहने को 
भावना इतनी प्रबळ थी, कि यह प्रस्ताव सीनेट में स्वीकृत नहीं हो सका ( जनवरी, 
१९३५ ) । 
निःशस्त्रीकरण के रिए जो प्रयत्न इस काल में विविध राज्यों द्वारा किये जा 
रहे थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर इटली और जर्मनी में फासिज्म 
और नाजीज्म के उत्कर्ष के कारण इन प्रयत्नों को विशेष सफलता नहीं हो सकी थी । 
जिनीवा में जिस अन्तर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीकरण कान्फरेन्स का आयोजन किया गया था 
( १९३४ ), वह सफल नहीं हुई थो, और वाशिंगटन तथा लण्डन की कान्फरेन्सों में 
सामुद्रिक शक्ति को नियन्त्रित रखने के सम्बन्ध में जो समझौते हुए थे, उनकी अवघि 
भी अब समास हो रही थी । जापान अब यह माँग करने लगा था, कि उसको नाविक 
शक्ति अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्ष होनी चाहिये । जब अमेरिका और ब्रिटेन यह 
स्वीकार करने को उद्यत नहीं हुए, तो जापान ने नाविक शक्ति के सम्बन्ध में की गई 
सन्धियों को रद्‌ कर सकने के अपने अधिकार का प्रयोग किया और स्वेच्छानु सार अपनी 
जल सेना को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया । अमेरिका पर भो जापान के इस रुख का 
प्रभाव पड़ा, और उसने भी अपने बजट में सेना पर खर्च होने वारी धनराशि को 
बढ़ाना शुरू कर दिया। पर अब तक अमेरिका का लोकमत पार्थकय की नीति का अनुः 
सरण करने ओर यूरोप के झगड़ों से अपने को पृथक्‌ रखने के पक्ष में था। इसी काल 
में अमेरिका में अनेक ऐसे उपन्यास प्रकाशित हुए, जिनमें युदधों की विभीषिका और 
उनको निरर्थकता का अत्यन्त सजीव रूप से निरूपण किया गया था। जनता को 
इन्होंने बहुत प्रभावित किया । १९३४ में अमेरिका की सीनेट ने एक कमेटी इस प्रयो- 
जन से नियुक्त की थी, कि वह युद्ध-सामग्री तैयार करने वाफे कारखानों के मालिकों 
का अन्तराष्ट्रीय अशान्ति पर कया प्रभाव पड़ रहा है और उसे कैसे कम किया जा 
सकता है, इस प्रश्‍न पर विचार करे। इस कमेटी के अध्यक्ष सोनेटर गेराल्ड पी० नाई 
थे । उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की, उससे यह प्रगट हो गया कि युद्ध का वातावरा 
उतपन्न करने में युद्ध-सामग्री के कारखातों के मालिकों का भी बड़ा क्त्व है । महा 
WC हरजाने की 
युद्ध के समय अन्य राज्यों ने अमेरिका से जो कर्ज लिये थे, जर्मनी PT 
रकम की वसूली न होने पर उन्हें वसूळ करना भी अमेरिका के लिये सम्भव i र [ 
गया था। इन सब बातों का यह परिणाम हुआ, कि अमेरिका में पार्थक्य नौति ल र 
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३०४ विश्व की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


भावना बहुत प्रबल हो गई ओर वहाँ की जनता यह समझने लगी कि यूरोप के झगड़ों 
से पृथक्‌ रहने में हो उसका हित है । ० 
तटस्यता विधान (४९८६०४६५ 8०(59)--इस भावना के कारण ही अमेरिका 
में अनेक नये कानूनों का निर्माण किया गया ( १९३६-३७ ), जो “तटस्थता विधान' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन कानूनों के अनुसार यह व्यवस्था को गई, कि जब राष्ट्रपति 
यह देखे कि दो राज्यों में युद्ध छिड़ गया है या किसी राज्य में ऐसे गृह-युद्ध का प्रारम्भ 
हो गया है जिसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी पड़ सकता है, तो वह इस 
बात की घीषणा कर दे । ऐसी घोषणा हो जाने पर राष्ट्रपति को यह भी घोषित करना 
होगा, कि अब युद्ध में व्यापृत राज्यों को युद्ध सामग्री बेचना, वहाँ पहुँचाने के लिये 
युद्ध सामग्री को ढोना, युद्ध में व्यापुत राज्य के सरकारी कागजों व छोयरों को खरीदना, 
उनके जहाजों में सफर करना और उनके व्यापारी जहाजों को शस्त्र प्रदान करना गैर- 
कानूनी समझा जायगा । साथ ही, राष्ट्रपति को यह भी अधिकार होगा कि.वहं स्वविवेक 
से निम्नलिखित बातों को भो गैरकानूनी घोषित कर सके-- (१) अमेरिका के जहाजों 
द्वारा युद्ध में व्यापुत राज्यों के लिये किसी भी माल को ढोना, (२) विदेशो जहाजों द्वारा 
भी किसी माल को भेजना, केवल उस दशा के अतिरिक्त जब कि उसके लिये नकद भाड़ा 
प्रदान किया गया हो । (३) अमेरिका के बन्दरगाहों का युद्ध में व्यापृत राज्यों के जंगी 
जहाजों, पनडुब्बियों और सशस्त्र व्यापारिक जहाजों द्वारा प्रयुक्त किया जाना । रूजवेल्ट 
का विचार था, कि ये प्रतिबन्ध केवल ऐसे राज्यों के प्रति ही लगाये जाने चाहिएं, जिन्हे 
कि अमेरिका आक्रान्ता माने । पर अमेरिका की कांग्रेस युद्ध से पृथक्‌ रहना इतना 
अधिक आवश्यक समझती थी, कि उसने राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया । इसी का यह परिणाम हुआ कि इटली और अबीसी निया के युद्ध में अमेरिका 
ने न इटली को युद्ध-सामग्री दी और न अबीसीनिया को । अमेरिकन जनता की सहा- 
नुभूति अवीसीनिया के साथ थी, क्योंकि इटली ने उस पर अकारण ही आक्रमण कर 
दिया था। यदि राष्ट्रपति रूजवेल्ट के प्रस्ताव को स्वीकृत कर रिया जाता, तो अमेरिका 
अवीसीनिया को अस्त्र-शस्त्र आदि बेच सकता था। इसी प्रकार स्पेन के गृहयुद्ध में 
* अमेरिका रिपब्लिकन सरकार को अस्त्र-शस्त्र नहीं दे सका, यद्यपि अमेरिकन लोगों को 
सहानुभूति इस सरकार के साथ थो । १९३७ में जब जापान ने चीन के साथ युद्ध 
का प्रारम्भ किया, तो तटस्थता विधान अमेरिका द्वारा चोन को सहायता पहुँचाने में 
बाधक नहीं हुए, क्योंकि जापान ने औपचारिक रूप से चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा 
नहीं की थो। पर रूजवेल्ट ने सरकारी जहाजों को युद्ध-सामग्री को ले जाने से रोक दिया 
. था, ओर प्राइवेट जहाजों के बारे में भी यह आदेश दिया था कि वे अपनी जिम्मेवारी पर 
ही अस्त्र-शस्त्र आदि को पूर्वी एशिया में के जा सकते है। अमेरिका के पू जीपति चीत और 


. जापान दोनों को ही अपना माल बेचने में तत्पर रहे, यद्यपि इसका अधिक छाम चीत गे 


` आ किया, क्योंकि अमेरिकन जनता उसके प्रति सहानुभूति का भाव रखती थो । 
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संयुक्तराज्य अमेरिका की अन्य देशों के प्रति नीति ३०५ 


द्वितीय महायुद्ध और नया तरस्थता-विघान--सितम्बर, १९३९ में जब यूरोप 
में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने तटस्थता की नीति का 
अनुसरण करने का निश्‍चय किया | अमेरिकन जनता का अब भी यही विचार था, कि 
यूरोप के युद्धों में उसे तटस्थ ही रहना. चाहिये।. ३: सितम्बर, १९३९ को रेडियो पर 
भाषण करते हुए रूजवेल्ट ने कहा था--“संयुक्त-राज़्य इस युद्ध से पृथक्‌ रहेगा, पर 
मैं अमेरिकनों को यह नहीं कह सकता कि वे विचारों में भी तटस्थ रहें।” तटस्थता- 
विधान के अनुसार रूजवेल्ट ने इसी समय,यह भी. घोषित किया, कि किसी भी पक्ष 
को युद्ध-सामग्री आदि नहीं भेजी जायगी । पर युद्ध में जर्मनी को जिस ढंग से सफलता 
प्रास हो रही थी, उसके कारण अमेरिका के लिये कोई भी माल युरोप भेज सकना 
सम्भव नहीं रह गया था |: इससे अमेरिका के ' उद्योग-धन्धों को' भारी नुकसान पहुँच 
रहा था । ब्रिटिश साम्नाज्य.का औपनिवेशिक राज्य होने कें कारण जव'कनाडा भी युद्ध" 
में शामिल हो गया, तो तटस्थता-विघान कें अनुसार अमेरिका के लिये उसे भी युद्ध- 
सामग्री वेच सकना सम्भव नहीं रहा । साथ ही, युद्ध के समाचारों के कारण अमेरिका 
की जनता को सहानुभूति मित्र-राज्यों के साथ होती जाती थी । इस'दशा में तटस्थता 
विघान में संशोधन कर एक नया तटस्थता-विघान स्वीकृत किया गया ( ४ नवम्बर, 
१९३९ ), जिसके अनुसार यह व्यवस्था को गई कि युद्ध में व्यापृत राज्य नकद दाम 
देकर अमेरिका से युद्ध-सामग्री खरीद सकें और' अपने जहाजों में उसे जहाँ चाहें, फे 
जा सकें'। ब्रिटेन को इस नये कानून से' बहुत लाभ हुआ । जर्मनी के मुकाबले में उसकी 
सामुद्रिक शक्ति बहुत अधिक थी, भतः वह अमेरिका से युद्ध सामग्री खरीद कर यूरोप' 
के रण-क्षेत्रों में पहुँचा सकता'था। तटस्थता-कानन'में संशोधन के कारण ब्रिटेन/जों' 
युद्ध सामग्री अमेरिका सें खरीद सका; उसका मूल्य'८०० करोड़' डालर के लगभग. 
था । अमेरिका की नीति में यह परिवर्तन मित्र-राज्यों के लिये बहुत सहायक सिद्ध 
हुआ । ` 
` ८ दिसम्बर, १९४१ को अमेरिका भी महायुद्ध' में शामिल हो गया । इसका” 
कारण जापान द्वारा पर्ल हार्बर ( हवाई द्वीप में ) पर' अकस्मात्‌ आक्रमण था। परं 


हार सुदूर पूर्व में अमेरिका को सामुद्रिक शक्ति का प्रधान केंद्र था । महायुद्ध को . 


ड 


परिस्थितियों से लाम उठाकर जापान पूर्वी व दक्षिणपूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य 'के 
विस्तार के लिये उत्सुक था। उसे अब ब्रिटेन; फ्रांस और हाछँण्ड का कोई भय नहीं ' 
था; क्योकि ये राज्य यूरोप के रण-ेत्रं में बुरी तरह से फंसे हुए थे जापान के मार्ग 
में केवल अमेरिका ही बाधक हो सकता था। इसीछिये उसनें परुं हार्वर में अमेरिका ' 
की सामुद्रिक शक्ति को बुरी तरह से नष्ट. कर अपने सान्नाज्य का ' विस्तार प्रारम्भ कर' 
दिया । पर इसके कारण अमेरिका भी युद्ध में तटस्थ नहीं रह सका । 
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बारहवा अध्याय 
अन्तरराष्ट्रीय राजनीति और एशिया के विभिन्न देश 
( १ ) जापान के साम्राज्य का प्रारम्भ 


उन्नोसवीं सदी के मध्य भाग ( १८५४ ) में कोमोडोर पेरी द्वारा जापान के 
पाइचात्य देशों के साथ सम्पर्क का सूत्रपात हुआ था । उस समय जापानी छोगों ने 
अनुभव किया, कि वे उन्नति को दौड़ में अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में बहुत 
पीछे रह गये हैं । इसी अनुभूति के कारण वे अपने देश का कायाकल्प करने को प्रवृत्त 
हुए, और आधी सदी के लगभग समय में उन्होंने विज्ञान और औद्योगिक क्षेत्र में इतनी 
अधिक उन्नति कर ली कि वे प्रायः पाश्‍चात्य राज्यों के समकक्ष हो गये । इस दशा में 
यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि वे भी पाश्‍चात्य देशों के अनुकरण में साम्राज्य विस्तार 
के छिये प्रयत्नशील हों । जापान के साम्राज्य के लिये सब से उपयुक्त क्षेत्र चीन, 
कोरिया और प्रशान्त महासागर के विविध द्वीप थे । 
सब से पूर्व जापान ने कुरील द्वीप-समूह को अपने अघोन किया ( १८७५ )। ये 
द्वीप येजो से शुरू होकर उत्तर में कामचात्का ( रूस के साइबीरिया प्रदेश में ) तक 
विस्तृत हैं । १८७८ में उसने बोनिन द्वीप-समूह पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और 
१८९४-९५ में उसने फार्मूसा द्वीप को चीन से जीत लिया । यह द्वीप बहुत विशाळ 
है, और इसे प्राप्त कर छेने पर जापान को एक ऐसा प्रदेश प्राप्त हो गया, जहाँ वह. 
अपनी बढ़ती हुई आवादी को बसा सकता था, ओर जहाँ वह क्रौद्योगिक विकास भी 
कर सकता था । इसी समय कोरिया से चोन के शासन का अन्त हुआ, और रूस तथा 
जापान दोनों उसे अपनी अघीनता में छाने के लिये प्रवृत्त हुए। १९०५ में रूस और 
जापान के युद्ध का अन्त होने पर कोरिया जापान का संरक्षित राज्य बन गया । पर 
जापान इतने से हो संतुष्ट नहीं हुआ । १९०९ में उस ने कोरिया के शासन को सीधे 
अपने हाथों में ले लिया । र 
मज्ूरिया में जापान के प्रभुत्त का विकास--१९०५ में रूस को परास्त कर 
देवे के बाद जापान के लिये यह सम्भव हो गया, कि वह मञ्चूरिया में अपने प्रभुत्त 
को स्थापना कर सके । पर वहाँ जापान का प्रभुत्व धीरे-धीरे स्थापित हुआ । रूप" 
` जापान के युद्ध की समाप्ति पर इन दोनों देशों में जो सन्धि ( पो्समाउथ को सस्व ) 
. इई उस दारा छिआओ-तुग प्रायद्वीप में जो विशेषाधिकार पहले रूस को प्रास थे, वे . 
र जापान को हस्तन्तरित कर दिये गये। सखाछिन द्वीप का दक्षिणी भाग जापान को 
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प्राप्त हुआ। मञ्चूरिया के रेलवे का दक्षिणो भाग जापान को मिला, और उसकी 
रक्षा के लिये वहाँ अपनी सेनाएं रख सकने का अधिकार भो । इस सनचि द्वारा जापान 
को मञ्चूरिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का उपयुक्त अवसर मिल गया। अब 
वहाँ बहुत-से जापानी लोग बसने शुरू हो गये, ओर लिआओत्तुंग प्रायद्वीप पर जापान 
का अधिकार स्थापित हो गया । 

सहायुद्ध और जापान--महायुद्ध में जापान मित्र-राज्यों के पक्ष में था। अतः 
उसने चीन के उन सब प्रदेशों और प्रशान्त महासागर के उन सब द्रीपों पर कब्जा 
कर लिया, जो पहले जर्मनी के अधीन थे । क्योंकि चोन ने भो महायुद्ध में मिन्नः 
राज्यों का साथ दिया था, अतः उसकी यह माँग थी कि जर्मन की अघीनता से मुक्त 
हुए चोनी प्रदेश उसे वापस मिल जाने चाहिएँ । पेरिस को शान्ति परिषद्‌ में उसकी 
यह माँग स्वीकृत नहीं हो सकी, क्योंकि १९१७ में की गई गुस सन्धियों द्वारा ब्रिटेन, ` 
फ्रांस और इटली ने इन्हें जापान के सुपुर्द कर देने का वचन दिया हुआ था। इसी 
कारण चीन ने वर्साय्य की सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। बाद में 
वाशिंगटन कान्फरेन्स ( १९२२ ) में चीन के इन प्रदेशों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था 
की गई, उसका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका हैँ। उनके अनुसार जापान 
को इन प्रदेशों ( शातुंग और कियाउ-चाउ ) से अपने विशेषाधिकारों का अनेक अंगों 
में परित्याग कर देना पड़ा । 

( २ ) जापान का वशवर्ती मळचकुओ राज्य 

१९३१ तक मञ्चूरिया चीन के अन्तर्गत था, यद्यपि उसके दक्षिणी प्रदेशो 
जापान ने कतिपय विशेषाधिकार प्रास किये हुए थे। जब तक चीन की केन्द्रीय सरकार 
निर्बळ थी, जापान के लिये वहाँ मनमानी कर सकना सम्भव था। पर कुओमिन्तांग 
पार्टी के शक्ति प्राप्त कर लेने पर चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई, और वहाँ की 
सरकार ने यह प्रयत्न प्रारम्भ किया कि अपने देश से विदेशी राज्यों के प्रभाव व 
प्रभुत्त का अन्त कर अविकल खूप से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को स्थापना की जाए। इस 
दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि चीन और जापान में मञ्चूरिया के सम्बन्ध में 
विरोध उत्पन्न हो । चीन की सरकार लिआओ-सुंग भ्रायद्टीप और दक्षिणी मञ्चूरिया 
में जापान के विशेषाधिकारों को अन्याग्य व अवैध समझती थो । चीन के राष्ट्रवादी 
लोग वहाँ जापान का प्रतिरोध करने में तत्पर थे। मञ्चूरिया के र 
झर जापान में जो अग्नि धीरे-धीरे रही थी, सितम्बर, १९३१ ड 
के साथ घघक उठी । १८ सितम्बर को दक्षिणी बट म फका 
गया । यह घटना बहुत साधारण थी, पर इसके 5 बहुत भयंकर हुए 
छिये चीन को न कर जापान की क्वांतुग सेना ने सळ्चूरिया को राजवानी 


` भुकदन पर कब्जा कर लिया, और १९३१ का अन्त होने घे पूर्व हो आग सम्पूर्ण हे 
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मञ्चूरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । मञ्चूरिया के सुवेदार चांग 
ह.सुएह-किआंग के लिये जापानी सेना का मुकाबला कर सकता सम्भव नहीं हुआ । 

ˆ ९१८ फरवरी, १९३२-को मन्चूरिया का एक पृथक्‌ राज्य बना दिया गया, 
जिसका नाम मज्चूकुओ रखा गया । इस नये राज्य का शासन करने के लिये चीन के 
पदच्युत सञ्जाटू को नियुक्त किया गया। १९११ में चीन की . राज्यक्रान्ति के समय 
मञ्चू वंश का यह सम्राद्‌ नाबारिंग था ।.अब यह वयस्क हो चुका था, और जापान ने 
इसी सम्राट्‌ प्‌ यी को मञ्चूकुओ का राजा बनाया । ९ मार्च, १९३२ को इस राज्य के 
लिये नयें संविधान का निर्माण किया गया, औरः१५ सितम्बर, १९३२ को जापान ने 
मञ्चूकुओ राज्य की पुथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लिया । पर चीन इसको; 
पृथक्‌ ब स्वतन्त्र सत्ताको स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं था, यद्यपि इसे अपने 
अधिकार में के आने की शक्ति भी उसमें नहीं:थी । क्रियात्मक दृष्टि से अब मळ्चूरिया 
चीन से पृथक्‌ हो गया था । यद्यपि नाम को वह स्वतन्त्र राज्य था, पर वस्तुतः वह 
पूर्णतया जापान के प्रभाव च प्रभुत्व में था। जापान.की कवांतुंग सेना वहाँ विद्यमान 
थी, और मञ्चकुओ राज्य की सत्ता इस. जापानी सेना'पर ही आश्रित थी। सरकार 
के विविध विभागों में जापानियों को; सलाहकार. के रूप में नियुक्त किया गया था, 
और वस्तुतः मञ्चूकुओं की राजनीति व शासन का सञ्चालन, इन" जापानी अफसरों 
के ही हाथों में था । र 

चीन की सरकार इस स्थिति में.नहीं थी, कि वह सैन्य बल से मञ्चूरिया में 
जापान के प्रभुत्व का प्रतिरोध कर सके। अतः उसने जापानी माल के बहिष्कार 
का निश्‍चय किया, जिसके कारण जापान के विदेशी व्यापार कों बहुत घक्का छगा। 
इससे उद्विर्न होकर जापान के जंगी जहाजों ने शंघाई पर आक्रमण कर दिया और 
उसके एक भाग पर कब्जा भी कर लिया। इसी समय चीन की तत्कालीन राजधानी 
नानकिंग पर भी बम्ब वर्षा को गई, और-मई, १९३२तक चोन और जापान का यह 
संघर्ष जारी रहा । 
चीन ने जापान द्वारा मञ्चूरियाःपर अधिकार कर: छेने पर राष्ट्रसंघ से अपीळः 
की । संघ को कॉसिळ ने” इस प्रस्न परःविचार करने के लिए;एक कमीशन नियुक्त 
किया, जिसके अध्यक्ष छाड छिटन थे ।' अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के. 
प्रतिनिधियों को. इस कमीशन में स्थान- दिय़ागया। चीन जाकर. इस कमीशन ने 
मञ्चूरिया की: समस्या का-अनुशी लनः किया, और वह इस परिणाम पर पहुँचा कि 
सञ्ननरिया के प्रदेश में।चीन; जापान कोर:रूस-तीनों:के विशेष हितों व अधिकारों को 
सत्ता है, अतः ऐसी: व्यवस्था कोःजानी चाहिये जिससे कि तीनों के हितों व अघिः. 
कारों/की रक्षा हो सके। कमीशन का प्रस्ताव.्यह.था; कि मञ्चूरिया में एक ऐसी 
` सरकार कायम को. जाये'जो आन्तरिक विषयों में, पूर्णतया स्वतन्त्र हो, पर साथ ही | 
उसका संगठन इस ढंग से किया गया हो कि जिससे-चीन की राष्ट्रीय प्रभुता अखण्डि | 


Ko 
hat 
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व अविभाजित रह सके । राष्ट्रसंघ दवारा ' नियुक्त लिटन कमीशन एक. इस प्रकार के 
मध्य मार्ग का अनुसरण करने के पक्ष में था, जिसके कारण मञ्चूरिया न तो चीन 
का एक प्रान्त-मात्र रह जाता था और न ही वह एक पुथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य बन पाता 
था । पर जापान इसे स्वीकृत करने को उद्यत नहीं हुंआ। १५ सितम्बर, १९३२ को 
उसने मञ्चूकुओ राज्य की स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार कर लिया था। इस 
दशा में उसके लिये किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकना सम्भव ही नहीं था, 
जिससे मञ्चूकुओ की इस स्थिति में अन्तर आता हो। बहुत वाद-विवाद के अनन्तर 
फरवरी, १९३३ में राष्ट्रसंघ ने रिटन कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकृत कर: लिया, और 
अपने सदस्य-राज्यों को आदेश! दिया कि वे मञ्चूकुओ राज्य की पृथक्‌ व स्वतन्त्र सत्ता 
को स्वीकार न करें और उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित न करें। उसने 
जापान से भी अनुरोध किया, कि चोन से अपनी सेनाएं हटा छे और उसके विरुद्ध 
सैन्यशक्ति का प्रयोग न करे, ओर चीन के साथ जिन बातों पर भी उसका झगडा है, 
उनका निबटारा करने के लिये जापान शान्तिमय उपायों से काम ले, सैन्यशक्ति से 
नहीं । 
पर जापान किसी भी दशा में मञ्चूकुओ से अपने प्रभुत्व का परित्याग्र करनेके 
लिये सहमत नहीं हुआ । मार्च, १९३३ में उसने राष्ट्रसंघ को सूचना दे दी, कि भविष्य 
में वह संघ का सदस्य नहीं रहेगा राष्ट्रसंघ से पुथक्‌ हो कर वह चीन में अपने प्रभुत्व 
का विस्तार करने में स्वच्छन्दता के सांथ तत्पर हो गया । जापान का संघ से पृथक 
हो जाना महायुद्ध के बाद बने इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिये बहुत बड़ा आघात था। 
पूर्वी एशिया से अब राष्ट्रसंघ का प्रभाव हट गया, क्योंकि अमेरिका संघ का सदस्य था 
ही नहीं । पूर्वी एशिया की इन दो प्रधान शक्तियों के राष्ट्रसंघ में सम्मिलित न 'रहने 
का यह परिणाम हुआ, कि इस क्षेत्र के राज्यों की गतिविधि को नियन्त्रित कर सकने 
की उसको क्षमता में बहुत न्यूनता आ गई। : 
मज्चूकुओ नाम से जिस नये राज्य की स्थापना हुई थी, वह नाम को तो एक 

पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य था, पर यथार्थ में वह जापान का अघीनस्थ'व संरक्षित राज्य ही 
था। १५ सितम्बर, १९३२ को जब जापान ने मज्चूकुओ को स्वतन्त्र सत्ता.को औपचारिक 
रूप से स्वीकार क्रिया था, तभी दोनों राज्यों की सरकारों ने एक शर्तनामें पर हस्ता- 
क्र कर दिये थे जिसमें उन सब विशेषाधिकारों का विशद रूप से उल्लेख किया गया 
था जो कि जापान ने मञ्चूरिया'में चीन'के सांथ की गई विविध सत्वियों द्वाराश्रा् | 
किये हुए. थे। १९१५ की सन्धि द्वारा प्राप्त लिआओ-तुग ्रायद्रीप और दक्षिणी मळ्चूरियन 
रेलवे के ९९ साल के पट्टे की बात भी इसमें स्पष्ट रूप सें लिख दो गई थी। मज्चूकुओ 
की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि इस शर्तनामे में जापान ने जिन Ne 
कारों का परिगणत किया गया है, उतको वह अक्षुण्ण रखेगी। Menon [ 
अक्षुण्ण रखने के लिए जापान ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ कीं--(१) छिमाओ-ठुग की 
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३१० विश्व की राजनीति और अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


पुलिस तथा न्यायालय जापान की अधीनता में रहें । (२) दक्षिणी मञ्चूरियच रेलवे के 
क्षेत्र में जापान की सशस्त्र पुरिस नियत की गई । (३) कवांतुंग सेना को मज्चूकुओ में 
कायम रखा गया । (४) मज्चूकुओ में निवास करने वाले जापानियों के लिये एक्स्ट्रा- 
टेरिटोरियेलिटी के अधिकार जारी रखे गये। इन व्यवस्थाओं के कारण मश्जकुओ पूर्ण- 
तया जापान का वशवर्ती राज्य बन गया, झौर जापानी पूजीपतियों ने वहाँ बहुत 
बड़ी मात्रा में पूँजी लगा कर नये कल-कारखाने स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया। 
१९३२ में जापान की जो पूंजी म्चूरिया में लगी हुई थी, उसकी मात्रा ९,७२,००, 
२०० येन थी । १९३२ से १९३८ तक के छः वर्षों में वहाँ ४३ करोड़ येन की नई 
पूँजी जापानियों द्वारा लगायी गई। बहुत-से जापानी छोग भी इस काळ में मञ्चूकुओ 


में जाकर बसने छग गये । 


(३) चीन में जापान के प्रभुत्त्व का विस्तार 


मंगोळिया में हस्तक्षेप-जापान को साम्राज्य प्रसार की भूख मञ्चूरिया पर 
हापना प्रभुत्व स्थापित कर के हो सन्तुष्ट नहीं हो गई । नवस्थापित मञ्चूकुओ राज्य की 
प्चिम-दक्षिणी सीमा मंगोलिया के साथ छगती थी । मंगोलिया चीन के अन्तर्गत था । 
जापान समझता था, कि मञ्चूकुओ पर अपने बाधिपत्य को भली-भाँति स्थापित रखने 
के लिए मंगोलिया और उत्तरी चीन को भी अपने प्रभाव में ले आना आवस्यक है। 
इसी लिये उसने १९३३ में जहोळ प्रदेश पर आक्रमण किया। रे मार्च, १९३३ को 
जहोर की राजघानी चेंग्तेह पर जापान की कवांतुंग सेना का कब्जा हो गया । जहोछ 
के प्रदेश को मञ्चूकुओ राज्य में सम्मिलित कर दिया गया । यह जहोल प्रदेश मंगो- 
लिया का ही अन्यतम भाग था । 

मंगोलिया का सुविशाल प्रदेश दो भागों में विभक्त था, बाह्य और आस्यन्तर 
मंगोछिया । बाह्य मंगोलिया में “मंगोलियन पीपल्स रिपड्लिक' की स्थापना हो चुकी 
थो, जो पूर्णतया स्वतन्त्र होते हुए भी रूस की कम्युनिस्ट व्यवस्था को अपना चुकी 
थी ओर रूस के साथ सहयोग में तत्पर थो । आम्यन्तर मंगोलिया चीन के अन्तर्गत 
या, यद्यपि उसमें अनेक मंगोल सरदार क्रियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र रूप से शासन कर 
रहे ये । जहदोल को जीत कर जापान ने आभ्मन्तर मंगोखिया के अन्य प्रदेशों में भी 
हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया । आम्यन्तर मंगोखिया के तीन प्रान्त थे--चहर, एई 


' युआन और निन्ध्सिा। इन में से चहर का प्रान्त मञ्चूकुओ की परिचिमी सीमा पर 


स्थित था। १९३५ में सीमा-सम्बन्धी एक झगड़े से लाभ उठा कर कवांतुंग सेना ते 
चीत की सरकार को निम्नलिखित बातों को स्वीकार करने के लिये विवश किया 
` (१) चहर शन्त में कुओमिल्तांग पार्टी की जो शाखाएं स्थापित हैं, उन्हें भंग कर दिया _ 
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ह . ज्ाए। (२) इस प्रान्त के पूर्वी प्रदेशों में चोनी लोग भविष्य में न बस सकें । (३) पूर्वी _ 
` चहरे चीनी सेनाओं को हटा छ्या जाए। इन बातों को मान छेने का यह हक 


DN 
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हुआ, कि चहर प्रान्त पर से चीन के प्रभुत्व का प्रायः अन्त हो गया। इसी समय 
कवांतुंग सेना की एक छावनी चहर में भी स्थापित कर दो गई, जिसके कारण यह भ्रान्त 
जापान का वशवर्ती हो गया। पर जापान केवछ चहर को ही अपने प्रभुत्व में छाकर 
संतुष्ट नहीं हो गया । उसने आम्यन्तर मंगोलिया के सरदारों को कौंसिल के सम्मुख यह 
माँग पेश को, कि वह अपने प्रदेश में जापान को हवाई अड्डे बनाने ओर एक वायरलेस 
स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान करे। साथ ही, मंगोल सरदारों से यह भी 
मांग की गई, कि वे अपने प्रदेशों में सेना और शासन के सम्बन्ध में परामर्श देने के 
लिये जापानी सलाहकारों की नियुक्ति करे। मंगोलिया को सरकार जापान के सम्मुख 
असहाय थी । उसने इन माँगों को स्वीकार कर लिया। यद्यपि आम्यन्तर मंगोखिया 
अब भी चीन के अन्तर्गत था, पर जुलाई १९३५ के बाद इस भ्रान्त पर जापान के 
प्रभाव व प्रभुत्व में निरन्तर वृद्धि होती गई, और क्वांतुंग सेना को अनेक छावनियाँ 
वहाँ स्थापित कर दी गई। 


चीन के सम्बन्ध में जापान की चीति--आस्यन्तर मंगोलिया में अपने प्रभाव व 
प्रभुत्व को स्थापित कर जापान ने उत्तरो चीच की ओर ध्यान दिया । चीन के सम्वन्ध 
सें जापान की नीति प्रायः वही थी, जो संयुक्त-राज्य अमेरिका की अमेरिकन महाद्वीप 
के राज्यों के सम्बन्ध में थी।. जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका सम्पूर्ण अमेरिकन 
महाद्वीप के प्रति अपनी विशेष उत्तरदायिता समझता था, आर यूरोप के साम्राज्यवादी 
देश इस महाद्वीप में अपने प्रभुत्त का विस्तार न कर सकें, इस प्रयोजनसे उसने मुनरो 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, उसी प्रकार जापान का भी यह विचार था कि पूर्वी 
एशिया में उसकी विशिष्ट स्थिति है और उसका कर्तव्य है कि इस क्षेत्र में किसो 
पाश्चात्य राज्य को अपने प्रभुत्व व प्रभाव का विस्तार न करने दे। इसी कारण १८ 
एप्रिल, १९३४ को जापानी सरकार के परराष्ट्र विभाग ने एक घोषणा प्रकाशित को 
थो, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्वी एशिया में शान्ति और व्यवस्था को स्थापित 
रखना जापान का कर्तव्य है और इसके लिये वह अपनो उत्तरदायिता को स्वीकार 
करता हैं। यही कारण है, कि जापान चीन में व्यवस्था व शान्ति स्थापित रखने के 
लिये उत्सुक है। पर चीन की सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने देश 
में ब्यवस्था रख सके । अतः जापान का यह कर्तव्य हो जाता है, कि वह इस देश में 
शान्ति व व्यवस्था स्थापित रखने के लिये तत्पर रहे, और किसी अन्य राज्य को वहाँ 
हस्तक्षेप न करने दे, क्योंकि ऐसे हस्तक्षेप का यही परिणाम होगा कि चीत में अशान्ति 
की वृद्धि भें सहायता मिछेगी। २८ अक्टूबर, १९३५ को जापान के परराष्ट्मत्तरी 
हीरोता ने चीन के प्रति अपनी नीति को और भी अधिक स्पष्ट रूप में र 
किया था--(१) चीन और जापान को मैत्री-सम्बन्ध से रहना चहिये। इसके भ ह 
आवण्यक है, कि चीन की सरकार' भब तक जापान के विषद जो कार्य करती हट | 
है, भविष्य में उन्हें न किया जाए। (२) चीन मधचुओ की पुक्‌ एव स्स सत्ताको 
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३१२ दिइव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


स्वीकार कर उसके साथ राजनयिक सम्बन्धों को स्थापित करे। (३) चीन से कस्यु- 
“निज्म को नष्ट करने के लिये जापान चीनी सरकार के साथ सहयोग करे। इससे स्पष्ट 
है, कि जापान चीन के :साथ 'मैत्री-सम्बन्ध तो स्थापित करना चाहता था, पर उसकी 
भत्र का अभिप्राय यह था कि चीन जापान की इच्छा के अनुसार चले और ( कम्यु- 
लिदम के विनाश को निमित्त बना कर ) चीन को अपनी सैनिक व आधिक उन्नति के 
किये जिस विदेशी सहायता की आवश्यकता हो, उसे वह जापान से ही प्राप्त करे। 
यथार्थ में जापान सारे ही चीन पर अपने प्रभाव व भ्रभुत्व को स्थापित करने के लिये 
इच्छुक था, ओर शीघ्र हो उसने इसके' लिये प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया । 
उत्तरी चीन में हस्तक्षेप--उत्तरी चीन का वह भ्रान्त जिसकी सीमा मझकुओ 
राज्य के साथ लगती थी, होपेई था । १९३३ में ही जापान ने उस पर अपने प्रभुत्व 
को स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था। कवांतुंग सेना ने उसकी ओर भी प्रस्थान 
कर दिया, ओर चीनी सरकार को इस भ्रान्त के सम्बन्ध में' एक समझौता करने के लिये 
विवश. किया ।-इस समझौते ( २५ मई, १९३३ ) की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं-- 
(१) होपेई प्रान्त के उत्तरी.अदेशों में जापान अपनी सेनाएं रख सके। (२) चीन की. 
'सेनाएं इस प्रदेश से हटा छी जाएं।.(३) इस प्रदेशमें शान्ति ओर व्यवस्था कायम रखने 
का कार्य चीन की पुलिस द्वारा किया जाए, पर इस पुलिस में कोई एसे व्यक्ति न हों 
जो जापान के विरोधी हों । इस समझौते को ओर अधिक सुदृढ़ करने के भ्रयोजन 
'से जुलाई, १९३५ में जापान ने चीन के साथ .एक अन्य समझोता किया, जिसके 
“अनुसार (१) होपेई प्रान्त में कुओमिन्तांग पार्टो की जो शाखाएँ थीं, उन्हें भंग कर 
'दियागया। (२) जापान-विरोधी प्रचार को रोकने की जिम्मेवारी चीनी . सरकार ने 
अपने ऊपर रे ळी । (३) जिन राज्यकर्मचारियों को .जापान-का विरोधी समझा गया, 
उन्हें अपने.पदों.में पुथक्‌ कर दिया गया । १९३५ के इस समझोते से होपेई के-भ्रात्त 
“पर जापान का प्रभुत्त भली-भाँति स्थापित हो गया । चीन को प्राचीन राजधानी और 
'अमुख,मगरी पेकिंग होपेई प्रान्त में. ही है.। 'वह भी.अब जापान के प्रभुत्व में आ गई । 
(दिसम्बर, १९३५ में जापान ने होपेई प्रान्त को चीन. से पुथक्‌ करने के लिए एक ओर 
प्रग़ बढ़ाया । उसने आन्दोलन करना शुरू किया, .कि.उत्तरी चीन का यह प्रदेश नाव” 
“किंग सरकार ( कुओमिन्तांग -सरकार को राजधानी नानकिंग थी ) की अघीनता से 
'मुक्त हो कर-अप्रना पुक्‌ व स्वतन्त्र राज्य स्थापित -करने के लिये उत्सुक है। “इस 
-आन्दोलत का यह परिणाम.हुआ,' कि :१९३५ का अन्त होने से पूर्व ही होपेई का शास 
“करने के लिए एक 'स्वतन्त्र' कॉँसिळ की स्थापना “कर दी गई । यह कॉंसिल पूर्ण र 
"सै पेकिंग- में स्थित कवांतुंग सेना के प्रभाव में थी ओर उसी के इशारे पर शासत की 
« सञ्चालन करती थी ॥ जापान के -ग्रादेशानुसार होपेई की स्वतन्त्र कौंसिल ते यह । 
अ्यवस्था को, कि उसके अदेश में आने वाले जापानी माछ पर तट-कर की दर में कमी F ह 
ऊरी जाए. परिणाम, यह हुआ, कि होपेई के ब्राजार जापानी माळ से भर गये, और ._ 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और एशिया के विभिन्न देश :३१३ 
अन्य राज्यों के लिए वहाँ अपना माल बेच सकना सम्भव नहीं रहा । अमेरिका और 


"ब्रिटेन आदि देशों को इससे बहुत नुकसान हुआ । चीन में व्यापार के लिये सब देशों को 


समान अवसर प्राप्त होगा, इस बात को जापान स्वीकृत कर चुका था ( १९२१, 
वाशिंगटन की सन्धि )। तट-कर के सम्बन्ध में जो रियायत जापान को दी गई थी, वह 
इस सन्धि के विरुद्ध थी । पर जापान ने अमेरिका और ब्रिटेन की शिकायत पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । 


(४) चीन ओर जापान का युद्ध 


जापान'जिस ढंग से चीन में अपने प्रभुत्व की स्थापना में तत्पर था, उसके 
कारण इन दोनों देशोंमें युद्ध का प्रारम्भ हो जाना अवश्यम्भावी था। होपेई पर, अपना 
प्रभुत््त स्थापित कर जापान इस बात के लिये प्रयत्नशील 'था कि उत्तरी चीन के 
शान्सी और शान्तुंग प्रान्तों में भी अपने प्रभुत्व का विस्तार करे। इस समय चीन: में 
राष्ट्रीय तथा राजनीतिक एकता का अभाव था। १९३३ में वहाँ तीन 'प्रधान राज- 
नीतिक शक्तियां थीं-(१) नानकिंगःकी कुओमिन्तांग सरकार, जिसका अधिपति 
चियांग काई शेक था । .यह चीन की प्रधान सरकार थी ओर देश के बड़े भाग पर 
इसका शासन विद्यमान था। (२) कैन्टन की वामपक्षी सरकार, जिसके प्रधान नेता 
वांग चिंग वेई और चेन कुंग-पो थे । यह सरकार भी कुओमिन्तांग पार्टी की थी, 'पर 
इस पार्टी की कार्यनीति के सम्बन्ध में इसका : वियांग काई शोक से 'मतमेद था ॥ (३) 
कम्युनिस्ट'सरकार--कियांग सो, मआ्हुई और फूकियनःश्ान्तों के अनेक प्रदेशों पर 
कस्युनिस्ट सरकार का:शासन था। मागो त्से एुंग इसके प्रधान नेता थे । कम्युनिस्ट 
लोग कुओमिन्तांग सरकार को स्वीकार नहीं करते थे, ओर सम्पूर्ण चीन में कम्युनिस्ट 


व्यवस्था की स्थापना के. लिये प्रयत्नशील थे । 


चियांग काई शेक की दृष्टि में राष्ट्रीय एकता का बहुत महत्व था। वह छोक- 
तन्त्रवाद को उतना महत्त्व-नहीं देता था, जितना कि सम्पूर्ण चीन में एक सुव्यवस्थित 
केन्द्रीय शासन की स्थापना को देता था । इसी कारण उसने अपनी सब शक्ति को चीन 
में राष्ट्रीय व राजनीतिकःएकता को स्थापित करने में र्गा दिया । वह किंस प्रकार 
कैन्टन की वामपक्षी सरकार को परास्त करने और उस द्वारा शासित प्रदेशों को अपने 
शासन में ले आने के कार्य में सफळ हुआ, इस पर यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता 
नहों है। इतना लिख देना ही पर्याप्त है, कि १९३६ तक चियांग काई शेक दक्षिणी 


बीन को भी अपनो अधीनता में छे आने में सफल हो गया था। पर इससे चीन को 


एकता की समस्या हरू नहीं हो गई । चियांग काई शेक को सब से प्रबल विरोधी कम्यु- 
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निस्ट सरकार थी, जो किसी भी तरह उससे समझौता करने को तैयार नहीं थी । कम्युः ` 
. निस्ट सरकार की अधीनता में जो प्रदेश थे, उनका क्षेत्रफल ३,३०,००० वर्गमील था, 
और उनकी जनसंख्या ९ करोड़ से भी अधिक थी । जिस समय जापान मञ्चूरिया, जहोळ 
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और होपेई में अपने प्रभुत्त को स्थापना में तत्पर था, चियांग काई शेक को सेनाएँ 
कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध संघर्ष में संलर्त थीं। उसने अपनी सारी शक्ति कम्युनिस्टों 
के विनाश के लिये लगा दी थी। इसी का यह परिणाम हुआ, . कि १९३४ के अन्त 
तक कम्युनिस्टों ने यह अनुभव कर लिया, कि वे कियांगसी तथा उसके समीपवर्ती 
प्रदेशों में अपनो सत्ता को कायम नहीं रख सकेंगे । उन्होंने अपने प्रदेशों का परित्याग 
कर उत्तर-पदिचम की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया, और ६००० मील की लम्बी यात्रा | 
कर वे शेन्सी प्रान्त में पहुँच जाने में समर्थ हो गये । वहाँ उन्होंने येनान नगरी को 
अपनी राजधानी बनाया, और अपनी सरकार का पुनः संगठन किया । शोन्सी प्रान्त के 
उत्तरी भाग ओर कास्सू प्रान्त के उत्तर-पूर्वी भाग पर उन्होंने अपना शासन स्थापित 
किया । यहाँ से उन्होंने नानकिग की कुओमिन्तांग सरकार के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, 
यद्यपि उनकी दृष्टि में जापान का प्रतिरोध करना अधिक महत्त्व की बात थो । पर इस 
में सन्देह नहीं, कि १९३७ तक चीन के बहुत बड़े भाग पर चियांग काई शेक का 
शासन सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया था, ओर अपने देश में राष्ट्रीय व राजनीतिक 
एकता को स्थापना में उसने अच्छी सफलता प्रास कर छी थी । १९३६ का अन्त होवे 
से पूर्व ही येनान की कम्युनिस्ट सरकार ओर नानकिंग की कुओमिन्तांग सरकार में एक 
प्रकार की सुलह भी हो गई थी, क्योंकि अब चियांग काई शेक भी यह अनुभव करने 
रूग गया था, कि जापान के साम्राज्यवाद का मुकाबळा करने के लिये चीन के आन्तरि 
संघर्ष को बन्द कर देने में ही देश का हित है । 
चीन और जापान का युद्ध--राष्ट्रीय व राजनीतिक एकता स्थापित हो जाने 
पर चीन के सब वर्ग यह अनुभव करने लगे थे, कि जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व का 
सबको मिल कर प्रतिरोध करना चाहिये । जापान भी चीन की इस एकता से चिन्तित 
या। वह जल्दी से जल्दी चीन से युद्ध छेड़ देने के लिये उत्सुक था, क्योंकि इसके बिना 
वह चीन में अपने प्रभुत्त का विस्तार नहीं कर सकता था। दोनों पक्ष युद्ध के लिये 
तैयार थे। इस दशामें कोई भी साघारण-सी घटना बार्दखाने में चिंगारी का कार्य 
' कर सकती थी। ७ जुलाई, १९३७ को लुकूचिबामओ ( पेकिंग के समीप ) में चीनी 
ओर जापानी सैनिकों में गोली चल गई। इस छोटी-सी घटना को लेकर चीन और 
जापान में युद्ध का प्रारम्भ हो गया। २७ जुलाई को जापानी सेनाओं चे पेकिंग पर 
कब्जा कर लिया; और सम्पूर्ण होपेई प्रान्त को अपने सीधे शासन में ले छिया । फिर 
'चहर ओर सुई-्युआन प्रान्तों पर भी कब्जा कर लिया गया । होपेई के समान ये प्रान्तं 
भी पहले जापान के प्रभाव-कषेत्र में ये। पर अब ये भी जापान के सीधे (शासन में बा 
गये । जापानी सेनाएँ चीनमें निरन्तर आगे बढ़ती गईं, और शीघ ही उन्होंने हैन्को ओर 
. कैन को भी जीत छिया। यहाँ हमारे छिये यह सम्भव नहीं है, कि चोन और जापान _ 
के इस युद्ध का संक्षेप से भी उल्लेख कर सके । 
तकी नई सरेल युद्ध के कारण चीन दो भागों मैं विभकत हो है 
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स्वतन्त्र चीन और जापान द्वारा अधिकृत चोन उत्तर में पेकिंग से शुरू कर हैत्को 
होती हुई दक्षिण में कॅन्टन तक यदि एक रेखा खींची जाए, तो इस रेखा के पर्चिमी 
प्रदेश “स्वतन्त्र चीन थे, और इस रेखा से पूर्व के सब प्रदेश जापान द्वारा अधिकृत थे । 
स्वतन्त्र चीन के भी दो भाग थे। कुआओमिन्तांग सरकार की राजघानी चुंगकिंग थी, 
ओर कम्युनिस्ट सरकार की येनान । इन दोनों भागों में इन दो सरकारों का पृथक्‌ 
शासन स्थापित था। पूर्वी चीन के सब प्रदेश अब जापान के अधिकार में आ गये थे, 
और कॅन्टन, शंघाई, पेकिग आदि सब प्रमुख नगर उसकी अधीनता में थे। अपने द्वारा 
अधिकृत प्रदेशों का शासन करने के लिये जापान ने दो नई सरकारों का संगठन कर 
दिया था, जिनको राजधानियां क्रमशः पेकिंग और नानकिंग थीं। इनके अतिरिक्त 
जापान को अधीनता में एक तीसरी सरकार भो थो, जिसका शासन आम्यन्तर 
मंगोलिया पर था । जापान की इच्छा थी, कि इन तीनों सरकारों को मिला: कर एक 
शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना को जाए, जिसकी राजघानी भानकिगर हो । 
वह यह भी चाहता था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की इसी सरकार को मान्यता प्राप 
हो, और यह चियांग काई शेक तथा कम्युनिस्टों को सरकार का मुकाबला करने में 
तत्पर रहे । इसी प्रयोजन से २२ सितम्बर, १९३८ को “चीन की संयुक्त कोंसिल' की 
नानकिग में स्थापना की गई, और चोन की तीनों सरकारों को उसके अधीन कर दिया 
गया । नानकिंग की इस केन्द्रीय संयुक्त सरकार का अध्यक्ष बांग चिंग वेई को बनाया 
गया । वांग चिंग वेई पहले कैन्टन की वामपक्षी सरकार का नेता था, और कुओमिस्तांग 
पार्टी की नीति के सम्बन्ध में उसका चियांग काई शोक से मतभेद था। उसका यह 
विश्वास था कि चीन को अपनी उन्नति के लिये जापान के साथ सहयोग करना चाहिये। 
इसी लिये उसके नेतृत्व में नार्नाकिग सरकार ने जापान के साथ एक समझोता किया 
( मार्च, १९४०), जिसकी मुख्य बाते निम्नलिखित थीं-(१) जापान ने नानकिंग 
सरकार को चीन की वैध सरकार स्वीकृत किया, और चियांग काई दोक की चुंगकिंग 
सरकार को परास्त कर सम्पूर्ण चीन पर अपना शासन स्थापित करने के कार्य में 
वांग चिंग बेई को सब प्रकार से सहायता देने का वचन दिया। (२) जब चुंगकिंग 
की सरकार परास्त हो जायेगी, तो जापान अपनी पैनाओं को चीन से हटा छेगा, पर 
तब तक जापानी सेनाएँ उत्तर-पद्चिमी चीन में. रह सकेगी, जब तक bs 
कम्युनिस्ट सरकार को भी परास्त न कर दिया जाए। (३) आथिक we कि 
सरकार जापान के साथ सहयोग करेगी, और मुद्रपदति तथा आधिक नी बाग चिंग बेई 
जापान के परामर्श से करेगी । यह स्पष्ट है, कि इस समशचोते के अनु बाग 


ने चीन में जापान के प्रभाव को स्वीकार कर छिया था। आथिक नीति को अपने हाथों 


में छेकर जापान ने चीन में वे सब लाम प्राप्त कर लिये थे, जो साम्राज्य-प्रसार द्वारा 
प्राप्त किये जाते हैं ॥ इसके कारण जापान को 


'चीन में अपने तैयार माळ को बेचने और 
वहाँ से कच्चा माल सस्ती कीमत पर भ्रा करने का अनूपम अवसर प्राप्त हो गया। 
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३१६ बिश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


चुंगकिंग में चियांग काई छेक ने जिस सरकार की स्थापना की थो, समुद्र के 
साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । वह जापान के विरुढ युद्ध को जारी रखने के लिये 
पाश्चात्य देशों से समुद्र ढ्वारा सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी । इस के लिये उसके 
पास तीन मार्ग थे--( १ ) फेञच इन्डोचायना-से फ्रेज्च-युनान रेलवे द्वारा और फिर 
मोटर रोड से होकर चुंगरकिंग तक युद्ध-सामग्री पहुँचायो जा सकती थो । यह मार्ग 
सुगम था, पर इसका प्रयोग तभी सम्भव था, जब कि फ्रांस चुंगकिग सरकार को सहाः 
यता करने को उद्यत हो। ( २ ) बरमा के उत्तरी मार्गों से चुंगकिंग सरकार को सहा- 
यता पहुँचायी जा सकती थी, पर ये मार्ग अभी भछी-भाँति विकसित नहीं हुए थे। 
( ३ ) हांग कांग से वायुयानों द्वारा भो चुंगकिंग को युद्ध सामग्री भेजी जा सकती थी। 

येनान में जो कम्युनिस्ट सरकार स्थापित थी,' उसके लिये स्थळ मार्ग द्वारा रूस 
से युद्धसामग्री प्राप्त कर सकना अधिक सुगम था। 

१९३९ में जब बोसवीं सदी के द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, तो चीन को 
-यही राजनीतिक स्थिति थी । ; 


(५) महायुद्ध ( १९३९०४५ ) से पुवं जापान की विदेश नीति 


जापान चीन के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था । मञ्चूः 

कुओ उसका वशवर्ती 'राज्य था, आम्यन्तर-मंगोलिया पर उसका प्रमुत्त्व था, और नान- 
किंग को सरकार ने उसका अनुवर्ती हो कर रहना स्वीकार कर लिया था । पर जापान 
*के राजनीतिज्ञ जानते थे कि पूर्वो एशिया में उसको आकांक्षाओं की पूर्ति में तोन' ओर 
'से बाघाएं उपस्थित हो सकती हैं--( १) रूस की सीमाएं मञ्चूकुभो और मंगोलिया 
'से र्गती 'थीं। उत्तर-पदिचिमी चीन में येनान को राजधानी बन्ना कर जो कम्युनिस्ट 
'सरकार स्थापित थो, 'भोगोलिक दृष्टि से उसका रूस के साथ सन्निकट सम्बन्ध था। 
रूस येनान सरकार का समर्थक था । उस द्वारा जापान के मार्ग में बाधा उपस्थित को 
'जा'सकती'थो।। ( २.) चीन के समुद्र तट के अनेक स्थानों पर ब्रिटेन का अधिकार 
'था। (हांग कांग सीधे! ब्रिटिश शासन में था, और पूर्वी एशिया में यह ब्रिटेन की शक्त 
का प्रधान केन्र था ब्रिटेन के! विरोध की भी जापान को आशंका थो । ( ३) संयुक्त 
“राज्य अमेरिका जापान के चोन में बढ़ते हुए आधिपत्य को कदापि सहन नहीं कर सकता _ 
'था ॥!प्रशान्त महासागर तथापपूर्वी एसिया के क्षेत्रों में वह किसी को अपना प्रतिदच्दी | 
“हीं बनने देना चाहता था ।ःइस प्रकार ब्रिटेन, रूस ओर -अमेरिका--ये तीन देश ऐसे 
_थे,ःजो जापान के साम्राज्यःविस्तार में बाधक हो सकते थे । 
र 'स के मुकाबले में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिये जापान ने जर्मती | 
के साथ एक पैक्ट किया, जिसे ए्टि-ो मिनट पैक्ट (नवम्बर, १९३६) कहते हैं । इटली 
“के भी इस पैक्ट में शामिल हो जाने के कारण एक ऐसे शक्तिशाली गुट का निर्माण हो 
गया था,)जो यूरोप और एशिया दोनों में कम्युनिस्ट रूस का मुकाबला कर सकता यां। 
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इस पैक्ट के कारण जापान रूस को तरफ से: बहुत कुछ निरिचिन्त हो।गया'था। 

१९१४-१८ के महायुद्ध में जापान मित्र-पक्ष में था । ब्रिटेन के साथ उसके” 
सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण थें । यद्यपि ये सम्बन्ध अब अधिक मधुर नहीं रह गये थे, पर जापान: 
को ब्रिटेन से विशेष भय नहों था। ब्रिटेन जिस ढंग:से यूरोप में तुष्टीकरण को नीतिं 
का अनुसरण कर रहा था ओर जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया' को हड़पः 
लेने पर भो:वह निष्क्रिय रहा था,. उससे जापान ने भली-माति समझ लिया था, कि 
ब्रिटेन उसके साम्राज्य-प्रसार के मार्ग में बाधक नहीं हो सकेगा। 

पर अमेरिका के विरोध को जापान को आशंका थी ।' १९३७ में जब जापान 
चीन में अपने प्रभुत्त्व का विस्तार करने में तत्पर हुआ, तो रूजवेल्ट ने शिकागो में: 
भाषण करते हुए कहा था--यह सच है कि संसार में अराजकता को महामारो फैलने 
छग गई है । युद्ध छूत की बीमारी के समान होता है। जहाँ से युद्ध का प्रारम्म/हों, 
उससे बहुत दुर केः राज्य भी उसकी लपेट में आ जाते हैं ।” अमेरिका समझता था, कि 
जापान ने चोनःमें जिस युद्ध का प्रारम्भ किया है, उसको रूपेट'में आ जाने 'से! बचः 
सकना उसके लिये सम्भव नहीं होगा । जापान;को भी यहं मलीनमांतिः ज्ञात था, 'किः 
उसके साम्राज्यवाद के मार्ग में अमेरिका द्वारा अवश्य ही बाधा उपस्थितः की जायेगी |: 
इसी लिए द्वितीय महायुद्ध के समयं अकस्मात्‌ हीं उसने अमेरिका केः प्रघात. सामुद्रिक 
अहे पर्ल हार्वर पर आक्रमण कर दिया ( दिसम्बर, १९४१ ), और अपने ! प्रमुखः 
शत्रु की जल शक्ति को नष्ट कर पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की 
म psn विरोध का- सामनाःतभी कर सकता था,. जबकि किसी 
अन्य शक्तिशाली राज्य के साथ युद्ध की सम्भावना न हो। रूस को शक्ति की उपेक्षा 
कर सकना उसके लिये सम्भव-नहों था। येनान की कम्युनिस्ट सरकारः रूस: की सहा- 
यता पर भरोसा कर सकती थी । रूस के भय से मुक्त होने के लिये हीः जापान! नेः 
जर्मनी के साथ एन्टि-कोमिन्टर्न पैक्ट किया था ।:जापान: को आशंका थी; कि यदि उसने- 
दक्षिण-पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का: प्रयत्व किया,.तो रूस उसका अवस्य 
विरोध करेगा और उस दश्षा में इटली ओर जर्मनी उसकी विशेष सहाग्रता/नहीं कर. 
सकेंगे.। अतः उसने यह आव्यक समझा, कि वक्षिण-पूर्वी एशिया में युद्ध आर | 
करने से पूर्व रूस को; ओर से: निश्चिल्तः हो लिया:जाए । इसी प्रयोजन से. १९४१ के. 
प्रारम्भ में जापान के परराष्ट्रमन्त्री सत्सुओका ने मास्को की यात्रा को; और १ ३'एप्रिल, - 


१९४१ को उन्होंने रूस के. साथ एक सन्धि की, जिस द्वारा इन दोनों देशों ने एक - 


दूसरे की राजकीय सीमाओं को अनुल्लंघनीय माना और उनका व्याघातः नः करते का: 


वचन दिया । साथ ही, उन्होंने यहः भी स्वीकारः किया, कि: यदि खस ाःजापान क्श 
अन्य राज्य के साथ युद्ध से व्यापृत-हो जाए, तो;दूसरा राज्यःउस युद्ध में तटस्थ/रहेगाः।।. . 
जापातत के लिये यह सन्धि अत्यत्त महत्त्व की थी ।' इसके कारण उसे ग्रह; भरोसा हो. कर 
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गया था, कि यदि पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में अमेरिका से उसका युद्ध शुरू 
हो जाए, तो रूस इस युद्ध में तटस्थ रहेगा और जापान अपनी सव शक्ति रूस की 
सोर से निर्चिन्त होकर अमेरिका के विरुद्ध प्रयुक्त कर सकेगा । द्वितीय महायुद्ध में 
जापान जो इन्डोचायना, फिलिप्पीन, इन्डोनीसिया, वरमा आदि दक्षिण-पूर्वी एशिया के 
सब देशों को अपनो अधीनता में छा सका, उस में रूस ओर जापान को इस सन्धि से 
बहुत सहायता मिलो । इस सन्चि से कुछ समय पूर्व ( २७ सितम्बर, १९४० ) जापान 
ने जर्मनी ओर इटली के साथ एक सैनिक सन्धि भी कर ली थी, जिसके अनुसार पूर्वी 
एशिया और प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में अमेरिका द्वारा युद्ध शुरू किये जाने को दशा 
में जर्मनी ओर इटली ने जापान की सहायता करने का वचन दिया था । 

इस प्रकार अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ कर जापान पूर्वी व दक्षिण-पूर्व. 
एशिया में अपनी उस नीति को क्रियान्वित करने के लिये प्रवृत्त हुआ, जिसे वह नई 
व्यवस्था ( १९७ 074९7) कहता था। इस नीति के प्रधान तत्त्व निम्नलिखित 
थे--( १ ) पूर्वी ओर दक्षिणःूर्वी एशिया के सब राज्य जापान के नेतृत्त्व को स्वीकार 
करें। ( २) पाश्चात्य देशों ने इस क्षेत्रःमें अपने जो साम्राज्य स्थापित किये हुए हैं 
उनका अन्त कर इस क्षेत्र में ऐसी सरकारें स्थापित की जाएं जो वहाँ के लोगों की 
अपनी हों, पर जो जापान के नेतृत्व को स्वीकार कर उस की अनुवर्ती होकर शासन 
करने को उद्यत हों। 


(६ ) पछ्चिमी एशिया के विविध राज्य 


तुर्की-उन्नीसवों सदी में तुर्की को एक बीमार देश समझा जाता था। ब्रिटेन 

और रूस की प्रतिस्पर्धा ने हो उसकी प्राण रक्षा की हुई थो । महायुद्ध में तुर्की जर्मनी 
के पक्ष में शामिल हुआ था, और परास्त हो जाने के बाद उसके साथ जो सन्धि (सेबन : 
की सन्धि ) की गई, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस सन्धि के परिणाम- 
स्वरूप तुर्की के विशाळ साम्राज्य का अन्त हो गया, एक करोड़ बीस लाख की आवादी 
के प्रदेश उसको अधीनता से मुकत हो गये और वह एक छोटा-सा राज्य रह गया, 
जिसकी जनसंख्या केवळ अस्सी लाख थी। इसी समय तुर्की से सल्तनत का अन्तं 

. होकर रिपब्लिकन शासन की स्थापना हुई, जिसका प्रथम राष्ट्रपति कमाल पाशा था। 
वह सेव्र की सन्धि को स्वीकार करने के लिये उद्यत नहीं हुआ। वह चाहता था, किं 
महायुद्ध से पूर्व यूरोप के जो प्रदेश तुर्की के अन्तर्गत थे, और जिन्हे सव्र की सर्न्ति 
द्वारा ग्रीस को प्रदान कर दिया गया था, उन पर ग्रीस अपना कब्जा न करने पाए | 
परिणाम यह हुआ, कि इन प्रदेशों ( थस, स्मर्ना और ईगियन सागर के कतिपय द्वीप ) 

. के प्रशन को लेकर तुर्की और ग्रीस में युद्ध प्रारम्भ हो गया । इटळी और ब्रिटेन इस युद्ध 
 मग्रोस के सहायक थे। १९१९ से १९२१ तक यह युद्ध जारी रहा। इसमे तुर्की को _ 
. सफा प्राप्त हुई, ओर कमाळ पाशा की सरकार ने युरोप के उन प्रदेशों पर फिर पे 
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अधिकार कर लिया, जो पहले तुको के राज्य क्षेत्र के अन्तगंत थे। इस दशा में सेब्र 
की सन्धि निरर्थक हो गई, ओर मित्र-राज्यों को विवश होकर तुर्की के साथ एक नई 
सन्धि करनी पड़ी, जो स्विटूजरलेण्ड के अन्ततम नगर लोजान में को गई थी । छोजान 
की सन्धि के अनुसार पूर्वो थूस थर स्मर्ना पर तुर्की का अधिकार स्वीकृत किया गया, 
और अडेलिया तथा अनेतोलिया के प्रदेश भी तुर्की को प्राप्त हुए । कुदिस्तान को भी 
तुर्की को प्रदान किया गया, और ईरान तथा कुर्दिस्तान की सीमा को निर्धारित करने 
के प्ररत को भविष्य के लिये स्थगित कर दिया गया । इस प्रकार छोजान को सन्धि के 
कारण तुर्की का राज्य पहले की तुलना में बहुत विशाळ हो गया ओर उसको जनसंख्या 
भी एक करोड़ तीस लाख हो गई। सेव्र की सन्धि का प्रत्यार्यान कर कमाल पाशा ने 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारी विजय प्राप्त की । पर तुर्को के नेता छोजान की सन्धि 
से पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे । इस देश में राष्ट्रीय भावता निरन्तर प्रबळ होती जा रही" 
थो, और तुकं छोगों को बोस्पोरस तथा डार्डेनल्स के जलडमरू-मघ्यों पर किसी भी प्रकार 
का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण अपने राष्ट्रीय गौरव के प्रतिकूल प्रतीत होता था । छोजान की 
सन्धि के अनुसार इस क्षेत्र के सम्बन्ध में यह व्यवस्था को गई थो, कि तुर्की वहाँ कोई 
किलाबन्दी न कर सके और उसमें आते-जाने का सब देशों के जहाजों को पूरा अघि- 
कार रहे । तुर्की को यह स्वीकार्य नहँ था । इसी लिए १९३६ में उसने अन्म राज्यों के 
साथ एक नई सन्धि की, जो मोन्त्रो की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार 
यह निश्चय किया गया, कि डाडेनल्स ओर बोस्पोरस के जलडमरू-मध्यों में तुकी अपनी 
इच्छानुसार किछाबन्दी कर सके और उसे यह भी अधिकार हो, कि युद्ध के समय उभय 
पक्ष के जंगी जहाजों का इस जल मार्ग से आना-जाना रोक सके। इस सन्धि का यह 
परिणाम हुआ, कि तुर्की के आन्तरिक क्षेत्र में किसी अन्य देश का कोई नियन्त्रण नहीं 
गया । 
का तुर्की की रिपब्छिकन सरकार को विदेश-नोति रूस के अनुकूछ और पश्चिमी 
राज्यों के प्रतिकूछ थी। रूस ने १९२१ में ही कमाळ पाशा की सरकार को मान्यता 
प्रदान कर दी थो । इस समय अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सदृश पदिंचमी देश रूस की 
कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर थे, 'और कम्युनिज्म को मानव बा मो 
शत्रु समझते थे। कमाल पाशा की सरकार के प्रति भी उनका 32200 हा कक 
उनकी दृष्टि में सुतान मुहम्मद ही तुर्को का वैध व न्याय्य स तु डे परे 
उन्होंने उसी के साथ की थी । परिणाम यह हुआ, कि रूस बोर 
निकट आते गये । दिसम्बर, १९२५ में तुकी और रूस ने परस्पर मैत्री और न 
पर आक्रमण ल॒ करने की एक सन्धि की, जिसका आधुनिक अन्तराय आ 
बहुत महत्त्व है। गत दो सदियों से रूस ओर दु में घोर पा डार्डेनल्स के 
रूस भमध्यसागर के साथ सोधा सम्बन्ध रखने के लिये बोस्पोरस स्थापित करने के लिये 
जळडमरू-मध्यों तथा उनके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना रुत्व _ 5 | 
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प्रयत्नशील था । ब्रिटेन के विरोध के कारण हो वह तुर्की को आक्रान्त करने और इस: 
क्षेत्र को अपने अधिकार में ले आ सकने में असमर्थ रहा था।' पर अब ये: दोनों देश 
एक दूसरे के मित्र बन'गये थे, यद्यपि आन्तरिक राजनोति में तुर्की कम्युनिज्म का. 
विरोधी था । 
धीरे-धीरे अत्य देशों के साथ भी तुर्की के सम्बन्ध मधुर होते गये। वाल्कन' 
प्रायद्वीप और पूर्वी यूरोप के विविध राज्य तुर्की के पड़ोसी हैं । १९२२३ में तुर्की ने 
हंगरी के साथ सन्धि की, और १९२४ में आसद्या के साथ। एक साल वाद 
युगोस्लाविया और बल्गारिया के साथ भी उसने सरि कर छी, और १९२९ में ग्रीस _ 
से भो उसने यह सर्वि की, कि दोनों देश अपने:क्षगड़ों का निबटारा शान्तिमय उपायों ` 
द्वारा हो किया करेंगे । कमालपाशा के.नेतृत्त्व में: तुकी अपनी. राष्ट्रीय उन्नति के लिये 
तत्पर था । यह तभी सम्भव था, जबकि पड़ोस के. राज्यों के साथ उसका मैत्री सम्बन्ध 
कायम रहे । उसके सम्मुख साम्राज्य विस्तारः का कोई प्रश्‍न ही नहीं था । यहीःकारणः 
है, कि वह पड़ोस के सब राज्यों से सन्धियाँ कर सकने में सफल हुआ। घीरे-धी रे 
फ्रांस, अभेरिका और ब्रिटेन-ने भी।तुर्की की. नई रिपब्लिकन सरकार को वैध सत्ता 
को स्वीकारः कर छिया, और उसके साथ अपने राजनयिक: सम्बन्ध भी स्थापित किये । 
पर मोसळ के प्रश्‍न को लेकर तुर्की और: ब्रिटेन को एक गम्भीर समस्या का 
सामत्ता करना पड़ा। लोजान की" सन्धिं के. अनुसारः यह तय किया गया था, कि. 
कुदिस्तान ( जिसे इस सन्धि द्वारा तुर्की को प्रदान किया गया था ) और" ईराक की' 
सीमा भविष्यः में निर्धारित की जायगी ।' इस समय ईराक राष्ट्रंसंघ के मैन्डेट के अधीन 
ब्रिटेन के शासन में था।: ब्रिटेन. चाहता था;.कि मोसळ का प्रदेश ईराक में सम्मिलित 
किया जाए । मोसल तेछ की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है, अतः ब्रिटेन उसे अपने शासन- 
क्षेत्र में रखने के लिये उत्सुक था। पर तुर्की उसे अपने राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानता 
हि या । जब पारस्परिक बातचीत से कोई.समझौता नहीं हो सका; तो मोसल के मामले 
को राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दिया गया, जिसने अपना निर्णय ब्रिटेन के पक्ष में दिया। 
इससे राष्ट्रवादी तुकों को बहुत उद्वेग हुआ; और उन्होंनेःइसे ब्विटेन की. साम्राज्यवादी 
प्रवृत्तियों को सफलता माना ।: यही: कारण है; जो तुर्की और: ब्रिटेन में देर तक उस 
प्रकार को सन्धि नहीं हो सकी, जैसी कि उसने अन्य देशों: के साथ कर छी थी । पर. 
जब जर्मनो में हिटलर ओर इटली में: मुसोलिनी का उत्कर्ष हुआ, तो तुर्की ने भी यह 
अनुभव किया, कि नाजीउस और फासिज्म उसके राष्ट्रीय हितों :के: लिये भी विघातक हो. 
सकते हैं। इसी लिए; उसने ब्रिटेन के साथ भी अनाक्रमण-सत्धि कर ली ( १९३९) _ 
. आर ये दोनों देश भी एक दुसरे के बहुतः समीप आ गये ।: विशव के अन्य राज्यों केः 
_ समानातु्क के सम्मुख भी इस समय प्रधान समस्या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की ही थी । _ 
. इसी छिएवह,भी पश्चिमी देशों के साथ अनाक्रमण सन्धियाँ करने के छिये प्रवृत्त हुआ | है 


हिटळर के उत्कर्ष के कारण:युरोप में युद्ध के बादल घिरने लग गये थे। इस' दश्ागें | 
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तुर्की यही ह था, कि वह युद्ध से पृथक्‌ रहता हुआ अपने देश को उन्नति में तत्पर 
रह सके । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी नोति तटस्थता को थो । इसमें उसे सफ- 
लता भो भ्रात हुई, और द्वितीय महाथुद्ध (१९३९-४५) की चपेट से बचे रह सकने में 
वह समर्थ भी रहा । इस महायुद्ध में वह किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं हुआ या । 
पडस्टाइन--यह प्रदेश पहले तुर्क साम्राज्य के. अन्तर्गत था और महायुद्ध में 
तुर्की के परास्त हो जाने पर राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के अधीन ब्रिटेन को शासन के लिये 
दिया गया था । उस समय इस प्रदेश की जनसंख्या ७,७०,००० थी, जिन में ‘९,००, 
००० मुसलिम अरब, ७३,००० ईसाई अरव और ८२,००० के लगभग यहुदी थे। 
यहूदी लोग पैलेस्टाइन को अपनी धमंभूमि मानते हूँ, और ब्रिटेन तथा उसके साथी 
परिचिमी देशों को यह नीति थो, कि पैळेस्टाइन को यहूदियों का देश वना दिया जाए । 
यूरोप के प्रायः सभी देशों में यहूदी लोग अच्छी बड़ी संख्या में बसे हुए थे, पर इन 
देशों की राष्ट्रीय भावना के कारण उनके लिये वहाँ बसे रहने में अनेक कठिनाइयाँ 
उत्पन्न होती जा रही थों। यह आवश्यकता अनुभव को जा रही थी, कि यहुदियों का 
` भी अपना एक पृथक्‌ राज्य होना चाहिए। बीसवीं सदी के प्रारम्म तक यहूदीवाद 
(Zionism) का आन्दोलन पर्याप्त रूप से प्रबल हो गया था, और पेलेस्टाइन को अपना 
असली अभिजन तथा घर्मभूमि मानने के कारण वे वहीं पर अपना राष्ट्रीय राज्य स्था-' 
पित करना चाहते थे। अरव लोग इसके विरुद्ध थे । उनका कहना था कि पैलेस्टाइत 
अरब का ही अन्यतम प्रदेश है, ओर वहाँ के निवासियों की बहुसंख्या भी अरब छोगों 
की ही है । अपने देश में एक विजातीय व विधर्मी राज्य की स्थापना का विचार उन्हें 
किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं था । पर राष्ट्रसंघ द्वारा जव पैछेस्टाइन का शासन 
ब्रिटेन के सुपुर्द किया गया, तो उसके सम्बन्ध में यह नीति निर्धारित की गई कि इस 
प्रदेश में वसने के लिये यहूदियों को सब प्रकार की सुविधाएँ दी जाएं, पर साथ हो 
वहाँ के अन्य निवासियों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा जाए । इस नीति से प्रोत्सा- 
हित होकर यहूदियों ने बड़ी संख्या में पैछेस्टाइन आकर बसना प्रारम्भ कर दिया, 
जिससे अरब लोग बहुत उद्विरत हुए । अरब अपने उद्वेग को केवल सभाओं और समा- 
चार पत्रों द्वारा हो प्रगट नहीं करते थे, अपितु विद्रोह के लिये भी तत्पर थे। १९२% 
में उन्होंने पैलेस्टाइन में विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। उन्होंने यहूदियों पर हमले 
करने शुरू कर दिये । सैन्य शक्ति का प्रयोग कर ब्रिटेन विद्रोह को झान्त करने में तो 
सफल हो गया, पर इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ । समस्या पर विचार करने 
के लिये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की गई, जियक बि 
न ने रिपोर्ट दी, कि यहूदियों के बड़ी 
जॉन सिम्पतन थे (१९३०) । सिम्पसन कमीशन ता 
संख्या में पैरेस्टाइन में बस जाने के. कारण वहाँ के अरबों को बहुत मुका से रिपो 
ओर २,५०,००० एकड़ कृषि-योग्य भूमि यहूदियों के हाथों में चली गई है। इ 
के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों का पैलेस्टाइन में प्रवेश अ 
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'किये रोक दिया । इससे अरब लोग तो संतुष्ट हो गये, पर अव यहूदियों ने ब्रिटेन के 
विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया, जिसकी उपेक्षा कर सकना ब्रिटेन के लिए सम्भव 
नहीं हुआ। १९३२ में उसने यहूदियों को वैलेस्टाइन में बसने की अनुमति फिर से 
प्रदान कर दी, यद्यपि इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई। इससे एक बार 
फिर अरबों ने हिंसात्मक उपायों का आश्रय हिया । जगह-जगह पर दंगे हुए, और 
ब्रिटिश अफसरों तथा यहुदियों पर हमळे किये जाने लगे । स्थिति इतनी गम्भीर हो 
गई, कि ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन की समस्या पर विचार करने के छिये एक नये 
कमीशन को नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष छाड पील थे । पैछेस्टाइन जाकर इस कमीशन 
ने वहाँ की स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अनुशीलन किया, और यह निष्कर्ष निकाळा कि 
अरबों और यहुदियों में किसी भी प्रकार का समझौता करा सकना सम्भव नही है। 
अतः उचित यह होगा कि पैलेस्टाइन को तीन भागों में विभक्त कर दिया जाए, यहूदी 
राज्य, अरव राज्य और मध्यवर्ती राज्य । मध्यवर्ती राज्य में जरुसलम नगर और उसके 
समीपवर्ती प्रदेशों को अन्तर्गत किया जाए, क्योंकि यह नगरी अरबों और यहुदियों-- 
दोनों की दृष्टि में ही पवित्र हैं, और दोनों ही जातियों के लोग वहाँ अच्छी बड़ी संख्या में 
निवास करते हैं । पील कमीशन की इस योजना से न अरब संतुष्ट हुए, और न यहूदी। 
इसी लिये पील योजना सफळ नहीं हो सकी, ओऔर ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन के मामले को 
राष्ट्रसंघ के सुपुर्द कर दिया । राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टा- 
इन को समस्या पर विचार करने के लिये सर जान वुडहेड की अध्यक्षता में एक नये 
कमीशन की नियुक्तिकी (१९३८), जिसने एक ऐसी गोलमेज कान्फरेन्स का प्रस्ताव किया, 
जिसमें न केवल पैलेस्टाइन के यहुदियों और अरबों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों, पर 
साथ ही पड़ोस के अरब राज्यों के प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाए । फरवरी, 


१९३९ में इस कान्फरेन्स के अधिवेशन छण्डन में प्रारम्भ हुए । पर अरबों और यहूदियों ' 


में मतभेद और विद्वेष इतना अधिक था, क्रि वे कान्फरेन्स के अधिवेशनों में एक साथ 


` बैठने के लिए भी उद्यत नहीं हुए। कुछ सप्ताहों के बाद कान्फरेन्स भंप कर दी गई, 


ओर पैलेस्टाइन को समस्या पहले के समान ही जटिल बनी रही । इसी बीच में महा” 
युद्ध प्रारम्भ हो गया ( सितम्बर, १९३९), और ब्रिटिश सरकार ने पैलेस्टाइन की 
समस्या को सुलझाने के प्रयत्न को स्थगित कर दिया । युद्ध के अवसर पर ब्रिटेन गर्द 


आवश्यक समझता था, कि पैलेस्टाइन पर उसका कब्जा कायम रहे, ताकि सैनिक दृष्टि ' 


से महत्त्वपूर्ण इस प्रदेश का वह युद्ध के लिए उपयोग कर सक्रे। द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति पर इजराईकत नाम से इस प्रदेश में एक स्वतन्त्र यहुदी राज्य की स्थापना 
गई। यहाँ इतना निर्देश कर देना हो पर्याप्त होगा, कि पैछेस्टाइन में यहुदियों के बड़ी 


संख्या में ' बस जानें के कारण पदिचमी एशिया के क्षेत्र में एक ऐसे प्रदेश का तिर्मर्ण 
प्रारम्भ हो गया था, जहाँ के निवासी युरोपियन है ओर जो परिचिम के 


के प्रभाव में है। 


| 
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हा क स -ओडन--महायुड की समासि पर पैलेस्टाइन के समान ईराक 
ड Smee ब राष््रमंध के मैन्डेट के अधोन ब्रिटेन के शासन में दिये गये 

FR पहछ तुक साम्राज्य के अन्तर्गत्र थे । ईराक की राजगद्दी फैजल के 
सुपुर्द की गई, और ट्रांस-जोर्डन को उसके भाई अब्दुल्ला के । आन्तरिक शासन में ये 
दोनों राज्य स्वतन्त्र थे, पर विदेशो सम्बन्ध और आथिक मामलों पर ब्रिटेन का नियन्त्रण 
कायम था । इसके लिये वहाँ ब्रिटेन की ओर से हाई कमिदनरों की नियुक्ति की व्यवस्था 
की गई थो, जिनको उपेक्षा कर सकना ईराक और ट्रांत-जोर्डन की सरकारों के लिये 
सम्भव नहीं था। यद्यपि नाम को इत देशों में राजाओं और उनकी सरकारों की सत्ता 
थी, पर यथार्थ में ये पूर्णतया ब्रिटेन के आधिपत्य में थे ; यह स्वाभाविक था, कि इतके 
निवासी अरब लोग अपनो स्थिति से असंतुष्ट हों । ब्रिटेन को दृष्टि में इन देशों का बहुत 
महत्त्व था, क्योंकि इन में तेल के अपार भण्डार विद्यमान थे, और ब्रिटेन के पूर्वो साम्राज्य 
का मार्ग भी इनके समीप से होकर गुजरता था । इसी कारण उसका यह प्रमत्न था, 
कि ईराक और ट्रांस-जोडंन पर उसका प्रभुत्व बना रहे। पर इन राज्यों के अरब 
निवासियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को उपेक्षा कर सकना भी उसके लिये सम्भव नहीं 
था । इसी लिये १९३१ में ब्रिटेन ने ईराक के सम्बन्ध में एक नई व्यवस्या की, जिसके 
अनुसार इस देश की राजनीतिक स्वाधीनता तो स्वीकार कर ली गई, पर उसके 
राज्यक्षेत्र में अपने सैनिक अड्डे बना सकने और अपनी सेना को ईराक में जहाँ चाहे 
ले जा सकने का अधिकार ब्रिटेन ने प्राप्त कर लिया । १९३२ में ईराक को राष्ट्रसंघ को 
सदस्यता भी प्रास हो गई। १९३१ की व्यवस्था द्वारा यद्यपि ईराक को स्थिति एक 
स्वतन्त्र राज्य के रूप में हो गई थी, पर ब्रिटेन का प्रभाव उस पर कायम रहा, जो 
वहाँ के राष्ट्रीय नेताओं को पसन्द नहीं था । इसो लिये जब जर्मनी में हिटलर के उत्कपं 
का प्रारम्भ हुआ, तो ईराक के नेताओं का झुकाव नाजीउप्र को ओर होते लगा । उन्हें 
आशा थी, कि ताजी जर्मनो का समर्थन कर वे ब्िटेत के प्रभाव व प्रमुतत्व से अपने देश 
को मुक्त कर सकेंगे । यही कारण था, जो महामद्ध मं ईराक के शासक रशीद अली ने 
ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया ( १९४१ ) । पर उसे अपने प्रयल में इछता 
नहीं हुई, क्योंकि ब्रिटिश सेनाओं ने इस देश पर फिर से कब्जा कर लिया था। महायुद्ध 
के समय ईराक पर एक बार फिर ब्रिटेन का शासन स्थापित हो गयों। 


इराक के समान ट्रांस-जोर्डन भी राष्ट्रसंध के मैन्डेट के अधीन ब्रिटेत के शासन 


में था। वहाँ अरब राष्ट्रीयता का आन्दोलन अधिक प्रबल नहीं था। इसी लिये ब्रिदेन को 


होकर देश का शासन करता रहा। महायुद्ध के शुरू हो 


अब्दुल्ला के साथ एक नई सन्धि को, जिससे ट्रांस-जोर्डन ने पूर्ण स्वतन्त्रता को दिशा में 


= मास्ति पर द्रांस- 
महत्त्वपूर्ण पग बढ़ाया। ब्रिटेन ने यह आइवासन दिया, कि युद्ध को संमा ट्‌ 


जोडन को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दो जायेगी 
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वहाँ ब्रिटेन का जो नियन्त्रण है, उस | | 
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अन्त कर दिया जायगा । पर द्वितीय महायुद्ध के काळ में इस राज्य पर ब्रिटेन का 
प्रभत्त्व व प्रभाव कायम रहा, और उसकी विदेश-नोति का सञ्चालन पूतया ब्रिटेन के 
हाथों में रहा । ट्रांस-जोर्डन पर ब्रिटेन का प्रभुत्व ईराक की तुलना में भी अधिक था । 

सीरिया और छेवेनान--तुर्क साम्राज्य की अधीनता से मुक्त हुए आरब प्रदेशो 
में सीरिया और लेबेनान भो थे, जिन का शासन राष्ट्रसंघ के मैन्डेट के अधीन फ्रांस के 
सुपुर्द किया गया था। इन दोनों प्रदेशों के निवासो जातीय दृष्टि से भरव हैं, पर लेवेनान 
के अरबों के अच्छे बड़े भाग ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था । उसके शासन में 
फ्रांस को विशेष कठिनाई नहीं हुईं । १९२५ में छेवेनान के लिये नया संविधान बनाया 
गया, और उस द्वारा वहाँ लोकतन्त्र रिपब्लिक को स्थापना की गई। आन्तरिक शासन 
में यह राज्य स्वतन्त्र था, यद्यपि इसकी विदेश नीति का सञ्चालन फ्रांस द्वारा किया 
जाता था । फेवेनान के निवासी इस स्थिति से संतुष्ट थे, और उन्होंने फ्रांस को 
संरक्षा को अपने लिये हितकर माना । पर सोरिया के विषय में यह वात नहीं कही 
जा सकती । वहाँ के मुसलिम अरबों में राष्ट्रोयता ओर पूर्ण स्वतन्त्रता की भावना 
निरन्तर जोर पकड़ रही थी, ओर उन्हें फ्रांस का शासन सह्य नहीं था। 
इसी लिये सीरिया में विद्रोहों का प्रारम्भ हुआ, और उन्हें शान्त करने के 
लिये फ्रांस को सैन्यशक्ति का प्रयोग करना पड़ा। सीरिया के अरबों की राष्ट्रीय 
भावना की संतुष्टि के लिये फ्रांस ने अनेक बार यह प्रयत्न किया, कि वहाँ संविधाध- 


परिषद्‌ का संगठन कर ऐसे संविधान का निर्माण कर दिया जाए, जिससे वहाँ के 
लोग संतोष अनुभव कर सकें। पर इस प्रयत्न में उसे विशेष सफलता "नहीं 

हुई । इस काळ में पड़ोस के अन्य अरब राज्यों में भी स्वतन्त्रता के आन्दोलन जोर 
पकड़ रहे ये, और सीरिया पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा था । विवश होकर १९३३ 

में फ्रांस ने सीरिया के अरबों के साथ एक सन्धि को बातचीत प्रारम्भ की, जिसके 
अनुसार आन्तरिक शासन में सीरिया को स्वतन्त्रता प्रदात करने और विदेश-नीति पर 
फ्रांस के नियन्त्रण को कायम रखने का प्रस्ताव किया गया । पर अरब नेता इससे भी 
सहमत नहीं हुए । वे अपने देश की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील थे । इसी लिये 
उन्होंने १९३६ में फ्रेश्न आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया, जिससे 
विवद् होकर फरास ने सीरिया के साथ एक नई सन्धि के सम्बन्ध में बातचीत करने के 
लिये उसके नेताओं को पेरिस आमन्त्रित किया ( सितम्बर, १९३६ ) । पेरिस में सम्ब 

` कोजो रूपरेखा तैयार की गई, उसके अनुसार सीरिया की स्वतन्त्रता को फ्रांस ने स्वीकार 
कर लिया, पर यह शतं रखी गई कि फ्रांस उसके राज्यक्षेत्र में अपनी सेनाएँ र 
सकेगा, ओर साथ ही सोरिया को विदेशनीति भी फ्रांस के नियन्त्रण में रहेगी । यह | 

. सोरिया के राष्ट्रबादी नेताओंको स्वोकार्य नहीं थी । परिणाम यह हुआ, कि उन्होंने 
के विरुद्ध उग्र आन्दोशन प्रारम्भ कर दिया, जिससे विवश होकर सीरिया में विगुण 


फ्रेंच हाई कमिश्नर ने ह सब शासन-शक्ति अपने हाथों में ले ली । १९३६ के बाद ब्त 
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अल्तरां्ट्रीय राजनीति और एशिया के विभिन्न देश ३२५ 
में हिटलर की शक्ति बहुत बढ़ गई थो, और नाजीश्म के उत्कर्ष के कारण यूरोप के 
क्षितिज में युद्ध के वादळ घिरने शुरू हो गये थे। इस दशा में फ्रांस यह आवश्यक 
समझता था, कि पर्चिम एशिया के इस क्षेत्र में उसकी सेनाएँ स्थापित रहें । इसी 
कारण वह सीरिया को समस्या को हल नहीं कर सका, और द्वितीय महायुद्ध के काळ में 
इस देश पर फ्रांस का आधिपत्य कायम रहा । 

इज्रिप्ट--उन्नीसवीं सदी में ईजिप्ट तुकं साम्राज्य के अन्तर्गत था। यद्यपि उसके 
अपने पृथक्‌ वंशक्रमानुगत शासक थे, पर वे तुकं सुलतान की अधीनता को स्वीकार 
करते थे । तुर्क साम्राज्य की निर्वलता और ईजिप्ट के शासकों ( जिन्हें खदीव कहते थे ) 
की फिजूलखर्ची से लाभ उठा कर ब्रिटेन ने ईजिप्ट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना 
शुरू किया, और १८८२ में अपनी सेनाएं स्वेज नहर के क्षेत्र में स्थापित कर दीं । बाद 
में इजिप्ट पर ब्रिटेन के प्रभृत्त्व में निरन्तर वृद्धि होती गई, ओर तुकं साम्राज्य के 
अन्तर्गत होते हुए भी यह देश ब्रिटेन का वशवर्ती हो गया । महायुद्ध में तुर्की ने जर्मनी 
का साथ दिया था । ईजिप्ट को पूर्ण रूप से अपने प्रमत्त में छे आने का इससे अच्छा 
अवसर ब्रिटेन के लिये और कौन-सा हो सकता था। उसने घोषणा की, कि ईजिप्ट को 
तुको को अधीनता से मुक्त किया जाता है, और वहाँ के खदीव ने ब्रिटेन के संरक्षण में 
रहना स्वीकार कर लिया है। ईजिप्ट के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था, कि उनके 
देश पर ब्रिटेन का प्रभुत्व केवल युद्ध के काल के लिये ही है, और युद्ध समाप्त होते 
ही उनका देश पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेगा, पर उततकी आशा पूरी नहीं हुई। युद्ध के 
समय ब्षिटेन ने ईजिप्ट की घन व जन शक्ति का उपयोग किया, और वहाँ के सैनिकों 
को तुर्की तथा जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिये भी विवश किया। इस उचा ए वहाँ 
एक राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता भ्रात करना 
था। जगलुल पाशा इस आन्दोलन के नेता थे । महापुढ की समाप्ति पर पेरिस की 
शान्तिपरिषद्‌ में जगलुल पाशा ने ईजिप्ट की स्वतन्त्रता के प्रश्‍्त को भी हा कारगर 
का प्रयत्न किया, पर वे पेरिस नहीं जा सके । अंग्रेजों ने मार्ग में ही उन्हें तो 
कर लिया, और माल्टा में नजरबन्द कर दिया। यह समाचार जब ईजिप्ट bo 
वहाँ जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसके दमन के लिये ब्रिटिश सरकार ते उग्र 

प्राप्त कर लिया था, कि 

का आश्रय लिया। पर ईजिप्ट के विद्रोह ने इतना भयंकर रूप हनन, 
अन्त में अंग्रेजों ने अनुभव किया कि इस देश में शान्ति स्थापित रख स 


होगा, जब कि जग़लुरू पाशा और उसके साथियों से सुलह की बात चलायी जागी \ 


प्ट 
उन्होंने गिरफ्तार नेताओं को बन्धनमुक्त कर खाई yg wa 
भेजा, ताकि वे वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन केर क्‌ 


प्रयत्न करें । लाड मिळनर ने इङ्गछण्ड वापस आकर तो प्रास हो 
साय एक ऐसी सन्धि को व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे से हत लीके 
जाए, पर साथ ही वहां ब्रिटिश हितों की रक्षा की भी समुचित व्यवे | i a 


66 i Cars 5:22 5 लक 
_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan Peer IS 


३२६ . विस्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धं 


परिणामस्वरूप फरवरी, १९२२ में ईजिप्ट के साथ एक सन्धि को गई जिस द्वारा (१) 
इजिप्ट को एक स्वाधीन राज्य स्वीकार किया गया, ( २) स्वेज नहर के क्षेत्र में एक 
ब्रिटिश सेना की स्थापना की बात ईजिप्ट की सरकार ने मान छो, ( ३ ) ईजिप्ट में 
ब्रिटिश तथा अन्य विदेशियों के हितों की रक्षा को जिम्मेदारी ब्रिटेन पर रखी गई, और 
(४ ) किसी अन्य देश द्वारा ईजिप्ट पर आक्रमण करने की दशा में ब्रिटेन ने उसकी 
रक्षा करना स्वीकार किया । 


पर ईजिप्ट के राष्ट्रवादी नेताओं को १९२२ को यह सन्धि अपने देश के लिये 
अपमानजनक प्रतीत होती थो | उन्होंने यत्न किया, कि ब्रिटिश सरकार से बातचीत 
कर्‌ ब्रिटेन के उन विशेष।धिकारों का अन्त कराया जाए, जो इस समय उसे ईजिप्ट में 
प्राप्त थे । पर जब बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला, तो उन्होंने हिंसात्मक 
उपायों का आश्रय लिया, और ईजिप्ट में विद्यमान ब्रिटिश अफसरों पर हमले करवा 
प्रारम्भ कर दिया। नवम्बर, १९२४ में ईजिप्ट में स्थित ब्रिटिश सेना के प्रधान 
सेनापति सर ली स्टेक की भी हत्या कर दी गई। इस पर ब्रिटिश सरकार ने ईजिप्ट 
की सरकार को एक अल्टिमेटम दिया, जिसमें स्टैक की हुत्या के लिये क्षमायाचना 
करने, हत्या के लिये जिम्मेवार व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिये जाने और हरजाने की एक 
` भारी.मात्रा प्रदान करने की माँग की गई। ईजिप्ट की सरकार (जिसके प्रधानमन्त्री 
जगळूर पाशा थे) के लिये इन माँगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था । उसने त्याग- 
पत्र दे दिया, और ईजिप्ट में एक ऐसा नया मन्त्रिमण्डल बना, जो पूर्णतया ब्रिटेन का 
वशवर्ती था । इस समय से ईजिप्ट पर ब्रिटेन का प्रभुत्व और अधिक सुदृढ़ हो गया । 
पर ईजिप्ट में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी, जो अपने देश पर विदेशी प्रभाव व प्रभुत्व 
के विरोधी थे । इन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा । १९२७ में जगलळुल पाशा की मृत्यु 
हो गई यी, पर उन द्वारा संगठित वफ़्द ( राष्ट्रीय पार्टी अब भी विद्यमान, थी, और 
वह ईजिप्ट से ब्रिटिश प्रभुत्त का अन्त कर देने के लिये कटिबद्ध थी । इस समय इस 
पार्टी के नेतृत्तव में ब्रिटेन के विरुद्ध जो संघर्ष ईजिप्ट में हुआ, उसका उल्लेख यहाँ कर . 
सकना सम्भव नहीं है। १९३६ में नाजीज्म ओर फासिज्म के उत्कर्ष के कारण यूरोप 
की राजनीति में एक नया मोड़ आना प्रारम्भ हो गया था । इटली ने अवीसीनिया को 
जोत छिया था, जिससे ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ बहुत उद्वेग अनुभव करने छगे थे। 
उन्होंने यहो उचित समझा, कि इजिप्ट के साथ समझौता कर लिया जाए, ताकि अपने 
पूर्वी ह देशों में आने-जाने का स्वेज का मार्ग ब्रिटेन के लिये सुरक्षित रहे । 
१९३६ में ब्रिटेन और ईडिप्ट में एक नई सन्धि की गई, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित 
5 ( १ ) इजिप्ट को स्थिति एक स्वतन्त्र व सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्न राज्य की होगी । 
` (२) ब्रिटेन को अविकार होगा, कि वह अपनी सेनाएँ स्वज के क्षेत्र में रख सके, पर 


शात्ति के काळ में इस सेना के सैनिकों की संख्या ८००० से अधिक नहीं होगी, (३) 4 - 


समझ ब्रिटेन को अहिकार होगा, कि वह ईजिप्ट में सब प्रकार की सुविधाएं य 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और एशिया के विभिन्न देश -३२७ 


आए क छे ( ५ ) तिः सल करेया हि कट मे सिसा क ला 
टैरिटोयेलिटी के जो अविकार प्राप्त हैं, उनका अन्त कर दिया जाए। इस सन्धि से 
ईजिप्ट के राष्ट्रवादी नेताओं ने संतोष अनुभव किया, और १९३७ में उसे राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता भी प्राप्त हो गई। १९३९ में जब यूरोप में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, 
तो १९३६ की सन्धि के अनुसार ब्रिटेन ने ईजिप्ट पर अपने सैनिक शिक्रज्जे को बहुत 
सुदृढ़ कर लिया । 

ईरान--परिचिमी एशिया के क्षेत्र में ईरान की स्थिति एक स्वतन्त्र राज्य को 
थी, जिस पर वंशक्रमानुगत राजाओं का शासन था | राजनीतिक दृष्टि से यह राज्य 
किसी परिचमी देश के प्रभृत्त्व में नहीं था, पर वहाँ के तेलकूपों से तेल निकालने का 
अधिकार विदेशी कम्पनियों ने प्रास किया हुआ था, जिनमें ऐर्लो-पशियन आयल कम्पनी 
प्रधान थी । तेल के उद्योग के लिये ईरान प्रधानतया इस ब्रिटिश कम्पनी पर निर्भर 
था, जिसके कारण उसकी राजनीति पर भी ब्रिटेन का प्रभाव पर्याप्त रूप से विद्यमान 
था । तेल के प्रश्‍न को लेकर ईरान की राजनीति में छस और ब्रिटेन में निरन्तर संघर्ष 
होता रहता था, और ईरान के राष्ट्रवादी नेता विदेशी प्रभाव से अपने इस प्रवात 
उद्योग को मुक्त करने का प्रयत्न करते रहते थे। 

एशिया के अन्य राज्य-द्वितीय महायुद्ध से पूर्व एशिया के बहुसंश्यक देश 
साम्राज्यवाद के शिकार थे। इन्डोचायना ( दक्षिणी विएत-ताम, उत्तरी विएत-चाम, 
लाओस और कम्बोडिया) फ्रांस के अधीन था, और इन्डोनीसिया हालँण्ड के, फिलिप्पोन 
अमेरिका के, और भारत, लंका, मलाया, बरमा और किगापुर ब्रिटेन के शासन में थे । 
पूर्वो एशिया में केवल सियाम ( याईलैण्ड ) हो स्वतन्त्र राज्य था । नेपा राजनीतिक 
दृष्टि से स्वतन्त्र था, पर ब्रिटेन का प्रभाव उस पर भी विद्यमान था । अफगानिस्तान 
भी एक स्वतन्त्र राज्य था, पर रूस ओऔर ब्रिटेन की प्रतिद्वन्दिता के कारण वह भी 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं था। जहाँ तक विदेशी राजनीति का 

: के शक्तिशाली व साम्राज्यवादी देशों के 

सम्बन्ध है, एशिया के प्रायः सभी देश पश्चिम 
प्रभाव में थे, और उनके लिये किसी स्वतन्त्र विदेशनीति का अनुसरण कर सकना सम्भव 


नहीं था । 


~ 
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तेरहवाँ अध्याय 


द्वितीय महायुद्ध ( १९३९-४५ ) का काल 
(१) महायुद्ध के कारण 


नवम्बर, १९१८ में बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध का शन्त हुआ था ! उसके 
केवल २१ वर्ष पश्चात्‌ सितम्बर, १९३९ में यूरोप में फिर युद्ध की अग्नि भड़क उठी, 
ओर शीघ्र ही उसने प्रायः सम्पूर्ण संसार को व्यास कर लिया । इस युद्ध के कारणों पर 
विशद रूप से विचार करना इस ग्रन्थ के लिये आवश्यक नहीं है, पर युद्ध के कतिपय 
महत्त्वपूर्ण कारणों का निर्देश करना इस काल की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के 
लिये उपयोगी होगा । 

( १ ) द्वितीय महायुद्ध के आधारभूत कारण निम्नलिखित थे--( क ) पुरानी 
और नई प्रवृत्तियों का शारवत संघर्ष--१९ १४-१८ के महायुद्ध ने यूरोप के अनेक राज्यों 
से एकतन्त्र शासनों का अन्त कर लोकतन्त्रवाद पर आधारित ओर राष्ट्रीयता के सिद्धान्त 
के अनुसार निमित राज्यों की स्थापना कर दी थी । पर मानव-समाज किसी नई 
व्यवस्था को सुगमता के साथ स्वीकार नहीं कर लेता । इटली, जर्मनी और आस्ट्रिया में 
महायुद्ध द्वारा एकतन्त्र राजाओं के शासन का अन्त होकर लोकतन्त्र शासन स्थापित 
कर दिये गये थे। पर उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना अवद्यम्भावी था । यह प्रतिः 
क्रिया फासिज्म और नाजीज्म के रूप में प्रगट हुई। इन देशों में एक बार फिर एक व्यक्ति 
या एक गुट के शासन कायम हुए, और इतिहास की प्रगतिशोल प्रवृत्तियाँ कुछ 
समय के लिये दब गयीं । पर ये सदा के लिये दबी नहीं रह सकती थीं । द्वितीय महाः 
युद्ध में छोकतन्त्रवाद और अधिनायकवाद की प्रवृत्तियों में संघर्ष हुआ, भौर लोकतन्त्र- 
वाद की विजय हुई । ( ख ) साम्राण्यवाद--ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्तराज्य अमेरिका और 
रूस के साम्राज्य अत्यन्त विशाळ थे। बेल्जियम और हालैण्ड जैसे छोटे राज्यों ने भी 
अफ्रीका और एशिया के बच्छे बड़े प्रदेशों पर अपना ्रभुतत्व स्थापित किया हुआ था | 
जर्मनी के पास कोई भी साम्राज्य नहीं था इटली और जापान का अपने राज्यक्षेत्र से 
बाहर के कुछ प्रदेशों पर आधिपत्य अवश्य था, पर विटेन और फ्रांस की तुलना में उनके 
साजात्य स्वया नगण्य थे । ये राज्य अनुभव करते थे, कि हमारे भी साम्राज्य होने 
चाहिये, जहाँ हमारा तैयार मार नििचन्तता के साथ बिक सके और जहाँ हमारी बढ़ती 
` हुई आबादी को बसाया जा सके । कुछ राज्यों के पास साम्राज्य हों ओर दूसरों के पास 


हहा F 
नहं, यह ब्रात उचित व पर्यस्य नहीं थी । विज्ञान और उद्योग के क्षेत्रों में जर्मनी, रु 
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दवितीय महायुद्ध का कार ३ 


जापान और इटली ने भी बहुत उन्नति कर ली थी। अतः उनके लिये भी साम्राज्य का 
विस्तार करने का प्रयत्न करना सर्वथा स्वाभाविक था । पर इस प्रयत्न में उत्का अन्य 
साम्राज्यवादी देशों के साथ संघर्ष होना अवस्यम्भावी था । ( ३) कम्युनिज्म का विरोध- 
१९१७ को रूस की राज्यक्रान्ति से कम्युनिस्ट आन्दोलन को बहुत बल मिला था । जर्मनी 
में नाजीज्म और इटली में फासिज्म का प्रादुर्भाव जहाँ लोकतन्त्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
थी, वहाँ साथ ही ये नये आन्दोलन कम्युनिज्म के भी विरोधी थे । कम्युनिज्म का स्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय था, और नाजीज्म तथा फासिज्म अन्तर्राष्ट्रीयता को अपने राष्ट्रीय हितों के 
लिये विघातक समझते थे । इस दशा में इनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था । 


( २ ) प्रथम महायुद्ध की समासि पर पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा विद्व 
की जो नई व्यवस्था को गई थी, वह न्याय और ओचित्य पर आधारित नहीं थी । 
वर्साय्य की सन्धि द्वारा जमंनी के प्रति न्याय नहीं किया गया था। यह स्वाभाविक था, 
कि जम॑नी में उसके प्रति असंतोष को भावना प्रबल हो, और वह उसका प्रतिशोध 
करने का प्रयत्न करे। प्रतिशोध को इस प्रवृत्ति को दबाये रखने के दो ही उपाय थे, 
या तो जर्मनी के प्रति किये गये अन्यायों को धीरे-धीरे दूर करने का प्रयत्न किया जाता, 
और या जर्मनी को इतना निर्बल व अशक्त बना दिया जाता, कि वह सिर उठा ही न 
सकता । फ्रांस दूसरे उपाय का पक्षपाती था । प्रथम महायुद्ध के बाद फ्रांस मेंजोभी 
मन्त्रिमण्डल बने, चाहे वे वामपन्थी दलों के हों और चाहे दक्षिणपन्थी दलों के, सबका 
यह प्रयत्न रहा कि वर्साय्य की सन्धि द्वारा की गई व्यवस्था का समग्न रूप से पालन 
किया जाए, जर्मनी न अपनी सैन्य-शक्ति में वृद्धि कर सके और न रहाइनलैण्ड में किछावन्दी 
कर सके, उससे हुरजाने की पूरी रकम वसूल की जाए ओर उसे औओचोगिक दृष्टि से भ 
इतना निर्बल बना दिया जाए कि वह फिर कभी फ्रांस पर आक्रमण करने का साहस 
त कर सके । साथ ही, फ्रांस के नेता अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये यह भी आवश्यक 
समझते थे, कि राष्ट्रसंघ को इतना अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए, कि वह विशव में 
शान्ति स्थापित रखने में समर्थ रहे। इसी लिये वे एक, ऐवी अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस या 
सेना की आवश्यकता पर भी जोर देते थे, जिसे “आक्रान्ता” देश के विरुद्ध परक किया 
जा सके । पर ब्रिटेन की नीति इससे भिन्न थी । उसे जर्मनी के आक्रमण का विशेष 
भय नहीं था । १८७०-७१ और १९१४-१८ के युद्ध में फ्रांस जिस प्रकार जर्मनी द्वारा 
पदाक्रान्त किया गया था, उसके कारण रञ्ज लोग जर्मनी की सैन्य-दात्ति से सदा हर 
कित रहते थे । पर ब्रिटेन को अपनो भुमि पर कमी जर्मनी की वा  पशर 
करना पड़ा था। जब तक समुद्रों पर ब्विठेन का प्रभुत्व रहे, वह ज 


क्ति के सम्मुख जर्मनी की त्ाविक शक्ति का कोई महत्त्व 


रह सकता था । उसकी जलश ” हे 
नहीं था । इस दला में जमंनी को सर्वथा अशक्त बनाये रखने को फ्रांस की ० 


होती से - 
` समर्थन करने की उसे कोई आवध्यकता प्रतीत नहीं होती थी । प्रथम महायु परे 


ए । ब्रिटिश पूंजीपतियों का विचार 

र्ण या । ब्रिटिश पूरी" | विचाः 

जर्मनी ब्रिटेन के मार का एक महत्वपूरण खरीदार a 
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३३० दिइ की राजनीति ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


था, कि यदि जर्मनी की आथिक दशा संभल जाए, तो वहाँ उन्हें अपने माळ की बिक्री 
का एक अच्छा बाजार फिर प्रास हो सकता है। पर यह तभी सम्भव था, जब कि 
जमंनी में शक्ति का संचार हो जाए और वह विदेशी माल को खरीदने का सामर्थ्य 
प्राप्त कर रे । इसी कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया, 
आर यह प्रतिपादित किया, कि वर्साय्य की सन्वि द्वारा उसके प्रति जो अन्याय किये 
गये हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए । हरजाने को वसूल करने को समस्या, र्‌हाइन- 
लण्ड पर मित्र-राज्यों की सेनाओं का कब्जा, र्‌हाइन नदीके तटवर्ती प्रदेशों की किला- 
बन्दी, निःसस्त्रीकरण आदि के प्रश्‍नों पर फ्रांस और ब्रिटेन में जो मतभेद उत्पन्न हुए, 
उसका यही मूल कारण था । राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने और एक अन्तराष्ट्रीय 
देना के संगठन के प्रश्‍न पर भी ब्रिटेन फ्रांस के साथ सहमत नहीं हो सका, क्योंकि 
ब्रिटेन उन जिम्मेवारियों को अपने ऊपर छेने के लिये उद्यत नहीं था, जो कि राष्ट्रसंघ 
के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय सेना के संगठन के कारण उस पर आ सकती थीं । ब्रिटेन का 
साम्राज्य पृथिवी के प्रायः सभी भागों में विस्तृत था । यदि युरोप, अफ्रोका या एशिया 
में कहीं भी कोई युद्ध छिड़ जाता, ओर राष्ट्रधंध “आक्रान्ता' देश के विरुद्ध सैन्यशक्ति 
के प्रयोग का निर्णय करता, तो ब्रिटेन को अवश्य हो उसमें अपनी सेना द्वारा सहयोग 
देना पड़ता । ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ इसके लिये उद्यत नहीं थे । राष्ट्रसंघ के सदस्य- 
राज्यों को सुरक्षा के लिये 'सामूहिक उत्तरदायिता' का विचार ब्रिटेन को स्वीकार्य नहीं 
था, क्योंकि इसके कारण उस पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती थी । जब फ्रांस ने 
यह समझ लिया, कि वह अपनो सुरक्षा के लिये ब्रिटेन के सहयोग थर राष्ट्रसंघ की 
शक्ति पर निर्भर नहीं कर सकता, तो उसने बेल्जियम, पोछैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, 
रूमातिया और युगोस्लाविया के साथ ऐसी सन्बियाँ की, जिनका उद्देश्य आत्मरक्षा के 
लिये एक दूसरे को सहायता करना था । पर इन सन्बियों द्वारा फ्रांस ने ऐसी जिस्मे- 
वारियाँ अपने ऊपर छे छां, जिन्हें पूरा कर सकना उसके लिये सुगम नहीं था। ये 
राज्य जहाँ निर्वल थे, वहाँ ऐसे राज्यों द्वारा घिरे हुए भी थे, ऐतिहासिक कारणों से 
जिनके साथ उनका विद्वेप था। चेकोस्लोवाकिया के कतिपय प्रदेशों में जर्मन लोगों का 
अच्छी बड़ो संख्या में निवास था, भौर जर्मनो उन्हें अपने में सम्मिलित करने के लिये 
उत्सुक था । युयोस्छाविथा के अन्तर्गत कतिपय प्रदेशों को इटली अपने साथ मिलाना 
चाहता था । यही कारण है, कि जब इन राज्यों को आत्मरक्षा के लिये सहायता की 
आवस्यकता हुई, तो फ्रांस ने अपने को असहाय पाया । १९३८ में जब हिटलर ने 
चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया, तो उचित तो यह था कि उसके साथ की गई 
सन्वियों के अनुसार फ्रांस उसको सहायता के छिये अग्रसर होता । पर अकेछे फ्रांस के 
छिये चेकोस्छोवाकिया की रक्षा कर सकना सम्भव नहीं था। ब्रिटेन जर्मनी के भ्रति | 


` तुष्टीकरण को नीति का अनुसरण करने में तत्पर था, अतः फ्रांस ने भी यही उचित 


समझा कि वह ब्रिटेन का अनुसरण करे ओर चेकोस्छोवाकिया में हिटळर को मनमानी 
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करने दे । फ्रांस और ब्रिटेन को विदेशी नीति में जो यह मौलिक भेद था, उससे हिटलर 
को प्रोत्साहन मिला और वह जर्मनी के उत्कं के लिये प्रवृत्त हो सका । द्वितीय महा- 
युद्ध के सूत्रपात में यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण था। ._ * 

( ३ ) राष्ट्रसंघ ओर सामूहिक सुरक्षा से निराश होकर न केवल फ्राँस हो 
अपचो गुटबन्दियाँ बनाने में प्रवृत्त हुआ, अपितु इटळी और खस ने भी अपने-अपने ऐसे 
गुट बनाये, जिनका प्रयोजन आत्मरक्षा करना था । इन गुटबन्दियों पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका है। जब विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय हितों में परस्पर विरोध हो और 
सभी राज्य अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिये प्रयत्नशीळ हों, तो उनमें 
युद्ध होना स्वाभाविक है । इस दशा में युद्ध को तभी रोका जा सकता है, जब कि 
परस्पर-विरोधी राष्ट्रीय हितों के विरोव का निराकरण करने के लिये किसी सशक्त 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सत्ता हो । राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई थी । 
पर राष्ट्रसंघ कै पास ऐसी शक्ति का अभाव था, जिसका प्रयोग कर वह सब राज्यों को 
अपने आदेशों का पालन करने के लिये विवश कर सकता । इटली द्वारा अबीसीनिया 
पर और जापान द्वारा चीन पर आक्रमण के समय राष्ट्रसंघ को यह शक्तिहीनता भलो 
भाँति स्पष्ट हो गई थी । शान्ति को कायम रखने के लिये परस्पर सहयोग करने की 
अपेक्षा विश्व के विभिन्न राज्य अपने-अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्त्व देने रग गये 
थे। इस दशा में अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का एकमात्र यही उपाय उनके 
सम्मुख रह गया था, कि वे युद्ध का आश्रय लें । 

( ४ ) जर्मनी, जापान और इटली तीत ऐसे शक्तिशाली राज्य थे, जिनकी 
राष्ट्रीय आकांक्षाएँ या साम्राज्य-सम्बन्धी भूख शान्त नहीं हुई थी । इन्हें हम साम्राज्य- 
विहीन राज्य ( ४०-०३ ) कह सकते हूँ । इसमें सस्देह नहीं, कि वर्साय्य की 
सन्धि द्वारा जर्मनी के प्रति न्याय नहीं हुआ था । उसका अंगःभंग कर दिया गया था, 
और उसके सब उपनिवेश उससे छीन लिये गये थें। हिटळर जो शक्ति प्राप्त कर सका, 
उसका यह एक महत्त्वपूर्ण कारण था । हिंटलर ने जर्मन लोगों में यह भावना . प्रादर्भूत 
की, कि जर्मन जाति संसार की सर्वोत्कष्ट जाति हैँ। उसे अधिकार है, कि वह यूरोप 
की पिछड़ी हुई जातियों पर शासन करे और संसार में अपने लिए समुचित व सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त करे । मध्य और पूर्वी यूरोप को वह जर्मनी के विस्तार का उपयुक्त क्षेत्र 
समझता था, और साथ ही कैसर विलियम द्वितीय के उस स्वप्न को भी प्रा करना 
चाहता था, जिसके अनुप्तार बलिन से बगदाद तक के मार्ग पर जर्मनी का प्रभुत्व 

में भी उसके आधिपत्य का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इटली 
स्थापित हो जाए और एशिया में भी उस प्‌ र 
की आकांक्षा उत्तरी अफ्रीका को अपने आधिपत्य में लाने की थी। मुसोछिनी र सम्मुख 
प्राचीन रोमन साम्राज्य का आदर्श विद्यमात था, आर वह भूमध्यसागर को इटछी की हु 
झोळ बना देना चाहता था । पूर्वी और पश्चिमी भूमध्यसागर के द्वीपों रा कट ट 
स्वाभाविक अविकार समझता था । जापान का, विचार था, कि चीन बौरदर्लिगना | 
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एशिया के विविध प्रदेश उसके साम्राज्य विस्तार के उपयुक्त क्षेत्र हैं, और इन पर 
पाश्चात्य राज्यों के प्रभुत्व का अन्त कर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहिये। 
जर्मनी, इटली और जापान की इन महत्त्वाकांक्षाओं को सर्वथा अनुचित भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि यदि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, बेल्जियम ओर हाछैण्ड के विशाळ 
साम्राज्य अनुचित व अन्याय्य नहीं हैं, तो इन्हें भी.अपने साम्राज्य वनाने का अवसर क्यों 
न मिळे । यदि साम्राज्य एक देश के लिये उचित हैं, तो दूसरे देशोंके लिए उसे क्यों 
अनुचित समझा जाए ? पर ये राज्य अपने साम्राज्य तभी प्रास कर सकते थे, जब कि 
साम्राज्यवादी देशों को युद्ध में परास्त करें। इनके साम्नाज्य-विस्तार .तभी सम्भव थे, 
जबकि पिछड़े हुए देशों को ये अपनो अवीनता में ळा सकें। पर बीसवीं सदी में अफ्रीका 
और एशिया के कोई भी ऐसे स्वतन्त्र देश नहीं रह गये थे, जो किसी न किसी साम्राज्य- 
वादी देश के प्रभुत्व या प्रभाव में न आ चुके हों। चोन, ईरान, अफगानिस्तान आदि 
जो देश राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन भी थे, उन पर भी विविध पाश्चात्य देशों का 
प्रभाव कायम हो चुका था, ओर वहाँ उन्होंने अपने ऐसे स्वार्थ उत्पन्न कर लिये थे जिन 
पर वे किसी भी तरह से आंच नहीं आने देना चाहते थे। अवीसीनिया एक स्वतन्त्र 
राज्य था । इटली ने उसे जोत कर किसी अन्य साम्राज्यवादी देश को सीधा नुकसान 
नहीं पहुंचाया था । पर उसके कारण भूमध्यसागर से पूर्व की ओर जाने वाळे जल- 
मार्ग पर इटली का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, जो बात ब्रिटेन को सह्य नहीं थी । 
जापान के उत्कषं से ब्रिटेन और फ्रांस को अपने एशियन साम्राज्यों के लिये सीधा 
खतरा अनुभव होता था, और जर्मनी की शक्ति में वृद्धि फ्रांस की सुरक्षा के लिये 
विघातक थो । इस स्थिति में यह सर्वथा स्म्राभाविक था, कि जर्मनो, इटली और 
जापान के साम्राज्य-विस्तार-सम्बन्धी प्रयत्नों को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे 
साम्राज्यवादी देश आशंका को दृष्टि से देखें और उनका प्रतिरोध करने के लिए उद्यत 
हो जाएँ । ब्रिटेन ओर फ्रांस आदि देशों का हित इस बात में था, कि पेरिस की शान्ति~ 
परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाएं कायम रहें। इसके विपरीत जर्मनी, इटली और जापान 
का यह विचार था, कि इन व्यवस्याओं की उपेक्षा कर अपनी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाओं 
की पूर्ति में ही उनका हित है । इस दशा में उनमें संघर्ष सवथा स्वाभाविक था। 
१९३५ तक ब्रिटेन ने यह अनुभव नहीं किया था, कि जर्मनी में नाजी पार्टी के 
उत्कर्ष के कारण उसे भी कोई नुकसान पहुँच सकता है। इसी कारण उसने न केवर 
फ्रांस को नीति का समर्थन नहीं किया, अपितु अपनी सैन्यशक्ति की वृद्धि पर भी विशेष 
ध्यान नहीं दिया इटली की फासिस्ट शक्ति से भी वह चिन्तित नहीं हुआ । पर जब 
मुसोछिनी ने अवीसीनिया को जीत लिया, तो उसकी आँखे खुलीं, और उसने यह 
अनुभव करना शुरू किया, कि इटली का फासिंउम और जर्मनी का नाजीडम उसके 
. लिये खतरे का कारण हो सकता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी । इस बीच 
में हिटलर ने जर्मनी को सैनिक़ दृष्टि से पूरी तरह से तैयार कर छिया था। इसी लिये 
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१९३८ में जब जमंनी ने आस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया और चेकोस्लोवाकिया 
की स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया, तो ब्रिटेन ने चुप रहने और जर्मनी के साथ सम- 
झौता कर लेने में ही कल्याण समझा । अब उसे फ्रांस की नीति के तथ्य व औचित्य 
का वोघ हुआ, ओर उसने १५० करोड़ पोंड प्रति वर्ष सेना पर खर्च करने का निश्चय 
किया । इटलो ओर जर्मनी जो १९३५-३८ के काल में युरोप तथा अफ्रीका में मनमानी 
कर सके, ब्रिटेन का युद्ध के लिये तैयार न होना उसमें एक महत्त्वपूर्ण कारण था। 
उसकी तुष्टीकरण को नीति अनेक अंशों में अपनी सैनिक निर्बळता पर भी आधारित थो। 
पर जब १९३८ में जमंची ने पोछेण्ड पर भी आक्रमण किया, तो ब्रिटेन के लिये तटस्थ 
रह सकना सम्भव नहीं रह गया, क्योंकि अब उसने यह भलीभाँति समझ लिया था कि 
जर्मनो की महत्त्वाकांक्षाएं उसके अपने साम्राज्य व देश के छिये भो विघातक हो 
सकती हैं । 


(२) द्वितीय महायुद्ध के शुरू होने से तत्काल पूं की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 


चेकोस्लोवाकिया को अपने अधीन कर हिटलर ने पोलैण्ड को ओर ध्यान दिया, 
और वर्साय्य कीं सन्धि द्वारा डान्ट्सिग तथा पोल गलियारे के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएँ 
की गई थीं, उनकी समासि कर देने का निचय किया ( मार्च, १९३९) । १९३३ के 
बाद हिंटळर जिस ढंग से पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं का एक 
एक करके भंग करता रहा था, और फ्रांस तथा ब्रिटेन उसका प्रतिरोध कर सकने में 
असमर्थ रहे थे, उसके कारण उसे आशा थी कि पोलैण्ड के सम्बन्ध में भी वह मतमानी 
कर सकेगा । पर अब तक ब्रिटेन ने भी यह भलीभाँति समझ लिया था, कि जर्मनी को 
निरन्तर बढ़ती हुई आकांक्षाओं का प्रतिरोध करने में ही उसका हित है। इसी कारण 
३१ मार्च, १९३९ को ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्बरकेत ते घोषणा की, कि यदि 
पो्ँण्ड की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में कोई खतरा उत्पन्न हुआ, तो ब्रिटेन और फ्रांस 
उसकी सहायता करेंगे । पर हिटलर ने इस घोषणा की कोई परवाह ७ और 
पोलैण्ड को यह धमकी दी, कि यदि उसने किसी भी प्रकार से जर्मनी के माग में रुका- 
वट डाली, तो उसके परिणामों के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा । 5 एप्रिल, oe 
को ग्रीस और झूमानिया की स्वतन्त्रता की गारनटी भी ब्रिटेन और फ्रांस र bo 
गई, क्योंकि इस वात को आशंका थी, कि इटली और जर्मतो इन राज्यों क बे 
अधीनता में छे आते का प्रयत्न करेंगे। १४ एप्रिल, १९३% को 2 जा 
ङजवेल्ट ने हिटलर और मुसोलिनी से यह अनुरोध किया, र ह 
कायम रखने के लिंये वे दस साल के लिये यह वचन 5, कि हे ५ बह 
पर आक्रमण नहीं करेंगे । पर हिटलर और मुसोलिनी यह द wn र । 
आर २४ एप्रिल को जर्मनी ने यह घोषणा की, कि १९२५ हर हर 
सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध में जो समझीता क्याम, से बहस कतार 
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३३४ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


समय हिटलर ने यह माँग को, कि डान्ट्सिग उसे वापस दे दिया जाए, और जर्मनी के 
वीच से पोलैण्ड को जो गलियारा दिया गया है, उसमें से होकर पूर्वी एशिया आने-जाने 
के लिये रेल तथा मोटर मार्गों की सुविधा जर्मनी को प्रदान की जाए। पर पोलंण्ड ने 
जर्मनी की इन माँगों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उसे अव यह 
विश्वास हो गया था, कि जर्मनी द्वारा आक्रमण की दशा में फ्रांस ओर ब्रिटेन उसकी 
सहायता करेंगे । 
गत वर्षो में जर्मनी ओर इटली के पारस्परिक सम्वन्ध बहुत सुदृढ़ हो गये थे। 
क्योंकि ये दोनों ही पेरिस की शान्ति परिषद्‌ द्वारा की गई व्यवस्थाओं में परिवर्तन व 
संशोधन के पक्षपाती थे, अतः उनके लिए परस्पर सहयोग द्वारा कार्य करना स्वाभा 
विक था। इसी कारण २२ मई, १९३९ को जर्मनी के परराष्ट्र-मन्त्री रिवनट्राप और 
इटली के परराष्ट्रमन्त्री सिआनो ने बलिन में एक समझौते पर हस्ताक्षर क्रिये, 
जिसके अनुसार इन दोनों राज्यों ने दस साल तक युद्ध ओर शान्ति दोनों दशाओं में 
परस्पर सहयोग करने का निश्‍चय किया, और साथ ही यह भी तय किया कि यदि 
उनमें से कोई मी देश युद्ध में व्यापृत हो जाए, तो दूसरा देश सैन्यशक्ति द्वारा उसको 
सहायता करेगा । युद्ध की समाप्ति के लिये यदि किसी सामयिक सन्धि की आवश्यकता 
हो, तो वह भो इन राज्यों द्वारा पृथक्‌ रूप से न करके सम्मिलित रूप से ही की 
जायगी । 
अव यह सर्वथा स्पष्ट होता जा रहा था, कि यूरोप में चिरकाल तक शान्ति 
कायम नहीं रह सकेगी । फ्रांस और ब्रिटेन पोलेण्ड, ग्रीस तथा रूमानिया की स्वतन्त्रता 
को रक्षा को गारण्टी पहले ही दे. चुके थे। अब्र उन्होंने तुर्को के साथ भी परस्पर- 
सहायता देने के विषय में समझौते किये। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिये 
जून, १९३९ में जर्मनी ने डेन्मार्क, एस्थोनिया और लेटविया के साथ अनाक्रमण की 
सन्धियाँ कीं । ये राज्य जर्मनी को सीमा पर या उसके समीप स्थित थे, अतः युद्ध की 
दशा में जर्मनी इनके सम्बन्ध में निरिचन्त हो जाना चाहता था। पर ये राज्य छोटे- 
छोटे थे, ओर इनसे जर्मनी को विद्येप भय नहीं था । यदि हिटलर पोलैण्ड से अपनी 
मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करता, तो ब्रिटेन और फ्रांस अवश्य ही पोळंण्ड की 
` सहायता करते, क्योंकि जुछाई, १९३९ में ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्वरलेन ने यह 
सवथा स्पष्ट कर दिया था, कि यदि जर्मनी ने डाम्ट्सिग और पोलिश गलियारे के 
मामले को स्वेच्छापूर्वक स्वयं हो हुल करने का प्रयत्न किया, तो ब्रिटेन पोलैण्ड की 
सहायता करने के लिये विवश होगा। इस दशा में जर्मनी रूप की ओर से भी निरिचन्त 
' हो जाता चाहता था, क्योंकि पश्‍चिम और पूर्व दोनों ओर के रणक्षेत्रों में एक साथ युद्ध 
करना उसे समुचित प्रतीत नहीं होता था। इसी छिये २३ अगस्त, १९३९ को 
` रिबनद्राप ओर मोळोटोव ( रूस के परराष्ट्रमन्त्री ) ने मोस्को में एक समझौता किया, 


जिसका प्रयोजन एक दुसरे पर आक्रमण न करना था। जर्मनी और रूस के इस 
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द्वितीय महायुद्धू का काळ बह 


अनाक्रमण पैक्ट ( \०7-७४४:९४०० 98०: ) पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। 
इस पेवट द्वारा इन दोनों देशों ने यह स्वीकार किया था, कि वे दस साल तक किसी 
भी दशा में एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, और यदि उनमें से किसी पर किसी 
अन्य देश ने आक्रमण किया, तो वे आक्रान्ता देश की सहायता नहीं करेंगे । निस्सन्देह, 
यह पैवट एक अत्यन्त आश्चर्य को वात थी। हिटलर कम्युनिज्म का घोर विरोधी था, 
और उसके प्रति अपने विरोध को प्रगट करने में सदा उद्यत रहता या। रूस भी 
नाजीजम को अपना प्रधान शत्रु समझता था । पर विचारधाराओं के विरोध की सवथा 
उपेक्षा कर ये दोनों राज्य जो इस समय परस्पर अनाक्रमण की सन्धि के लिये उद्यत 
हो गये, उसमें इनके राष्ट्रीय हित ही प्रधान कारण थे । पोलेण्ड के प्रति जमनी का जो 
रूख था, उसके कारण वह यह आवश्यक समझता था, कि डान्ट्सिग और पोलिश 
गलियारे के प्रश्‍न पर युद्ध छिड़ जाने की दशा में उसे दो रणक्षेत्रों में एक साथ न 
लड़ना पड़े खस की आँख भी पोलंण्ड के उन प्रदेशों पर थी, जो १९१४-१८ के 
महायुद्ध से पूर्वं उसके राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत थे । पोलैण्ड के जो प्रदेश रुस की सीमा 
पर स्थित थे, उनमें रूसी छोगों का भी अच्छी बड़ी संख्या में निवास था । इसी लिये 
२८ सितम्बर, १९३९ को रिबनद्राप और मोलोटोव ने एक अन्य सन्धि की, जिस द्वारा 
उन्होंने पोलैण्ड को आपस में बाँट लेना तय किया । 

रूस की ओर से निश्चिन्त होकर जर्मनी के लिये यह सम्भव हो गया, कि वह 
डान्द्सिग और पोलिश गलियार के बारे में अपनी माँग को स्वीकार कर छेने के र्ये 
पोलैण्ड पर जोर दे सके । इसी प्रयोजन से २९ अगस्त, १९३९ के दिन जर्मनी ने ग्रे 
ब्रिटेन से यह कहा, कि वह पोलेण्ड के एक प्रतिनिधि को ३० अगस्त तक बलित वुवा 
छे । इस प्रतिनिधि को सारे मामले को अन्तिम रूप से तय कर सकते के पूरे अधिकार 
प्राप्त होने चाहियें । ब्रिटेन को अब तक भी थशा थी, कि जर्मनी के साथ समझौता 
हो सकना असम्भव नहीं है । पोलैण्ड का मामला ऐसा नहीं है, जिसका निददा रा 
चीत द्वारा न हो सके पर एक दिन का समय इतना कम था, कि उसमें पोर्ण्ड की 
सरकार को जर्मनी की इस योजना को स्वीकार करने के लिये प्रेरित pas 
सकता था । परिणाम यह हुआ, कि १ सितम्बर को प्रातः काळ पाँच बजे जर्मन डर ' 
मे पोहैण्ड में प्रवेश करना शुरू कर दिया, और दवितीय महाइुद्ध ४ पा 


(३ ) महायुद्ध के दोनों पक्षों के राज्य और उनकी राजनीति 
को यहाँ लिख सकता न सम्भव है, और न -उसकी ` 


द्वितीय महायुद्ध के वृत्तान्त 
फ्रांस ते पोलेण्ड को स्वतन्त्रता की रका के रनद 
ला नी के विर युद्ध में सम्मिलित हो गये 


दो हुई थो, उसके कारण वे प्रारम्म में ही ज युद्ध में सम्मिलति 
थे जर्मनी के साथ हुई सन्धियों के कारण इटली ने जर्मनी का साथ दिया। सुस, 


जापान और अमेरिका देर तक गुढ से पृथक्‌ रहे, यद्यपि 


३३६ विश्‍व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शामिळ हो गये, अमेरिका ओर रूस जर्मनो के विरोध में और जापान उसके पक्ष में । 
धोरे-घीरे यूरोप तथा संसार के अन्य भी बहुत-से राज्य महायुद्ध को लपेट में आते गये, 
और उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को युद्ध ने बहुत प्रभातित किया । 


रूस की राजनीति--जून, १९४१ तक रूस महायुद्ध में तटस्थ रहा था। पर 
इसका यह अमिभ्राय नहीं, कि इस बीच में वह सर्वथा निष्क्रिय रहा हो। सितम्बर, 
१९३९ में जब जर्मन सेनाएँ पोछँण्ड को आक्रान्त करने में तत्पर थीं, रूस ने भी पूर्वं की 
ओर से उस पर आक्रमण कर दिया (१७ सितम्बर) । रूस समझता था, कि युक्रेनिया 
का जो प्रदेश पोलेण्ड के अन्तर्गत है, उसे पोलैण्ड से पृथक्‌ कर युक्रेनिया ( सोवियत 
रूसी संघ के अन्तरगत अन्यतम रिपड्लिक ) के साथ मिला देना चाहिये । यदि पोलैण्ड 
पर जर्मनी का अधिकार हो गया, तो बाद में यह सम्भव नहीं होगा। पाँच दिन में इस 
सारे प्रदेश पर रूस का कब्जा हो गया। युक्रेनिया के प्रदेश के अतिरिक्त अन्य भी अनेक 
ऐसे प्रदेशों पर रूप ने अपना अधिकार कर लिया, जो प्रथम महायुद्ध से पहले उसकी 
अघरीनता में थे। इस समय जो प्रदेश रूस ने पोछंण्ड से प्राप्त किये, उनका क्षेत्रफल 
७५,००० वर्ग मील से भी अधिक था, और उनकी जनसंख्या १ ,४०,००,००० के 
लगभग थो । जर्मनी के समान रूस को भी वर्साय्य की सन्धि से यह शिकायत थी, कि 
उसका अपना कुछ प्रदेश पोलेण्ड के अन्तर्गत कर दिया गया था ! सितम्बर, १९३९ में 
उसने न केवल इस प्रदेश को अपितु पोलेण्ड के आधे से भी अधिक भाग को प्राप्त 
कर लिया था । र 
रूस केवळ पूर्वी पोर्लण्ड पर कब्जा कर के हो संतुष्ट नहों हो गया । यद्यपि वह 
युद्ध में शामिळ नहीं था ओर जर्मनी के साथ अनाक्रमण-सन्धि भी कर चुका था, पर वह 
यह भली भाँति समझता था कि हिटलर के वचनों पर विश्वास नहीं क्रिया जा सकता, 
ओर अपने कम्युनिज्म-विरोधी विचारों के कारण वह कभी भी रूस पर आक्रमण कर 
सकता है । महायुद्ध की भावी प्रगति को दृष्टि में रख कर वह अपनी स्थिति को सुरक्षित 
कर छेना चाहता था । वाल्टिक सागर के तटवर्ती चार राज्य--एस्थो निया, लेटविया, 
लिथुएनिया ओर पोल्ण्ड-रूस की सुरक्षा को दृष्टि से महत्त्व के हैं । ये पहले रूसी 
साम्राज्य की अधीनता में रह-भी चुके थे । पूर्वी पोलेण्ड पर कब्जा कर लेने के बाद 
९९ सितम्बर, १९३९ को रूस ने एस्थोनिया के साथ एक नई सन्धि की, जिसके 
अनुसार एस्थोनियां ने अपने देश के अनेक सामुद्रिक व हवाई अड्डे सैनिक प्रयोग के 
छिये रूस को देना स्वीकार किया, ओर साथ ही परस्पर मित्रता को बनाये रखना भी | 
` ५ अक्टूबर को इसी प्रकार को सन्धि लैटविया के साथ को गई, और १० अक्टूबर को 
छियुएनिया के साथ । इन तीनों सन्धियों में यह वात भी स्वीकार की गई थी, कि यदि 
कोई अन्य राज्य इन सन्धियों को करने वाले किसी राज्य पर आक्रमण करे, तो दूसरा 
. राज्य उसकी सहायता करेगा। रूस चाहता था, कि इसी प्रकार की सन्धि फितलैण्ड 
कसाय भीकर छी जाए। इसके लिये फित सरकार के प्रतिनिधियों को बातचीत 
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_ “च्छा 77 हे फिनलण्ड के कतिपय वन्दरगाह ओर द्वीप सैनिक प्रयोग के लिये 
रूप को प्रदान कर दिये जाएँ । पर फिनळेण्ड ने इसे स्त्रोकार नहीं किया। परिणाम 
यह हुआ, कि रूस ने फिनलूण्ड के साथ किये गये अनाक्रमण-पैक्ट ( १९३२ ) को रह 
कर दिया, और ३० नवम्बर, १९३९ को उस पर आक्रमण कर दिया । फिनलुण्ड रूस 
को सैन्यशाक्त का मुकावला करने में असमर्थ रहा। यद्यपि रूस ने फिनलैण्ड की 
गान्तरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा, पर उन सब स्थानों पर कब्जा कर छिया जिन्हें 
कि वह सैनिक दृष्टि से अपने लिये उपयोगी समझता था । इस प्रकार चारों बाल्टिक 
राज्य रूप के प्रभावक्षेत्र में आ गये । अब रूसने अपनो सुरक्षा की समुचित व्यवस्था 
कर ली थी । श 

१९३९-४० में रूस अपनो सैनिक तैयारी में व्यापृत रहा । उसे इस बात में जरा 
भी सन्देह नहीं था, कि अन्ततोगत्त्वा उसे भी युद्ध में शामिल्‍्ठ होना पड़ेगा। यद्यपि 
महायुद्ध के प्रारम्भ होने से कुछ दिन पहले ही उसने जर्मनो के साथ अनाक्रमण-सन्धि 
कर लो थो, पर यह्‌ सन्धिं दस साल के लिये होते हुए भी वस्तुतः सामयिक ही थी । 
रूस युद्ध को आशंका से निश्चिन्त नहों था। इसी कारण उसने चारों बाल्टिक राज्यों 
को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया था। जून, १९४१ तक महायुद्ध में जर्मनी की सर्वत्र 
विजय होतो जा रही थी । नार्वे ( एप्रिल, १९४० ) और डेन्माक ( एप्रिल, १९४० ) 
को उसने अपने अधोन कर लिया.था, और हालेण्ड तथा बेल्जियम की स्वतन्त्रता का 
अन्त कर दिया था ( मई, १९४० )। फ्रांध को भो उपने युद्ध में परास्त कर दिया 
था ( जून, १९४० ), और विशो को राजधानी बना कर मार्शल पेतां ने एक नई फ्ेञ्च 
सरकार का संगठन कर लिया था, जो सब प्रकार से जमनी के साथ सहयोग करने को 
उद्यत थी । ग्रीस और युगोस्लाविया भी जर्मनी के सम्मुख हथियार डाळ चुके थे। प्रोस 
को परास्त कर. जर्मन सेनाएँ अफ्रोका में पहुँच गयो थीं, भौर प्रायः सम्पूर्ण उत्तरो 
अफ्रीका उनके कब्जे में आ गया था । यूरोप के बहुत बड़े माग को अपनो अधोनता में 
ला कर जर्मनी सीरिया, ईराक और ईरान में भी अपने प्रभुत्व के विस्तार में तसर 

था, और मित्रपक्ष के राज्यों के लिये कहीँ भी उसका मुकाबला कर सकता सम्भव नहीं 
रह गया था । केवल ब्रिटेन ही एक ऐसा राज्य था, जित पर जर्मनी अब तक भी अपना 
प्रभुत्त् स्थापित नहीं कर सका था, यद्यपि वायु मार्ग द्वारा वह निरन्तर उस पर बाक्रमण 
करने में तत्पर था । घ । 
रूस पर आक्रमग--महायुद्ध में जमती को जो असाधारण सफलता शास रा 
थी, उसके कारण नार्वे से स्पेन तक और अटळान्टिक सागर के तट 83 मम 
तक सर्वत्र जर्मनी की तूती बोल रही थी । पर ब्रिटेन की सहायता हे ये व पीठ 
-यक्त राज्य अमेरिका भी उसको पी 
बिशाल साम्राज्य विद्यमान था, वहाँ साथ हो सयुक्त 


पर था । यद्यपि वह युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, पर मुसा वा 
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को सहायता में तत्पर था। अमेरिका के लड़ाई में सम्मिलित होने से पूर्व ही जर्मनी 

को यह चाहिये था, कि वह अपनी सम्पूर्ण शक्ति ब्रिटेन को नष्ट करने में झगा देता । 

हिटलर ने इसके लिये यत्न भी किया । ब्रिटेन पर हवाई आक्रमण किये गये, और पूर्व 

की ओर आगे दढ़ कर जर्मनी ने ब्रिटेन और उसके पूर्वी साम्राज्य के साथ सम्बन्ध को 
विच्छिन्न करने की भी कोशिश की । पर इसमें उसने अपनी पूरी ताकत नहीं छगाई। 

हिटलर का विचार था, कि ब्रिटेन के साथ उसका कोई विशेष झगड़ा नहीं है । ब्रिटेन 

का साम्राज्य यूरोप से बाहर है, और समुद्र पर उसका प्रभुत्व है। यूरोप में ब्रिटेन और 

जर्मनी के हितों में कोई विरोध नहीं है ।* सम्पूर्ण यूरोप जर्मनी के कब्जे में आ ही चुका 

था । अतः हिटळर ने यह विचार किया, कि यदि वह रूस के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर 

दे, तो न केवल जर्मनी को अपने साम्राज्य का विस्तार करने का अवसर मिलेगा, 

अपितु कम्युनिज्म का सर्वनाश कर के यूरोपियन सभ्यता तथा ईसाई घर्म की रक्षा का 

गोरव भी उसे प्राप्त हो सकेगा । अमेरिका और ब्रिटेन के पूँजीपति रूस के खिलाफ 

युद्ध का स्वागत करेंगे । जर्मनी का यह भी विचार था, कि ख्स अन्दर से बहुत निर्वल 

है| कम्युनिज्म के कारण सर्वसाधारण जनता की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई है, और रूस 

के निवासी दासों की स्थिति को पहुँच गये हैं सोवियत रूसी संघ में जिन विभिन्न 
जातियों का निवास है, उनमें अपनी पुथक्‌ राष्ट्रीयता की भावना अभो नष्ट नहीं हुई 

है, ओर राष्ट्रोय स्वतन्त्रता कें नाम पर उनमें ऐसी पार्टियों का संगठन किया जा सकता 

है, जो कम्युनिस्ट रूस के विरुद्ध विद्रोह कर देनेको उद्धत हो जाएं। यदि रूस को परास्त 

कर उसका भी अंग-मंग कर दिया जाए और उसके राज्यक्षेत्र से पुथक्‌ हुए प्रदेशों को 

) जर्मनी के प्रभावक्षेत्र में छे आया जाए, तो युक्रेनिया के विशाल उपजाऊ खेत, यूराल 
पर्वतमाला को कीमती खानें ओर काकेशस के तैछकूप--सब जर्मनी को प्राप्त हो 

जायेंगे । हिटलर ने अपने ग्रन्थ 'मेरा संघर्ष” ( ९7 [टश्गा0 ) में स्पष्ट रूप से यह 
प्रतिपादित क्रिय। था, कि जर्मनी का ब्रिटेन से कोई हित विरोध नहीं है । वह अब मी 

यही समझता था, कि यदि कम्युनिस्ट रूस के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के इरादे से 
ब्रिटेन के साथ सुलह को बात चलायी जाए, तो वह सफल हो सकती है । उसने इसके 

लिये प्रयत्न भी किया, यद्यपि वह सफल नहीं हुआ । पर इसके कारण हिटलर ने रूस 

पर आक्रमण करने की अपनी योजना में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं 
समझो । उसका खयाल था, कि सदियाँ शुरू होने से पहले ही रूस को परास्त कर 
दिया जायगा, और उसके हस्तगत हो जाने पर जो अपार" सम्पत्ति व युद्ध सामग्री 
जर्मनी के हाथ छगेगी, उससे ब्रिटेन और अमेरिका का मुकाबला कर सकना सुगम हो . | 

` जायगा । २२ जून, १९४१ को जर्मन सेनाओं ने रूस पर चढ़ाई शुरू कर दी । इस | 
अकार रूस भी महायुद्ध में सम्मिलित हुआ। रूस के विरुद्ध लड़ाई में जर्मनी ने अच्छी | 
_ सफलता प्राप्त की | एस्थोतिया, लेटविया, लिथुएनिया और फिनलैण्ड शीघ्र ही उस के | 
i अभावलक्षेत्र से पृथक्‌ हो जमती को अधीनता में आ गये, ओर पूर्वो पोलैण्ड पर भी | 
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जर्मनी ने अपना अधिकार स्थापित कर छिया । युक्रेतिया को भी उसने विजय कर 
छिया, और जर्मन सेनाएँ रूस में आगे बढ़ती हुई मास्को और छेनिनग्रांड के समीप 
तक पहुँच गई । पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकों । रूस से उलझन जाना हिटळर की 
सारी भूल थी । जर्मनी जो महायुद्ध में विजयी नहीं हो सका, रूस के साथ लड़ाई छेड़ 
देना उसमें एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 
महायुद्ध में सम्मिलित हो जाने से रूस को अनेक छाम हुए। जब जर्मनी का 

पलड़ा हलका पड़ने लगा और युद्ध में उपको पराजय होने छगो, तो रूसी सेनाओं ने 
न केवल उन प्रदेशों की फिर से विजय कर लो, जिन्हें जर्मनी ने उससे प्राप्त कर लिया 
था, अपितु मध्य और पूर्वी यूरोप के विभिन्न राज्यों को भी उसने जर्मनी को अघीनता 
से मुक्त किया । कम्युनिस्ट सेनाओं की सहायता से इन राज्यों में कम्युनिस्ट सरकारें 
कायम हुई, ओर पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया आदि कितने हो देशों में कम्युनिस्ट व्यवस्था 
स्थापित हो गई। सुदुर पूर्व के चीन, कोरिया, विएत-नाम आदि देशों में भी इससे 
कम्युनिज्म के प्रसार में सहायता मिली, क्योकि महायुद्ध का अन्त होने से पहले हो रूस 
ने जापान के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी थो ( ८ अगस्त, १९४५ ) । द्वितीय 
महायु के वाद संसार के अच्छे बड़े भाग में जो कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो सको, 
उसमें रूस द्वारा जर्मनी और जापान को परास्त करने में हिस्सा बटाना एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण कारण था । 

` ज्ञापान की राजनीति--जापान जर्मनी और इटली का साथी था, और बलिन- 
टोक्यो-रोम एक्सिस के कारण वह महायुद्ध में जर्मनी की सहायता करने के लिये 
वचनबद्ध भी था । जापान की आकांक्षा यह थो, कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के 
सब प्रदेश उसके प्रभुत्व में आ जाएं । इसी दृष्टि से उसने चीन के विरुद्ध युद्ध का 
प्रारम्भ किया था। पर वह १९३९ में ही महामुद्ध में शामिल नहीं ह उ 
वह उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में रहा । पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया 'में चार प्रबा 
शक्तियाँ थीं, जो उसकी आकांक्षाओं को पूर्ति में बाधक हो सकती पर 
हालैण्ड और संयुक्तराज्य अमेरिका। इन चारों के इस बत म र आ 
थे पर महायुद्ध में जर्मनी ने श्रायः सम्पूर्ण यूरोव पर भ "रार उसके 
या । हाल्ैण्ड और फ्रांत को उसने जोत लिया था, और फ्रांस की विशी स un 
साथ सहयोग करने में तत्पर थी । ब्रिटेन के लिये अपनी रक्षा कर क 
हो रहा था, मर उत्तरी अफ्रीका पर अर्मनो का कब्जा हो जाने फे का me 
लिये यह भी सम्भव नहीं रहा या, कि एशिया के अपने साम्रान्‍्य का लगा 
व्यवस्था कर सके । इंस*दश्षा में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा राज्य रह गया सामुहिक 
की योजना का प्रतिरोध कर सकता था। प्रश्ोच्त महासागर में अमेरिका 
शक्ति का प्रधान केन्द्र पर्छ हार्वर था, जो हवाई दीप-समूह में सा क्षीण हो. 
समझता था, कि यदि इसे चष्ट कर दिया जाए, तो अमेरिका को 3 जज 
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जायगी ओर वह सुदूर पूर्व में जापान का प्रतिरोध कर सकने में असमर्थ हो जायगा। 
इसो लिये ७ दिसम्बर, १९४१ को उसने अकस्मात्‌ ही पं हार्वर पर आक्रमण कर 
दिया, और वहाँ पर विद्यमान बहुतःसे जंगी जहाज तहस-नहस हो गये । जापान के 
इस हमले से अमेरिका को आघे के लगभग सामुद्रिक शक्ति नष्ट हो गई । जिस दिन 
पं हार्बर पर हमला हुआ, उसी दिन शंघाई, मलाया, सिंगापुर और हांग-कांग पर | 
भी वम्ब वर्षा की गई | अब जापान भी महाय॒द्ध में सम्मिलित हो गया था, और उसने 
विद्युत्‌गति से दक्षिण-ूर्वी एशिया से पाइचात्य साम्राज्यवाद का अन्त कर वहाँ अपना 
प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया था । जापान के इन आक्रमणों का वृत्तान्त 
यहाँ लिख सकना सम्भव नहीं है । इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है, कि १९४२ के 
प्रारम्भिक महोनों तक जापान ने हांग-कांग, फिलिप्पीन, इन्डोचायना, इन्डोनीसिया, 
मलाया, सिंगापुर और बरमा से पाश्चात्य देशों के शासन का अन्त कर ऐसी सरकारों की 
स्थापना कर दी थी, जो उसके साथ सहयोग करने को उद्यत थीं। प्रशान्त महासागर 
के प्रायः सब द्वीप भी उसकी अधीनता में आ गये थे। यद्यपि अन्ततोगत्वा जापान की 
पराजय हुई, और वह इन देशों पर अपने आधिपत्य को कायम नहीं रख सका, पर 
जापान को ये विजये इन देशों की स्वावीनता में अत्यन्त सहायक हुई, और महायुद्ध को 
समासि पर ये देश जो स्ताघीनता प्राप्त करने में समर्थ हुए, उसका श्रेय जापान को भी 
दिया जाना चाहिये । 
अमेरिका को राजनीति-शुरू में संयुक्त-राज्य अमेरिका भी महायुद्ध में शामिल 
नहीं हुआ था, यद्यपि उसकी सहानुभूति ब्रिटेन ओर फ्रांस के पक्ष में थी । पर पार्थक्य 
को नोति ओर मुनरो सिद्धान्त का परित्याग भी अमेरिका के लिये सुगम नहीं था, 
ओर १९३७ में अमेरिका तटस्थता कानून ( \९७६३।।६५ 4८६ ) भी पात कर चुका 
था । इस कानून के अनुसार अमेरिका ने यह तय किया था, कि युद्ध की दशा में वह 
किसी मो पक्ष को यृद्ध-सामग्रो प्रदान नहीं करेगा। पर ज्यों-ज्यों महायुद्ध में जर्मनी 
की विजय होती गई, अमेरिका के लोकमत में परिवर्तन आना शुरू हो गया । इसीलिये 
४ नवम्बर, १९३९ को तटस्थता कानून में संशोधन कर एक नया कानून ( १९३९ ) 
स्वीकृत किया गया, जिसका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका हुं। इसके 
अनुसार यह व्यवस्था की गई, कि नकद दाम देकर अमेरिका से युद्ध-सामग्री को प्राप्त 
किया जा सकता है । मित्रपक्ष के राज्यों ने इससे लाभ उठाया, और वे बड़ी मात्रा में 
अमेरिका से युद्ध सामग्री प्रास करने लगे । पर जय जर्मनी ने फ्रांस को भो जीत लिया, | 
र अमेरिका ने युद्ध की गम्भीरता को ओर भो अधिक तोन्नता के साथ अनुभव किया, '* 
और यह निरचय किया कि अमेरिका को सैन्यशक्ति में वृद्धि को जाए, अमेरिकन महा- | 
` दीपे शान्ति कायम रखने के लिये अन्य अमेरिकन राज्यों का सहयोग प्राप्त किया 
. जाए, हर सम्मव प्रकार से (युद्ध में शामिल होने के अतिरिक्त) ब्रिटेन की सहायता की 
जाए, गोर जर्मनी व इटली के साथ कोई लाथिक सहयोग न क्रिया जाए । जर्मती और 
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३३५ 
इटली के विरोधी राज्यों ( इस समय ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा राज्य ञे 

शेष 
था ) को अधिकाधिक सहा एक 


यता देने के लिये जनवरी, १९४१ में अमेरिका ने एक नया 
कातून पास किया, जिसका प्रयोजन सैन्यश्चक्ति के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इन 
राज्यों को सहायता करना था। यही छेन्ड-छोज बिल ( Lend Lease Bill ) के 
चाम से प्रसिद्ध है। इस के कारण ब्रिटेन के लिये अमेरिका से सब प्रकार को युद्ध 
सामग्री तथा अन्य सामान उधार प्राप्त कर सकना सम्भव हो गया। इसके अनुसार 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अगळे तीन वर्षों में १००० करोड़ डालर के लगभग कीमत का 
सामान ब्रिटेन को उधार दे सकने की व्यवस्था की । पर अमेरिका से जो युद्ध-सामग्री 
ब्रिटेन भेजी जाती थो, जर्मनों उसे मार्ग में इवा देने की कोशिश करता था। अतः 
वाद में यह इन्तजाम किया गया, कि अमेरिका के जंगी जहाज युद्ध-साभग्री को ढोने 
वाले जहाजों की रक्षा किया करें, और यदि कोई जर्मन जहाज उन्हें डुबाने का यत्न 
करे, तो उसका मुकावला किया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट हैं, कि अमेरिका महायुद्ध 
में शामिल न होते हुए भी मित्रपक्ष की पूर्ण रूप से सहायता करने में तत्पर था। पर 
महायुद्ध की परिस्थितियां ऐसी होती जा रहो थीं, कि अमेरिका देर तक युद्ध से 
पृथक्‌ नहीं रह सका । उसे भो उसमें शामिल हो जाने के लिये विवश हो जाना पड़ा । 
अरळान्टिक चाटर--महायुद्ध में जर्मनी की जिस ढंग से विजय हो रही थी, 
और जापान भी जिस प्रकार पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में अपनी हाक्ति के विस्तार. 
के लिये तैयारियां कर रहा था, उसे देखते हुए अमेरिका के लिये चिन्तित होना सर्वथा 
स्वाभाविक था । जर्मनी ने यूरोप के जिन देशों को जीत कर अपने अधीन कर छिया 
था, उन में वह नाजो आदो के अनुसार नई व्यवस्था स्थापित करने में तत्पर था। 
जापान भी पूर्वी एशिया के देशों के सम्मुख अपनो नई व्यवस्था ( New Order ) 
का सुन्दर रूप प्रस्तुत करने में लगा था । जुलाई, १९४१ में जापान ने फ्रा की विशो 
सरकार से यह अधिकार प्राप्त कर छिया था, कि वह इन्डोचायता में अपनी सेनाएं 
उतार सके और वहाँ के सामुद्रिक तथा हवाई अड्डों का प्रयोग कर सके। दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के इस क्षेत्र में अमेरिका, हालैण्ड और ब्रिटेन के साम्नाज्यों को भो सत्ता थी । 
अतः इस बात से उन्होंने बहुत उद्वेग अनुभव किया और यह आवश्यक र 5 
महायुद्ध में शामिल होते में मित्नराज्यों का कया प्रयोजन है इसे स्पष्ट कर दिया जाए, 
सि पर जब विश्व की नई व्यवस्था 

और साथ ही इस बात को भी कि युद्ध की समाप्ति ६2, 
न स्तों व आदशों का अनुसरण किया जायगा । 

की जायगी, तो उसके लिये किन सिद्धान्तों व अ oa जि 
इस वात की आवश्यकता इस कारण भी थो, क्योंकि जर्मनी थे स्व को त िपारित 
अपने द्वारा स्थापित की जाने बाली नई व्यवस्था के र ब्विटेत के प्रधात- 
करने में तसर थे। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट द 
मन्त्री चचिङ ने न्यूफाउण्डलेण्ड के समुद्रतट के समी 
१४ अगस्त, १९४१ के दिन उन्होंने वहाँ से 
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अटलाग्टिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा में निम्नलिखित आठ सिद्धान्तों 
व आदर्शो का प्रतिपादन किया गया था--(१) हम किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्यों 
का विस्तार करना नहीं चाहते । न हम किसी नये प्रदेश को प्राप्त करना चाहते हैं, 
हैं, और न ही कहीं अपना प्रभाव-केत्र कायम करना चाहते हैं । (२ ) विविध राज्यों 
की सीमाओं में हम कोई ऐसे परिवर्तन करना नहीं चाहते, जो कि वहाँ की जनता की 
स्वतस्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त की गई इच्छा के अनुकूल न हो । ( ३ ) हम सब ऊोगों के 
इस अधिकार को स्वोकार करते हैं, कि वे स्वयं इस बात का फँसछा कर सकें कि 
उनके राज्यों को सरकारों व शासन का क्या स्वरूप हो। साथ ही, हम यह भी 
चाहते हैं कि जिन लोगों से उनके सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्नता तथा स्वशासन के अधिकार 
बलपूर्वक छीन लिये गये हैं, वे उन्हें पुनः प्रास करा दिये जाएँ। ( ४) हमारा यह 
प्रयत्न होगा, कि सब राज्यों को चाहे वे छोटे हों या बड़े, चाहे वे विजेता हों या विजित 
हों-व्यापार करने और अपनी आधिक समृद्धि के लिए आवश्यक कच्चा माल प्राप्त 
करने को सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हो सकें ( ५ ) हमारी इच्छा हैँ, कि आथिक 
क्षेत्र में सब राज्यों का सहयोग इस दृष्टि से प्राप्त हो सके, कि श्रमिकों की दशा में 
सुधार हो, आथिक उन्नति सम्भव हो और सामाजिक सुरक्षा स्थापित हो । (६ ) जब 
नाजी शक्ति का पूर्णतया विनाश हो जायगा, तो हमें आशा है कि सब देशों के लोगों 
को यह भरोऐा हो जायगा कि वे अब निर्भय रूप से अपने देशों में निवास कर सकते 
हैं, उनको स्वतेत्रता व पृथक्‌ सत्ता अक्षुण्ण बनी रहेगी, किसी अन्य राज्य के आक्रमण 
का उहें भय नहीं रहेगा और विविध पदार्थ प्रास करने में उन्हें कोई झकात्रट नहीं 
रहेंगी । ( ७ ) इस प्रकार स्थापित हुई शान्ति सब कोई को समुद्रों ओर महासागरों 
का निर्वाध रूप से प्रयोग करने की स्त्रतन्त्रता प्रदान कर सबेगी। (८ ) हमारा 
विशवास है, कि संसार के सब राष्ट्र यथार्थ तथा आध्यात्मिक कारणों से प्रेरित होकर 
शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर देंगे । भविष्य में शान्ति का स्थापित रह सकना तब 
तक सम्भव नहीं है, जब तक कि सब राष्ट्र अपनी जल, स्थल तथा वायुशक्ति का अपनी 
राजकीय सीमाओं से बाहर प्रयोग करना बन्द न कर दें। जब तक कि सर्वसामान्य 
सुरक्षा को समुचित व्यवस्था न हो जाए, यह भी आवश्यक है कि अस्त्र-शस्त्रों में कमी 
का प्रयत्त भी जारी रखा जाए । अस्त्र-शस्त्रों का जो बोझ शान्तिप्रिय राज्यों के ऊपर 
हैं, उसे हलका करने के कार्य में भी हमारा सहयोग प्राप्त रहेगा । 
` अमेरिका का महायुद्ध में प्रवेश--किन सिद्धन्तों ब आदशों' को दृष्टि में रख 
कर अमेरिका महायुद्ध में ब्रिटेन तथा अन्य मिन्न-राज्यों की सहायता के लिये प्रयत्त- 
शीळ था, यह अटलान्टिक चार्टर द्वारा स्पष्ट हो जाता है। पर पार्थक्य की नीति और 
मुरो सिद्धाग्त के कारण वह महायुद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं बटा रहा था। 


... दिभम्बर, १९४१ में जब जापान ने अकस्मात्‌ ही पर्ल हार्वर पर आक्रमण कर दिया, _ 


अमेरिका: के लिए महायुद्ध से पृथक्‌ रह सकना सम्भव नहीं रहा। पूर्वी एशिया 
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द्वितीय महायुद्ध का काळ न 


ओर प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में जापान की शक्ति व प्रभुत्व में 

च प्रभुत्व में वृद्धि का होना अमे- 
रिका को किसी भी प्रकार सह्य नहीं हो सकता था, ' क्योंकि इस क्षेत्र में उसके अपने 
साम्राज्य की भी सत्ता थी । अतः वह भी महायुद्ध में सम्मिलित हो गया, और उसने 
भी जापान, जर्मनी तथा इटली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी | 


त्रिपक्षीय पैक्ट ( Tripartite Pact )—महायुद् में जर्मनी, इटली और जापान 
के कया आदर्श व सिद्धान्त थे, यह उस पैवट द्वारा स्पष्ट हो जाता है, जो इन राज्यों ने 
२७ सितम्बर, १९४० को आपस में किया था और जो त्रिपक्षीय पैक्ट के नाम प्रसिद्ध 
हैं । इस पैक्ट में ६ धाराएँ थीं--(१) महायुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में जो नई व्यवस्था 
स्थापित की जायगी, उसका नेतृत्त्व जर्मनी ओर इटली द्वारा किया जायेगा। (२) 
इसी प्रकार विश्याल पूर्वी एशिया में नई ब्यत्रस्था स्थापित करने का कार्य जापान के 
नेतृत्व में होगा । (३) जो राज्य अमी महायुद्ध में तटस्थ हैं, उनमें से किसी द्वारा यदि 
जापान, जर्मनी तथा इटली में से किसी पर आक्रमण किया जाए, तो तीनों राज्य राज 
नीतिक, आथिक तथा सैनिक साधनों द्वारा आक्रान्त देश को सहायता को उद्यत रहेंगे। 
(४ ) इस पैक्ट को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से तोमों राज्य तकनीकी क्षेत्र में 
परस्पर सहयोग से काम करेंगे, और इसके लिये संयुक्त कमीशनों की. नियुक्ति करेगे । 
(५ ) इस समय इन तीनों राज्यों के रूस के साथ जित सम्बन्धों की सत्ता है, इस 
पैक्ट द्वारा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । ( ६ ) भविष्य में जो अन्य राज्य इस 
दैक्ट के आधारभूत सिंद्धान्तों को स्वीकार कर जर्मनी, जापान और इटली के साथ _ 
सहयोग करने को उद्यत हों, उन्हें भी सब प्रकार से सहयोग प्रदान किया जायगा। 
यह धारा इसलिये रखी गई थी, क्योकि सितम्बर, १९४० तक यूरोप में अनेक राज्य 

जर्मनी के प्रभुत्तव में आ चुके थे, और वे जर्मनी के साय सहयोग करने में तत्पर ये। 
त्रिपक्षीय पैवट का मूल सिद्धान्त यह था, कि यूरोप जर्मनी ओर इटली का 
प्रभाव-क्षेत्र है, और पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया जापान का । अपने-अपने इन प्रभाव- 
क्षेत्रों में ये राज्य ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं, जिसके अनुसार इन क्षेत्रों के 
विभिन्न राज्य उनके नेतृत्व व प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए उनके अनुवर्ती तथा सहः 

योगी बन कर रहें । 
(४) महायुद्ध के काळ में शान्ति स्थापित करने के सम्बन्ध me 
कि मित्रपक्ष के नेताओं ने इस वात. 

महायुद्ध सी पूरे जोरों से चल रहा था, स्यापना होने पर जब विसय का 

पर विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया था, कि शान्ति की पना हो र 
पुनः निर्माण किया जायगा, तो उसके लिये कौत-से आदर्श व Pg 
इस बात को आवश्यकता इस कारण अत्यधिक हो गई थी, क्योकि र f अ Ee 

जापान अधीनस्थ देशों और उपनिवेशों के निवासियों का ध्यान ९ फरास आर अ 
हिका आदि की साम्राज्यवादी नीति की ओर आइष्ट कर 
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रहे थे, और अपनी नई व्यवस्था. 


३४९ चिइव की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


का जो चित्र वे उनके सम्मुख रख रहे थे, उसमें इन देशों की पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र सत्ता 
की बात को स्वीकार कर लिया गया था । उनका कहना था, कि एशिया ओर अफ्रीका 
के*विभिन्न देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिरार हैँ, और उन्हें स्वमाग्य-िर्णय का 
अवसर प्राप्त नहों है। उन्हें साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त होकर स्वाधीनता प्राप्त 
करनी चाहिये, और जापान का यहो उद्देश्य है कि वह उन्हें पारचात्य देशों को 
अघीनता से म॒क्त करे और वहाँ ऐसे स्वाधीन शासनों की स्थापना करे, जो जापान को 
अपना नेता व सहायक मानने को तैयार हों । क्योंकि जापान अत्यधिक उन्नत देश है, 
अतः बही इनकी पाइचात्य साम्राज्यवाद से रक्षा कर सकता है । यही बात यूरोप और 
अफ्रीका के विषय में जर्मनी और इटलो द्वारा कही जा रही थो । यूरोप के बड़े भाग 
को जीत कर हिटलर ने वहाँ की जो नई व्यवस्था की थी, उसके अनुसार विजित देशों 
पर जर्मनी का सीधा शासन स्थापित नहीं किया गया था। वहाँ ऐसी सरकारें कायम 
कर दी गई थीं, जो जर्मनी के नेतृत्त्व को स्वीकार करती थों और नाजी व्यस्था की 
पक्षपाती थीं । यही कारण था, जो महायुद्ध के दोरान में ही मित्रपक्ष के राज्यों के 
प्रतिनिधि अनेक बार विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए, और वहाँ उन्होंने उन शिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया, जिन द्वारा विश्व के विभिन्न राज्यों को जनता की 
सहानुभूति प्राप्त को जा सकती थी । 

रूजवेल्ट द्वारा प्रतिपादित चार स्वाधीनताएँ--दिसम्बर, १९४१ में संयुक्तराज्य 

अमेरिका भी महायुद्ध में सम्मिलित हो गया था, ओर जापाच ने दक्षिणःपूर्वी एशिया 
के विविध देशों पर विद्युत्ाति से आक्रमण प्रारम्भ कर दिये थे । इन देशों से पाश्‍चात्य 
साञ्राज्यवाद का अन्त करते हुए जापान यह दावा कर रहा था, कि वह इन देशों को 
स्वाचीनता का पक्षपाती है । इस स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फरवरी, 
१९४२ में चार स्वाघीनताओं की घोषणा को, जिन्हें वह जून, १९४१ में पहले भी 
अमेरिकन कांग्रेस के सम्मुख अपने संदेश में प्रतिपादित कर चुका था । ये स्वाधीनताएं 
निम्नलिखित थीं--( १ ) सब मनुष्यों को भाषण तथा अन्य प्रकार से अपने विचारों 
को प्रगट करने की स्वतन्त्रता होनो चाहिये । ( २) सब को अपने ढंग से ईशवर की 
पूजा तथा उपासना को स्वतन्त्रता होनी चाहिये, ( ३ ) जनता को अभाव और दरिद्रता 
से मुक्त कर ऐसी आधिक व्यवस्था स्थापित को जानी चाहिये, जिससे कि सब कोई 
अमन चैन के साथ स्वतन्त्र रूप से अपना आधिक जीवन विता सकें । ( ४ ) सर्वत्र 
अस्त्र-शस्त्र में इतनी कमी करना, ताकि अन्य देशों द्वारा आक्रमण की सम्भावना ही 
त रह जाए और सब राष्ट्र युद्ध के भय से छुटकारा पा सकें । 

'संयुक्त-राष्ट्र की घोषणा--रूजवेल्ट द्वारा घोषित चार स्त्राधीनताओं और 
अटलान्टिक चार्टर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को क्रिपान्वित कर सक्रता तभी सम्भव 
. यथा, जव कि महायुद्ध में जर्मनी के पक्ष की पराजय हो जाए। अतः जर्मनी के विरोधी 
राज्यों में सहयोग को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण १९४२ के प्रारम्भ में 


द्वितीय महायुद्ध का कार स 


कफ: द्वारा एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये, जो उस समय तक जर्मन पक्ष के 
ड्राई में सम्मिलित हो चुके थे । इन राज्यों को संख्या २६ थी, ओर ये सं 
राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बाद सा 
पोलैण्ड दक्षिणी उही त अलग पा निकागुंआ, नावें, पनामा, 
( United Nations ) Moe es उ त वदा 
सम्मिलित राष्ट्रों के लिये 'सं 28 इसी समय से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में 
र के लिये “संयुक्त राष्ट्र" संज्ञा का प्रयोग किया जाने लगा, और महा- 
युद्ध की समासि पर जिस संयुकत-राष्ट् संघ ( United Nations’ Organisation ) 
का संगठन किया गया, उसके लिये भी इसी संज्ञा का प्रयोग किया गया। हम भी 
भविष्य में जर्मनी के पक्ष के विरोधी मित्रपक्ष के लिये 'संयुक्त-राष्ट्र” संज्ञा का ही प्रयोग 
करेंगे । इन २६ राष्ट्रों में अनेक ऐसे भी थे, जो १९४२ में जमनी द्वारा आक्रान्त हो 
चुके थे, पर उनको आजाद सरकारों का संगठन उनके राज्य-क्षेत्र से बाहर अन्यत्र कर 
लिया गया था। बाद में जनवरी, १९४३ तक मेक्सिको,  फिलिप्पीन, ब्राजील, अबी- 
सीनिया और बोलिविया भी संयुक्त-राष्ट्रों में सम्मिलित हो गये थे । इन राष्ट्रों द्वारा की 
गई घोषणा में इन सब ने यह प्रतिज्ञा की थी, कि वे अपनी समग्र आधिक व सैन्यशक्ति 
का प्रयोग त्रिपक्षीय पैवट में सम्मिलित राज्यों के विरोध के लिये करेंगे, एक दुसरे के 
साथ सहयोग करेंगे और शत्रु-राज्यों से पृथक्‌ रूप से कोई सन्धिं नहीं करेंगे । 
मास्को घोषणा--१९४२ के प्रारम्भ में २६ संयुक्त-राष्ट्रों द्वारा की गई घोषणा 
का प्रयोजन युद्ध काल में परस्पर सहयोग द्वारा शत्रु-राज्यों को परास्त करने का 
निदचय करना था। पर इस काल में भी संयुकत-राष्ट्र इस प्रश्‍न पर विचार-विमर्श 
करने में तत्पर थे, कि युद्ध को समाप्ति पर शान्ति की स्थापना किस ढंग से की जायगी 
और विश्व की नई व्यवस्था का बया स्वरूप होगा । जो राष्ट्र संयुक्त होकर जर्मनी, 
इटली और जापान को परास्त करने में तत्पर थे, उनका संगठन युद्ध की समाप्ति पर 
भी कायम रहना चाहिये, यह विचार भी इसी समय विकसित होना प्रारस्भ हो गया 
था । अक्टूबर, १९४२ में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चोन के परराष्ट -मन्‍्त्री मास्को 
में एकत्र हुए, और १ नवम्बर के दिन उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की, जिसमें 
उन्होंने अपना यह विश्वास भरट किया कि जहाँ तक सम्भव हो शी ही एक ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का तिर्माण होता चाहिए, जो शान्ति चाहने वाले संबं राज्यों की 
स्वतन्त्रता तथा समानता के सिद्धान्त पर आश्रित हो और जिसमें अन्य संब राज्यों को 
चाहे वे छोटे हों या बड़े हों--सम्मिलित होने का अवसर रहे, ताकि विश्व में अन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्था में एकत्र इन राजनीतियों ने गह 
भी निश्चय किया, कि छलण्डन 
Advisory Commission ) की 
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में विचार-विमर्श करता रहे। 

मास्को में अन्य भी अनेक निर्णय किये गये, जिनमें आस्ट्रिया के सम्बन्ध में की 
गई घोषणा महत्त्वपूर्ण थो । इसमें कहा गया था, कि १५ मार्च, “१९३८ को आस्ट्रिया 
ओर जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था, वह जर्मनी की जबर्दस्ती का परिणाम 
था, अतः उसे रह समझा जायगा और आस्ट्रिया को एक पृथक्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य के 
रूप में पुनः स्थापित किया जायगा, और उस के प्रति परास्त देश का सा व्यवहार न 
कर एक स्वतन्त्र किये गये देश का सा व्यवहार किया जायगा। इसी प्रकार के निर्णय 
इटली ओर जर्मनी के सम्बन्ध में भी किये गये यह निश्‍चय किया गया, कि फासिज्म 
का पूर्ण रूप से अन्त कर इटली में एक ऐसे लोकतन्त्र शासन की स्थापना की जायगी, 
जिसमें सब को,:माषण आदि द्वारा अपने विचार प्रगट करने की स्वतन्त्रता होगी और 
सव कोई अपने विश्वासों के अनुसार पूजा आदि कर सकेंगे । जर्मनी के जिन लोगों ने 
भयंकर क्ररताएं की हैं, उन्हें समुचित दण्ड देने की वात का निश्चय भी मास्को 
कान्फरेन्स द्वारा ही किया गया था । 

कैरो कान्फरेन्स--जापान के प्रति महायुद्ध की समासि पर कैसा व्यवहार किया 
जाए, इस विषय पर करो को एक कान्फरेन्स में विचार-विमर्श किया गया ( नवम्बर, 
१९४३ ) जिसमें रूजवेल्ट, चावि ओर महासेनापति चियांक काई शेक सम्मिलित 
हुए । रूस ने अभी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी, अतः उसके प्रति- 
निवि इस कान्फरेन्स में शामिल नहीं हुए थे। कैरो में किये गये निर्णय निम्नलिखित 
थे--१९१४ के वाद चीन के जिन प्रदेशों ( मञ्चूरिया, फामूंसा और पेस्काडोरस 
दोप-समूह के अनेक द्वीप ) पर जापान ने बलपूर्वक अधिकार स्थापित किया है, वे सब 
चीन को वापस दे दिये जायेगे, कोरिया की स्वतन्त्रता को पुनः स्थापना की जायगी, 
ओर द्वितीय महायु द् में पूर्वो तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के जिन देशों व द्वीपों को जापान 
ने अपने भधीन कर लिया है, उन सब से उसे बहिष्कृत कर दिया जायगा । 

_ _सैह्रान कान्फरेन्स--यह कान्फरेन्स भी नवम्वर, १९४३ में हुई थी, ओर 
इसम ख्जवेल्ट, चचिछ और स्टािन सम्मिलित हुए थे। यह पहला अवसर था, जब 
कि रूस के कर्ता घर्ता स्टाछिन ने भी अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधान राजनीतिक नेताओं 
के साथ मिलकर महायुद्ध की समस्याओं पर विचार विमर्श किया था । इस कान्फरेन्स 
का मुख्य रयो जन उन योजनाओं को तैयार करना था, जिन द्वारा जर्मनी को परास्त 
किया जा सकता था । पर साथ ही इसमें कतिपय ऐसे निर्णय भी किये गये, जिनका 

सम्बन्ध विश्व की मावो व्यवस्था के साथ था । ऐसा एक निर्णय ईरान के विषय में 
था, जिस द्वारा तीनों नेताओं ने ईरान की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता, स्वतन्त्रता तथा 
` भ्रादेशिक अखण्डता के भ्रति अपना विस्वास प्रगट किया । जर्मनी को परास्त करने के 
म लक राज्यों के सहयोग की प्रार्थना की गई, ओर तुर्को को भी युद्ध में शामिल 


_ 7 00308 C 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Me Ss ps 


भा 


॥ 


' -+“ ३: पगेलन 


द्वितीय महायुद्ध का काछ 5 


डम्बटन ओकस कान्फरेन्स--द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर संयक्त- 
जिस नये अन्तराष्ट्रीय संगठन का £ निर्माण किया जायगा, उसके र 
विचार मार्को कान्फरेन्स में किया जा चुक्रा था। २१ अगस्त, १९४४ को इसी विषय 
पर अधिक विशद रूप से विचार करने के प्रयोजन से अमेरिका को राजधानी वाशिग- 
टन के समीप डम्बर्टन ओकस नामक स्थान पर एक अन्य कान्फरेन्स को गई, जिसमें 
एक वार फिर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधि एकत्र हुए । इसके अधिः 
वेशन ७ अक्टूबर तक्र होते रहे, और उनमें शान्ति और सुरक्षा के लिये निमित किये 
जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ख्परेखा तैयार की गई । यह निइचय किया गया, 
कि इस संगठन में भी एसेम्बली, कोंसिल, केनद्रोय सचिवालय और अन्तर्राष्ट्रीय न्याया- 
लय की सत्ता रहे । इन संस्थाओं का हप प्रायः वही था, जो कि राष्ट्रसंघ को संस्थाओं 
का था। पर इनके अतिरिक्त दो नई संस्थाओं के निर्माण का भो प्रस्ताव किया गया, 
आथिक तथा सामाजिक कौंसिल और सैनिक स्टाफ कमेटी । राष्ट्रसंघ को अधीनता में 
किसी पृथक्‌ आथिक और सामाजिक कौंसिल की सत्ता नहीं थी। इन मामलों पर श्रायः 
संघ के सचिवालय द्वारा ही विचार किया जाता था। सैनिक स्टाफ कमेटी के निर्माण 
का विचार नवीन था । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व फ्रांस इस बात पर जोर देता रहा था, 
कि राष्ट्रसंघ के पा्त एक ऐसी अन्तरराष्ट्रीय पुलिस या सेना अवश्य होनी चाहिए, जिसे 
'आक्रान्ता' राज्य के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। पर तब ब्रिटेन आदि अन्य राज्यों ने इसे 
स्वोकार नहीं किया था। पर द्वितीय महायुद्ध के अनुभवों ने इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
सेना की आवश्यकता को प्रबळ रूप से राज्यों के सम्मुख ला दिया था, और इसी कारण 
इम्बर्टन ओवस कास्फरेन्स में ऐसी सैनिक स्टाफ कमेटी के विचार का घोर विरोध रहीं 
हुआ, जो आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न राज्यों को सैन्यशक्ति मे सहयोग स्थापित करने 
का कार्य कर सके। पर इस कमेटी के विषय में कोई सर्वसम्मत योजना भी इस कान्फ- 
रेन्स द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी । 

डम्बर्टन ओवस कार्फरेन्स में सब से अधिक मतभेद वीटो के प्रश्‍न पर हुमा । 
रूस यह चाहता था, कि उसे तये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के किसी भी निर्णय को बीटो 
कर सकने का अधिकार प्राप्त रहे। उसका कहना था, कि इस संगठन में पूँजीवादी 
राज्यों की बहुसंख्मा रहेगी, ओऔर वे ऐसे निर्णय कर सके में समर्थ रहेंगे जो रुस व 
अन्य समाजवादी राज्यों के हित में न हो । अतः यह आवश्यक है कि बीटो के अधिकार 


को स्वीकार किया जाए। अपने मत के पक्ष में उसकी यह युक्तिथी, किकोईभी _ 


अन्तर्राष्ट्रीय संगठन तभी सफल हो सकता है, जब कि उसके निर्णय सब प्रमुख है 
को स्वीकार्य हों । शान्ति स्थापित रखने के लिये यह आवश्यक हैं । अमेरिका ओर 


दा किकोईराज्य.. 
द कार के विरोधी नहीं थे, पर उतका यह कयत था रि | 
ब्रिटेन बीटो के अधिका में ही कर सके जिनका उसके सण. 


इस अधिकार का प्रयोग केवल ऐसे मामलों में तिका र 
सम्बन्ध हो इस मतभेद का ही यह परिणाम हुआ, कि इस्बर्टन क्स कान्फरेन्स र 
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अन्तरराष्ट्रीय संगठन के विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सकी, और उसने यह 
कार्य भविष्य के लिये छोड़ दिया। यह तिइचय किया गया, कि एप्रिल, १९४५ में 
संयुक्त-राष्ट्रों की एक कान्फरेन्स सन फांसिस्को में आयोजित की जाए, जो झम्बर्टन 
ओकस में हुए विचार-विमर्श के आधार पर नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ( संयुक्त-राष्ट्रसंघ) 
के निर्माण पर विशद रूप से विचार करे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि संयुक्त-राष्ट्रसंघ 
की ख्परेखा डम्बर्टन-ओकस में हो तैयार कर ली गई थी । 

याल्रा कान्फरेन्स--फरवरी, १९४५ में काला सागर के तटवर्ती क्रीमिया के 
याल्टा नगर में एक अन्य कान्फरेन्स हुई, जिसमें रूजवेल्ट, चचिल ओर स्टालिन सम्मि- 
छित हुए। इस समय तक महायुद्ध में जर्मनी को पराजय प्रारम्भ हो चुकी थी, ओर 
संयुकत-राष्ट्रों को अपनी विजय के दिन नजर आने छग गये थे । अतः वे महायुद्ध को 
समाप्ति पर की जाने वाली नई व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिक भरोसे के साथ विचार- 
विमर्श कर सकते थे । संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में भी इस समय विचार किया गया, 
ओर यह निर्णय हुआ कि २५ एप्रिल, १९४५ को सन फ्रांसिस्को में जिस कान्फरेन्स 
का आयोजन किया जा रहा है, उस मे सम्मिलित होने के लिये उन सब राज्यों को 
निमन्त्रित किया जाए जिन्होंने जमंनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया हुआ है । युक्रेनिया 
ओर श्वेत रूस (० ०४/०) को भी इस में पृथक्‌ रूप से निमन्त्रित किया जाए, 
यद्यपि ये दोनों राज्य सोवियत रूसी संघ के अन्तर्गत थे। सन फ्रांसिस्को को कान्फरेन्स 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के संविधान को अन्तिम रूप से तैयार करे, पर उसमें अमेरिका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ओर चीन को संघ की सुरक्षा परिषद्‌ ( 9९८७८६५ ०८००| ) 
की सदस्यता स्थायो रूप से प्रदान की जाए, और इन राज्यों को परिषद्‌ में बीटो का 
अधिकार भी प्राप्त रहें। संयुक्त राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में किये गये इस महत्त्वपूर्ण 


निर्णय के अतिरिक्त जो अन्य निर्णय याल्टा कान्फरेन्स द्वारा किये गये, उनमें मुख्य . 


AM १ ) युरोप के विविध राज्य जब नाजी तथा फासिस्ट दासता से 
मुक्त हो जायेंगे, तो उनका अटछाम्टिक चार्टर में प्रतिपादित सिद्धान्तों व आदशों के 
अनुसार पुननिर्माण किया जायगा। उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, कि वे 
रोकतन्त्रबाद के आघार पर अपनी सरकारों का निर्माण कर सकें। नाजी और फासिस्ट 
शासकों द्वारा इन राज्यों की जनता की जो स्वतन्त्रता अपहरण कर ली गई है, वह 
उन्हें पतः प्राप्त करा दी जायगी । ( २ ) जर्मनी की सेना को भंग कर दिया जायगा, 
उसके सब अस्त्र-शस्त्र छीन लिये जायेंगे या नष्ट कर दिये जायेंगे, और युद्ध के लिये 
जो व्यक्ति जिम्मेदार है या जिन्होंने युद्ध सम्बन्धी अपराध किये हैं या नुशंस क्ररता 
प्रदर्शित की है, उन पर मुकदमे चछ्ताये जायेंगे। इन मुकदमों की व्यवस्था अमेरिका 
रूस थर ब्रिटेन के परराष्टरमन्त्रियो ' दरारा यथासमय को जायगी। (३ ) जर्मनी ने 
अन्य य का जिस ढंग से विनाश किया है, उसके लिये उससे हुरजाना वसूल किया 
जायगा, ओर इसका आधा भाग रूस को प्रदान किया जायगा | यह हरजाना नकद 
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द्वितीय महायुद्ध का काछ २९ 


के रूप में पुनः स्थापित किया न i Mu 
भ Ca ए । १९१९ में लिथुएनिया ओर पोलैण्ड को सीमा को 
निर्धारित करने के लिये जिस कर्जन लाइन का विनिदचय किया गया था, वहीं कुछ परि- 
बर्तनों के साथ पोलैण्ड की परिचमी सीमा मानी जाए, और इन परिवर्तनों के कारण पोलैण्ड 
को जो क्षति उठानी पड़े, उसकी पूर्ति के लिये जर्मनी का कुछ प्रदेश उसे प्रदान कर 
दिया जाए। (५) युगोस्लायिया की भो पृथक्‌ व स्वतन्त्र राज्य के रूप में पुनःस्थापना 
को जाए, ओर वहाँ को सरकार का संगठन मार्शल टीटो की योजना के अनुसार किया 
जाए । जर्मनी द्वारा युगोस्लाविया के जीत छेने पर टीटो ने लण्डन में आजाद युगोस्छाव 
सरकार का संगठन कर लिया था (१९४३), भौर यह सरकार जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में 
संयुकत-रष्ट्रों के साथ सहयोग कर रही थी । टीटो को योजना यह थो, कि युगोस्छाविया 
के नये संविधान का निर्माण करने के लिये एक संविधान परिषद्‌ का संगठन किया जाए, 
जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क स्त्री पुष्षों के वोटों द्वारा हो । ( ६ ) जब यूरोप में 
युद्ध का अन्त हो जाए, तो रूस भी जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दे | पर 
जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के बदले में रूस को कतिपय महत्त्वपूर्ण सुविधाएं 
प्रदान करने का भो निर्णय किया गया। ये सुविधाएँ दक्षिणी सखाछित और उसके 
समीपवर्ती द्वीपों को जापान से लेकर रूस को प्रदान करने, पोर्ट आर्थर के नाविक अड्डे 
पर रूस के अधिकार की पुनःस्थापना और दक्षिणी मञ्चूरिया रेलवे के स्वामित्व में 
रूस के भाग की स्वोकृति के रूप में थीं । 
सन मोसिस्को कान्फरेन्स-याल्टा कान्फरेर्स के निर्णय के अनुसार एप्रिल, 
१९४५ में सन फ्रांसिस्को में एक कान्फरेन्स का आयोजन किया गया, जिसकी बैठक 
२५ एप्रिल से २६ जून तक होती रहीं। इस कान्फरेन्स में ५० राज्यों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए, जिन्होंने गम्भीर विचारूविमसं के परात्‌ संयुक्त राष्ट्रसं के चाटर 
को स्वीकार किया । इस कान्फरेन्स का प्रवान काय संयुक्त राष्ट्रधव के संविधान का 
निर्माण करना ही था । जो राज्य प्रारम्म में हो इस संघ के सदस्य बन का उनकी 
संख्या ५१ थो । पोलैण्ड के प्रतिनिधियों को सन फ्रांधिस्कों कान्फरेन्प में आमन्त्रित 3 
छिया गया था, क्योंकि उसकी सरकार को अमी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। पर उस 
= -च के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे, और पोण्ड भी संघ 
प्रतिनिधि ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर पर हस्त 


के प्रारम्भिक सदस्यों में से एक था । 


a) 
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चौदहवाँ अध्याय 
प्रास्त देशों के साथ सन्धियाँ 
( १ ) पोट्सडम कान्फरेन्स 


महायुद्ध में जब जर्मन पक्ष को पराजय प्रारम्भ हो गई, तो इस प्रश्‍न ने अत्यन्त 

महत्त्व प्राप्त कर लिया कि परास्त राज्यों के प्रति कैसा ब्यवहार किया जाए, और 
जर्मनो तथा इटली की अघोनता से जो देश मुक्त किये जा रहे हैं, उनकी क्या व्यत्रस्था 
की जाए । संयुक्त-राष्ट्रों को इस सम्बन्ध में यह नीतिं थो कि जर्मनी और इटली को 
बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण के लिये विवश किया जाए । जर्मनी और इटलो के 
अतिरिक्त हंगरी, रूमानिया, बल्गारिया और फिनलैण्ड भी संयुक्तरराष्ट्रों के विरुद्ध लड़ाई 
में व्यापृत थे । जर्मनी ने यूरोप में जो नई व्यवस्था कायम की थी, ये राज्य उसके 
प्रभाव में आ गये थे और महायुद्ध में इन्होंने जर्मनो का साथ दिया था ' सितम्बर, 
१९४४ में इटली, बल्गारिया और फिनलैण्ड ने संयुक्त-राष्ट्रों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर 

दिया था, और जनवरी, १९४५ में हंगरी ने । इन सत्र राज्यों में सामयिक सरकारं 
स्थापित कर दी गई थीं, और उन पर नियन्त्रण रखने के लिये संयुक्त राष्ट्रों द्वारा दो 
संस्थाएं स्थापित को गई थों-( १ ) सैनिक सरकार ( Allied Military Govern- 
men )—यहु इटली सदृश परास्त राज्यों से जर्मन सैनिकों को निकालने तथा वहाँ 
संयुक्त राष्ट्रों का सैनिक प्रभुत्व स्थापित करने का कार्य करती थी, और उन प्रदेशों का 
शासन भी करती थी जहाँ अभी पूर्णतया शान्ति कायम नहों हुई थी । ( २ ) नियन्त्रण 
कमीशन (^।।ied Control Comris$०॥)—इसका कार्य परास्त राज्यों की सामयिक 

सरकारों पर देख रेख रखना था । इटली में स्थापित इन संस्थाओं में अमेरिका, ब्रिटेन, 

फ्रांस और रूस के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था, पर इन द्वारा क्रिये जाने वाळे 

निर्णयों पर वोट देने का अधिक्रार केवल अमेरिका और ब्रिटेन को दिया गया था । इन 

संस्थाओं के निर्माण तथा कार्यनीति के सम्बन्ध में यह ब्रिचार काम में छाया जा रहा 

संस्थाएं स्थापित की गई थीं a क ष 

; र अमेरिका को ही वोट का अधिक्रार दिया 
7 मई, १ ९४५ को जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, और यूरोप में 
`= पहागुढध का अन्त हो गया । अतर यह प्ररत उतपनन दृमा, कि परास्त राज्यों के साथ किन 
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परास्त देशों के साथ सन्धियाँ ३५१, . 


शर्तों पर सन्धियाँ को जाएँ, और यूरोप की नई व्यवस्था का क्या रूप 

विचार करने के लिये १७ जुलाई, १९४५ के दिन संयुक्तरराष्ट्रों के बाय गा 
के समीप पोट्घडम नामक नगर में एकत्र हुए । ये नेता टू मैन, एटलो, स्टालिन और 
चियांग काई शेक थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति 
टू मैन चे राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था, ओर १९४५ में ब्रिटिश पाछियामेन्ट का 
जो नया चुनाव हुआ था उसमें मजदूर पार्टी की विजय हो जाने के कारण एटलो ब्रिटेन 
के प्रधानमन्त्री बन गये थे । इन नेताओं ने पोट्सडम में उस नीति का निर्धारण किया, 
जिसके अनुसार जर्मनी और उसके सहयोगी राज्यों के साथ सम्थियाँ की जानी थीं। 
पोद्सडम कान्फरेन्स के मुख्य निर्णय निम्नलिखित थे-- 

( १ ) शान्ति-समञझोतों के सम्वन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक तैयारी करने के 
लिये परराष्ट्र-मन्त्रियों की एक कौंसिल का निर्माण किया जाए, जिसकी पहली बैठक 
१ सितम्बर, १९४५ को लण्डन में हो, और बाद में अन्यत्र भी इस कौंसिल की बैठक 
हो सके । इस कौंसिल का स्थायी कार्यालय छण्डन में रहे, और यह उन सन्धियों का ' 
प्रारूप तैयार करे, जो जर्मनी, इटली, रूमानिया, बल्गारिया, हुँगरी और पोलेण्ड के 
साथ की जायेंगी । यह कौंसिल उन प्रदेशों के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव प्रस्तुत करे, जो 
इन परास्त राज्यों की अधीनता से मुक्त किये गये हैँ । 

( २) जर्मनी के प्रति व्यवहार में निम्नलिखित सिद्धान्तों का अनुसरण किया 
जाए--( १ ) उसे अस्त्र-शस्त्रों से विरहित कर दिया जाए, और उसकी सेना को भंग 
कर दिया जाए। (२) नाजी व्यवस्था का अन्त कर नाजियों द्वारा निमित सब 
कानूनों को अवैध घोषित कर दिया जाए। ( ३ ) जर्मनी में फिर से लोकतन्त्रवाद पर 
आधारित शासन स्थापित किया जाए। ( ४ ) महायुद्ध के लिये जर्मनी से हरजाना भो 
वसूल किया जाए, और इसकी मात्रा छः मास के अन्दर-अन्दर निर्धारित कर दो जाये । 
पर हरजाने की मात्रा इतनी अधिक न हो, कि उससे जर्मनी का झाथिक जीवन अस्त- 
व्यस्त हो जाए । भविष्य में जर्मनी का आथिक जीवन इस प्रकार का हो, कि वह. न 
अस्त्र-त्र व अन्य युद्ध सामग्री बना सके और न जंगी जहाजों तथा जंगी न 
निर्माण कर सके । ( ५ ) राजनीतिक दृष्टि से जर्मनी को चार भागों में विक्त किसा 
जाए--( क ) पूर्वी रशिया का उत्तरी भाग रूस के अधिकारः में रहे । (ख) 
जब तक पोलैण्ड की पश्चिमी सीमा का अन्तिम रूप से आ हो जाए, पूर्वो ह 
का दक्षिणो भाग तथा ओडर-तीस लाइन के पूर्व प्रदेश पोलेण्ड की a नी: 
जाएँ। ( ग ) जर्मनी के शेष प्रदेश अमेरिका और ब्रिदेत के अधिकार I 
बाद में फ्रांस को भी इस अविकारेत्र में सम्मिलित कर लिया गया । ( ६ . 


चेकोस्लोवाकिया और हँगरी में जो जर्मन लोग आबाद है, उन्हें कप > 
जर्मनी में बसाया जाए। ( ७ ) रस को जर्मनी से जो हरजाना ह Fo 
वह अपने अधिकार-केत् के जर्मन प्रदेश से प्राप्त करे। री रार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bye 


52 


oo Sen eps ia wh केक 


IEE Se जा उन 


re 


{ 


३२२ विस्व की राजनीति और अन्तरराष्ट्रीय सञ्तरन्ध 


कर खां भो अपने-अपने अधिकारः््ेत्रों से हरजाने की राशि को प्राप्त करें। ( ८) 
जंगी तथा अन्य जहाजों को संयुक्त-राष्ट्रों में विभक्त कर दिया जाए (९) 
हननी के विविध प्रदेशों पर जो रूस आदि के अधिकार-्षेत्र कायम किये जाएं. उनके 
'नयन्त्रण के लिये तथा उनमें सहयोग स्थापित करने के प्रयोजन से एक कौंसिल को 
स्थापना को जाए, जिसमें सब प्रमुख संयुक्त -राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त रहे | 

( ३ ) जापान से युद्ध का अभी अन्त नहीं हुआ था । पर उसे परास्त कर 
जब आत्मसमर्पण के लिये विवश किया जाए, तो उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यव- 
स्याएंँ निर्धारित की गई--( १ ) जापान की सैनिक शक्ति को पूर्णतया नष्ट कर दिया 
जाए और साथ ही उन तत्त्वों का विनाश कर दिया जाए, जिन्होंने कि पूर्वी और 
दक्षिण-पूर्वी एशिया पर अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिये युद्ध का आश्रय लिया था । 
( २) जब तक कि ये तत्त्व पूर्णतया नष्ट न कर दिये जाएँ, संयुक्तरराष्ट्रों का जापान 
पर सैनिक कब्जा कायम रखा जाए। ( ३ ) जापान का प्रभुत्व केवल उसके अपने 
राज्यक्षेत्र तक ही सोमित रहे। ( ४) जापान को सरकार का लोकतन्त्रवाद के 
आधार पर पुनः संगठन किया जाए, ओर वहाँ के नागरिकों को वे सब अधिकार प्रा 
हों जिन्हें कि नागरिक स्वतन्त्रता के आधारभूत अधिकार माना जाता है। ( ५) जब 
जापान में लोकतन्त्र शासन स्थापित हो जाए, तो संयुक्तरराष्ट्रों की सेनाएँ वहाँ से हटा 
ळी जाएँ । क्योंकि जापान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर देने से इनकार कर 
दिया था, अतः यह भी निश्‍चय किया गया कि उसंके विरुद्ध युद्ध के सभो साधनों का 
उपयोग किया जाए। इसीलिये उसके अन्यतम नगर होरोशिमा और नागासाकी पर 
अणुवम्व गिराये गये, जिससे विवश होकर १० अगस्त, १९४५ को जापान ने बिना 
किसी शतं के आत्मसमर्पण कर दिया । 

( ४) पोद्सडम में अन्य भी अनेक निर्णय किये गये, जिनमें टॅजियर को 
अन्तर्राष्ट्रीय बनाये रखना, ईरान से संयुक्त-राष्ट्रों को सेनाओं को हटा लेना, आस्ट्रिया से 
हरजाना वसूछ न करना मर बल्गारिया, इटली, रूमानिया, हंगरी और फिगळैण्ड से 
पृथक्‌ सन्वियां कर इन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य वना लेना आदि महत्वपूर्ण थे । 

लण्डन में परराष्ट्रमन्त्री कॉसिळ का अधिवेशन--परास्त राज्यों के साथ की 
जाने वाली सन्धियों का प्रारूप तैयार करने के छिये पोट्सडम कान्फरेन्स द्वारा परराष्टर- 
मन्त्रियों की जिस कौंसिल का निर्माण किया गया था, उसके अधिवेशन ११ सितम्बर, 
१९४५ को खण्डन में प्रारम्भ हुए। इसमें बेविन ( ब्रिटेन ), बिरेन्स ( अमेरिका ), 
विदोछ ( फ्रांस ), मोछोटोव ( रूस ) और वांग सिह चिएह ( चीन ) सम्मिछि 
सबसे पूर्व इस कौंसिळ ने इटलो के हे न 

पू साथ की जाने वाली सन्धि पर विचार किया । 
यद्यपि महायुद्ध में रुस संयुक्तरराष्ट्र में सम्मिलित था, पर सन्धि और शान्ति के प्रश्न 
... पर ब्रिटेन और अमेरिका से उसके घोर विरोध प्रगट हुए। यह स्वाभाविक भो था, 
ह क्योंकि कम्युनिस्ट रूस का पूंजोवादी राज्यों से ऐकमत्य हो सकता सुगम नहीं था। जिन 


< 


हुए । 


धर कप ह न 
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परास्त देशोंके साथ सन्धियाँ 


प्रइनों पर रूस और अन्य राज्यों में मतभेद था, उनमें 
इटली और युगोस्लाविया के बीच की सीमा का गलका र 
र्‌ 
युगोस्लाविया की सीमा पर स्थित त्रिएस्त और फियूम के प्रदेश युगोस्लाविया के अन्तर्गत 
किये जाने चाहिएँ । इस समय तक युगोस्लाविया में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो 
चुकी थी, अतः स्वाभाविक रूपसे रूस इन प्रदेशों को अपने मित्र-राज्य में सम्मिलित 
कराना चाहता था । पर अमेरिका और ब्रिटेन इसके विरुद्ध थे। ( २) अफ्रीका में 
इटलो की अधीनता से मुक्त प्रदेशों में लीविया भी एक था। रूस उस पर अपनी 
न स्थापित करना चाहता था। पर ब्रिटेन और अमेरिका इससे सहमत 
नहीं थे । 
इस समय तक पूर्वी यूरोप के अनेक राज्यों के साथ रूस इस ढंग की सामयिक 
सन्वियाँ कर चुका था, जिनसे इस क्षेत्रमें रूस की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। ब्रिटेन और 
अमेरिका का प्रयत्न था, कि इन सन्धियों को स्थायी रूप प्रदान न किया जाए और इनमें 
आवश्यक परिवर्तन किये जाएं । पर रूस को यह स्वीकार्य नहीं था । परिणाम यह 
हुआ, कि इटली के साथ की जाने वाली सन्धि की शर्तों पर हो रूक्ष का अन्य राष्ट्रों से 
मतभेद हो गया, और छण्डन को कौंसिल सफल नहीं हो सकी । 
सास्को में परराष्ट्रमन्त्री कौँसिळ का अधिवेशन--परराष्ट्रमन्त्रियों को कौंसिल के 
अधिवेशन १६ दिसम्बर, १९४५ को मास्को में फिर प्रारम्भ हुए। इसे अच्छी सफलता 
प्राप्त हुई, और इसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये--( १ ) इटली के साथ की जाने 
वाली सन्धि का प्रारूप अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ओर फ्रांस के परराष्ट्रमन्त्रियों द्वारा तैयार 
क्रिया जाए। ( २) रूमानिया, बल्गारिया ओर हंगरी के साथ की जानें वाली सन्बियों 
के प्रारूप ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के परराष्ट्रमन्त्री तैयार करें। ( ३ ) फिनलण्ड के 
साथ को जानेवाली सन्धि का प्रारूप ब्रिटेन ओर रूस के परराष्टर-मन्त्रियों द्वारा तैयार 
किया जाए । ( ४) जब इन सब सन्धियों के प्रारूप तैयार हो जाएं, तो उन्हें एक 
ऐसी कान्फरेन्स के सम्मुख विचाराथं प्रस्तुत किया जाए, जिसमें उन सब राज्यों के' 
प्रतिनिधि सम्मिलित हों जिन्होंने कि जर्मन पक्ष के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। 
(५) एक सुदूर पूर्व कमीशन (Fr £९ Commission) को स्थापना को जाए, 
जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीत, फ्रांस, हालैष्ड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज 
भारत और फिलिप्पीन को प्रतिनिधित्त्व प्राप्त रहे साथ ही, मित्र-पक्ष को ल 
( ०4 C०७००. ) का भी निर्माण किया जाए, जिसमें ब्रिटेन, id 
ओर चोन को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इत संस्थाओं का कार्य जापान ता सर्वोच्च 
अधिगत प्रदेशों की व्यवस्था करना और सुदूर पूर्व में संयुक्त-राष्टरों हारा नियुक्त 
। कार्यकलाप का निरोक्षण करना था। 
सेनापति ( Supreme Commander ) के कार्यकल आ 
लिये अमेरिका और रूस के एक सुक्क कम त्‌ी दर 
( ६ ) कोरिया की व्यवस्था करने के omer oo 
'पाटियों से विचाः हरएसी | 
की नियुक्ति की जाए, जो वहाँ की छोकतन्त्रादो' MS 
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३५४ विश्व की राजनीति और अन्त राष्ट्रीय सम्बन्ध 


सिफारिश करे, जिन द्वारा कोरिया में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ओर लोकतन्त्र शासन स्थापित 
हो सके । ( ७ ) चीन की सम्पूर्णप्रभुत्व-सम्पन्नता और राष्ट्रीय स्वाघीनता को स्वीकार 
किया जाए, और शीघ्र ही रूस तथा अमेरिका वहाँ से अपनी सेनाएँ वापस बुला रे । 
(८) शीघ्र हो रूमानिया में नया चुनाव करा के वहाँ लोकतन्त्र शासन की स्थापना की 
जाए । ( ९ ) आणविक हाक्ति के प्रयोग को नियन्त्रित करने के लिये एक कमीशन की 
नियुक्ति की जाए, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में काम करे। 
मास्को कौंसिल के निर्णय के अनुसार परराष्ट्रमन्त्रियों की कौंसिल के अगले 
अधिवेशन छण्डन में हुए ( २५ एप्रिल-१६ मई, १९४६ ) । जिनमें इटली, बल्गा- 
रिया, हंगरी, रूमानिया और फिनफैण्ड के साथ की जाने वाली सन्धियों के प्रारूप 
तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किया गया । इस कार्य को पेरिस में ( १५ जून-१२ 
जुलाई, १९४६ ) पूर्ण किया गया । 


(२ ) परास्त देशों के साथ की गई सन्धियाँ 

परराष्ट्रमन्त्रियों की कौंसिल द्वारा इटली, बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया और 
फिनळेण्ड के साथ की जाने वाली सन्धियों के जो प्रारूप तैयार किये गये थे, उनको 
अन्तिम रूप से स्वीकृत करने के प्रयोजन से पेरिस में शान्ति परिषद्‌ का आयोजन किया 
गया ( २९ जुलाई-१५ अक्टूबर, १९४६ ), जिसमें २१ राज्यों के प्रतिनिधि 

सम्मिलित हुए । इस परिषद्‌ के सब निर्णय दो तिहाई बहुमत द्वारा किये गये । 
इटली के साथ सन्धि ( १० फरवरी, १९४७ )--इस सन्धि द्वारा इटली के 
अनेक प्रदेश उसके राज्यक्षेत्र से लेकर फ्रांस और युगोस्लाविया को दे दिये गये, और 
उसकी अघीनता में विद्यमान कतिपय ट्रीप ग्रीस और अल्बानिया को। अवीसीनिया 
` को इटळो के भ्रभुतत्व से मुकत कर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया 
गया, ओर अफ्रीका महाद्वीप में जो अनेक प्रदेश इटली की अधीनता में थे. उनके 
सम्बन्ध में निर्णय करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ को दे दिया गया । नरिएस्त और 
उसके समीप के प्रदेश को एक स्वतन्त्र क्षेत्र ( #7९० 7९77075 ) के खूप में परिणत 
कर दिया गया। इस सन्धि से न केवळ इटली के अपने राज्यक्षेत्र में कमी की गई, 
अपितु अफ्रीका में उसका जो साम्राज्य था उसका भी अन्त कर दिया गया । १९५१ में 
लीबिया स्वतन्त्र हो गया, और १९६० में सोमालीळंण्ड। इटली पर हरजाने की भी 

) ; एक मारी मात्रा छाद दी गई, और उसको सैन्यशक्ति में भी कमी की गई। 

` बल्गारिया के साथ सन्धि-इस सन्धि द्वारा यह निश्‍चय किया गया, किं 
बल्गारिया की सीमाएँ वही हों, जो १ जनवरी, १९४१ को थीं, उसकी सेना में 
५५,००० से अधिक सैनिक न रह सकें, भोर वह ४,५०,००० डालर ग्रीस को और 
२,५०,००,००० डालर युगोस्लाविया को हरजाने के रूप में प्रदान करे । ¢ 
 इंगरी के साथ सन्धि--( १) ट्रांसलवेनिया का प्रदेश हंगरी से लेकर खमा” _ 
. तिया को प्रदात किया जाए। ( २) स्छोवाकिया का प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को दिया ._ 
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जाए । ( ३ ) हंगरी को स्थल सेना के सैनिकों की संख्या ६५,००० से अधिक न हो। 
( ४ ) हरजाने की एक भारी मात्रा वह रूस और चेकोस्लोवाकिया को प्रदान करे। 

रूमानिया के साथ सन्धि--इस सन्धि द्वारा बस्सेरेविया और उत्तरी बुकेविना 
के प्रदेश रूमानिया से छेकर रूस को दिये गये, और दक्षिणी दोबुजा का प्रदेश बल्गा- 
रिया को । रूमानिया को सैन्यशक्ति में भी कमी की गई, और उस पर हरजाने की 
एक भारी मात्रा लाद दी गई। 

फिनलेण्ड के साथ सन्धि-( १ ) पोत्सामो का प्रदेश फिनलैण्ड सें छेकर रूस 
को प्रदान किया गया । ( २ ) हेलसिन्की के पश्चिम में स्थित पोकळा-उद्द पर भी रूस 
के अधिकार को स्वीकार किया गया । इस स्थान पर महायुद्ध के समय में रूस ने अपना 
नाविक अड्डा बना लिया था । फिनलेण्ड की सेना में भी कमी की गई, ओर उसे भी 
हरजाने की एक भारी रकम रूस को प्रदान करना स्वीकार करना पड़ा । 

(३) जर्मनी और आस्ट्रिया की व्यवस्था 

इटली, बल्गारिया, हंगरी, रूमानिया ओर फिनलण्ड के साथ सन्धियाँ करने में 
संयुक्त-राष्ट्रों को विशेष कठिनाई नहीं हुई थी, पर जर्मी ओर आस्ट्रिया की समस्या 
अधिक जटिल थी, क्योंकि इनके सम्बन्ध में रूस ओर अन्य संयुक्तरराष्ट्रों में भारी मतभेद 
था । महायुद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण कर देने पर शासन की दृष्टि से जर्मनी को 
सामयिक रूप से चार भागों में विमक्त कर दिया गया था। पूर्वी जर्मनी पर रूसी 
सेनाओं का कब्जा था, और पश्चिमी जर्मनी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के तीन 
अघिकार-केत्रों की सत्ता थी, जिनमें उनकी सेनाएँ भी विद्यमान थीं। जमनी के चारों 
भागों की सरकारें पृथक अवश्य थीं, पर सम्पूर्ण देश की समस्याओं पर विचार करने के 
लिये एक केन्द्रोय नियन्त्रण समिति ( Allied Control Commission ) की भी 
स्थापना कर दी गई थी, जिसमें चारों राज्यों के वे चार सेनापति सदस्य रूप में रहते थे 
जिनकी नियुक्ति जर्मनी के चारों भागों पर शासन करने कै लिये की गई थी। जर्मनी 
के समान उसकी राजघानी बलिन को भी चार्‌ भागों में विभक्त कर दिया गया था, 
और ये भाग भी अमेरिका, ब्रिटेन, फांस और रूस के शासन में दे दिये गये ये। महा" 
युद्ध के परिणामस्वरूप न जर्मनी में राजनीतिक एकता रह गई थ, और हात 
एकता । वह चार छासनस्त्रों में विभक्त हो गया था, और उन 8 तह र हे 
राज्यों की शासन नीति में भी बहुत बन्तर था। रस के म को 
री में मट पार्टी की बि में होती लन भा पूंजीवाद 
व्यवस्था स्थापित की जा रही थो । बयोंकि परिचमी जर्मनी के तीनों भाग पाः 


लोकतन्त्र राज्यों के शासन में ये, अतः उनमें कम्युनिस्ट पार्टी को शक्ति नगण्य थी। . 


में अन्य संयक्तरराष्ट्रों से बहुत भिन्न थी रूस 
के सम्बन्ध में रूस की नीति ब्य संयुक्ता ब थीरु 
चाहता हि 7 जर्मनी को राजनीतिक दृष्टि से एक करके कक 
जाए, और जर्मनी में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो, ताकि आधार बन न 
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३५६ विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


पदिचमी युरोप में अन्यत्र भी कम्युनिउम का प्रसार किया जा सके । पर ब्रिटेन, फ्रांस 
और अमेरिका इसके विरुद्ध थे। वे जर्मनी को कम्युनिज्म से बचाये रखने के लिये 
कटिबद्ध थे। अन्य संयुक्तरराष्ट्रों से रूस का मतभेद होने के कारण परराष्टू-मन्त्रियों को 
कौंसिल जर्मनी के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकी, जो सबको स्वीकार्य 
हो | परिणाम यह हुआ, कि पूर्वी जर्मनी पर रूस का प्रभाव बढ़ता गया, और बह 
पूर्ण रूप से एक कम्युनिस्ट राज्य बन गया। साथ ही, पश्चिमी जर्मनी के तीनों भागों 
में आथिक सहयोग में निरन्तर वृद्धि होती गई, ओर उन्होंने यह आवश्यक समझा कि 
पदिचमी जर्मनी को एक सुसंगठित तथा शक्तिशाली राज्य के रूप में परिणत कर दिया 
जाए, जहाँ पूंजीवाद पर आवारित छोकतन्त्र शासन कायम हो और जो परिचमो यूरोप 
में कम्युनिज्म के प्रवेश का प्रतिरोध कर सके। इसी लिये २० मई, १९४९ के ` दिन 
पर्चिमी जर्मनी के लिये एक नये संविधान का निर्माण किया गया, जिसका स्वरूप 
संवर्गात्मक ( फिडरल ) था । नये संविधान द्वारा जर्मन फिडरल रिपब्छिक की स्थापना 
की गई, जिसका राजधानी बॉन को बनाया गया। इस प्रकार परिचिमी जर्मन में जिस 
नई सरकार का निर्माण हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन ओर फ्रांध की दृष्टि में वही सम्पूर्ण 
जर्मनी की वैध सरकार है। सितम्बर, १९५१ में इन राज्यों चे बॉन को जर्मनी फिड- 
रळ रिपब्लिक की सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता को स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया, 
कि वहाँ से अपने सैनिक कब्जे का अन्त कर दें। इस जर्मन सरकार से उन्होंने एक 
पृथक्‌ सन्धि भी कर लो (२६ मई, १९५२ ), जिसके कारण जर्मनी से युद्ध की स्थिति 
का अन्त हो गया । 
रूस द्वारा पूर्वी जर्मनी में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापनां को गई, 
और उसने इस रिपब्लिक की सम्मूर्ण-प्रभुत््व-सम्पन्तता को स्वीकार कर छिया । रूस 
तथा अन्य कम्युनिस्ट राज्यों की दृष्टि में यही सम्पूर्ण जर्मनी की वेध सरकार है । पर 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में पश्चिमो जर्मती की फिडरळ रिपब्लिक को ही स्थान प्रास है, पूर्वो 
जमनी को सरकार को नहीं । 
जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही एप्रिल, १९४५ में रूसी सेनाएँ आस्ट्रिया 
में प्रविष्ट हो गयी थीं, ओर वहाँ की नाजी पार्टी के विरोधियों ने डा० रेनर के नेतृत्त्व 
में अपनी स्वतन्त्र सरकार का संगठन कर छिया था ( २९ एप्रिल, १९४५ )। रूस ने 
इस सरकार की वैध सत्ता को मान्यता भी प्रदान कर दी थो। पर अमेरिका, ब्रिटेत 
ओर फ्रांस का विचार था, कि जर्मनी के समान आस्ट्रिया को भो चार अधिकार-स्षेत्ो 
में विभक्त किया जाए, ओर साथ ही उसकी राजधानी विएना को भी । पोद्सडम 


कान्फरेन्स के पश्चातु रूस को उनको यह बात स्वीकार करने के लिये विवश होना पड़ा, . 


जिसके कारण आस्ट्रिया और विएना भो चार अधिकार>क्षेत्रों में विभक्त हो गये । यह 
दशा जुलाई, १९५५ तक कायम रहो। इस बीच में परराष्ट्र-मस्त्रियों को कौंसिल 


_ आस्ट्रिया के परत्र स्थायी व्यवस्था के छिये भ्रयत्व करती रही । २७ जुलाई, 


I 


परास्त देशों के साथ सन्धियाँ 


३५७ 


१९५५ के दिन संयुक्त राष्ट्रों ने आस्ट्रिया के.साथ एक सन्धि कर छो, जिसके अनुसार 
इस राज्य की सम्पूर्ण-प्रभुत्त्व-सम्पन्नता ओर स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर छिया 
गया, उस पर से विदेशी सेनाओं के कब्जे का अन्त कर दिया गया, और आस्ट्रिया ने 
यह वचन दिया, कि वह भविष्य में कभी जर्मनी के साथ राजनीतिक या आथिक संघ 
का निर्माणे नहीं करेगा । fi 
(४) जापान के साथ सन्धि 

जापान में व्यवस्था स्थापित करने का प्रदन विशेष महत्त्व का नहीं था, क्योंकि 
वहाँ साम्राद्‌ को सरकार का व्यवस्थित शासन कायम था, ओर वहाँ राजनीतिक 
पार्टियों की भी कोई उग्र समस्या नहीं थी । विजेता संयुक्तरराष्ट्रों ने सम्राट्‌ के शासन 
को कायम रखा, पर उस पर नियन्त्रण रखने और जापान की सैन्यशक्त को कावू में 
रखने को सब उत्तरदायिता जनरल मैक आर्थर को दे दी, जो प्रशान्त महासागर और 
पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में संयुक्त-राष्ट्रों की सेनाओं के प्रधान सेनापति थे । उन्हें अपने 
कार्यों में परामर्श देने के लिये संयुक्त राष्ट्रों की कासिळ नियुक्त को गई जिसे “अलाइड 
कौंसिल आफ जापान' कहा जाता था ( दिसम्बर, १९४५ ) । इस कॉसिछ में अमेरिका, 
रूस, चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि लिये गये । इस कॉसिल के अतिरिक्त एक अन्य 
कमीशन का भी निर्माण किया गया, जिसे “सुदूर पूर्व कमीशन” कहते थे, भोर जिसमें 
अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, त्यूजीलैण्ड, भारत, कनाडा और 
फिलिप्पीत के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। इस कमीशन का कार्य यह 
था, कि जापान की अघीनता से मुक्त हुए देशों के सम्बन्ध में व्यवस्था करे । पर इस का 
कार्य सुगम नहीं था, क्योंकि कोरिया, विएत-नाम आर चीन जैसे पूर्वी एशिया के देशों में 
कम्युनिस्ट पार्टियों ने शकित प्राप्त कर ली थी, और इन के सम्बन्ध में को जानेवाली 
तई व्यवस्था के सम्बन्ध में रूस का अन्य संयुक्त-राष्ट्रों से तीत्र मतभेद था। 

जापान के साथ की जाने वाली सग्धि के सम्बन्ध में सन फ्रांसिस्को की कान्फ- 
रस में विचार किया गया ( दिसम्बर, १९५१ )। बरमा,-मारत और युगोस्लाविया 
के प्रतिनिधि इस कान्फरेन्स में शामिल नहीं हुए, ओर चीन और कोरिया ने भी इसर्म 
भाग नहीं छिया । सत फ्रांसिस्को काक्फरेन्स द्वारा जो निर्णय किये गये, के 
जेकोस्लोबाकिया और पोरैष्ड ने स्वीकार नहीं किया । जिन राज्यों ने जापान ल 
की गई सन्बि पर हस्ताक्षर किये थे, उतकी संख्या ४८ थी । इस सर्वि को मुख्य ब 


निम्नळिखित थीं--( १ ) जापानं को ससूर्णअभुर्वजसम्प्ता को स्वीकार किया गया, _ 


पर उसके राज्यक्षेत्र में कमी कर दी गई। (२ ) जापान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य 


रोकार किया । ( ३ ) कोरिया, 
बनना और उसके सिद्धान्तो के प्रति निष्ठा रखना स्व को 
फार्मूंसा, पेस्कोडोरस ह क ब दक्षिणी संखालित, प्रथम महायुदढ 
के पदचात्‌ राष्ट्रसंघ के मेन्डेट के अधीन प्रास दीपा, mons 
समूह और अन्टाटिका के क्षेत्र से जापान ने अपने प्रभाव व प्रभुस्य का क 
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स्वोकार किया । ( ४ ) संयुक्तरराष्ट्रों की जो तेनाएं जापान में विद्यमान है उन्हें वहाँ से 
हटा लिया जाए, पर यदि इस विषय में जापान और अमेरिका में कोई समझौता हो 
जाए, तो अमेरिकन सेनाएँ जापान में रह सकें। (५ ) जापान युद्ध के छिये हरजाना 
प्रदान करे। यह सन्धि ८ सितम्बर, १९५१ के दिन की गई थी। इसी दिन संयुक्त- 
राज्य अमेरिका ने जापान के साथ एक अन्य सन्धि की, जिसके अनुसार यह तय किया 
गया कि सुदुर पूर्व के क्षेत्र में शान्ति को स्थापित रखने के लिये जापान और उसके 
समीपवर्ती प्रदेशों में अमेरिका अपनी सेनाएँ रख सकेगा, ताकि ये सेनाएँ जापान के 
आन्तरिक विद्रोहों का दमन करने ओर सुदूर पूर्व के क्षेत्र में अशान्ति उत्पन्न होने की 
दशा में प्रयुक्त की जा सके । 
। ( ५ ) संयुक्त राष्ट्रसंघ 

द्वितय महायुद्ध ( १९३९-४५ ) की समाप्ति पर संसार में स्थायी शान्ति 
स्थापित करने ओर, विभिन्न राज्यों में परस्पर सहयोग कायम करने के प्रयोजन सते 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ( ए।९ Nations’ Organisati0n ) का संगठन किया भया । 
प्रथम महायुद्ध की समासि पर इसी उद्देश्य से जिस राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया 
था, वह सफल नहीं हो सका था । उसे विश्व भर के राज्यों का संगठन कहा भी नहीं 
जा सकता था, क्योंकि संय॒क्त-राज्य अमेरिका सदृश शक्तिशाली राज्य उसका सदस्य 
नहीं बना था, और रूस तथा जर्मनी भी चिरकाल तक उससे पृथक्‌ रहे थे। उसके पास 
ऐसी शक्ति का भी अभाव था, जिसका उपयोग कर वह विभिन्न राज्यों को अपने 
आदेशों का पालन करने के लिये विवश कर सकता । द्वितीय महायुद्ध की - भयंकरता 
को दृष्टि में रखते हुए अब अमेरिका भी यह अनुभव करने छग गया था, कि विश्‍व के 
विभिन्न राज्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी शान्ति के लिये बहुत उपयोगी हो 
सकता है। इसो लिये १९४३ में वहाँ की कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया 
या, कि विशव के विभिन्न राज्यों का एक संगठन बनाया जाना चाहिये । अमेरिका के 
परराष्ट्रमन्त्री कार्डल हल जब ब्रिटेन, रूस और चीन के परराष्टरमन्त्रियों के साथ परामर्श 
करने के लिये मार्क्रो में गये (अक्टूबर, १९४३), तो वहाँ उन्होंने एक तये अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन को आवश्यकता के विचार को भी अन्य परराष्ट्रमन्त्रियों के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
वहाँ इस विचार का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इसके पदचात्‌ जब डस्बर्टन 
ओकस में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधि एकत्र हुए ( अगस्त, १९४४ ), 
तो उन्होंवे इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को रूपरेखा भो तैयार कर ली । 


फरवरी, १९४५ में हुई याल्टा कान्फरेन्स में नये अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के प्रसत , 


पर पुनः विचार-विमर्श किया गया । वहाँ यह निर्णय हुआ, कि इस संगठन के सम्बन्ध 
में विस्तार के साथ विचार करने और उसके संविधान का निर्माण करने के लिये सत 
._ ंसिस्को में एक कान्फरेन्स बुलायी जाए, जिसमें उन सब राज्यों के प्रतिनिधि निम- 
= स्वत ढिये जाएँ जिन्होंने कि जर्मन पक्ष के विख लड़ाई में भाग लिया था। २५ 
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परास्त देशों के साथ सन्धियाँ ३५९ 


एप्रिल, १९४५ से २६ जून, १९४५ तक यह कान्फरेस्स सन फ्रासिस्को में हुई, जिसमें 
५० राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस कान्फरेन्स द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के 
चार्टर को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया । इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना 
हुई वाद में अन्य राज्य भी इस संघ में सम्मिलित होते गये, थोर वर्तमान समय तक 
इस संघ के सदस्य-राज्यों की संख्या १२५ के लगभग तक पहुँच चुकी है। 

सन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ का जो चार्टर तैयार किया गया, उसमें उन 
दवेशयों तथा प्रयोजनों का विशद रूप से निरूपण किया गया है, जिन्हें सम्मुख रख कर 
इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया था। ये उद्देश्य निम्नरिखित हैं-- 
( १ ) मानव जाति की भावो सम्ततियों को युद्ध की विभीषिका से छुटकारा प्रदान 
करना, अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा और शान्ति को कायम रखना, शान्ति का भंग करनेवाछे 
सब प्रकार के कार्यों का प्रतिरोध करने के लिये सामूहिक उपायों को प्रयुक्त करना 
और राज्यों के आपसी झगड़ों को निवटाने के लिये नयाम्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के 
सिद्धान्तों पर आधारित शान्तिमय उपायों का आश्रय छेवा। ( २ ) सब राज्यों में 
मैत्री-सम्बन्धों को स्थापित करना और इसके लिये सब के समान अधिकार तथा स्वभाग्य- 
निर्णय के सिद्धान्तों को प्रयोग में लाना । ( ३ ) आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा 
मानवता-सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिये सब राज्यों में परस्पर सहयोग 
कायम करना, आधारभूत मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना में वृद्धि करना 
और जाति, छिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव को दृष्टि में न रखते हुए सबको आधार- 
भूत स्वतन्त्रताएँ प्रात कराना । (४) संयुक्त राष्ट्रसंघ को एक ऐसा केन्द्र बनाना, जिस 
द्वारा इन उदशयों की पूर्ति के लिये विविध देशं में सहयोग तथा इन हारा किये जाने 
वाले कार्यों में सामंजस्य स्थापित हो सके । 

सयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन में सब सदस्य-राज्यों को एक समान स्थिति प्राप्त 
है । चाहे ये राज्य संयुवत-राज्य अमेरिका और रूस जैसे विशाल व शक्तिशाली हों 


` और चाहे नेपाल तथा लंका जैसे छोटे-छोटे हों, सब की स्थिति एक बराबर मानी 


जाती है । सब को संघ की कार्रवाई में समान रूप से भाग लेने, वोट देने और त | 
पदों पर निर्वाचित होने का अधिकार है । संघ के चार्टर में यह बात भी स्वीकार 
गई है, कि वह किसी राज्य के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 


र किया गया है, उनकी पूर्ति के लिये विचार-विमर्श करना 


उद्देश्यों का उल्लेख ऊप की 
तथा योजनाएँ बनाना एसेम्बली का पुश कार्य है। सामान्यतया, उसके Fs 232 
द्वारा किये जाते हैं, और प्रत्येक सदस्य-राज्य का एके बोट गिना जाता है। पर महे ह 


पूर्ण मामले दो तिहाई बहुमत से निर्णीत होते हैं। ये 48५ pp | 
राज्य को संघ का सदस्य बताना, किसी राज्य को संघ सदस्यता से ¶ ei 
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३६० विश्व की राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध 


शान्ति और सुरक्षा विषयक निर्णय, संघ की अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव और 
टुस्टीशिप के विषय । (२) सुरक्षापरिषद्‌ ( Security Council )- यह संयुक्त राष्ट्र- 
संघ की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था हैं। इसकी सदस्य-संख्या ११ है । संयुक्तराज्य अमेरिका, 
रूस, चोन, ब्रिटेन और फ्रांस को इस परिषद्‌ को स्थायी सदस्यता प्रा हू र शेष छः 
* सदस्य अस्थायी होते हैं, जिन्हें दो वर्षों के लिये जनरल एसेम्बली के सदस्यों द्वारा दोः 
तिहाई बहुमत से चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की दृष्टि में. चीन की वैध सरकार. 
वह है, जिसका फार्मूसा पर शासन है । परिषद्‌ संघ की स्थायी संस्था है, और उसकी EF 
बैठकें दो सप्ताहों में एक बार अवश्य कीं जाती हैं। यह ऐसे विवादों या परिस्थितियों - 
पर विचार करती है, जिनसे शान्ति भंग होने को सम्भावना हो । .साथ ही, इस द्वारा 
ऐसी सिफ़ारिशें भी की जाती हैं, जिन द्वारा राज्यों के आपसी झगड़ों को निबटाया जा 
सके । जिन पाँच राज्यों को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्रास है, उन्हें परिषद्‌ . 
के किसी भी निर्णय को वीटो कर सकने का अधिकार भी प्रदान किया गया है । इसके 
कारण संयुकत-राष्ट्रसंघ की अन्‍्तर्राष्रीय विवादों को निबटा सकने को क्षमता “बहुत 
सीमित हो गई है । (३) सचिवाळय--संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान अधिकारी सेक्रेटरी- 
जनरल कहाता है । उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद्‌ की सिफारिश पर जनरल एसेम्बली 
द्वारा की जाती है। संघ के कार्यों को आठ विभागों में विभवत किया गया है, और 
उनके संचालन के लिये पृथक्‌ सचिवों की नियुक्ति की जाती है । 5 
संयुक्त राष्टरसंघ.के तत्त्वावधान में अनेक संस्थाएं संगठित की गई हैं, जिनमें 
संयुक्त-राष्टर शिक्षा-विज्ञान तथा सांस्कृतिक परिषद्‌ ( UNESCO ), अन्तर्राष्ट्रीय श्रम 
“संगठन, भोजन कृषि संगठन, पुननिर्माण व विकास का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राफण्ड, अन्त 
राष्ट्रीय वित्त कोर्पोरेशन, विश्व स्वास्थ्य परिषद्‌, अन्तरराष्ट्रीय आणविक शक्ति एजेन्सी, 
अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन ओर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना द्वारा . संसार ने अन्त- 
राष्ट्रीयता के मार्ग पर एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। यह स्वीकार करना होगा कि 
संयुक्त राष्ट्र-संघ पुराने राष्ट्रसंघ की तुलना में अधिक शक्तिशाली है । वह शान्ति भंग 
` करने वाले या 'आक्रान्ता' राज्य के विरुद्ध सैन्यशक्ति का भी प्रयोग कर सकता हैं । 
यद्यपि उसको अपनी कोई सेना नहीं है, पर वह अपने स॒दस्य-रांज्यों से यह मांग कर 
सकता है, कि वे शान्ति भंग करने वाले राज्य के विरुद्ध प्रयुक्त -करने के लिये अपनी . | 
सेनाएँ भेजें । पेर यह संघ भी सच्चे अर्थो में सम्पूर्ण विशव का अन्तराष्ट्रीय संगठन 
` नहीं बन सका है, क्योंकि कम्युनिस्ट चीन जैसे शक्तिशाली राज्य को संघ की सदस्यता 


£ प्राप्त नहीं हुई है, ओर जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और उत्तरी विएत- 
नाम सदुश कम्युनिस्ट राज्यों को भी संघ का संदस्य नहीं बनाया गया है। ह 
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